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 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  अपने  दो  भूतपूर्व  श्री  कन्हैया  लालां  बाल्मीकि  और

 पंडित  चतुर  नारायण  मालवीय  के  दुःखद  निधन  कौ  सूचना  सभा  को  देनी

 श्री  कन्हैया  लाल  बाल्मीकि  अस्थायी  दूसरी  और  तीसरी  लोक  सभा  के

 1950-52,  1952-57,  1957-62  और  1962-67  2-67  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  के  .

 शहर  और  खुर्जा  निर्वाचन  क्षेत्रों  से  सदस्य  थे  ।

 वह  एक  अनुभवी  स्वत्रतंता  सेनानी  उन्होंने  स्वतंत्रता  संग्राम  में  सक्रिय  भाग  लिया
 लम्बे  समय  तक  उन्हें  बन्दी  बनाया  गया  ।  एक  राजनतिक  और  सामाजिक  कार्यकर्त्ता  के

 रूप  में  उन्होंने  अपना  जीवन  शिक्षा  और  समाज  के  कमजोर  बर्गो  के  उत्थान  में  लगा  दिया
 और  उन्होंने  नगरपालिका  के  कर्मचारियों  के  साथ  तादातम्य  स्थापित  किया  ।  यह  आये  समाज

 आंदोलन  में  भाग  लेने  के  अलावा  अनेक  सामाजिक  संगठनों  से  संबद्ध  थे  ।

 श्री  कन्हैया  लाल  बाल्मीकि  का  निधन  2  1985  को  67  वर्ष  की  आयु  में  नई

 दिल्ली  में  हुआ  ।

 पंडित  चतुर  नारायण  मालवीय  1952-57  के  दौरान  पहली  लोक  सभा  के  सदस्य  रहे
 और  उन्होंने  भोपाल  रियासत  से  रायसीन  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  ।  1937  में

 वह  भोपाल  विधान  सभा  के  सदस्य  चुने  गए  थे  ।  वह  1948-49  के  दौरान  भोपाल  की

 तत्कालीन  रियासत के  मंत्री  थे और  उन्होंने  कई  महत्वपूर्ण  पदों  पर  काये॑  किया  ।



 राष्ट्रमण्डल  अध्यक्षों  और  पीठासीन  अधिकारियों  के  आठवें  20  1985

 सम्मेलन  के  सम्बन्ध  में

 एक  अनुभवी  स्वतंत्रता  सेनानी  के  रूप  में  उन्होंने  सक्रिय  रूप  से  स्वतंत्रता  संग्राम  में
 भाग  लिया  और  लम्बे  समय  तक  जेल  में  रहे  ।  उन्होंने  भोपल  के  अधिमिलन  और  वहां  जिम्मेदार

 सरकार  की  स्थापना  के  लिए  आंदोलन  किया  ।

 वह  एक  समाज  सेवी  और  श्रमिक  नेता  थे  और  उन्होंने  छूआछूत  के  विरुद्ध  आंदोलन

 चलाया  ।  वह  अनेक  सामाजिक  संगठनों  से  सम्बद्ध  थे  ।  उनकी  शिक्षा  के  समाज  के  कमजोर

 वर्गों  का  कल्याण  करने  और  कूटीर  उद्योगों  के  विकास  करने  में  गहरी  दिलचस्पी  थी  ।  उन्होंने
 कई  देशों  की  यात्रा  थी  और  कई  पुस्तकें  भी  लिखी  थीं  ।

 पंडित  चतुर  नारायण  मालवीय  का  निधन  30  1985  को  76  वर्ष  की  आयु  में

 भोपाल  में  हुआ  ।

 हम  इन  मिन्रों  के  |  नधन  पर  अपनी  गहरी  संवेदना  व्यक्त  करते  हैं  और  मुझे  आशा  है  कि

 सभा  शोकसंतप्त  परिवारों  के  प्रति  हमारी  संवादनाएं  व्यक्त  करने  में  मेरे  साथ

 वी  कस  वधिशननीनी

 सभा  अब  अपना  दुःख  व्यक्त  करने  लिए  कुछ  क्षण  मौन  खड़ी  होती  है  ।

 सदस्यगण  थोड़ो  देर  सोन  खड़

 राष्ट्रमण्डल  प्रध्यक्षों  झौर  पोठासोन  भ्रधिकारियों  के  झ्राठवें

 सम्मेलन  के  सम्बन्ध  में

 ]

 प्रोਂ  एन०  जो०  रंगा  :  अध्यक्ष  क्या  मैं  एक  मिनट  नए  बोल  सकता  हू  ।

 क्या  मैं  राष्ट्रमंडलीय  देशों  की  संसदों  के  अध्यक्षों  के  सम्मेलन  जिसकी  अध्यक्षता
 आप  आयोजित  करने  का  हमें  जो  सुनहरा  मौका  मिला  उसके  लिए  संसद  के  सभी  दलों
 की  और  से  आपको  बधाई  दे  सकता  हू  ।

 आपके  माध्यम  से  हमें  जो  विशेषाधिकार  मिला  उसके  प्रति  हम  जागरूक
 हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  धन्यवाद  ।  श्रीमन  यह  विशेषधिकार  आप  सबका  है  ।

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  हमसे  यह  बात  इतनी  देर  तक  गुप्त  क्यों  रखी  गयी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  रहस्योद्धान  परिवार  का  सबसे  बड़ा  सदस्य  ही  करता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  बुलेटिन  में  पहले  दे  दिया



 29  1907  मौखिक  उत्तर

 ]

 *470,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  इस्पात  भौर  खल्ाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  निकल  का  आयात  किया  गया  और  उसका

 कितना  मूल्य  है  ;  ः

 उड़ीसा  में  सुकिन्दा  में  निकल  अयस्क  का  कितना  भंडार  उपलब्ध  है  ;

 क्‍या  उड़ीसा  में  सुकिन्दा  में  देश  की  पहली  निकल  परियोजना  स्थापित  करने  का  एक
 प्रस्ताव  काफी  समय  से  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  पड़ा  है  ;  और

 इस  परियोजना  की  स्थापना  कब  की  जाएगी  और  इसमें  विलम्ब  होने  के  क्‍या

 कारण  हैं  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  आयात  की  गई  निकल  की  मात्रा  और  उसका  मूल्य  नीचे

 दिया  गया  है  :--
 जन

 ब्षं  मात्रा  मूल्य

 रुपए

 1982-83  4086  2003.83

 1983-84  4351  2156.97

 1984-85  16302  9800.00

 जिला  कटक  के  सुकिन्दा  क्षेत्र  में  निकल  अयस्क  के  भण्डार  154.50

 मिं०  टन  होने  का  अनुमान  जिसमें  निकल  धातु  अंश  1.05  प्रतिशत  है  ।

 और  सुकिन्दा  अयस्क  भंडारों  और  स्वदेशी  तकनालाजी  पर  आधारित  4800
 टन  वा्िक  क्षमत्त  के  एक  निकिल  उत्पादन  संयंत्र  हेतु  1974  में  स्वीकृति  दी  गई

 वह  प्रायोगिक  संयंत्र  स्तर  पर  परखे  जाने  संतोषजनक  नहीं  पायी

 लिए  उपलब्ध  आंकड़ों  का  मूल्यांकन  करना  जरूरी  हो  गया  ।  यह  कार्य  कनाडाई  मंतर्राष्ट्रीय

 विकास  एजेंसी  की  सहायता  से  किया  गया  ।  मूल्यांकन  से  पता  चला  कि  साध्यता  रिपोर्ट  तैयार
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 करने  से  पहले  ध्रिक  प्रयोगशाला  परीक्षण  तथा  प्रायोगिक  संयंत्र  १रीक्षण  करने  की

 आवश्यकता  होगी  ।  प्राप्त  प्रस्तावी  से  ज्ञात  हुआ  कि  परवर्ती  अध्ययनों  पर  लगभग  48.71  करोड़
 रु०  की  लागत  आएगी  ।  ऐसे  संकेत  हैं  कि  परियोजना  हेतु  भारी  सरकारी  अर्थ  सहायता  की  जरूरत

 होगी  ।  धनल्रोतों  की  भारी  तंगी  और  परियोजना  प्रतिकूल  अथंवत्ता  को  देखते  हुए  उस  पर  आगे

 कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  है  ।

 शीसतो  जयन्तो  पटनायक  :  अध्यक्ष  निकल  एक  सामरिक  महत्व  की  धातु  है  ।

 उड़ीसा  ऐसा  एकमात्र  राज्य  है  जहां  कटक  जिले  के  सुकिदा  क्षेत्र  में  सामरिक  महत्व  की

 निकल  अयस्क  के  भंडार  पाए  जाते  मंत्री  महोदय  ने  हमें  बताया  है  कि  परवर्ती  अध्ययनों  के

 लिए  48  करोड़  रुपए  की  राशि  की  आवश्यकता  थी  और  इसलिए  इस  परियोजना  का  काम

 आगे  नहीं  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 मंत्री  महोदय  के  उत्तर  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इस  संबंध  में  आत्म-निर्भर  होने  की

 हम  भविष्य  में  भी  इस  धातु  का  आयात  करते  रहेंगे  ।  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  1984
 में  उससे  पिछले  ब्  की  अपेक्षा  इस  धातु  का  4  गुना  अधिक  आयात  किया  गया  ।  इसका  4  गना
 अधिक  आयात  किया  गया  और  राशि  भी  4  गुना  अधिक  खर्च  हुई  ।  राजकोष  से  काफी  अधिक
 मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  निकाली  जा  रही  यह  पहले  ही  कहा  जा  चका  है

 बुका  है  कि  मंत्री  महोदय
 के  यह  परियोजना  घाटे

 की
 यदि  यह  सरकार  के  लिए  घाटे  की  है  तो  बया

 5 की जो  इसमें  1974  से  ही  इतना  अधिक  विलम्व  करती  आ  रही  सरकारी  क्षेत्र  को

 यह  परियोजना  को  जारी  रखने  की  अनुमति  देगी  जिससे  राजकोष  को  बिना  हानि  पहुंचाए
 यह  धातु  हवाई  जहाजों  के  रक्षा  और  इस्पात  उद्योगों  में  प्रयोग  करने  के  उद्देश्य  से  देश  में

 ही  त॑यार  की  जाए  ?

 क्रो  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  सर्वप्रथम  1984-85  के  आंकड़ों  के  संबंध  मैं  कहू  गा  कि  पहले
 के  आंकड़े  भी  एक  समान  नहीं  1984-85  में  प्राथमिक  और  माध्यमिक  निकल  का  आयात
 किया  गया  था  जबकि  पहले  के  दो  वर्षों  में  प्राथमिक  निकल  को  ही  दर्शाया  गया  भतः
 यह  एक  समान  सुलभ  नहीं  है  ।

 जहां  तक  निकल  के  आयात
 का

 संबंध  माननीय  सदस्य  का  मुख्य  मुद्दा  हम  सारा
 निकल  विदेशों  से आयात  करते  निकल  के  भंडार  केवल  उड़ीसा  में  हैं  और  इसलिए
 वास्तव  में  सरकार  ने  1974  में  इस  परियोजना  को  आगे  बढ़ाने  का  निर्णय  लिया  था  ।  एक
 भारतीय  कम्पनी  ने  इसके  सम्बन्ध  में  ज्ञान  बढ़ाने  का  प्रयत्न  किया  और  मुख्य  संयंत्र  का  निर्माण
 किया  गया  ।  प्रायोगिक  संयंत्र  का  अध्ययन  करने  बाद  यह  पाया  गया  कि  इससे  अपेक्षित

 परिणाम  नहीं  मिलेंगे  और  इसलिए  उस  फरियोजना  को  बीच  में  छोड  देना  पड़ा  ।  उसके  बाद
 सरकार  ने  विदेशी  कंपनियों  और  इस  क्षेत्र  के  विशेषज्ञों  के  समक्ष  प्रस्ताव  रखा  और  अध्ययन
 के  बाद  उनमें  से  एक  विशेषज्ञ  इस  निर्णय  पर  पहुंचे  कि  यह  आर्थिक  दृष्टि  से  अव्यवहार्य
 है  ।  तब  भी  सरकार  ने  इसे  जारी  रखा  ।  लेकिन  तदन्तर  जब  इस  पर  48.71  करोड  रुपये
 की  लागत  की  बात  आई--वह  भी  संयंत्र  पर  अपित  संयंत्र  लगाने  पहले  इसके
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 अध्ययन  तब  यह  समझा  गया  कि  यह  परियोजना  बहुत  मंहगी  पड़ेगी  और  इसे  ताक  पर

 रख  दिया  इसे  बीच  में  नहीं  छोड़ा  गया  इसके  लिए  पर  रखना  शब्द  ही
 ठीक

 श्रीमतो  जधन्ती  पटनायक  :  मंत्री  महोदय  ने  कोई  संतोषजनक  उत्तर  नहीं  दिया
 है  ।  विदेशी  कम्पनियों  के  बारे  में  वह  पहले  ही  बता  चुके  मैं  तो  कहू  गी  कि  हमारा  निकल  *

 निम्न  श्रेणी  का  है  जिसमें  1.05  प्रतिशत  निकल  ही  अन्य  देश
 हमारे  यहां

 उपलब्ध  निकल  अयस्क  के  लिए  नई  तकनीक  खोजने  की  चिंता  क्यों  करेगा  ?  उनके  वहां  उपलब्ध

 धातु  में  4  प्रतिशत  निकल  का  अंश  है  ?

 इस  स्थिति  हमारी  कार्थवाही  योजना  क्या  होगी  और  क्‍या  यू०  एन०  आई०  डी०

 ओ०  से  कोई  सहायता  मांगी  जैक्षा  कि  व ेआम  तौर  पर  ऐसे  क्षेत्रों  में  विकासशील  देशों
 की  सहायता  करते  हैं  ?  यदि  नहीं  कया  सरकार  इस  पहलू  पर  विचार  करेगी  और  इस

 मूल्यवान  पदार्थ  को  उपयोग  में  लाने  के  लिए  प्रयत्न  करेगी  ।

 श्री  कष्ण  चन््र  पंत  :  जेसा  कि  मैंने  पहले  ऐसा  नहीं  है  कि सरकार
 ने  सीधे  विदेशी  विशेषज्ञों  से  बात  पहले  हमने  भारतीय  कम्पनी  को  इस  तकनीक  का

 विकास  करने  का  पूरा  अवसर  प्रदान  किया  और  उनके  द्वारा  इस  तकनीक  का  विकास  करने
 की  कोशिश  करने  के  बाद  इस  वृहत  संयंत्र  की  स्थापना  की  गई  अन्ततः  जब  यहां
 संतोषजनक  तरोके

 से
 काम  नहीं  हुआ  तो  इसे  छोड़  देना  पड़ा  |  हमने  यहां  काम  शुरू  नहीं

 किया  ।

 इसके  अध्ययन  को  जारी  रखने  के  लिए  कनाडा  को  फर्म  के  लिए  सी०  आई०  ए०
 से  सहायता  ली  गई  |  इस  मामले  में  यू०  एन०  आई०  डी०  ओ०  की  बजाय  सी०  आई०  डी०  ए०
 से  सहायता  ली  गई  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  क्‍या  सुकिन्दा  में  निकल  अयस्क  के  भंडार  होने  का  तात्पयं  यह

 नहीं  है  कि  वहां  इसकी  ईकाई  स्थापित  की  जाए  ।  पूंजी-लागत  के  अलावा  क्‍योंकि  भारत  में  इसकी
 तकनीक  भी  पूरी  तरह  से  विकसित  नहीं  हुई  है  इसलिए  इस  परियोजना  को  जारी  रखना  उचित

 नहीं
 है  फिर  चाहे  भारत  में  इसकी  कच्ची  साम्रग्री  उपलब्ध  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  वास्तव  इस  परियोजना  के  इन  तमाम  वर्षों  में  जारी  रखने

 का  कारण  यही  जैसा  कि  महिला  सदस्य  ने  निकल  एक  महत्वपूर्ण  धातु

 है  और  निश्चय  ही  सामरिक  मामलों  में  इसका  प्रयोग  होता  है  और  हमारे  यहां
 1545  लाख  टन  निकल  निश्चय  ही  यह  निम्न  श्रेणी  का  है  किन्तु  फिर  भी  यह  हमारे  यहां

 उपलब्ध  दो  इसे  विकसित  करने  में  लाभ  ही  होगा  ।  लेकिन  इसकी  लागत  को  ध्यान  में

 रखना  होगा  ।  इसे  आथिक  दृष्टि  से  व्यवहायं  होना  चाहिए  ।  आप  अच्छी  तरह
 से  यह  जानते  हुए  कि  इस  परियोजना  पर  बहुत  खर्च  क  रयोजना  शुरू  नहीं  कर
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 सकते  ।  यह  तो  समस्या  फिर  भी  मैं  कहूंगा  कि  योजना  को  पूरी  तरह  से  छोड़  दिए

 जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  हमें  इस  पर  नजर  रखनी  होगी  ।  इस  संसाधनों  की  कमी  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  नहीं  समझता  कि  हम  इसके  लिए  पैसा  जुटा  सकते  हैं  ।

 विदेशी  मुद्रा  सं<क्षम  ओर  तस्करों  निवारण  अधिनियम

 +471.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण

 अधिनियम  के  अंतर्गत  कुछ  व्यक्तियों  को  नजरबन्द  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उनको  न  जरबन्दी  में  लेने  के  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  )  :  से  एक  विवरण-पत्र  सभा-पटल  पर

 रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 और  1985  से  1985  तक  की  अवधि  के  विदेशी

 मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  1974  के  अधीन  554  व्यक्तियों  को  नजरबन्द

 किया  गया  है  ।

 इन  व्यक्तियों  को  इसलिए  नजरबन्द  किया  गया  है  ताकि  उन्हें  ऐसा  कोई  भी  कार्य

 करने  से  रोका  जा  सके  जो  विदेशी  मुद्रा  के  संरक्षण  अथवा  संवर्धनं॑  में  बाधक  अथवा

 इसलिए  कि  उन्हें  माल  की  तस्करी  अथवा  माल  की  तस्करी  करने  के  लिए  प्रोहत्साहन  देने

 अथवा  तस्करी  के  माल  को  लाने-ले-जाने  अथवा  छिपाने  अथवा  रखने  का  कार्य  करने  अथवा
 Ye

 के  माल  को  लाने-ले-जाने  अथवा  उसे  छिपाने  अथवा  रखने  से  अन्यथा  तस्करी  के  माल  का

 धन्धा  करने  से  रोका  जा  सके  ।
 हैं

 डा०  फूलरेणु  गुहा  :  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  1985  से  1985  5

 तक  554  व्यक्तियों  को  हिरासत  में  लिया  गया  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  उनमें  से  कितने

 ब्यक्तियों  का  दोष  सिद्ध  हो  पाया  है  तथा  उन  लोगों

 गई

 को  अधिकतम  तथा  न्यूनतम  बया  सजा  द  2

 श्रो  विश्वनाथ  प्रताप  85  से  31  85  तक  न्यायालय  के
 निर्णय  के  द्वारा  876  मामलों  में  682  ब्यक्तियों  को  मामले  में  दोषसिद्ध  पाया  गया  ।

 प्रो०  सधु  दण्डवते  :  662  व्यक्ति  दृढ़  धारणा  वाले  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  78.75  प्रतिशत  व्यक्तियों  का  दोषसिद्ध  हो  गया  जो  कि  बड़ा
 उच्च  प्रतिशत  लगभग  79  प्रतिशत  है  ।
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 डा०  फूलरेण  गुहा  :
 मेरे  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  मैं  जासना

 चाहता  था  कि  न्यूनतम  तथा  अधिकतम  क्या  दण्ड  दिया  गया

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  यह  न्यायालय  में  स्पष्ट  हो  जाएगा  |  यह  न्यायालय  से  पता

 चलेगा  क्‍योंकि  682  के  मामले  में  मुझे  जानकारी  नहीं  मिली  कि  क्तिनों  को  सजा  दी

 गई  है  ।

 डा०  फूलरेणु  गुहा  :  मेरा  प्रश्न  अति  सरल  न्यूनतम  तथा  अधिकतम  जो  भी  स्थिति

 झ्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  यह  जानकारी  दे  दूंगा  ।

 डा०  फूलरेणु  गुहा  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  है  कि  हमारे  देश  की  कौन  सी  सीमा  से  तस्करी

 का  माल  भारत  में  आता  है  तथा  किस  तरस  के  माल  की  तस्करी  होती  है  ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  दया  सरकार  तस्वःरी  संबंधी  कानूमों  को  और

 दृढ़  बना  रही  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  अधिकांश  तस्करी  का  माल  पश्चिमी  तट

 पाक  भारतं-नेपाल  भारत-बंगलादेश  सीमा  तथा  भारत-बर्मा  सीमा  से  आता

 मैं  उससे  संबद्ध  आंकड़े  बताता  हूं

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  यह  काम  चारों  ओर  हो  रहा  है  ।

 श्री  विश्यन्लथ  प्रताप  यह  सवंतोमुबी  नहीं  यह  समान  है  ।  मैं  बताना

 चाहता  हूं  कि  पश्चिमी  तट  से  पकड़े  गए  माल  का  मूल्य  5424  लाख  रु०  है  ।  पूर्वी  से

 2340  लाख  भारत-पाक  सीता  से  2448  लाख  भारत-तेपाल  सीमा  से  262  लाख

 भारत-बंगला-देश  सी  भा  से  326  लाख  रु०  तथा  भारत-बर्मा  सीमा  से  22  लाख  रुपए  मूल्य
 के  माल  की  तस्करी  हुई  |  तस्करी  के  माल  में  यह  गुणपरक  अन्तर  मूल  रूप  से  तस्करी

 किए  गए  माल  कृत्रिम  औषधियां  आदि  प्रमुख  चीजें  हैं  ।

 प्रो०  सघु  दण्डकते  :  कृत्रिम  कपड़े  का  मूल्य  3000  करोड़  रुपए  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  निरन्तर  यह  आरोप  लगाया  जा

 रहा  है  कि  बड़े  उद्योगपति  विदेशों  में  अपने  धन  को  स्वेत  बना  रहे  हैं  क्योंकि  भारतीय  कन्पनियों  के

 सरकार  द्वारा  अधिग्रहण  की  बात  सरकार  के  ध्यान  में  है  ?  क्या  सरकार  ने  उस  सन्दर्भ  में  बड़े

 व्यवसायियों  के  परिसरों  की  तलाशी  ली  तथा  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  तथा  अपनी

 वित्तीय  सीमाओं  की  रक्षा  के  लिए  सरकार  ने  कौनसी  दृढ़  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  जब  तक  प्रमाण  न  मैं  यह  नहीं  क  ह  सकता  कि  सभी

 व्यवसायी  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  कुछ  बड़  ग्रुपों  के  बारे  में  हमें  पता  चला  है  कि  वे  कम-बढ़ती
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 बीजक  दिखा  कर  धन  देश  से  बाहर  भेजे  रह ेहैं  ।  सरकार  उसे  गम्भीर  अपराध  मानती

 अंग्रेजों  ने  यही किया  था  ।  वे  देश  के  धन  को  ले  गये  थे  ।  यह  उससे  कम  नहीं  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  यह  सुपर  तस्करी  है  ।

 श्रो  विश्वनाथ  प्रताप  इसलिए  जहां  भी  हमें  प्रमाण  मिले  हैं  हमने  उनके  आधार  पर

 छापे  मारे  हैं  तथा  हमने  उसे  सुदृढ़  बनाने  क ेलिए  आर्थिक  आसूचना  ब्यूरो  की  स्थापना  की  है
 और  हम  देश  तथा  विदेशों  में  हम  अपने  तंत्र  को  और  सुदृढ़  बना  रहे  हैं  ।

 श्री  एस  ०  जयपाल  रेड्डी  :  किसी  को  दण्ड  नहीं  दिया  गया  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  हमने  कार्यवाही  की  है  ।  मामले  न्यायालय  में  हैं  और  मुकदमें
 चलाए  जायेंगे  ।

 थ्रो  हरूभाई  मेहता  :  अभी  हाल  ही  में  डी>आर०आई०  द्वारा  बड़ी  कम्पनियों  जैसे  किलोॉसकर

 आदि  पर  मारे  गए  छापे  में  विदेशी  मुद्रा  संबन्धी  कतिपय  उल्लंघनों  का  पता  चला  परन्तु  एक
 विपक्षी  दल-वामपंयी  नहीं-द्वारा  तथा  वाणिज्य  मण्डल  आफ  द्वारा

 दबाब  डाला  गया  ।  क्‍या  मंत्री  महोदय  आश्वासन  देंगे  कि  किसी  राजनीतिक  अथवा  बाणिज्य

 मंडल  के  दवाब  के  सामने  नहीं  तथा  इन  ग्रूपों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  क ेअधिलंघनों  के  लिए
 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  जायेगी  ।

 श्री  विश्वमाथ  प्रताप  एक  जानकारी  और--माननीय  सदस्य  की  गई  कार्यवाही  के

 बारे  में  जानना  चाहते  थे  ।  अभी  हाल  में  ही  हवाला  सौदों  में  के  अंतर्गत  12  व्यक्तियों
 के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  है--वह  कह  रहे  थे  कि  किसी  को  दण्ड  नहीं  दिया  गया  ।

 किलोंसकर  ग्रुप  के  सम्बन्ध  में  जांच  के  बारे  में  मेरा  कहना  है  कि  जाँच  हो  रही  है  तथा
 सरकार  निश्चय  ही  प्रमाण  के  अधार  पर  कार्यवाही  करेगी  तथा  दबाव  में  आकर  इसे  बदलने  का
 कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 भरतोय  जोवन  बोमा  निगम  में  कम्यूटर  लगाना
 के

 ह्लं
 .

 री
 a  _#«  «५  हि

 /472.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचंद्रन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  में  बड़े  पैमाने  पर  कम्प्यटर ब रज

 क्या  उसके  मंत्रालय  के  अधीन  अन्य  विभागों  में  बड़े  पैमाने  पर  कम्प्यूटर  लगाने  का
 प्रस्ताव  है  ; और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  जीवन  बीमा  निगम
 के  अपने  मंडलीय  कार्यालयों  और  बड़े  शाखा  कार्यालयों  में  अपनी  पुरानी  और
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 अप्रचलित  पंच  कार्ड  मशोनों  के  स्थान  पर  माइक्रोप्रोसेसेस  पर  आधारित  प्रणालियां

 लगवाई  हैं  ताकि  पालिसीधारकों  को  कशल  प्तेवा  प्रदान  की  जा  सके  ।  माइक्रो-प्रोसेसर

 यूनिटों  की  संस्थापता  करने  के  काय  को  चरणबद्ध  तरीके  से  क्रिय्रन्वित  किया  जा

 रहा 50७९

 जहां  तक  मंत्राल्यय  का  संबंध  आय  कर  केन्द्रीय  उत्पाद  ओर  स्रीमा  शुल्क
 ब्रोडਂ  के  अंतर्गत  क्ष  त्रीय  संगठनों  बजट  बनाने  और  उससे  संबंधित  विवरपन्न  तेयार  करने  के

 कार्य  और  लेखा  द्वारा  घाचर  सत्र  पर  लेखाओं  को  तैयार  करने  के  कायें  में

 प्रभावक[ा  रता  और  कार्य  कृशला  बढ़ाने  से  संबंधित  सीमित  प्रचालनों  के  लिए  कंप्यूटरों  का

 प्रयोग  करने  से  मामले  में  एक  प्रकार  घें  शुरृभात  करने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया  अंक्ालय

 की  सूचना  आवश्यताओं  के  लिए  भी  संगणक  सुविधाओं  करा  उपयोग  किया  जाएगा  |

 करो  खुल्लापहलो  रामचंद्रम  :  मैं  वित  मंत्रलथ  के  विशिस्त  विभार्थोंमें  कम्प्यूटरीकरण

 कार्यक्रम  को  अपनाये  जाने  की  प्रशंसा  करता  ऐवे  महत्वतूर्ण  कार्य  क्रम  के  सागू  करने  से

 पृ्वं  सरकार  को  उसके  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करना  चाहिए  ।

 इस  संदर्भ  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  कमंचारियों  में  फंले  हुए
 इस  भय  का  अध््ययम  किया  गया  है  कि  भविष्य  में  कम्प्यूटरीकरणा  का  छक्योग  मंत्रालय  के

 विभिन्न  बिभागों  भें  लगे  कर्मचारियों  तथा  लाखों  शिक्षित  बेरीजगार  युवर्कों  पर  क्‍या  प्रभाव

 पढ़ें  गा  |  प्रदि  तो  मया  स्रक्ार.कर्ंंचारियों  दैश  के  शिक्षित  बेरोजगारों  में  कमी  में  बने

 हुए  इन  सन्देहों  के  बारे  में  प्रकाश  डालें  ।

 क्री  जना|दग  पुजारो  :  मैं  सभा  को  आश्वासत  देता  हू  कि  वर्तमान  कमंत्रारियों  में  से

 किसी  की  छटनी  नहीं  की  जाएगी  ।  कस्प्यूटरीकरण  तथा  यंत्रीकरण  अच्छी  उत्फ्रदिकता  के  लिए
 प्रबन्धनों  को  सहायता  देते  इसके  कारण  प्रबन्धकों  को  सहायता  मिलती  है  जिससे  रोजगार

 के  अधिक  अवसर  हस  आशंका  का  कोई  भाधार  नहीं  है  कि  रोजगार  फ़े  अधिक  अवसर

 नहीं  पैदा  होंगे  ।

 भी  मुल्लापल्लो  रामचंद्रन  :  मंत्री  महोदय  ने  यह  बात  भली  प्रकार  स्पब्ट  कर  दी  है  कि

 वित्त  मंत्रालय  के  वि,भनन्‍नत  यथा  आयकर  उत्पाद  शुल्क  विभाग  तथा  सीमा

 झुल्क  विभागों  में  कम्प्यूटर  प्रणाली  लागू  हो  रही  नि:सन्देह  यह  प्रशंननीय  है  मैं  मत्री

 महोदय  से  जानना  त्राहता  हू  कि  जैसे  बेकिंग  श्रणाली  के  राष्ट्रोयके  ण  के  बाद  कार्य-कुशनता

 लुप्त दो
 कप  सरकार  बेकिंग  प्रणाली  में  भी  सुधार  तथा  कुशलता  लाने  के  लिए

 करण  प्रणाली  शुरू  यदि  तो  कृपया  विवरण  दें  ।

 क्री  जतादत  पुजरो  :  हम  बेकिंग  संवाओं  में  भी  अच्छी  सेव  के  लिए  करम्प्यूट  रोकरण
 तथा  पंजीकरण  शुरू  कर  रहे  याद  म  ननीय  सदस्य  चाहेंगे  तो  मैं  उन्हें  विवरण  दे  दू  गा  ।

 थी  बसुदेव  आच्षाय  :  मंत्री  महोदय  ने  यह  नहीं  बताया  कि  र्यापक  कस्प्यूटरीकरण  क्या  प्रभाव

 9



 मौखिक  उत्तर
 20  1985

 ज्ः  नी  लतलततिन  कमा  जपपपपतपतपापएपययजददजपै-+े

 होगा  ।  निसन्‍्देह  कार्यकुशलता  परन्तु  जिस  देश  में  तीन  करोड़  से  अधिक  बेरोजगार

 उसवें  उसका  प्रभाव  नौकरियों  की  उपलब्धता  पर  निश्चित  रूप  से  पहले  ही  नौकरियां

 कम  हो  रही  हैं  ।  लगभग  सभी  पश्चिमी  राज्यों  या  जह  1१६  व्य:प्क  रूप  से  बध्प्येट्ों  को  अपन

 गया  बेरोजगारी  का  प्रतिशत  बढ़ा  फिर  हमारे  देश  में  भांतरिक  ढांचा  बहुत  कमजोर

 क्या  ऐसे  देश  में  जिसका  ढांचा  बहुत  कमजोर  है  पहां  पर  विकसित  शिल्पविधि  चाल  की

 जा  सकती  मंत्री  महोदय  कृपया  स्पष्ट

 भी  छताइन  पुजारी  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  है  कम्प्पूट रीक  रण  तथा  यंत्रीकरण  से

 प्रबश्धक  अधिक  उत्पादन  कर  पायेंगे  ।  जब  सभी  क्षेत्रों  में  अधिक  आशिक  गतिविधियां  होंगी

 तो  इससे  अधिक  रोजगार  के  अवसर  पंदा  होंगे  ।  राष्ट्र  चाहता  है  कि  सभी  स्थानों  पर  भ्रच्छी

 सेबा  दी  जाए  ।

 ठदाहरण  के  तौर  पर  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  निपटारे  में  कम्प्यूटरीकरण

 चालू  करने  से  अच्छी  सेवा  भी  दी  जैसा  कि  मैं  पहले  बता  चुका  हू  कम्प्यूटरीकरण  का

 यह  अथ  नहीं  है  कि  अधिक  रोजगारों  के  अधिक  अवसर  पेदा  इसके  विपरीत  वहां  पर

 अधिक  रोजगार  के  अवसर  पेदा  होंगे  ।

 श्री  छिबेमा  बहादुर  सिंह  :  दावों  के  निपटारे  के  सम्बन्ध
 मैं

 समझता  हू  कि  करोड़ों

 रुपए  जोबन  बोमा  निगम  के  पास  पड़  हुए  तय  लाखों  लोग  अपगे  दवे  के  निपटारे  की

 प्रतीक्षा  रहे  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कप्प्यूटर  लाए  जाने  के  बाद  दावों  का

 टारा  कितनी  जल्दों  हो  सकेगा  ?

 थ्ती  जनारंग  पुजारो  :  जीवन  बोमा  निगम  में  हमारा  एक  शिकायत  कक्ष  है  ।  मैंने  भी

 बीमा
 कम्पनी

 के  प्रमुख  अधिकारियों  की  बंठक  में  भाग  लिया  था|  दावों  का  जल्‍दी  से  जल्दी

 निपटारा  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  तथा  मामले  निपटाने  की  दर  बढ़  रही  है  ।

 भी  डी  ०  एन०  क्‍या  मंत्री  महोदय  सभा  में  आश्व।सन  दे  सकते  हैं  कि  क

 करण  के  कारण  कोई  छंटनी  अथपा  बेरोजगारी  नहीं

 भी  जनादन  पुजारो  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हुਂ  कि  कोई  छंटनी  नहीं  होगी  ।

 प्रो  मधु  दष्डबले  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  सत्य  है  कि

 सेवा  से  अलग  किए  जाने  का  प्रश्त  इससे  पैदा  होगा  कि  कम्प्यूट  रीकरण  अथवा  प्रक्रिया

 कहां-कहां  लागू  की  जाएगी  ।  चं,कि  कर्मचारियों  में  एक  प्रका  रकी  आशका  बया  मंत्री

 महोदय  सभा  को  आश्वासन  देंगे  कि  वह  इस  प्रश्न  पर  जीवन  बीमा  निगम  के  अधिकारियों  को

 एसोसीएशन  के  निर्णय  लेने  से  पहले  चर्चा

 थो  जमादत  पुजारी  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  जीवन  बं.मा  निण्म
 में  व्यवहारिक  रूप  से  कोई  विरोध  नहीं  हुआ  इसके  घिपरौत  मुझे  जीवन  निगम  के

 करमंचारियों  को  बधाई  देनी  पूरे  मामले  पर  उनसे  चर्चा  हुई  थी  तथा  उन्होंने  इसे  प्रोत्साहित
 किपा
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 उड़ीसा  प्रामीण  बंकों  का  कार्य  निष्पादन

 *३13.  भ्री  श्रीवल्लभ  पाणिप्रही  :

 क्री  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे गे

 देश  के  बविभिन्‍त  भागों  में  ऋण  वितरण  के  सम्बन्ध  में  ग्रामीण  बेकों  का
 निष्पा दन  कंसा  रहा  है  ;

 शाखाएं  ऋण  वितरण  करने  भौर  स्थानीय  लोगों  को  रोजभार  देने  के
 सम्बन्ध  में  उड़ीसा  ग्रामीण  बंकों  का  कार्य-निष्पादन  कसा  रहा  है  ;  और

 उड़ोसा  ग्रामीण  बेंक  में  निदेशक  मंडल  के  गठन  के  संबंध  में  क्या  मानदंड  अपनाए

 गए  हैं  ?
 ह

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जर्नादन  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 1985  के  अन्त  में  183  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  ढ्वारा  60.79  लाख  ऋण  खातों  के

 अन्तगंत  दिए  गए  अग्रिमों  की  बकाया  राशि  1143.12  करोड़  रुपए  राज्यवार  सूचना
 बन्ध  में  दो  गई  है  ।

 1985  के  अन्त  में  उड़ीसा  राज्य  के  सभी  13  जिलों  के  9  क्षंत्रीय  ग्रामीण  बेकों

 की  747  शाखाएं  इन  बेकों  की  6,97,426  ऋण  खातों  के  अन्तगंत  103.63  करोड़

 रुपए  की  राशि  बकाया  दिनांक  ३1  1984  को  इन  बेंकों  के  कमंचारियों

 क्ल्क  और  की  संख्या  2763  थी  ।

 उड़ीसा  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  सहित  सभी  क्षंत्रीय  ग्रामीण  बकों  के  निदेशक  मंहलों

 का  गठन  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  1976  के  उपबन्धों  के  असुसार  किया  जाता

 अनुबन्ध

 क्षेत्रीय  प्रामोण  बेकों  के  बकाया  अप्मिमों  का  राज्यवार  विवरण

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य

 ह

 क्ष  त्री  प  ग्रामीण  ऋण  खातों  बकाया  राशि

 सबया  क्षेत्र  बेकों  की  संख्या  की  संड्या

 लाख  रुपए

 1.  .  भांध्र  प्रदेश  14  694419  12857-61

 2«  असम  $  73986  1639.15

 1]
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 1  2  3  4  5

 प्र  कछार  2३  919290  14612.45

 4...  गुजरात  9  40936  864..53

 3...  हरियाणा
 4  97173  2763-24

 6...  हिमाचल  प्रदेश  1  30239  893.00

 १,  जम्मू  और  कश्मीर  3  47427  1034.66

 8...  कर्नाटक  13  542622  11582.00

 9...  केरल  2  342431  5773-97

 10.  मध्य  प्रदेश  22  382471  7989-44

 11«  महाराष्ट्र  8  55374  2878-12

 12...  मणिपुर  1  2692  50.96

 13-  मेघालय  1  5330  94-73

 14...  नोगाल॑ण्ड  1  336  10.27

 15...  उड़ीसा  9  697426  10363-22

 16.  पंजाब  6585  169-76

 17...  राजस्थान  14  280691  7622.54

 13.  तमिलनाडु  1  156063  2699  45

 त्रिपुरा  1  88148  1758..  3

 20...  उत्तर  प्रदेश  38  1.204360  23348.25

 21...  पश्चिम  बंगाल  9  409394  6041-82

 22...  भरुणाचल  प्रदेश  |  112  2.26

 23...  मिजोरभम  !  1454  51-25

 अश्विल  भारतीय  183  6078900  114311.51
 एक  pes

 झी  शोबल्लभ  पाणिप्नही  :  मैं  ग्रामीण  बंकों  की  ऋण  नीति  के  मुख्य  तत्व  जानना  चाहता
 ऋण  किस  उहं  श्य  के  लिए  दिए  जाते  हैं  और  क्या  इनके  लिए  कोई  अधिकतम  सीमा

 रिते  की  गई  है  ?  मैं  यह  क्री  जानना  चाहू'गा  कि  क्‍या  यह  भी  देखा  जाता  है.कि  जिन
 नाभों  के  लिए  ऋण  मांगा  गया  है  क्‍या  वे  अधिक  दुष्टि  से  व्यवहाये  हैं  ।

 भ्री  ल्र्मादन  पुलारी  :  क्ष  भीय  प्रामीण  बेकों  में  लोगों  को  ऋण  दिया  जाता  है  जिन

 13
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 की  वाधिक  आय  6,500  रु०  से  कम  इस  क्षत्रीय  ग्रामीण  बेक  द्वारा  दिए  जाने  वाले  ऋण

 कीं  भ्रंधिकंतम  सौमा  25  हजार  रुपए  इसमें  कम  पजी  निवेश  की  गई  है  और  इसका  काम

 ग्रामीण  क्षंत्री  से  ब्रामोंणे  लोगों  की  घिभिंग्स  आर्थिक  कार्यों  में  जला  कि  छोटी  ठुंकोंग  ;  जेसे  चाय

 की  दुकाने  जआांदि  चलाने  में  और  पम्पिग  सेट  खरीदने  आंदि  सहायता  करने  है  ।

 भरी  भ्ीबललभ  पाणिप्रही  :  इस  उत्तर  के  परिश्रक्ष्य  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या

 उड़ीसा  राज्य  में  6,97,426  ऋण  खोतों  के  मुकाबले  10,363  लाख  रुपए  बकाया  भोसतन

 यह  प्रति  खाता  150  रुपए  बनता  मैं  यह  जानता  चाहूगा  कि  ऋण  कौ  स्वीकृति  के  लिए
 कितने  आवेदन-पत्र  प्राप्त  किए  गए  भौर  ये  कुल  कितती  राशि  कै  थे  ?  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक

 खोलने  का  मापदण्ड  कया  इसकें  अति  उड़ीसा  में  13  जिले  कितु  केवल  9  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बेक  तीन  मुख्य  सुन्दरगढ़  और  बोलनगीर  आर०  आर०  बी०  के

 बंतगेत  आंते  मैं  पह  जानना  चाहू गा  कि  कया  प्रश्येक  जिले  के  लिए  एफ०  आर०  आर०  बी०

 होगा  और  कया  शाखाओं  की  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 भी  जनदिन  उड़ीसा  में  क्ष  त्रौय  ग्रामी०  क्षेत्र  बेंकों  का  ऋण  जमा  अनुपात
 इन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  क्षेत्र  बेंकों  ते  4437.25  लाख  रुपए  जमा  किए  गए

 बकाया  ऋण  10,3  63-22  लाख  रुपए  खातेदारों  की  संख्या  6,97,426  है  ।  जहां  तक  भार०
 भार०  बी०  छोलने  के  मापदण्डों  का  श्रम्बन्ध  दो  जिलों  के  लिए  एक  क्षत्रीय  बेके  होता  है  ।

 कुछ  जिलों  में  एक  क्षत्रीय  ग्रामीण  बंक  भी  कितु  मापदण्ड  दो  जिलों  के  लिए  एक  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बंक

 ]

 झो  दिलोप  सिह  अध्यक्ष  सबसे  पहले  तो  मेरी  यह  शिकायत  है  कि

 प्रश्न  पूरे  कन्द्रो  केबारे  में  थालेकित  उसको  उड़ीसा  तक  ही  सीमित  कर  दिया

 गया  है  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  जीसे  जानना  चाहूगा  कि  ये  जितने  भी  बेक  खोले  गए  थे  उनेको

 उदहंश्य  यहु  था  कि  इन  ब्रांचों  में  वहीं  गांवों  की  भाषा  और  कल्चर  को  जानने  वाले  स्विस  में

 लगें  लेकिन  उसमें  भी  शहूर  के  लोग  चले  गए  जोकि  उनकी  भाषा  नहीं  जानते  ।  इसी  प्रकार

 संचालक  मंडल  में  गांव  के  लोग  जो  उनकी  भाषा  और  दुख  तकलीफ  जानें  उन्हीं  को  उसमें  रखना

 था  लेकिन  बह  भी  शहर  के  लोग  हो  गए  |  जो  रिकवरी  इन्होंने  दिखाई  है  मैं  कहना  चःहू गा  कि

 बहुत  सारी  शिकायतें  हैं  कि  फर्जा  अंगूठे  लगाकर  पेंसे  ले  लिए  जाते  हैं  ज॑से  कि  कुएँ  के  लिए  लीन

 दिया  गया  लेकिन  वहां  पर  कीई  कुआ  ही  नेहीं  तो  इस  तरह  की  बेहुत  सारी  शिकायतें

 बया  मन्त्री  जी  ने  ऐसी  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  कोई  असेस्मेंट  करवाया  है  और  कोई  का्यषाही

 की  है-पह  मैं  जानना

 ]

 झभो  लनादंस  पुजारो  :  जहां  कहीं  भी  सरकार  के  ध्यान  में  विशिष्ट  घटनाएਂ  साई

 13
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 गई  हैं  शीघ्र  जांच  का  आदेश  दे  दिया  गया  कार्यवाही  की  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हमें  बातों

 ग्रामीण  बेक  हैं  जिन  के  अन्तगंत  223  जिले  आते  जहां  कहीं  हमें  भ्रष्टाचार  तथा  अन्य  बातों

 की  शिकायते  मिली  हमने  कार्यवाही  की  मैंमाननीय  सदस्य  को  अध्श्यासम  हु  कि

 यदि  वह  किसी  मामले  को  सरकार  की  नोटिस  में  लाएंगे  तो  सचमुच  ऐसे  के  विरुद्ध

 का्यंधाही  की

 भरी  प्रमेला  बाई  चम्हाण  :  ऐसा  केवल  उड़ीसा  में  ही  नहीं  हो  रहा  है  ।  क्‍या

 नीय  मंत्री  जानते  हैं  कि  भारतीय  रिजवं  बेक  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  नई  बेक  शाखाए  खोलने  में

 उदार  नहीं  है  जिससे  आर्थिक  दृष्टि  से  पिछड़  लोग  इस  सुधिधा  का  लाभ  प्राप्त  फर  सके  ?  मुझे
 पता  है  कि  कुछ  सहकारी  बेंकों  के  पास  प॑सा  बेकार  पड़ा  हुआ  है  कितु  भारतीय  रिजवं  बंक  दवा

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  कया  माननीय  मन्नी  इस  संबंध  में  कुछ  करेंगे  ?

 भ्रो  जर्नादन  पुजारी  :  राष्ट्रीयकरण  से  पूर्व  65  हजार  की  जनसंख्या  के  लिए  एक  बंक

 शाखा  आज  अखिल  भारतीय  भांकड़े  यह  हैं  कि  हजार  लोगों  के  पीछे  एक  शाखा

 हमने  देश  भर  में  विशेषकर  देहातों  में  शाखाए  खोली  अब  देश  भर  में  लगभग  29,837
 ग्रामीण  शाब्याएं  ग्रामोण  क्षेत्र  :  8.5  प्रतिशत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खोलने  के

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  । नई  शाखा  लाइस्ेंसिग  नीति  के  अनुसार  हम  विस्तार  कर  रहे  हैं  और

 प्रत्येक  दस  किलोमीटर  के  लिए  भी  एक  शाखा  होगी  ।

 सिक्किम  में  भूतत्वोय  सर्वक्षण

 *+474.  श्रीमती  डी०  के०  भंडारी  :  क्‍या  इस्पात  ओर  ख्लान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  सिक्क्रिम  में  कोई  सर्वेक्षण  कार्य  करता

 रहा  है  ;  ओर

 यदि  तो  अब  तक  के  उसके  निष्कषं  कया  हैं  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  ओर  खनिजों  का  सर्वेक्षण

 लगातार  चलने  वाला  काय  है  तथा  यह  कार्य  भारतीय  भुव॑ज्ञानिक  सर्वेक्षण  ह्वारा  सिक्किम  में  भी

 किया जा रहा इन सर्वेक्षणों के फलस्वरूप निम्नलिखित खनिजों का पता चला है :--- रंगपो ओर डिक्चू में खनन पोग्य बहुधातु खनिजीक रण । (2) रोराथांग तथा पचेखानी में मामूली आधारधातु रिशी में डोलो (4) उत्तर तथा पूर्व सिक्किम में लघु मारबल



 29  1907  मौखिक  उत्तर

 :
 फील्ड  सत्र  1985-86  के  भारतीय  भूवेज्ञानिक  सर्वक्षण  का  सिक्किम  में  विभिन्‍न

 प्रकार  की  23  खोजें  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 श्रीमतो  डी  के०  भंडारो  :  में  मानतीय  मंत्री  से  जानना  चाहुंगी  कि  क्‍यां  यह  सच  है  कि

 सिक्किम  खनन  निगम  रगंपो  1960  से  न  केवल  बहुधातु  के  मिश्रण  की  कच्ची  तथा

 जस्त  का  खनन  कर  रहा  है  बल्कि  गा  सीसे  का  भी  उत्पादन  कर  रहा  है  जिसमें  चांदी  मिली

 रहती  है  और  जो  प्रोद्योगिकी  के  अंभाव  में  प्रयोग  में  नहीं  लायी  जाती  यदि  तो  यह
 जानना  चाहू गी  कि  क्‍या  इस  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  विदेश  से  प्राप्त  को  जाएगी  और  सातवीं

 योजना  में  सिक्किम  में  ही  लघु  स्मेल्टर  स्थापित  किए

 श्रो  कृष्ण  चंद्र  यह  बिल्कूल  सही  है  कि  सिक्किम  खनन  निगम  जो  भारत  सरकार  और

 सिक्किम!सरका र  का  संयुक्त  उद्यम  खानों  से  न  केवल  बहुधातु  अपस्क्र  ही  निकाल  रहा  है  अपितु
 इसका  सांदन  भी  कर  रहे  हैं  और  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  हो  रही  है  ।  मेरे  पास  गत  तीन  वर्षों  के

 आंकड़े  हैं  और  मैंने  देखा  है  कि  सीसे  और  जस्ता  की  सांद्रता  बढ़  रही  चांदी  निस्संदेह
 थोड़ी  मात्रा  में  यह  सच  नहीं  है  कि  इनका  प्रयोग  नहीं  हो  रहा  जहां  तक  तांबे  का

 संबंध  है  इसे  पहसे  ही  घाटशिला  प्रचालक  में  पिघलाया  जा  रहा  है  भर  जहां  तक  जस्त  के

 दानों  का  संबंध  है  इसे  विशाखापत्तनम  प्रगलक  में  पिघलाया  जाता  इनको  कार्यश्थल  पर
 नहीं  अपितु  देश  के  अन्य  प्रगालकों  में  पिघलाया  जाता

 है शौमतो  डो०  के०  भंडारी  :  क्या  सिक्किम  में  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  है  ?  है

 झो  कष्ण  चंद्र  पंत  :  पिषलाने  के  लिए  विभिरन  बातों  की  भोर  ध्यान  देना  पड़ता  है  ।
 बिजली  की  उपलब्धता  एक  महत्त्वपूर्ण  बात  यदि  बिजली  उपलब्ध  नहीं  है  तो  पिधलाने  का
 काम  नहीं  किया  जा  सकता

 भोमतोी  डो०  के०  भंडारो  :  क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  1976  के  दौरान  इस  बात  की

 सूचना  प्राप्त  हुई  थी  कि  डिक्चू  में  यूरेनियम  और  सोने  के  भंडार  हैं  और  सोने  की  प्रतिशतता
 कोला र  स्वर्ण  क्षत्रों  से  अधिक

 श्री  कृष्ण  चंद्र  पंत  :  जहां  तक  मुझे  सूचना  है  उसके  अनुसार  सिक्किम  में  सोना  नहीं
 मिला  मेरे  पास  इस  समय  सभो  धातु  गैर-धातु  खनिजों  की  सूची  चांदी  वहां

 उपलब्ध  है  कितु  सोने  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  मुझे  माननीस  सदस्य  से  यह
 जान  कर  अत्यन्त  प्रसन्‍नता  होगी  कि  सोना  कहां-कहां  पाया  गया

 ड०  वो०  बेंकटश  :  जेसा  आप  जानते  हैं  सोना  मेरे  चनाव-क्ष  कोलार  स्वर्ण
 खानों  में  उपलब्ध  सिक्किम  एक  पिछड़ा  हुआ  राज्य  है  गौर  यह  हाल  ही  में  हमारे  देश  में

 शामिल  हुआ  मैं  जानना  चाहू  गा  कि  क्या  सरकार  खनिजों  पर  आधारित  कोई  उद्योग
 पित  कर  रही  है  ।

 भो  चंद्र  पंत  :  एक  उद्योग  आर्थात  बहुधातु  अपस्क  और  सान्द्रीकरण  की  माननीय
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 प्रौखिक  उत्तर  20  1985

 श्रीमती  भंडारी  ने  चर्चा  की  है  |  गेरसरकारोी  क्षेत्र  में  एक  उद्योगपति  द्वारा  डॉलोमाइट

 का  खनन  तथा  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  अतिरिक्त  सिक्किम  सरकार  भी  एक

 लघु  सिमेंट  संयंत्र  के  लिए  चूने-पत्यर  ओर  संगमरमर  के  प्रयोग  की  सम्भावना  को  जांच  कर

 रही

 रंगपो  और  डिक्यू  के  अति(टक्त  ग्न्प  स्थानों  पर  भी  बहु-प्रातु  के  काफी  भंडार  हैं

 वहां  गली  अविष्य  ब्लाणाजनक  है  और  अधिक  विकास  के  उहेंश्य  से  इसकी  जांच  को  जा

 खह्ठी

 .  ]
 अफ्रोड़ा  भोर  दक्षिण  अ्प्नऱोका  प्रें  स्थापित  संयुक्त  पारियोजवाएं

 475.  श्री  हरोक्ष  राज़त  :  क्या  शाशिव्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  भ्रफ़ीका  और  दक्षिण  अमरीका  के  विभिन्‍न  देशों  में  कितनी

 संयुक्त  परियोजनाएं  स्थापित  की  ॥ई  हैं  और  उन  देशों  में  कितती  और  परियग्रोजनाएਂ  रुथापित
 करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 इन  परियोजताओं  की  कु  लागत  कितनी  है  ;

 क्‍या  यहू  सच  है  कि  सम्बन्धित  देश  इनमें  से  कुछ  परियोजनाओं  के  निर्माण  में
 अब  अपेक्षित  रुज्ञि  नहीं ले  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  उसके  बग्रा  कारण  भौर

 (8)  इन  कारणों  को  दूर  करने  हेत्‌  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 चाणिभ्य  मंत्री  अजु  न
 :  से  (४)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 णाता

 विवरण

 भारतोय  प्रवतंकों  से  प्रात्त  जानकारी  के  1-1-1984  से  अफ्रीका  में

 चार  भारतोय  संयुक्त  उद्यम  आरम्म  किए  गए  इसके  अति  12  भारतीय  संउक्‍्त  उद्यम

 अफ्रीका  में  कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न  अधस्प्राओं  में  हैं  अमरीका  में  कोई  भारतीय

 संयुक्त  उद्यम  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  ऐश्वा  कोई  प्रत्ताव  लम्बित  नहीं  है  ।

 जिन  संयुक्त  उद्यमों  ने  1-1-1984  से  काम  करना  आरम्भ  कर  दिया  उतकी

 कल  लागत  लगभग  225  करोड़  रु०  बताई  जाती  हूं  ।

 सरकार  को  ऐसी  कोई  णानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 ओर  (३)  प्रहन  ही  वहों  ज़त्ये  ।
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 29  1961  )  मौखिक  उत्तर
 ाााणाााआआााएएणणणाताा |  ९७8-.3+-.3ेन++3ननननननननथ«.ननन-ीनन  नमक  कान»  क+  वा राज्त

 ]
 भी  हरीश  राक््त  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  का  उत्तर  माननीय  मंत्री  के  चुनाव

 भाषणों  की  तरह  बहुत  ही  संक्षिप्त  है और  उससे  कुछ  निकाल  पाना  घंभंव  नहीं  मैं  यह
 जानना  चाहता  था  कि  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  जानकारी  है  कि  पिछैले  कुछ  धर्षों  में

 अफ्रोका  और  दूसरे  देशों  से  जो  भारत  को  पहलें  ज्वाइन्ट  वेन्चर  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  उस

 प्रस्ताव  में  धीरे-धीरे  कमी  आती  जा  रही  यदि  कमी  आती  जा  रही  तो  इसके  क्या  कारण

 हैं  और  यदि  कमी  नहीं  आ  रही  तो  कृपा  करके  यह  बताइए  कि  सन्‌  ]980  के  बाद  प्रतिवर्ष

 इस  आशय  के  प्रस्ताव  घिभिन्न  देशों  से  कितने  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 थी  मशुंन  भादरणीय  धक्षिप्त  उत्तर  कामतलब  उत्तर  नही  ऐसा

 नहीं  है  भौर  संक्षिप्त  भाषण  का  जो  परिणाम  निकला  वह  भी  आप  सभी  जानते  हैं  और  उनमें

 माननीय  सदस्य  का  बहुत  बड़ा  योगदन  है  ।

 आदरणीय  यह  बात  सही  नहीं  है  कि  प्रोजेब्ट्स  में  कोई  कमी  आई  है  और  यह
 अपनी  जगह  पर  सही  है  कि  बहुत  से  प्रोजेक्ट्स  में  विभिन्‍न  कारणों  परे  कुछ  बिलम्ब  हुआ  है  उनको

 लगाने  में  लेकिन  कोई  कमी  गई  ऐसी  स्थिति  नहीं  है  ।

 भो  हरोश  राबत  :  1980  से  पहले  12  प्रस्ताव  अफ्रीका  के  देशों  से  प्राप्त  हुए  थे  और

 1980  के  बाद  कोई  नया  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  और  इस  फील्ड  में  धीरे-धीरे  कुछ  नए
 जिनमें  चीन  प्रमुद  हमारे  क्षत्र  को  हथियाते  जा  रहे  मैं  माननीय  जी  सेਂ  जानना

 चाहता  हूं  कि  भारत  में  विभिम्न  कम्पनियाँ  के  पोर्टेशियल  को  देखते  हुए  और  अफ्रौका  के  देशों

 में  भी  अधिक  विकास  ली  संभावनाओं  को  देते  गया  सरकार  हमारी  कम्पतीज  को  ले

 इम्सेंटिव्ज  देगी  और  डिप्लोमेटिक  लेबिल  पर  वहां  के  देशों  के साथ  इस  आशय  को  वेताँ

 ताकि  हमफो  अधिक  से  अधिक  प्रस्ताथ  प्राप्त  हो  सकें  ।

 करो  अअजु  म  आदरणाय  माननीय  सबस्य  का  यह  कहना  बिल्कुल  उपयुक्त

 है  और  यह  आवश्यक  है  कि  अफ्रीका  और  जो  विकासक्षील  देश  वहां  पर  भारत  की  ओर  से

 ज्वाइन्ट  वैन्चर  के  लिए  विशेष  प्रयास  किये  जाए  ताकि  इनमें  और  बढ़ोतरी  हो  ।  इस  दिशा  में

 जरूर  प्रवास  होंगे  ।

 ]
 भ्री  अध्यक्ष  प्रश्न  जदेआं  का  संबंध  अफ्रीका  तंथा  दक्षिण  अमेरिका

 दोनों  से  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  दक्षिण  अमेरिका  की
 भोर  से  इस  प्रकार  के  सहयोग  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मैं  मंत्री  महोदय  को  करता  हू

 कि  जब  1983  3  में  मैंने  विस्थ  के  उस  भाग  के  16  देशों  का  दौरा  उनमें  से  कम  से  कम
 आठ  या  नौ  देशों  मै  प्रस्ताव  किया  कि  वहू  पशु-पालन  बड़े  रेलवे  अन्‍य
 परियोजनाओं  में  भारत  के  साथ  सहयोग  करना  चाहते  यह  सूचना  कृषि  मंत्रालय  को  दी

 गई  है  ।  संभवतः  घूजना  के  आदान-प्रदान  की  का  अस्ताव  मैं  मासनीय  मंत्री  से
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 मौखिक  उत्तर  20  1985
 वकशननिनशनशिक  शशि तक  वीक  किककीकी  ली  कीक  कक  न्जये  न्+  जज et  —

 जानना  जाहूंगा  कि  क्‍या  लातीनों  अमेरिका  के  उन  देशों  का  पता  लगाया  गया  है  जो  भारत

 के  साथ  सहयोग  करने  के  दरछक  क्या  इस  मामले  को  उठाया  जाएगा  ?

 झो  अर न  सिंह  :  मैं  माननीय  सदस्प  को  सूचित  करना  चाहू  गा  कि  उन्होंने  दौरा  करने

 के  पश्वात्‌  इस  सम्बन्ध  में  जो  भी  सूचना  मैं  इसका  पता  लगाऊंगा  बौर  देखू गा  कि  क्या

 किया  जा  सकता  कितु  इस  समय  जो  स्थिति  है  उस  का  उत्तर  प्रश्न  में  दिया  गया

 भारतोय  बेकिंग  सेवा  का  गठन

 ०१6.  भी  सोमलो  भाई  डामर  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिवाली  के  अवसर  पर  बैक  कमंचारियों  द्वारा  हड़ताल  किए  जाने  के  कारण

 कार  को  कितना  नुकसान  हुआ  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवाकी

 तरह  एक  भारतीय  बेकिंग  सेवा  का  गठन  करते  का  है  ताकि  ऐसी  हड़तालों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया

 जा  सके  और  बे  क  अधिकारियों  को  एक  बे  क  से  दूसरे  बे  क  में  स्थानानतरित  किया  जा  सके  ;

 धौर
 '  ि

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कस  मंत्रालय  में  राज्य  मंजी  जर्वादन  :  से  एक  विवरण  सभ

 पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 सरकारो  क्षेत्र  के  बे  को  से  प्राप्त  सूचना  से  यहू  पता  चलता  है  कि  ब॑  क  कर्मचारियों

 ने  दीवाली  के  अवसर  पर  कोई  हड़ताल  नहीं  की  थी  |  लेकिन  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  यह  बताय

 है  कि  अहमदाबाद  सकल  के  अधिकारियों  ने  दीवाली  से  एक  दिन  पूर्व  [1  1985  को

 एक  दिन  की  हड़ताल  की  इस  हड़ताल  के  परिणामस्वरूप  उस  दिन  गुजरात  में  बहुत  से

 कार्यालयों  में  काम  नहीं  हो  सका  |  इस  हड़ताल  से  ग्राहकों  को  असुविधा  लेकिन  यह  बताना

 संभव  नहीं  है  कि  इससे  कितनी  हानि  हुई  ।

 और  सरकार  का  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा/भारतीय  पुलिस  सेवा  की  तरह
 भारतीय  ब॑  किंग  सेवा  बनाने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  बे  को  का  अपना-अपना

 कानूनी  अस्तित्व  है
 और  समान  सेवा  गठित  करना  व्यवहाये  नहीं  समझा  गया
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 ्  सोमजों  भाई  डामर  :  अध्यक्ष  बेक  अधिकारियों  ने  जो  हड़ताल  की  रुससे

 बे के  5  दिन  तक  बंद  रहे  ।  फिर  भी  मिनिस्टर  साहब  को  पता  नहीं  है  कि  कितनी  हानि  हुईं
 है  ।  उभ्होंने  अपने  जवाब  में  कहा  है  कि  हर  बे  क  अपने-अपने  कानून  से  काम  कर  रहा  है  ।  तो

 अपने-अपने  कानून  बदल  कर  एक  ही  कानून  से  बंक  हस  प्रकार  का  प्राषधान  क्‍या  भारत

 सरकार  करना  चाहती  है  या  नहीं  ?

 ]

 शी  जनादंग  पुजारो  :  बं  कों  स ेआशा  की  जाती  है  कि  वे  बे  के  कर्मचारियों  के

 लिए  निर्धारित  मापदंड  के  अनुसारं  काम  करें  ।  इस  मामले  में  हुआ  यह  कि  दो  ऐसे  अधिकारियाँ

 का  जिनका  स्थानांतरण  किया  जा  सकता  उसी  शहर  में  स्थानांतरण  कर  दिया  गया  ।  लगभग

 भाठ  अधिकारियों  का  स्थानांतरण  अहमदाबाद  से  धाहुर  किया  गया  ।  इस  पर  उन  सब  ने  यह
 कहते  हुए  हड़ताल  कर  दी  कि  उनके  स्थानांतरण  अदेश  रद्‌द  किए  जाएं  ।  जिन  दो  अधिकारियों
 का  शहर  में  ही  एक  शाखा  से  दूसरी  शाखा  में  स्थानांतरण  किया  गया  था  उन्होंने  भी  हस  पर

 आपत्ति  की  |  उन्होंने  आन्दोलन  शुरु  कर  दिया  और  यहां  तक  कि  इससे  निकासी  में  भी  बाश्ना

 पहु ची  ।

 स्थानांतरण  के  आदेश  जनवरी  में  जारी  किए  गए  थे  ।  आन्दोलन  मार्च  तक  चसा  और

 कुछ  अधिकारियों  को  निलंबित  किया  गया  ।  वैसे  भी  घंसद  एक  सर्वोच्च  निकाय  यह  विचार

 करना  हमारा  काम  है  कि  क्या इन  लोगों  के  छिज्राफ  कड़ी  कार्यवाही  करने  का  समय  आ  गया  ?

 ऐसा  करना  संभव  नहीं  है  ॥  भाजकल  इन  लोगों  को  एक  कार्यालय  दैदूसरे  कार्यालय  में

 सस्‍्थानांत(रत  करना  बड़ा  मुशिकल  काम  है  ।  सरकार  कड़ी  कार्यवाही  करने  के  लिए  दृढ़  प्रतिज

 मुशे  बहुत  खेद  से  कहना  पढ़  रहा  है  कि  अगर  अश्मदाबाद  की  जनता  को  इसते  असुविधा  हुई
 हैतो  मैं  उनसे  क्षमा  मांगता

 ]
 भरी  सोमजी  भाई  डामर  :  बे  क  अधिकारी  जैसे  मंनेजर  वर्गरह  वे काफी  घोटाबा  भौर

 गोलमाल  करते  यह  भी  देश्वा  गया  है  कि  पांच-उांच  करोड़  रुपए  तक  खा  जाते  बे  क  में

 जो  डिपाजिट  होता  धह  दूसरों  के  नाम  से  ले  लेते  इसलिए  यह  एक्शत  लिया  मत्री

 महोदय  से  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  यह  हड़ताल  सहो  थी  या  मंत्री  महोदय  ने  उस

 टाइम  कहा  था  कि  जो  लोग  हड़ताल  पर  जायेंगे  उनका  पांच  दिन  का  पगार  काट  मैं  यह
 जानना  चाहता  हू  कि  पांच  दिन  का  पगार  काटा  है  या  नहीं  काटा

 ]

 भी  जनादन  पुलारी  :  हड़ताल  के  दिन  का  वेतन  काट  लिया  गया  इन  लोगों

 के  हड़ताल  पर  जाने  के  कारण  मैं  बता  चुका  हड़ताल  करने  का  एक  और  कारण  है  सभा को
 बताना  मेरा  कत्त व्य  है  कि  एक  नेता--मजदूर  संघ  का  नेता--कार्यालय  के  समय  काम  करने  को



 भोखित  उत्तर  20  तैथार नहीं था और इन लोगों ते कहा था कि उसे
 विन  से  मिड मिव  नीम  कक  कस  कल  वनिनानननीनीलीी  नी

 तैथार  नहीं  था  और  इन  लोगों  ते  कहा  था  कि  उसे  कार्यालय  के  समय  काम  करना  उसका

 कहना  था  कि  वह  यूनियन  के  लिए  काम  करना  चाहता  है  न  कि  कार्यालय  के  लिए  |  मुझे  खेद

 है  कि  इस  देश  सभी  नहीं  पर  कुछ  मजदूर  नेता  ऐसे  हैं  जिम्होंते  20-25  सालीं  से  काम

 नहीं  किया  उ  होंगे  पेन  उठाकर  एकअक्ष  र  तक  नहीं  लिखा  ।  हालत  यह  हम  कारयंधाही

 करने  के  लिए  दढ़  प्रतिज्ञ  हैं  ।

 क्षी  बिता  मोहन  :  बेंकों  में  कुछ  नुकसान  बेंक  कर्मचारियों  के  कारण  या  कुछ  लोगों  की

 मिलोभगत  के  कारण  हुए  खासकर  बम्बई  स्टेट  बेंक  आफ  इंडिया  के  सेन्ट्रल  आफिस  से  ए

 बड़े  उच्चोगपति  ने  पांच  साल  पूर्व  52.5  करोड़  रुपए  लिए  ये  और  आज  तक  उसने

 भी  नहीं  लौटाए  हैं  अपने  राज्य  बंगलौर  में  भी  किसी  अबाकारी  ठेकैदार  ने  जाली  चेक

 जारी  करके  3  करोड़  रुपए  लिए  थे  ।  मेरे  अपने  राज्य  सजामुन्दरी  में  बंक  मंनेजर  ने

 वासियों  के  नाम  पर  35  लाख  रुपए  उन्होंने  एक  छोटा  स्राग्रांव  बनाया  और  जाली

 भादिधासियों  के  नाम  पर  35  लाख  रुपए  ले  लिए  |  कलकत्ता  में  बंक  बढ़ोदा  में  तत्कालीन

 चेमरमन  ने  7  करोड़  रुपए  लिए  ।  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  ।

 भो  जनादन  अध्यक्ष  द्वारा  7  करोड़  रुपए  लेने  का  भारोप  हमारे  ध्यान  में  नहीं
 गया  लेकिन  जहां  भी  बेक  मनेजरों  ने  ऐसा  किया  है  हमने  कड़ी  कार्यवाही  की  ६  ।

 माननीय  सदस्य  की  सुचना  के  लिए  बता  दू  के  लिए  उन्होंने  मेरे  राज्य  कर्माटक  में

 एक  घटना  का  उल्लेख  किया  था  वहां  भी  हमने  कायंबाही  की  है  और  शिक्रायत  दर्ज  कराई  है  ।

 दुर्भाग्य  से  राज्य  सरकार  तत्काल  कार्यवाही  करने  में  कारगर  सिद्ध  नहीं  मैं  उन  सभी
 राज्यों  से  कार्यवाही  करने  का  अनु रोध  करता  हूं  जहां  इस  तरह  की  कमी  पाई  जाए

 प्रो०  सु  दंढबते  :  मेरा  सुझाव  हे  कि  उनके  उत्तर  में  से  शब्द  निकाल

 दिया  जाए  ।

 क्री  भागवत  झा  आजाद  :  उन्हें  समझाने  दीजिए  कि  सम्क्रप्त  में  राज्य  सरकार  को
 औ्रौर  केन्द्र  सरकार  को  क्या  करना  चाहिए  |  हम  यह  समझना  चाहेंगे  ।

 भी  जनादंन  पुजारो  :  जहां  भी  ऐसी  घोलाधघड़ी  आदि  हों  वहां  बेक  का  कत्त  व्य  है  कि  वे

 उन्हें  निकटतन  कानून  और  व्यवस्था  आधिकारियों  के  ध्यान  में  लाएं  और  उनसे  कार्यवाहो
 करने  के  लिए  कहें  ।  उन्हें  तत्काल  मामले  को  दर्ज  करना  चाहिए  और  तत्काल  जांच

 शुरू  करनी  चाहिए  ।  लोगों  को  भी  तत्काल  गिरफ्तार  करना  चाहिए  ।  कुछ  राज्यों  में  ऐसा  हो
 रहा  माननीय  सदस्य  ने  मेरे  राज्य  का  हवाला  दिया  था  इसलिए  मुझे  यह  कहना

 कुछ  राज्यों  में  तत्काल  कार्यवाही  नहीं  किए  जाने  पर  वे  अदालतों  में  जाकर  श्रप्रिम  जमानत
 प्राप्त  कर  लेते  हैं

 बिस  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  मेरे  सहयोगी  ने  स्पष्ट  किया
 हैँ

 कि  इस  तरह

 घटना  होने  पर  बहू  एफ०  आई०  आर०  दर्ज-कराता  है  और  उत्के  बाद  राज्य की  कानून  भौर
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 व्यवस्था  मश्वीबरी  तथा  पुलिस  को
 फोजदारी  कानून  के  अंठड़त  करा्यंदाह्दों  करनी

 राज्य  का  यह  कत्तंग्य

 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यधाही  वृत्तांत  में  सम्मल्षित  नहीं  किया  जाएगा ।

 )
 **

 -  भ्रष्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत.में  सश्मलित  नहीं  फिग्रा-जाएगा  ।

 )
 **

 प्रोਂ  पु  दंडबत  :  माननीय  मंत्री  ढ्वारा  दिए  उत्तर  से  ऐसा  लगता  है  ज॑से  कर्नाटक  में

 कानून  और  व्यवस्था  मशीनरी  असफल  हो  गई  है  ।  चलिए  कितने  एफ०  अआाई०  आर०
 दर्ज  किए  गए  और  कितने  मामलों  में  ...  उन्होंने  यह  कहा  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  हर  जगह  यही  होता  है  ।

 क्री  एस०  जयपाल  मत्री  जी  को  उत्तरदायित्वपूर्ण  वक्तव्य  देना

 )

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  प्रश्न  क्या  है  ?  एक  प्रश्न  होना  चाहिए  ।  प्रश्न  क्‍या  है  ?

 ही  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  भाप  राज्यधार  भांकड़े

 क्री  विदयनाथ  प्रताप  सिह  :  उन्हें  एक  प्रश्न  तयार  करने  दीजिए  वे  कोई

 प्रश्न  तेयार  नहीं  कर  सकते  ।  हम  प्रश्न  का  जवाब  दे  सकते  शोर.थूल  का

 भो  भागवत  झा  आजाद  :  मेरे  विवार  से  विपक्ष  के  माननीय  सदस्य  यह  कहना  चाहते
 उनकी  ओर  से  मेरा  कहना  है  कि  हमें  नहीं  लगता  कि  कानून  ओर  व्यधस्था  बनाये  रखने  वाली

 मशीनरी  असफल  हो  गई  हमें  लगता  है  कि  मामले  को  दर्ण  कराने  के  बाद  तत्काल  जांच

 नहीं  की  जाती  ।  ऐसा  किया  जाना  चाहिए

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  कितने  मामले  दर्ज  किये  गए  हैं  ?  कृपया  स्पष्ट  बताइये  ।

 को  एश०  जकपाल  रेइकी  :  कितते  एफ़०  आई०  जार०  दज  किए  गए  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  स्टेशनों  पर  अलग-अलग  ब्यक्षित  होते  हैं  जो  कार्यवाही  करते
 कोई  राज्य  सरकार  इसके  लिए  पूरी  तरह  से  उत्तरद्यथी  नहीं  होती  यह  कोई  पुलिस
 स्टेशन  या  इसी  तरह  का  कुछ  होता  यदि  इस  प्रकार  से  नहीं  कहा  जाता  है  तो  इससे  अन्य
 अर्थ  लिया  जा  सकता

 )

 में  सब्षक्षित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  बेठ  जाइये  ।  मैंने  श्री  अजय  विश्वास  को  प्रश्त  पूछते  के  लिए  कहा

 है  ।  अजय  विश्वास  जी  को  प्रश्न  पूछने  दीजिए  ।

 भरी  अमर  राय  प्रधान  :  बेठ  कृपया  बंठ

 झी  विश्ट्ताथ  प्रताप  क्‍या  मैं  उत्तर  तू  ?

 अध्यक्ष  महोदप  :  जी

 क्षी  विदवमाथ  प्रताप  मेरी  कठिनाई  यह  है  कि  मैं  प्रश्न  का  जवाब  दे  सकता

 शोरगल  का

 श्र  मैं  हस  प्रश्न  पर  आता  हूं  कि कितनी  एफ०  आई०  आर०  दर्ज  की  गईं  और  राज्यों

 में  कानन  और  प्रशासन  अधिकारियों  ने  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ।  हम  माननीय  सदस्य  को

 इस  बारे  में  आंकड़े  देंगे  ।

 क्षी  अजय  विश्वास  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह्‌  सच  है  कि  कि  स्थानांतरण  का

 उद्देश्य  कुछ  भ्रधिकारियों  की  मजदूर  संघ  सम्बन्धी  गतिविधियों  को  दबाना  था  और  इस्री
 कारण  कमचारियों  ने  हड़ताल  क्या  सरकार  सभा  में  आश्वासन  देगी  कि  वह  ऐसा  कोई

 कदम  नहीं  उठाएगी  जिससे  समस्याएं  पंदा  हों  और  कर्मचारी  शिकायत  करें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  पूरी  भाजादी  दी  जानी

 क्रो  जनादग  पुजारो  :  ब॑  क  प्रबन्धक  उन  लोगों  के  खिलाफ  कार्यवाही  नहीं  करते  जो

 कानूनों  ओर  नियमों  का  पालन  करते  भामतौर  पर  एक  निर्धारित  अवधि  के  बाद  उनका

 स्थानांतरण  किया  जा  सकता  है  ।  अगर  वे  जाने  के  लिए  त॑ंयार  न  हों  और  बंक  के  प्रबन्ध्कों  के

 निर्देशों  का  उललघंन  कर  व्यवधघान  डालना  चाहते  हों  तभी  कार्यथाही  की  जाती

 री  ई०  अय्यप्पु  रेडडो  :  बया  माननीय  मंत्री  को  जानकारी  है  कि  बेकिंग  विनियमन

 अधिनियम  के  अंतर्गत  ब॑  क  के  प्रबन्ध  धर्ग  के पास  गलती  या  बेईमानी  करने  वाले

 कारियों  के  खिलाफ  कार्यवाही  करने  के  लिए  काफो  शक्तितयां  हैं  ?  कया  सरकार  को  मालूम
 है  कि  एक  केन्द्रीय  कांच  जहां  स्थानीय  जांच  एजेंसियां  असफल  हो  जाती  हैं  घहां  आप
 उक्त  ब्यूरो  की  सेवाएं  मांग  सकते  हैं  और  यह  ब्यूरो  उनको  चार्ट  शीट  दे  सकता  है  ओर  कार्यवाही
 कर  सकता  है  ?

 प्रोਂ  मधु  दंडबते  सी०  बी०  भाई०  काम  न  करे  तो  आप  सी०  पी०  आाई०  के

 पांस  जा  सकते  हैं  ।

 भरी  जनादग  पुजारी  :  जब  धोश्वाघड़ी  के  मामले  होते  हैं  तो  हमें  घोल्वाधड़ी  कै  मामलों
 को  दर्ज  कराना  पड़ता  है  ।  माननीय  सदस्यों  की  मांग  है  कि  धोल्ाघड़ी  के  लिए  उत्तरदायी
 व्यक्तियों  के  खिन्लाफ  कड़ी  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।  प्रणंधक  उन्हें  सजा  दे  सकते  हैं  लेकिन
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 क्त  आजा  बज  eed  शक  शव जीकनीब

 जेल  नहीं  भेत  सकते  आपका  कहना  सही  है  कि  विभागीय  जांच  की  जा  सकती  है  और
 हम  विभागीय  कायंवाही  कर  सकते  हम  ऐसे  लोगों  को  सजा  दिये  बिना  नहीं  रह  सकते  जो
 अपराध  के  लिए  उत्त  रदायी  हैं  उन्हें  जेल  भी  भेजा  जाना  चाहिए  ।  सजा  देने  का  एक  तरीका  यह
 भी  विभागीय  कायंवाही  भी  की  जा  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवधान  मत  डालिए  ।

 भ्रो  जनावन  पुजारी  :  जहां  तक  सी०  बी०  आई०  का  संबंध  उदाहरण  के  शिए  राज्यों

 में  कानून  और  व्यवस्था  के  अनुसार  कार्यबाही  नहीं  की  जाती  है  तो  कुछ  मामले  सी०  बी०  आई०
 को  सौंप  दिये  जाते  हैं  और  वह  भी  कुछ  कार्यवाही  कर  रही  है  भौर  आरोप  दर्ज  कर  रही  है  ।

 भारतीय  कपास  निगम  को  घाटा

 न  प
 #477.  श्री  रघुसा  रेडडी  :

 क्री  धमंपाल  सिह  सलिक  :  कया  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कपास  निगम  कोइ  सकी  स्थापना  के  समय  से  हो  बहुत  अधिक

 घाटा  हो  रहा  है  ;  पु

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 भारतीय  कपास  निगश  को  31  1985  तक  कितना  घाटा  हुआ  है  ;

 कया  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौराज  इस  उपक्रम  के  कायंकरण  की  जांच  की

 और

 (2)  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निरले  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  कै  राज्य  मंत्रो  खुशोंद  आलम  :  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 भारतीय  रुई  निगम  ने  1977  में  अपनी  स्थापता  फे  बाद  से  लेकर  1976-77  तक  तथा

 वर्ष  1980-81  में  लाभ  कमाए  ।  शेष  वर्षों  में  इसे  हानि  हुई  3  1985  तक

 इसके  द्वारा  उठाई  गई  कल  संचित  हानि  लगभग  100-00  करोड़  रु०

 2.  निगम  द्वारा  उठाई  गई  हानियों  के  उत्त  रदायी  मुख्य  कारण  हैं  बंकों/सरकार  से  पहले

 उधार  ली  गई  राशि  पर  ब्याज  का  भारी  जिसे  निगम  को  इसलिए  लेता  पढ़ा  ताकि  रुई

 की  सप्लाई  की  अच्छी  स्थिति  में  बर्षों  के  दोरान  बढ़ी  खरीदारियां  की  जा  सके  और  स्टाक  को

 शे  जाने  की



 लिंखिंते  हत्तरਂ  20  198$  7

 3:  निम्मम  के  कार्य-संचालन  की  समीक्षा  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  की  -  जाती  है
 भर  इसके  कार्य  को  और  अधिक  कुशल  एवं  अथक्षम  बनाने  के  लिए  छचित  उपाय  किये  जाते

 भ्री  एम०  रधुना  रेड्डी  :  कपास  सिंगम  न  किसानों  के  शिए  और  न  ही  सरकार

 के  लिए  उपयोगी  है  |  विवरण  में  उन्होंने  बताया  है  कि  3।  1985  तक  कल  100.00

 करोड़  रुपये  की  संचित  हानि  हुई  है  ।

 मैं  मावनीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इध  भारी  हानि  के  कारणों

 की  जांच  की  है  और  इस  है  लिये  जिभ्मेदार  व्यक्तियों  का  पता  लक्ष था  है  और  यदि  हां  तो  उनके

 खिलाफ  क्या  कार्यधाही  की  जा  रही

 थरो  शुझोद  आलम  खां  :  संचित  हानि  का  सबसे  प्रमुख  कारण  यह  है  कि  ब्याज  की  दर

 बहुत  अधिक  ब्याज  की  दर  19.5  प्रतिशत  थी  ।  जब  हमने  अभ्यावेदन  भेजा  तो  इसे  कम
 करके  17.5  प्रतिशत  कर  दिया  गया  और  भारतीय  निगम  द्वारा  गोदारमों  के  लिए  खरीदे  जाने

 वाले  स्‍्टाक  की  ढुलाई  जोड़  दी  गई  ।

 भी  एम  रघुमा  रेड्डो  :  निगम  के  कार्यों  को  सरल  और  कारगर  बनाने  के  सरकार  ने
 क्या  उपाय  किए  हैं  ?  क्या  सरकार  इसकी  के  लिये  सभा  की  कोई  सम्रिति  गठित  करने

 पर  विचार  करेगी  ?

 भो  खुशोद  आलम  रत  :  भारतीय  कपास  निगम  के  कार्यो  को  समय-समय  पर  पुनरीक्षा
 की  जातीं  है  जौर  जहां  उपयुक्त  ही  वहां  सभी  अचश्यक  सुधारात्मनक॑  कार्यवाही  की  जाती

 भी  धमंपाल  सिह  मलिक  :  मैं  मंत्री  जो  से  पूछना  चाहता  हू  कि  क्‍या  सरकार  कार्पोरेशस
 को  धाटे  से  बचाने  के  लिये  और  भारत  के  किसानों  को  कपास  के  उत्पादन  के  लिए  प्रोत्साहन
 देने  कै  लिए  कपास  के  आयात  पर  पूर्ण  रूप  से  पाबन्दी  लगाना  चाहती  यदि  नहीं  लगाना

 जाहती  है  तो  उसका  क्‍या  रीजन

 भरी  खरीद  आ्लालम  खां  :  पिछले  मौसम  में  छोटे  रेशे  की  कपास  को  केवल  75,000  गांठों
 का  आयात  किया  गया  था  क्योंकि  देश  में  इस  किस्म  के  कपास  को  सप्लाई  कम  थी  ।

 प्र३नों  लिखित  उत्तर  .

 ]
 जमरेन  के  मूल्यों  में  शृद्धि  के

 कारण  काला  धन  पेदा  होना

 *378.  भी  सालिक  रेड्डी  :

 क्री  रामांभय  प्रसाद  कया  बिश्त  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे
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 क्या  दिल्‍ली  में  तथा  अन्य  स्थानों  पर  जमीन  के  मूल्य  में  बद्धि  करने  के  हाल  के
 तिर्णय  से  काले घत  में  और

 वृद्धि
 होते  की  संभावना  जे  साकि  दिनांक  17  1985

 के  एक्सप्र  |  में  है समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  निवारक  उपाय  करने  का  विचार  है  ;  भौर

 क्ग्रा  काले  घन  की  भनुमातित  राशि  के  सम्बन्ध  में  तथा  इस  बारे  में  उठाए  गए
 विभिन्न  कदमों  के  परिण/मस्वरूप  उसमें  हुई  अनुमानित  कमी  सम्बन्धी  स्थिति  स्पष्ट  हुई  है  ?

 बित्त  मन्त्री  विश्वताथ  प्रताप  :  नहीं  । |  हैँ

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकार  ने  भूमि  की  कोमतों  में  संशोधन  के  जिसे  24-10-1985
 को  हो  मधिसूचित  किया  गया  काले  धन  में  होने  वाली  बद्धि/कमी  का  कीई  अध्ययन  नहीं
 किया

 भारतीय  जौवन  बोमा  तिशन  हर॒शा  पालिसियो  को  रइरु  किया  जाना

 *479.  भो  दौलत  सिह  अंदेजा  :  क्या  कस  भंत्ती  यह  बताने  की  कप  करैगे

 क्यਂ  सरकार  को  भारतोय
 जीवन

 बोमा  निगम  सहित  अन्य
 राष्ट्रीयकृत

 बोमा

 कपनियों  द्वारा  बनता  के  प्रति  असहानुभूतिंपूर्ण  व्यवहार  किए  जाने  की  जानकारी  है  ;

 ऐसी  प्रयूत्तियों  को
 रोकने  के  लिए  क्‍या  नई  ब्थवस्था  को  गई  है  और  सतकंता  के

 कया  उपाय  किए  गए  हैं  ;

 वर्ष  1983,  983,  1984  और  1985  में  समूचे  भारत  म॑ं  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम

 द्वारा  पालिसियां  रदूद  की  गई  ;  और

 गई  है  ? क्‍या  इन  पालिसियों  को  रदद  करने  में  मनमानी  की  ग

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  जनदिन  :  और  भारतीय  जीवन

 बीमा  निगम  सहित  राष्ट्रीयकृत  बीमा  कंपनियां  बीमा  करवाने  बाले  लोगों  के  प्रति  अपने  कत॑व्यों

 के  संबंध  में  जागरूक  ओर  उन्हें  अपना  भधिकतम  सहयोग  देने  का  प्रयास  करती  सामान्य

 रूप  से  शिकायतों  तथा  विशेष  रूप  से  पालिसीधारकों  की  मांगों  से  निपटने  के  लिए  उसके  पासे

 सुग्यवस्थित  तंत्र  सरकार  द्वारा  उन्हें  अपने  शिक्रायत  सुधार  तंत्रों  को  मजबूत  बनाने  के

 लिए  अनुदेश  भी  जारी  किए  गए  कर्मचारियों  द्वारा  को  गई  अनियमितताओं  घंबधी  मःमलों

 की  जांच  करने  के  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भ्रष्टाचार  भी  शामिल  उनके  अपने

 सतकेता  तंत्र  हैं  ।
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 ओर  पिछले  तोत  वित्त  वर्षों  कै  दौरान  जित  पाजिसियों  पर  कारंबाई  नहीं
 की  उनकी  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 बद  पालिसियाोँ  की  पछंख्या  बीमाकृत  राशि

 1982-83  5513  19.75.

 1983-84  4418  15.36

 1984-85  5  4509  16-89

 पातिसियों  को  निर्धारित  नियमों  ओर  विनियमों  के  अनु  सार  रह  किया  जाता  है  इसलिए
 इस सम्बन्ध  में  कोई  मनमानी  नहों  की  जाती

 स्टेट  बक  आफ  इम्बोर  को  चांदनो  थोक  शाला  में  धोटाला

 *480.  स्रौ  मरेशचसा  चतुजंदी  :  कया  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (®)  क्‍या  यह  सच  है  कि  1983  में  स्टेट  बेक  राफ  इन्दौर  की  चांदनी  चौक
 शाला  में  लगभग  35  साख  रुपए  का  घोटाला  पकड़ा  गया  था  ;

 कया  यह  भी  सच  है  कि  इसमें  दो  शाखा  अधिकारियों  को  छन्तग्रस्त  पाया  गया  ;
 और

 ह

 वदि  सो  अधिकारियों  को  वि&द्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 घित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जानदेंत  :  स्टेट  बे  क  आफ  इन्दौर  ने
 सूचित  किया  है  कि  उसकी  चांदनी  चौक  शाखा  के  तस्‍्कालीन  शाखा  प्रबन्धक  ने  एक
 फरमम  द्वारा  प्रस्तुत  असमाशोधित  चेकों  के  बदले  अपनी  विवेकाधीन  शक्तियों
 से  काफी  अधिक  राशि  की  निकासिथों  की  अनुभति  दे  दी  गए  डिमांड  ड्राफ्टਂ
 शीष॑क  के  जन्‍्तगंत  उस  पार्टी  को  किसी  एक  समय  में  36.60  लाख  रुपए  की  अधिकतम  राशि
 के  ऐसे  ओवर  ड्राफ्ट  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  खाते  में  जमा  कराई  रकम  घटाने  के

 अनियमित  ताओं  की  राशि  27.89  लाख  रूपए  बेठती  ब्रेक  द्वारा  पार्टी  से  मूलधन  और
 ब्याज  की  पूरी  रकम  वसुल  कर  ली  गई  है  ।

 और  बं  क  के  शाला  प्रबन्धक  के  अलावा|इस  खाते  से  सम्बद्ध  विभिन्‍न
 गलतियों  के  लिए  4  भर  अधिकारी  जिम्मेदार  पाए  गए  शाथ्वा  प्रबन्धक  के  खिलाफ  की
 जांच के  परिणामस्वरूप  उसे  यह  सजा  दे  दी  गई  कि  उसका  ग्रेड  एम०  एम०-३  से  घटा  कर  एम०

 कर  दिया  गया  ।  विभागीय  जांच  के  बाद  दो  अधिकारियों  की  भत्संना  कौ  गई  भर

 ३6
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 अन्य  दो  अधिकारियों  को  प्रशासनिक  बेतावनी  दी  सरकार  इन  अधिकारियों  को  दिए  गए
 दण्ड  से  संतुष्ट  नहीं  ब॑  क  को  इस  मामले  में  कड़ी  करंवाई  करने  के  लिए  कहा  जा  रहा

 ओद्योगिक  कू्णता

 भरी  आसुतोष  लाहा  :

 क्री  महेखा  सिह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  ॥

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बे  क  ने  औद्योगिक  रूग्णता  के  कारणों  और  इस  सपस्या  के

 परिणाम  के  बारे  में  हाल  ही  में  घिश्लेषण  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 उसके  कया  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जर्वादन  :  से  भारतीय  रिजर्व
 बे  क  द्वारा  1981  में  गठित  एक  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  औद्योगिक  रूग्णता  के
 कारणों  और  इस  समस्या  के  आका  र  की  जांच  की  थी  ।

 समिति  ने  ओद्योगिक  रूग्णता  लाने  वाले  जिन  मुख्य  कारणों  का  पता  शगाया  है  वे  हैं
 प्रबन्धक  की  विषणन  की  मांग  की  मशीनों  का  पुराना  श्रम
 सम्बन्धी  अवश्यक  कच्चा  माल  आदि  जैसी  अत्यन्त  महत्वपर्ण  निवेश्प

 वस्तुओं  की  नगदी  सम्बन्धी  बाघाएं  या  धनराशियों  की  अपर्याप्त  उपलब्धता  ।
 समिति  ने  यह  भी  नोट  किया  कि  किसी  एकक  को  रूग्णता  के  कई  कारण  हो  सकते

 भारतीय  रिजव  बे  क  हर  छमाहौ  में  वाणिज्यिक  ब॑  को  के  सहायता  पोर्ट-फोलियो  के  रूण

 एककों  की  रूग्णता  के  आकार  की  समीक्षा  करता  है  ।  दिसम्बर  1984  के  अन्त  की  अनन्तिम

 सूचनानुसार  रूग्ण  एककों  की  संक््या  93282  है  और  इन  के  नाम  3638.39  करोड़  रुपए  की
 राशि  बकाया  है  ।

 नेशनल  एल्यूसिनियम  कम्पनी  द्वारा  ए  ल्पूसिनियम  संयंत्र  को  स्थापना  में  विलम्के

 "492.  प्रो०  चला  भागु  क्या  इस्पात  ओर  खाल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  नेशनल  एल्यूमिनियम  कस्पनी  द्वारा  एल्यूमिनियम  संयंत्र  की

 स्थापना  करने  के  कार्य  में  काफी  विलभ्ब  हो  रहा  है  ;

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ;  भौर

 इस  संयंत्र  में  कब  उत्पादन  आरम्भ  होने  की  संभावना  है  ?

 27
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 इस्पात  और  खान  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  :  और  बरियोजना  का  काये

 संणोधित  अनुसूची  के  अनुसार  लगभग  समय  के  अनुसार  हो  रहा  है  ।
 ay  इ  »  .«

 एल्बूमिनिम  संयंत्र  1986  में  चाल  क्रिया  जाता  है  ।

 |

 अलतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  साथ  लाए  गए/पृयक  से  भेजे  गए  सामान  का  मल्यांकन

 “483,  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्या  सीमाशुल्क  लगाने  हेतु  सीमाशुल्क  अधिनियम  के  उपवन्धों  के  अनसार  सामान

 का  मुल्य  आंकने  के  लिए  मृल्यांकन-करता  जिम्मेदार  होता
 है  ;

 बदि  तो  साथ  लाए  गए  तथा  षथक  से  भेजे  गए  सामान  के  मूल्यांकन  के  लिए

 भारत  के  बिभिन्‍्त  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  चोवीसों  ब्रण्टों  काम  करने  लिए  कितने

 मुल्यांकनकर्ता  नियुक्त  किए  गए  हूँ  ;

 क्‍या  सरकार  को  क्रम  मूल्यांकन  किए  जाने  तथा  कोमती  सामान  की  बिक्री  के

 लिए  निर्वारित  समय  सीमा  को  समाप्ति  से  पहले  ही  उसको  बिक्री  के लिए  मंगाए  जाने  के

 मामलों  की  जानकारी  है  ?  ओर  ्ाः

 यदि  हां  तो  तत्मस्वन्धी  व्योरा  क्या  है  और  भविष्य  में  ऐसी  प्रबत्ति  को  रोकने  के

 लिए  क्या  उपाथ  किए  गए  टें/करत  का  बिचार  है  ;

 वित्त  मंत्री  विश्वताथ  प्रताप  सिंह  )  :  और  (a)  आय्रात  और  निर्यात  किए
 जाते  वाले  माल  पर  शुल्क  का  निर्थारण  अप्रेजरों  द्वारा  किया  जाता  ऐसे  माल  क्रे  मूल्य  को

 ब्रोपणा  आग्रातकर्ता  अथवा  निर्यातेकर्ता  द्वारा  की  जाती  अव्रेजर  उस  मूल्य  वी  जांच  करता

 और  प्रतिशत-अनुवात  के  आधार  पर  कुछ  मामलों  की  जांच  अन्य  अधिकारियों  का  एक  समृह

 करता  है  |  इसे  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  एक  उपाय  के  रूप  में  और  यात्रियों  की  शीघ्र

 निकासी  सुनिश्चित  करने  के  असवाब  के  रूप  में  साथ  लाई  गई  और  साथ  नहीं  लाई  गयी

 वस्तुओं  पर  शुल्क  का  निर्धारण  हवाई  सीमा  शुल्क  अध्विका  रियो  द्वारा  किना  जाता  हैं  ।  एकरूपता

 को  सनिश्चित  करने  के  अलबाव  के  रूप  में  आयात  की  गयी  वस्तुओं  पर  झलक  का  निर्धारण

 हवाई  अड्डों  पर  सीमाशतक  विभाग  के  प्राध्रिकारियों  द्वारा  रखी  जा  रही  मत्य  सूचियों  के  आधार

 पर  किया  जाता  है  ।

 और  असबात्र  के  हप  में  आयात  की  गयी  वरनुओं  को  बिक्री  उन्हें  f
 प्रदेश  उतका  विजात  देव  अवव्रा  उनकी  विक्री  अबवा  उन्हें  प्रदरशित  करने  के  लिए  किसी  है

 दुकान  को  देन  की  तब  तक  अवु्नलि  नहीं  दी  वाती  हैं  जब  तक  कि  नया  होते  की  स्थिति  में

 ऐसी  वस्तुओं  का  बाआर  मूल्य  बदकर  उत्तक  बाजार  मूल्यों  क  50  प्रतिणत  स  क्रम  नहीं
 i

 जाता  है  ॥  टेलीविजन  सेटो  और  आग्नेय  अस्त्रों  को  इस  प्रकार  बेचने  की  तब  तक
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 _.  मति  नहीं  दी  जाती  है  जब  तक  कि  निकासी  की  तारीख  से  कम  से  कम  5  वर्ष

 न

 हा  उन्हें  इस्तेमाल  नहीं  किया  गया  ः
 ह

 यो के उल्लंघन का तब पता चलता है जब समुचित पु माल का जब्त किया जाना और अर्थदण्ड के बारे में न्‍्याय-निर्णय का दिया जाना हा ः | जे . गर-सरकारी क्षेत्र नाव दे ्ः *484. श्री बी० वी० देसाई : क्या इस्पात अं रस न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : का रररः न्द्रीय सरकार ने खनिज भंडार वाले क्ष वाले क्षेत्रों के विदोहन का कार्य ; . सरकारी क्षेत्र को डॉ के बारे में राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के ! विचार पूछे हैं ण ः ह जय फििकयज कक ः यदि [| तो त्सम्बन्धी ब्यँ इस्पात और खनिजधारी क्षेत्रों को आरक्षक-मुक्त करने के एक समि कहे (३ समाप्त करने के प्रश्म र राज्य सरकारों की राय मांगी है आरक्षित क्षेत्रों को छोड़ने के प्रश्न पर सरक क्ष त्र के उपक्रमों के भी विचार मां हैं । कर राष्ट्रीयकृत बंकों में कमीशन की बाद नानता *485. श्री मानवेन्ध सिंह : क्‍या वित्त मंत्री यह लक का करेंगे कि : त्येक राष्ट्रीयक्ृत बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्रदाव की जा रही विभिन्‍न अधिकतम कमीशन क्या लिया जाता है ; "० प्रभारों में असमानता होने के क्या कारण हैं ; ध् | . पम्ब ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है दी है नादेन : से भारतीय बैंक प्रैवाओं पर आने वाली लागत के बारे में किए गए है टेट ने जून में अपने सेवा प्रभारों में सशोधन कि कछ महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लिए जाने वाली ड्र 29
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 सेवाओों  की  मर्द  प्रभार

 न्यूनतम  अधिकतम

 (1)  वसूली  की  कमीशन  :--

 बिल  5  1000

 चेक  3  1000

 टिप्पणी  :---  डाक  तार  प्रभार  और  भ्नन्‍्य  फुटकर  व्यय  पूरा  वसूल  किया  जाता

 (2)  विनिमय  खरीद  :--

 डिमांड  ड्राफ्ट  खरीद  8.50  1000  रुपए  और  बिल  की

 रकम  का  0.35  प्रतिशत

 डिमांड  ड्राफ्ट  खरीद  6.50  1000  रुपए  और  बिल  की

 रकम  का  0.35  प्रतिशत

 ($,  तार  अम्तरण  खरीद  पर  विनिमय  कोई  अधिकतम  सीमा  नहीं  ।

 भर  देर/प्रति  पूर्ति  क ेलिए  अतिदेय  अधिकतम  सोभा  तार  अंतरण

 की  रकम  पर  निर्भर  करेगी  ।

 ब्याज

 विनिमय  5  पंसे

 प्रतिशत

 अतिदेय  ब्याज  ga  पसे  प्रतिशत  तदेव

 प्रति  दिन

 (4)  प्रेषणाओं  का  विनिमय

 ड्राफ्ट/डाक/अंतरण  तार  भंतरथ  2  1000

 (5)  डाक  दरें  :--

 साधारण  डाक  2  वास्तविक

 रजिस्ट्री  डाक  5
 !

 तार  15
 है

 टिप्पणी  तार  प्रभार  सेवा  प्रभारों  जहां  पर  वे  लागू  होते  अलावा  होंगे  ।
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 (6)  लेजर  फोलियों  प्रभार  :--  खाते  की  न्यूनतम  औसत  के  बाघा

 पर  कुछ  छूटों  के  अधीन  20  रुपए  भ्रति

 बधर्ष  प्रति  फोलियो  ।

 (7)  अनन्‍्तर्देशीय  गारंटियों  पर  --

 रुपए  तक  की  गारंटिया  25  1/8  प्रतिशत  प्रति  मांस

 20,000  रुपए  से  अधिक  28  1/12  प्रतिशत  प्रति  मास

 (8)  ऋण  प्रस्तावों  पर  कार्यवाही  करने  के  लिए  कमीशन  :--

 (%)  2  लाख  रुपए  तक  ष्न्य  शुन्य

 2  लाख  रुपए  से  अधिक  50  रुपए  प्रति  लाख  5000

 रुपए  या  उसका  भाग

 न  नननम«-मनभम  “ंमनम-मंम-«-माओल««>»+++  —  सा  साथ  =

 इन  प्रभारों  के  क्रमिक  ढांचे  का  भार  छोटे  ग्राहकों  पर  कम  पड़ता  सरकारी  क्षंत्र  के

 अभ्य  बेकों  ने  भो  इन  संशोधन  सेवा  प्रभारों  को  अपनाने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 राष्ट्रीय  बच्च  तिगम  लिलिटेड  कलकतसा  को  आधुनिकीकरण
 योजना  के  लिए  भारतीय  ओदच्योगिक  विकास  बंक  से  ऋण

 “496.  डा०  थो०  बेंकटेश  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वित्तीय  वर्षो  के  दौरान  भारतीय  श्रोौद्योगिक  विकास  बेक  द्वारा  राष्ट्रीय

 वहत्र  निगम  ०  बी०  ए०  बी०  कलकत्ता  की  अभाधुनिकी  क  रण  योजनाओं  के

 लिएकुल  कितनी  धनराशि  का  ऋण  दिया  गया  है  ;  और

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  क्रौद्योगिक  विकास  बेंक  द्वारा  अत्यधिक  विलस्य

 किये  जाने  के  कारण  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  बी०  ए०  बी०  लिमिटेड  के  अधीन

 एककों  के  आधुनिकक रण  की  योजनाएं  समय  पर  कार्यान्वित  नहीं  की  जा  सकी  हैं  ?

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुन्नोद  आलम  :  इस  अवधि  के  दौरान

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  ने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  बी०  एु०  बी०  को

 121  लाख  रुपए  रिलीज  किए  |

 नहीं  ।

 राष्ट्रीयय त  बेंकों  हारा  छोटे  और  सोमास्त  किसानों  ओर  खेतिहर  मजदूरों  को  ऋण

 *488.  भो  सो०  अंगा  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतोय  ररिजये  ढौंक  ने  सभी  राष्ट्रीयक्ृत  ढठौंकों  को  अनुदेश
 दिये  है ंकि  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  खेतिहर  मजदूरों  केवल-निजी  जमानत  देने

 3000  तककी  राशि  का  ऋण  स्वीकार  किया  जाये  ;  और

 यदि  तो  वर्ष  19  13-84  और  1984-85  राज्यवार  कितने  परिवारों  को

 इस  प्रकार  ऋण  दिये  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  लंत्रो  थो  जनादग  बुआरी  :  बेंक  5,000  रुपए
 तक  के  कृषि  ऋणों  ओर  सावधि  ऋणों  पर  फ्नल  के  बन्धक  या  ऋण  से  निर्मित

 सम्पत्तियों  के  अलावा  किसी  प्रकार  की  सापरिवक  जमानत  नहीं  मांगते  ।

 यह  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 विदेशों  मुद्रा  नियंत्रण  मोति  को  पुनरीक्षा  का  प्रस्ताव
 क्ष्द

 “488.  ८३8६.  क्रो  राम  भगत  पासवान  :  गया  विस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1984-85  के  दौरान  बड़े/उद्योग  व्यापार  गुृह्ों  क ेलिए

 जारी  किए  गए  विदेशी  मुद्रा  अनुमति  पत्रों  की  पुनरीक्षा  करते  के  लिए  कार्यकारी  दल  गठित  क रने

 का  भोर

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  बढ़  उच्योग/व्यापार  गुहों के  लिए
 समग्र  विदेशी  भुद्दा  भियंग्न  गोति  कीਂ  पुभरीक्षा  करने  का  है  ?

 जिस  संत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :

 सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  गिचोराधीम॑  नहीं  है  !

 इस्पात  सवत्रों  के लिए  कम्प्यूटरोकरण  कायक्रम

 *489.  श्रो  एम०  वो०  चश्हाखर  सृतति  :  क्या  इत्पाठ  और  स्वांन  मंत्री  महू  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  सूचना  केन्द्र
 ते

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के  सहयोग  से  इस्पात

 संयंत्रों  के  लिए  100  करोड़  रुपए  की  लागत  कप्प्यूंट  रीकरण  कार्यक्रम  तैयार  किया

 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सब्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  :  स्टील  भयारिटी  आफ  इंडिया

 लिभिटेड  इलेक्ट्रोनिकी  बिभाग  तथा  अन्य  प्श्बन्धित  सरकारी  अभिकरणों  के  सहयोग  से

 भिलाई  इस्पात  कारखाने  में  एकीकृत  कंप्यूटोकरण  पद्धति  लागू  करने  को  योजनाएं  बना  रही
 अन्य  इस्पात  कारखानों  में  सीमित  क्षेत्रों  में  भी  कंप्यूटर  लगाए  जा  रहे
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 न  नीता  ऑचाकलल  55  अत  ॑नीनीयओनी  - लिन  न  «८

 हस  योजना  में  उत्पाद  काये  के  मा  तल  ग्राहकों
 झंतृष्टि  में  सुधार  करने  और  कछ्चे  माल  तथा  ऊर्जा  की  लागतों  में  बचत  करने  के  उद्वैश्य  से
 भिलाई  इस्पात  कारखाने  में  सोर्पनिक  वितरण  प्रणाली  लागू  करने  की  परिकल्पना  की

 गई

 इस  योजना  पर  पूरी  तरह  से  विचार  करने  तथा  विशेष  रूप  से  इसकी  शक्‍्यता
 तथा  घन-राशि  की  के  संदभ्भ  में  इसका  मल्याँन  करने  के  पश्थात्‌  ही  अंतिम  रूप  से

 निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 मर्मस  हिम्दुस्ताव  लोचर  लिमिटेड  दी  विदेशी  इक्बिटी  शोयर  ०  जो

 4853.  भी  इस्त्रेजोत  गुप्स
 :  बंया  बिर्स  मंत्री  यह  बंतानें  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सिंथेटिक  डिटर्जेट  का  एपेप्डीकस

 कोर  सेक्टर  उद्योग  के  रूप  में  वर्गीकृत  किये  जाने  का  उपयोग  मेसस  हिन्दुस्तान  लीवर

 लिमिटेड  द्वारा  केवल  विदेशी  इक्विटी  शेयर  पूंजी  की  51]  प्रतिशंतं  रखने  के  लिएं  किया  जा

 रहा  और

 यदि  तो  सरकार  का  विजार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  ठपंजोरात्मर्क  कृदम  उठाने

 का  है  ?

 जिस  संजासय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  परिशिष्ट  [  की  मदों  को

 सूचोंबद्ध  क॑  रलें  हुए  औद्ीगिक  साइंसेंसग  नोति  को  घोषणा  1983  में  की  गई  थी

 जिसके  लाइसेंसिंग  के  प्रयोजनों  के  लिए  इस  क्ष  भ्रॉँ  को  विदेशी  कम्पनियों  तथा  बड़े

 औद्योगिक  गुहों  क ेलिए  खोल  दिया  गया  था  ।  संश्लिष्ट  डेटर्जेग्ट्स  को  मद  को  साइसे्िंगਂ  नोँति

 के  १रिशिष्ट  1  विदेशी  मुद्रा  विनियम्रन  अधिनियम  के  प्रशाहत  के  लिए  जारी  किए  गए  उन

 मागंदर्शी  सिद्धांतों  से  भी  पहले  दर्ज  कर  लिया  गया  जिनकी  घोषणा  1973  में

 की  गई  कम्पनियों  की  विदेशी  सामान्य  शेयरधारिता  के  स्तर  मागे

 निर्देशों  मेंਂ  यंधाक  ल्पित  आधार  पर  उने  कम्पनियों  द्वारा  भत्यधिक  महत्व  के  क्षेत्रों

 परिशिष्ट  1  को  विनिर्माण  की  गतिविधियों  जिश्षममे  अत्यन्त  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  होता

 हो  तथा  अपने  निर्यात  के  में  किए  गए  उतके  योगदान,को  उचित  रूप  से  देखते  हुए
 यमित  किया  जाता  है  ।

 उपचारात्मक  उपाय  करने  का  सघाल  ही  पंदा  नहीं  होता  ।

 राष्ट्री वकृत  वे  कों  को  यूतियत  कार्बाइड  गेस  कांड  के  पोड़ित  व्यक्तियों  सें

 ऋणों  के  लिए  प्राप्त  हुए  आवेदन-पत्र

 4854-  भरी  अलील  कया  घिस  मंत्री  यहबतामे  की  कृपा  करेंगे

 भोपाल में  राष्क्रीपफृत  बेफों  को  यूनियत  काधोईडगैसे  कांड  के  पीड़ित  व्यविततयों

 सी
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 से  ऐसे  कितने ऋण  भावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  जो  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  उनके  पुनर्थास  हेतु
 अप्रेखित  किए  हैं  ;

 राष्ट्रीयकृ॒त  व॑  हों  द्वारा  उनमें  से  कितने  लोगों  को  ऋण  मंजूर  किया  गया  है  ;

 इन  ब ॑को  द्वारा  शेष  व्यक्तियों  को  ऋण  मंजूर  न  किए  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 विस  सत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंग  :  से  भारतीय  रिजय

 बेंक ने  सूचित  किया  है  कि  वाणिज्यिक  बंकों  को  गरोबों  के  लिए  विशेष  प्रशिक्षण  और

 स्वरोजगार  कार्यक्रमਂ  के  अन्तर्गत  गेस  पीड़तों  से  सहायता
 के  लिए  3466  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  से  बेकों  द्वारा  1121  आवेदकों  को  ऋण

 मंजर  किए  गए  थे  ।  बाकी  आवेदन  पत्र  मुब्यतः  निम्नलिखित  कारणों  से  मंजुर  नहीं  किए  जा

 सके  :--

 1.  मुहपांकन  के  लिए  हिताधिकारी  का  न  शिलना  ;

 2.  एसण्टी०ई०पी०यू०गी०  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  पात्रता
 दंडों  को  पूरा  न  करना  ;

 3.  आवेदकों  का  बे  शाला  के  कार्थ  क्षेत्र  से  बाहर  होना  ओर

 4.  कुछ  आवेदकों  द्वारा  जिनके  आवेदन  पत्र  पहले  मंजूर  कर  लिए  गए  ऋण  लेने  से
 कर  दिया

 | |

 स्टेट  दोंक  को  आरा  शाला  में  गवन

 4855.  थरो  कमला  प्रताद  रावत  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर ेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार
 का  ध्यान

 25  1985
 के

 हिन्दो  देनिक  पाटलिपुत्र  में
 ह्टेट  बेक से  लाखों  का  गवनਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  और  दिलाया  गया

 यदि  तो  विभिन्‍न  बैकों  में  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  जो  1982  से
 अब  तक  प्रकाश  में  आए  और

 जांच  के  बाद  क्‍या  तथ्य  सामने  आए  हैं  भर  कितने  श्रष्ठ  ब्य  क्तियों  को  दण्डित
 किया  गया  है  ?

 वित्त  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनविन
 :  और  सरकार  ने  यह

 समाचार  देखा  है  |  भारती य  स्टेट  बेक  द्वारा  दी  गई  घचना  के  अनसार  ठसकी  आरा  शाला  में
 31.12  लाख  रुपए  की  धोलाघड़ी

 का  पता  चला  यह  घोलाधड़ी  शाला के  एक  क्‍्लक॑  श्री

 34
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 भरत  मुनि  भिश्र  द्वारा  समय  की  गयी  जब  पह  1976  भोर  1985  के  बीच  बचत  बेक  काउ  ठर
 पर  काम  कर  रहा  श्री  भिश्र  द्वारा  अपनायी  गई  कार्य-प्रणाली  यह  थी  कि  वह  बहुत  से  ऐसे

 बचत  बंक  खाताधारियों  के  साथ  निकट  सम्पर्क  बना  लेता  थाजो  उस  पर  विश्वास  करते  हुए
 अपनी  नगद  रकम  ओर  पास  बुक  तथा  जमा  परश्चियां  उसे  अपने  खातों  में  जमा  करवाने  के  लिए
 दे  देते  थे  । भरत  मुनि  मिश्र  वह  रकम  उड़ा  लेता  था  और  उनकी  पास  ब्रुक़ों  में  रकमें  अपने  ही

 हस्ताक्षरों  से  फर्जी  तौर  पर  जमा  कर  देता  श्री  मिश्र  कई  खाताघारियों  के  बचत  बेक

 खातों  से  निकासी  फार्मों  पर  उनके  जाल्ली  हस्ताक्षर  करके  और  कार्यकारी  जूनियर  मैनेजमेंट

 आकिसर  की  हैतियत  से  वाउचरों  को  भुगतान  के  लिए  पास  करके  धोखे  से  रकमें  निकाल  लिया

 करता  था  और  इस  प्रकार  पैप्ता  गबन  कर  लेता  था  |  पकड़ाई  है  बचने  के  लिए  लेजरों  में  वह
 नामों  की  संबद्ध  प्रविष्टियाँ  अपने  आप  ही  कर  लेता  जब  कभी  वे  जिनके  खातों  से
 ठसने  रकम  उड़ा  लो  होती  निकासी  फार्म  प्रस्तुत  करते  तब  वह  उन्हें  या  तो  अपनी  जेब

 से  या  किन्‍्हीं  अन्य  पार्टियों  से  उधार  लेकर  भुगतान  कर  देता  जब  धघोश्वाघड़ियों  में  अब्तग्न'स्त

 होने  के  मामले  का  पता  चला  तब  वह  अपनी  डयूटी  से  गायब  हो  गया  और  पुलिस
 की  कोशिशों  के  बावजूद  अभी  तक  उतप्तका  कोई  पता  नहीं  चल  बंक  ने  श्री  मिश्र  को

 गिरफ्तार  करने  के  लिए  19  1985  की  प्रथम  दृष्टि  रिपोर्ट  दर्ज  करा  दी

 बेंक  ने  श्रो  मिश्र  को  मुअत्तल  कर  दिया  बेंक  ने  उस  अधिकारी  को  जो  उस
 समय  शाखा  का  अधिकारी  था  जब  घोखाघड़ो  के  इत  मामले  का  पता  चना  करत  व्य  को

 हेलना  करने  और  लापरवाही  बरतने  के  कारण  जिपके  परिणामस्वरूप  यह  धोश्वाधड़ी  हुई

 मुअत्तल  कर  दिंया  है  ।  अब  क्रेद्भीय  जांव  ब्यू  1  ने  इस  मामले  की  जांव  का  काम  आपने  हाथ
 में  ले  लिया  है  ।

 बंकों  की  वर्तमान  आंकड़ा  सूचता  प्रणाली  से  घोख्ाधड़ियों  की  किस्प  के  बारे  में

 सूचना  प्राप्त  नहीं  लेकिन  बेकों  द्वारा  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  वर्ष  1$8»)1983,
 1984  और  1985  (30  1985  में  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  भाहे  धोश।धड़ो
 की  घंटना  की  तारीख  कोई  भी  भारत  में  सरकारी  क्षत्र  के  बंकों  में  हुई  विभिन्‍न  प्रकार  की

 घोलाघड़ी  के  मामलों  की  संख्या  और  उनमें  अन्तग्र स्‍त  राधक्षि  मुद्रा  को  का

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--
 आता  ना

 वें  धोखाधड़ियों  के  मामलों  की  अन्तग्र स्‍्त  राशि

 संख्या  रुपयों

 अन्तिम

 1982  2065  19-44

 1983  2360  29.62

 1984  2410  38.39

 1985  1623  38.44

 (30-9-85

 35



 लिखित  उतर  20  1985

 कूम्ण  कम्पनियों  का  अधिप्रहण

 4856.  थी  शोहत  भाई  पढेल  :  क्‍या  किस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  अनेक  कम्पनियों  रुग्ग  हो  जाती  हैं  और  प्रयम्धक

 अपने  उद्योगों  को  वन्‍्द  करते  के  लिए  बाध्य  हो  जाते  हैं  ;
 छल

 क्या  सरकार  अल्प  संख्यक  शेयर  धारकों  के  हितों  को  युरक्षित  रख़बे  के  लिए  इस

 प्रकार  की  क्पनियों  के  भ्रश्चिग्रहण  को  विनियमित  करने  हेतु  व्यापुक  कानून  बनाते  पर  विद्ञार

 क्र  रही  है

 सरकार  द्वारा  आज  की  तारीख  हक  कितनी  कम्पनियों  का  अधिग्रहण  किया  गया

 है  भर  उनमें  से  कितनी  कस्पनियां  फिर  दे  चालू  हो  गई

 ऐसी  कितनी  वम्पुतियां  जिनका  सरकार  ने  अधिग्रहण  किया  है  परन्तु  अभी  भी

 बन्द  हैं  ;  भोर

 ($)  श्रमिकों  के  द्वितों  को  रक्षा  करने  के  लिए  उक्त  कम्पनियों  को  फिर  प्ले  चालू  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बित  म  भ्रालय  में  राज्य  प्रंज्ी  लगादंन  :  प्रति  वर्ष  कुछ  एकक  रूग्ण  हो
 जाते  हैं  ।

 नहीं  ।

 (४)  उद्योग  भौर  भधिनिधम  के  अस्तभंत  1967  से

 कार  ने  80  एककों  का  अश्विप्रहण  किया  इनमें  से  28  एककों  का  क्वेरद्रीय  सरकार  द्वारा  और

 19  एककों  का  राज्य  सरकारों  द्वारा  राष्ट्रीय रण  किया  है  जघकि  4  एकक  अनधि  मृत
 कर  दिए  गए  2  एफ  भुतयूव  मालिकों  को  सोप  दिए  गए  हैं  और  27  एककों  का  प्रबन्ध
 कभी  भी  उद्योग  ओर  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  किया  जा  रहा

 जनपथष  नई  बिल्‍लो  में  गलत  बिल  बनाते  के  संबंध  में  प्राहुकों  को  शिकायतें

 4857.  थी  थी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 को  राजणात  शअ्रसाद  सिह  :  गया  संशवोष  कार्य  ओर  फ्यटन  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  कर ेगे  कि  :

 कया  ज़नपथ  नई  दिल्ली  के  ग्राहको/मृतिवियों  से  गलत  बिल  बनाने  के

 सबंध  में  प्राप्त  होने  बाली  शिकायतों  की  संख्या  में  वद्धि  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रबंधकों  को  इत  शिकाग्रत़ों  के
 कारण  अतिथियों  को  भारी  राशि  लोटानी  पड़ी  है  ;
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 तत्सबंध्ी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इस  संबंध  में  की  गई  जांच  की  रिपोर्ट  कया  और

 (¥)  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाही  की  गई  ?

 संसदीय  कार्य  ओर  पर्यटन  संत्री  एचਂ  के०  एल०  :  नहीं  |  ऐसी

 तीन  शिकायतें  1982-83  में  और  दो  शिकायतों  1983-84  में  प्राप्त  हुई  थी  ;  1984-85  में

 कोई  भी  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 से  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 उगांडा  में  होटल  इन्टरनेशनलंਂ  का  तबोनीकरण

 4858.  भी  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  संसदोय  कार्य  ओर  प्रयुंटन  मंत्री  यहू  ब्रताने  की

 कूपा  कर ेगे  कि  :

 क्‍या  ठगांडा  अपने  सबसे  बड़  होटल  इन्टरनेशनलਂ  के  नवीनीकरण  के

 लिए  भारत  से  सहाग्रता  का  अनुरोध  कर  रहा  है  ;

 (mt)  क्या  मिल्टन  भोबटे  की  सरकार  मे  होटल  के  नवीनीकरण  के  लिए  भारत  की
 अ्रेडराप्  म्पुंखला  के  साभ्र  2.:0  करोड़  डाशर  का  सौदा  किया  था  जेंसाकि  14  1985
 के  कलकत्ता  के  बिजमेस  स्टेंडड्ड  में  सम्राचार  प्रकाशित  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  भारत  पर्यटन  धिकास  निगम  अपनी  सम्रस्त  घिशेषज्ञता  और  प्रशिक्षित
 श्रम  शक्ति  के  बावजुद  यह  काम  हासिल  करने  के  लिए  भागे  क्यों  नहीं  आ  रहा  ?

 संसदोय  कार्य  ओर  पयंटन  मंत्री  (  )  एच०  केਂ  :  और
 उगांडा  के  पयंटन  मंत्रालय  और  भारत  की  ओबराय  होटल  श्रंखला  के  बीच  उर्गाडा  में

 इंटरनेशनल  होटल  का  परिचालन  करने  के  लिए  एक  प्रमझ्नौता  हुआ  है  वद्वत  उसी  होटल  का

 नवीकरण  कर  लिया  नवोकरण  की  अनुमानित  लागत  2/  मिलियन यू०  एस०  डालर
 थी  और  भारतीय  पार्टी  के  मनुसार  इस  राशि  के  एक  हिस्से  की.एग्जिम  बेंक  आफ  इब्डिय
 द्वारा  ढगांडा  सरकार  को  ऋण  के  रूप  में  व्यवस्था  की  जानी  थी  ।  इस  पर
 दोनों  पार्टियों  के  बीच  विपर्श  अभी  जारी

 भारत  पग्नेंटन  विकास  निगम  को  हस  बारे  में  सहायता  संब  प्री  कोई  अनु  रोध
 प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।

 सससे  मेकतन  अम्बई  क  विरद्  बिदेदती  भुद्रा  विनियमन

 अमधिन्यम्‌  के  लस्थित  पड़े  साले

 4859.  भी  तम्पन  थामस  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 मंससं  मेकनेन  बस्थई  के  धिरुद्ध  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973

 की  घारा  49  के  साथ  पढित  धारा  8(3)  के  अन्तर्गत  1981  से  जांच  के  लिए  लंबित  पढ़े
 मामलों  की  स्ंछ्या  कितनी  है  ;

 मामलों  का  ब्धौरा  क्‍या  है  और  प्रत्येक  मामले  में  क्या  कायेवाही  की  गई  है  ;

 क्‍या  किसी  मामले  में  न्याय  निणेय  की  कार्यवाही  को  वापस  ले  लिया  गया  है  ;
 धौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वि्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जर्नादन  :  1981  से  कोई  ऐसा  मामला
 लंबित  नहीं  पड़ा  है  ।

 उपय क्त  को  देखते  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 और  1980  में  दर्ज  किए  गए  एक  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 1973  की  धारा  49  के  साथ  पठित  धारा  8(3)  के  उपबंधों  के  उल्लंघन  में  6,86,976

 रिकी  डालर  की  विदेशी  मुद्रा  के  कथित  दुरुपयोग  के  लिए  मैंससं  मैकनन  मैकेन्जी  एंड  कंपनी

 बम्बई  तथा  इसके  निदेशकों  की  1-10-81  को  एक  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया

 गया  कारण  बताओ  नोटिस  के  संबंध  में  न्याय  निर्णयल  की  कार्यवाही  पहले  ही  मार्च  1984
 में  प्री  कर  ली  गई  है  तथा  आरोपों  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  क्‍योंकि  विदेशी  मुद्रा  की  राशि

 विधिवत  भारत  को  वापस  लौटाई  गई  पायी  गई  थी  तथा  उसका  दुरुपयोग  नहीं  किया  गया  था

 जैसाकि  कारण  बताओं  नोटिस  में  आरोप  लगया  गया  था  ।

 आयकर  1961  को  धारा  के  अम्तगगंत  कार्यवाहो  करते  के  लिए

 अधिप्रहण  किए  दोषमुक्त  किए  गए  तथा  रदृद  किए  गए  सामले

 .  4860.  आओ  एन०  सोन्वर  राजन  :  क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  आयकर  196)  की  धारा  269
 कै  अन्तगेत  कार्यवाही  करने  के  लिए  हर  महीने  200  बिना  निपटारे  के  जमा  हो  रहे

 हैं  ;

 दिल्ली  में  पिछले  तीन  महीनों  अर्थात्‌  सितम्बर  और  अक्तूबर  1985  के

 दोरान  घारा  (6  और  7)  के  कितने  मामले  अधिग्रहण  किए  दोष-मुक्त
 किए  गए  और  रदद  किए  गए  ;  भोर

 ३!
 यदि  अभी  तक  कोई  भी  माप्रल्वा नहीं  निपटाया  गया  तो  इसके  क्‍या  कारण



 29  1907  लिखित  उत्तर

 _  ्ा

 वि  मंत्रालय  में  राज्य  सत्रो  लर्मादत  :  (१)  ज॑साकि  भाग  में  दिए
 गए  उत्तर  से  स्पष्ट  होता  है  कि  धारा  269  ग  के  अन्तगंत  सितम्थर  और

 1985  प्रत्येक  महीने  में  शुरू  किए  गए  अधिग्रहण  काढंवाहियों  के  मामलों  की  संद्या  लगभग

 200  सितस्बर  और  1985  के  प्रत्येक  महीने  में  निपटाए  गए

 मामलों  को  संख्या  क्रशः  49  5  मामले  तथा  38  मामले  कुल  मिलाकर  शुरू  की

 गई  कार्यवाहियोँ  की  संख्या  प्री  की  गई.कार्यघाहियों  को  संस्या  को  अपेक्षा  काफी  अधिक

 सूचना  निम्नानुसार  है  :--

 का  — वन  पं  पयान  पथ  पए८पपपय  ८  न्‍  न

 उन  मामलों  की  घंख्या  उन  मामलों  की  संख्या  उन  मामलों  की  संख्या

 जिनमें  घारा  जिनमें  घारा  जिनमें  धारा  29  (7)
 के  अन्तगेंत  कार्यवाहियों  के  अन्तगंत  भा  देश  पारित  के  अश्तगंत  अधिग्रहण

 शुरु  की  गयी  किए  गए  ।  कार्यवाहियों  को  छोड़ा

 गया

 85  188  श्न्य  49

 85:  217  शस्य  5

 85  234  श्न्य  38

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बब  [9845-86  में  प्‌  रा  होनो  के  लिए  निर्धारित  उत्तर  प्रदेश  की

 वरियोजनायें
 4861.  भरी  अख्तर  हसन  :  क्‍या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  वर्ष  198  5-86  में  प्री  होने  वाली  अनेक
 परियोजनाओं  और  विकास  योजनाओं  की  क्ियाब्धिति  में  केन्द्रीय  सहायता  के  प्राप्त  न  होने  के
 कारण  बिलम्ब  हुआ  है  क्योंकि  इसे  समय  पर  नहीं  दिया  जाता  है  ;  भौर

 यदि  तो  हन  योजनाओं  के  लिए  स्वीकृत  घनराशि  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रों  जर्गादन  पुजारी  परिव्यय  राज्य  के
 मोदित  योजनागत  प्ररिग्यय  का  भाग  होते  राज्यीय  योजनाभों  के  लिए  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय

 सहायता  का  बारहवां  भाग  प्रत्येक  महीने  की  पहली  तारीख  को  राज्य  सरकारों  के  खातों  में
 जमा  कर  दिया  जाता  है  और  किसी  भी  महोने  में  यह  सहायता  जारी  करने  में  विलम्ब  नहीं  हुआ

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 दबाइप्रों  ओर  रसा घथों  के  आया  त  प्रतिवन्ध

 न
 4862.  भी  संरफेराओं  महमंद  :  कया  बालिर्क्य  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  उनका  ध्यान  दिनांक  27  1985  के  जनसत्ता  में  मैं  तो
 माना  प*  गरीब  देशों  को  सप्लाईਂ  शोर्षक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 है  ;

 तो  भारत  में  ऐसी  किन-किन  दधाइयों  ओर  रसायनों  का  आयात  किया

 जा
 रहा  है  ;

 उनका  आयात  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 -
 (७)  क्‍या  सरकार  का  इन  दवाइयों  और  रसायनों  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का

 विचार  है  ?

 बस्ञ्  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लुक्ोद  आलम  जी

 से  एक  विवरण  संलग्न

 विधरण

 कुछ  देशों  द्वारों  अपने  बा  जारी  सें  कॉतेर्पय  अविंययों  से  हंटायें  जोर
 के

 सँबन्घित  जानकारी

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  मंर्ध्विर्णਂ  से  स्वास्थंय/तंथा  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा

 प्राष्त  की  जाती  ऐसी  सभी  रिपोर्टो  पर  सरकार  द्वारा  भारतौय  चिंकित्सा  अनुसंधान

 परिषद्‌  सहित  चिकित्सा  विशेषज्ञों  क ेसाथ  परामर्श  करके  विवार  किया  जाता  है  भोर  प्रतिबंध  थया

 अन्यथा  का  निर्णय  स्थानीय  लाभ  जोखिभ  सुरक्षित

 स्थापनों  और  देश  में  इसके  प्रयोग  की  सीमा  को  ध्यान  में  रखकर  लिया  जाता  है  ।

 बिश्य  स्वास्थ्य  संगठन  ने  अब  तक  कतिसय  देशों  द्वारा  3]  भौषधियों  के  हटाये  जाने

 की  सूचना  दो  इन  31  औषधियों  में  14  औषधियों  को  भारत  में  विपणन  के  लिए

 मोदित  नहीं  किया  गया  है  और  भारतीय  बाजार  से  10  ओऔदषधियां  हटाये  जाने  की  कायंवाही

 चिकित्सा  विशेषज्ञों  के  साथ  परामशे  करके  पहलें  हीं  को  जा  चुको  है  ।

 शेष  7  औषधियाँ  गर्षात्‌  (1)  नह  ट्रंफ्यूरन  (2)  (3)

 हाइड्रोक्सी  विबनोलीन्स  (4)  हायर  डोज  लिनेस्ट्रोनोम  (5)  पिपर

 (6)  फेंनिलबूटाजोना  आाक्सीफंत  बूटाजोन  एनाल्जित  .
 के  संगंध  में  मह  उल्लेखे
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 उतरे

 हारा भा  मम

 किया  जाता  है  कि  हांलाकि  कछ  देशों  में  हम  ऑँषधियाँ  प  प्रेतिबंध  हैं'परेल्त  अनेरु

 विकसित  देशों  में  इनका  विपणन  किया  जा  रहा  है  और  ये  सपभ्नी  औषधियों  औषधकोशों  में

 शासकीय  चिकित्सा  विशेषज्ञों  के  साथ  परामर्श  करके  देश  में  इन  7  भोषधियाोँ  फे  विपणन  की

 अनुमति  हस  शत  पर  देने  बा  निण य  लिया  गया  कि  लेधल  पराकल  माभलें में  पैकेज  इन्सर्ट  पर

 सच  तक  विवरण  तथा  प्रति  सकेत  विए

 प्रेस  समाचार  में  निदिष्ट  एक  क््याफ्कः  है  और

 इस  भौषंधि  को  टायफाइड  बुखार  के  लिए  तेरजीह  दी  जाती'है  ।  क्लोरभ  फेनिकोल-का  अस्पधिक

 तभी र  प्रतिकल  प्रभाव  अस्पि  मज्जा  क्रभाव ਂहै  ।  इस
 '  ओर्षेधि  के  लिए  जाने  परिण!गल्वखूप

 गंभीर  तथा  घातक  रक्‍त  विकार  उत्पर्त  होते  जहां  तक  हम  जानते  हैं  अब  क्लोर

 निकोल  कैषल  जापान  में  ही  हटाई  गई  है  और  इसका  प्रयोग  अनेक  विकसित  जिनमें

 संयुक्त  राज्य  ब्रिटेन  तथा  जमंनी  शामिल  में  टायफाइड  पैराटायफाइड
 ब खार  तथा  पुरुलस्ट  मेनिनजाइटस  के  लिए  प्रतिबंधित  किया  गया

 क्लो  रमफेनिकोल  एक  अम  सूचि  है  क्षौर  इस  औषधि  बःलते  दवाइयां  एक  पंजो
 कृत  चिकित्सक  के  नसस्‍्खे  के  आधार  पर  ही  बेचनी  श्र्पेक्षित  यंह  जंब  इंयानपर्व

 जैदानिंक  निर्धारण  से  पता  हैं  कि  फोई  अम्प  एल्टीकायोठिक्सकारमर  नहीं  हैंतो  केवल

 टायंफाइड  एच  इन्फल  मैनिनअइटिस  तथा  अन्य  गंभी  रत्संक्रमणों  लिए  कतररई

 जातो  देश  में  क्लो  रमफनिकोल  दवॉइवी  के  भ्रमुख  विभिर्माता  उपकभोगव्रताओं के
 wreaks

 भाय  कम
 के  लिए  लेबल  पर  तया  स्ट्रिप-पंक  पर  निम्म  लिखित  चेतावनी  बविवरण-दे  रहे  हैं  कि  हस  श्ौषधि
 के  प्रयोग  से  ब्लड  डायरक्र  सियास  उत्पर्न  हो  सकता  है  और  इसलिए  चिकित्सा  के  रक्‍लस

 आवश्यक हैं  :  अनिधाय है fe wafer रक्त तध्ययन किए जाएं
 ह

 ;  ब्लड  डायस्क्रेसियाए  क्लोरमफेनिकोल  के  प्रयोग  से  संबद्ध  हो  सकता  यह

 अनिधाय  है  समुचित  रक्त  तध्ययन  किए  जाएं  ।”'

 क्लो  रमफेनिकोल  औषधि  को  अभी  भी  पूरे  विश्व  में  टायफाइड  बुखार  के  लिए  तरजीह
 दी  भारही

 ]

 बंगलादेश  में  निर्वासितों  को  छूटी  सम्पत्ति  के  लिए  प्रतिपूरति  के  विचाराधीत

 863.  थी  प्रिव  रंजन  शस  मग्शो  :  कया  बाब्जिय  मंत्री  यह  बताने  की  कुप्रा  करेंगे

 कि  ः

 क्या  सरकार  ने  निर्वासियों  की  सम्पत्तियों  अर्थात्‌  अब  पश्चिम  बंगाल  में  बसे

 बिस्थापित  व्यक्तितयों  की  अंमलादेश  में  छूटी  सम्पत्तियों  के  लिए  प्रतिपर्ति  दावों  के  मामलों  के

 मिषटाने में शीझ्ता के लिए कक्षम उठममे हैं ;
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 पदि  तो  तत्सम्वस्प्ती  ब्यौरा  कया  है  ;

 इस  मामले  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  और

 31  1985  तक  कितने  मामले  विचाराधीन  पड़  थे  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुद  आलम  जी

 और  सरकार  अनु  प्रहपूर्वंक  अदायगी  के  वितरण  के  काम  को  बध्यई से  कलकत्ता

 ले  जाने,जांच  करने  के  पेततों  की  संख्या  में  पंनल  के  सदस्यों  को  पारिभ्रमिक  की  दर

 में  बुद्ध  जेसे  सम्बित  दावों
 के

 निपटारे  के  लिए  समय-समय  पर  कई  कदम  उठा

 रही

 14560.

 ]

 परिहाय  वस्तुओं  का  आयात  रोकना

 4864.  भी  मूल  लंद  डागा  :  क्या  बानिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यातोन्‍्मुख  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए  उदार  आायात  नीति  अपनाये  जाने

 के  बाबजुद  वर्ष  1585-86  में  व्यापार  अम्तर  7000  करोड़  रुपए  तक  होने  की  सम्भावना  है
 जबकि  पूर्व  संशोश्चित  अनुमान  5325  करोड़  रुपए  का  था  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 इस  बच  कितने  मूल्य  का  १औचा  मशीनें  और  खास  बस्तुओं  का  आयात  किव
 गया  और  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कई  ऐसी  वस्लुत्रों  का  आयात  किया  जाता  है  जिनकी
 सामान्यतया  देश  में  आवश्यकता  नहीं  हें  ;  और

 (४)  क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसी  परिहाय॑  वस्तुओं  का  आयात  पर  रोक  लगाने  का
 भौर  यदि  हां  तो

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  आलम  :  और  चालू  वित्तीय
 वर्ष  [985-86  के  लिए  ठ्यापर  घाटा  अथवा  कुल  आयातों  का  अनुमान  इस  समय  लगाना  बहुत
 कठिन  सरकार  वर्ष  1985-86  के  लिए  निर्घारित  11,736  करोड़  रु०  के  निर्यात

 बक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठा  रही  है  ।

 डी०जी०सी०आई०  एण्ड  एस०  कलकत्त  द्वारा  संकलित  अनन्तिम  आंकड़ों पर
 रित  एक  सारणी  जिसमें  अप्र  ल-जून  1985  के  दौरान  भारत  के  कुछ  प्रमुख  जिनमें

 कच्चा  मशीनें  तथा  खाद्य  पदायय  दर्शाये  गए  संशर्त  विधरण  में  दी  गई  है  ।

 42



 29  1907  लिखित  उत्तर
 जे  न्‍कतता++  — ——__-—

 ओर  (2)  सामान्यतः  भारतीय  आयात  नीति  में  कैवल  उन  मर्दों  क ेआयात  की

 अनुमति  होती  है  जो  कि  अनिवाय॑  उत्पादन  भोर  अय॑व्यवस्था  में  खपत  को  बनाए  रखने  के

 लिए  भ्रावश्यक  होती  है  ।

 विधरण

 अप्रल-जन  1985  के  दोरान  प्रमुख  मदों  क  भारतीय  आयात

 :  करोड़  ९०)

 मद

 अनाज  तथा  भर  नाज  से  ब  नी  चोजे
 ः

 2.  लुग्दी  तथा  रद्दी  कागज  48.94

 3.  कच्चे  उर्वरक  27.47

 4.  गंघक  तथा  फरोस्टिड  भायरन  पाइराइट्स

 &.  घात्विक  अलोह  अयस्क्र  तथा  धातु  स्क्रप

 6.  पेट्रोलियम  उत्पाद  तथा  समबद्ध  उत्पाद  +-

 १.  वनस्पति  जमा  हुआ

 8.  कार्गीतक  तथा  अकारबेनिक  रासायनिक  पदाये

 9.  घिनिर्मित  उर्वरक

 कत्रित  प्लास्टिक  सामग्री  आदि  36.35

 गत्ता  तथा  उससे  बना  सामान  32.99

 मूल्यवान  तथा  अध्ध  मूल्यवान  रत्न

 लोहा  तथा  इस्पात

 अलोह  घातुए  85-30

 धातु  निर्मित  माल  43.94

 मशीनें  तथा  परिवहन  उपस्कर  750.27

 व्यवसाय  नियंत्रक  फोटोप्राफिक  तथा  आप्टिकल

 घढ़ियां  तथा  दौवार  घड़ी  भादि  85.03

 आयातों  का  कुल  योग  मर्दों  )  ॥  4348.59

 टिप्पणी  ५  आंकड़े  प्रारस्भिक  अंतिम  तथा  संशोधित  किये  जा  सकते

 +पैद्रोलियम  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  आंकड़ों  पर  बाधारित  |

 लोत  :  ढो०  जी  ०  सो०  भआई०  कलकत्ता  ।
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 ]
 सरकारी  क्षंत्र  के  बंकों  में  पुनः  नियोजित  भूतपूर्थ  सलिकों  के  बेसन  लिर्धारण

 पदोन्नति  आदि  के  भामले  में  सक  सेथा  को  शामिल  करना

 4865.  भी  राजमंग्रल  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  सरकारी  क्षंत्र  के  ढौंकों  में  नियोजित  भूतपूर्व
 सेनिकों  के  बेतन  निर्ना  पदोन्नति  आदि  के  मामले  में  अभी  उनकी  सेनिक  सेवा  शामिल  करने

 के  बारे  में  [983  में  कुछ  दिश-निर्देश  जारी  किए  थे  ;

 कया  सरकार  को  अखिल  भारतीय  भूतपूर्व  सेनिक  ढौंक  कर्मचारी  संघ  से  वेतन

 निर्धारण  सम्बन्धी  नियमों  में  कतिपय  पदोन्नति  सम्बन्धी  दिशानिर्देशों  को

 न्वित  न  करने  और  विभिन्‍न  बेंक  प्रबन्धों  द्वारा  नियमों  की  पृथक-पृथक  व्याख्या  के  संबंध  में

 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;

 क्या  कुछ  संसद  सदस्यों  ने  भी  इस  ब।रे  में  सरकार  को  लिखा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कारंबाई  को  गई  है  !

 वित्त  मंत्रालय  में  रा््य  मंत्री  जमादंन  :  से  हां  ।

 मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा

 छोड़े  गए।रिहा  किए  गए  तस्कर

 4866-  भो  जगन्वाथ  पटनायक  :  गया  बित्त  मभी  यह  बताने  के  कूप्रा  १रेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौराम  कितने  तस्करों  को  रिहा  किया  गया  है  ;  और

 सलाहकार  बोडं  द्वारा  गत
 तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कितने  तस्करों  को

 नजरबन्दी  से  मुक्त  किया  गया  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  लगांदंन  :  पर्ष  1982,  1983  तथा

 1984  के  दौरान  छोड़े  गए  तस्करों  की  कुल  संख्या  निम्नोकत  है  :

 वर्ष  छोड़  गए  तस्करों  की  संख्या

 1982  319

 1983  430

 1984  ९
 2.20

 वर्ष  1982,  1983  और  1984  के  दौरानਂ  सलाहकार  थोड़े  के  लधिमत  के
 भाधार  पर  नथरबंदी  से  रिहा  किए  गए  तस्करों  तथा  विदेशी  मुद्रा  का  धस्धा  करने  याले

 बे
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 जावस्ताजों  की  कुल  संख्या  इस  भ्रक्तार  है  :--

 वर्ष  सलाहकार  बोर्ड  के  अभिमत  के  भ्राधार  पर  नजरबन्दी

 ह  रिहा  किए  गए  तह्करों  संख्या

 1982 ना

 ि)िओरओओडः  रो

 92

 1984  193
 «ज  3,  =  ह०  rd  -  जनता  के  जमममक  fe

 पर्षो  क्षेत्र  मे ंरबड़  ओर  काफो  उच्चोग

 4867,  भी  बिता  सजणि  जेना  :  क्या  बाणिश्प  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वी  क्षेम  में  रबड़  और  काफी  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  सरकार-द्वारा  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है
 ;  और

 अनिनि  ०-5  मससससक्‍स-फ६स३

 इस  संबंध  में  वर्ष  भोर  धनराशि  के  दोरान  अब  तक  कितनी

 धनराशि  खर्च  की  गई  है  ओर  वर्ष  (et quite  में  कितनी  धनराशि  के  खर्च  किए  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 वस्न्न  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  रक्ोद  आलम  :  रबढ़  तथा  काफी  बोई

 रबड़  तथा  काफी  उद्योगों  कै  विकास  के  लिए  पर्षी  क्षत्र  में  श्कित  अफने  कर्मर्यालयों  के  जरिए
 विस्तार  तथा  तकनीकी  सहायता  दे  रहा  वित्तीय  सहायता  भी  दी  जा

 रही

 वर्ष  और  में  दोनों  बोर्डों  द्वारा  किए  गए  और  ——

 86  के  दोरान  किए  जाने  वाले  सम्भावित  व्यय  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 र०

 ना  जा  ्  -  च़िं  get:  4868: site are qe came: गया fer मंत्री यह बताने  चर  कृपा  करेंगे

 धर्ष  रबड़  बोर्ड  काफ़ी  बोर्ड

 4  3-00

 4-8  5  25.00  33.74

 ....  +मअगुनामितਂ

 सभो  यहाड़ो  स्थानों  पर  केस्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को

 शक  ससकाभ  भला

 4868: भ्रो० भासखत कऋमय परसदार : गया बदित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 435
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 ४---७८ए"ए्र्र्र्र्रशशनणनणशनशनननाणणणआआशआआआआआआआआआखआखआखआखआखआखआखआआआआआआआआणणशणशशशशशशशशशशनशश/शशन।ाा कसम
 क्‍या  सरकार  से  मांग  की  गई  है  कि  सरक।र  और  योजना  आथोग  विकास

 के  लिए  विशेष  वित्तीय  से  पहाड़ी  राज्यों  ओर  क्षत्रों  में  मान्यता  प्राप्त  सभी  पहाड़ी
 स्थानों  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  हस  बात  को  ध्यान  में  रखे  बिना  कि  वह  स्थान

 औसत  समुद्रतल  से  सरकार  मीटर  की  ऊंचाई  पर  स्थित  हैया  नहीं  समान  रूप  से  पहाड़
 प्रतिकर  भत्ता  दिया  जाये  क्‍योंकि  पहाडी  राज्यों  के  भीतरी  भागों  में  ऊंचाई  वाले  स्थान  पहाड़
 मीटर  या  उससे  अधिक  ऊ  चाई  बाले  स्थानों  की  तुलना  में  प्रायः  अधिक  महंगे  होते  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  यह  मांग  चौथे  वेतन  आयोग  को  भेज  दी  है  अथवा

 इस  पर  स्वयं  कोई  निणय  किया  है  ;

 यदि  हां,तो  तत्संबंधी  वास्तविक  तारीख  क्या  है  ;  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वि  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  जनादंत  से  विभिन्‍न  पवंतयी

 स्थानों  पर  तेनात  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  प्रतिप्रक  भत्ते  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  चौथा  वेतन  आयोग  परबंतीय  श्रतिप्रक  भत्तें  सहित  केन्द्रीय  सरकार
 के  कमंचारियों  की  परिलब्धियों  के  ढांचे  और  शअ्रन्‍्य  सेवा  शर्तों  की  पहले  ही  जांच  कर

 रहा

 सातवों  योजना  में  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  जाना

 4869.  भी  गृददास  कासत  :  क्या  बालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  ने  उन  नये  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  जिनमें  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  निर्यात  बढ़ाया  जायेगा  ;  औौर  |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 बस्त्र  संज्रालय  के  राज्य  राज्य  मंत्री  लखुशोंद  आलम  :  और

 निम्नलिखित  क्षत्र  अभिज्ञात  किए  गए  हैं  जो  मध्यापधि  के  दौरान  हमारे  निर्यातों  की  वृद्धि  में

 महत्वपूर्ण  योगदान  दे  सकते  विशेष  तौरसे  पेकेज  एवं  मूल्य-वरधिषत  रूप  में

 संसाधित  खाद्य  जिनमें  फल  एवं  जूस  शामिल  मांस  एवं  मांस  के  उत्पाद  तथा

 ताजे  फल  और  समुद्री  विशेष  कर  मूल्य-वर्धित  रूप  लोह  चमढ़ा

 एवं  चमड़े  की  बनी  बाद  वाली  मद  पर  जोर  देते  हस्तशिल्प  की  बस्तु  तथा

 पं,जीगत  माल  एवं  उपभोक्ता  टिकाऊ  इलेक्ट्रानिक  वस्तुएं  और  कामध्यूटर

 मूल  थान  तथा  तैयार  सिले  सिलाए  ऊनी  वस्त्र

 एवं  और  परियोजनाएं  एवं  सेवाएं  ।

 भारतोय  पयंट  न  विकास  लिगस  के  होटलों  का  तवीकरण

 4870.  थी  सोसताथ  रथ  :  क्या  ससदोय  कार्प  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 46
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 के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाये  गये  हैं  ;

 कितनी  अवधि  के  पश्चात्‌  प्रत्येक  होटल  का  नधीकरण  किया  जाता  है  ;
 भौर

 क्या  होटलों  के  नवीकरण  तथा  होटल  व्यापार  के  बोच  कोई  सध्बन्ध  है  ?

 संसदोय  कार्य  ओर  पयंटन  मंत्री  एचਂ  क०  एल०  :  से  भारत

 पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  चलाए  जा  रहे  होटलों  के  नवीकरण  का  प्रमुख  मापदण्ड  अन्य

 होटल  श्यृंखलाओं  के  मुक्ाबिले  सम्पत्तियों  को  समसामयिक  ओर  प्रातिसर्दधात्मक  बनाए  रखने

 की  जरूरत

 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  क्षत्र  में  विस्थापित  व्यक्तितयों  को

 रोजगार  क  अवसर

 भी  एस०  एम०  क्‍या  इस्पात  ओर  सख्ान  मंत्री  यह  बताने  को  कपा
 करेंगे  कि  रु

 कया  विशाशापतसनम  इस्पात  संयंत्र  क्षत्र  के  अस्तगंत  विस्थापित  व्यक्षितयों  को

 रोजगार  के  भ्रषसर  प्रदान  करने  के  लिए  हाल  हो  में  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  के  प्रतिनिधियों  के

 परामर्श  से  एक  ठोस  कार्यक्रम  लैयार  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;

 भागामी  तीन  वर्षों
 में  इस्पात  संयंत्र  जाने  सहायक  उच्चोगों  और

 रोजगार  कायंक्रमों  में  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिए  जाने  की  संभावना  है  ;

 इसमें  कितनी  धनराशि  खर्च  होगी  ;  और

 क्या  राज्य  सरकार  इस  बारे  में  कोई  जिस्मेदारी  बहन  करने  के  लिए  सहमत

 हो  गई  है  ?

 इस्प।त  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 से  (8)  यह  परियोजना  अभी  निर्माणाधीन  भर्ती  की  दर  विशाखापत्तम

 इस्पात  परियोजना  को  चालू  करने  की  कार्यों  के  अपेक्षित  अहता  पाले

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  उपलब्धि  आदि  पर  निभेर  करती  यह  बताना  संभघ  नहीं  है  कि

 अगले  तीन  वर्षो  में  कितनी  संख्या  में  व्यक्तियों  की  भर्ती  कर  ली  विस्थापित  व्यक्तियों
 को  अनुषंगी  उद्योगों

 में
 रोजगार

 के  अवसर

 भोर स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को 47
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 संभावनाएं  क  रेथाने  के  ध्रांसपस  ओंध्ोगिक  और  वाणिजियंक  गंतिंविधियों  के  विंकास  की  दर

 से  निर्धारित  होगी  ।  राज्य  सरकार  विस्थापित  व्यक्तियों  की  प्रशिक्षण  देने  की  व्यवस्था  करे

 रही

 श्ट्रीय  कपड़ा  निगम  कानपुर  झ्ोर  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम

 जी  ए०  बीਂ  कलकता  के  झ्राधुनिकोकरण  में  लगे

 ठेकेदारों  को  बिलों  को  भ्रदायगो  न  किया  जाना

 4872.  भी  जो०  एस०  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कूषा  करेंगे
 किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  कानपुर  और

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  डब्स्यू०  बी०ए०  बी०  ओ०  कलकत्ता  के  अंतगंत  विभिन्न

 इकाइयों  के  राघुनिकीकरण  से  संबंधित  काफ़ी  संख्या  में  परियोजनाओं  का  कार्य  विभिन्‍न

 ठेकेदारों  के  बिलों  और  अन्य  संबंध  अदायगियों  की  अदायगी  न  किए  जाने  और  समय  पर

 अदायगी  न  होने  कै  कारण  रुके  गया  है  ;

 क्या  दोनों  सहायक  निगर्मों
 के

 प्रबंधकों  द्वारा  समयबद्ध  ठेकों  अथवा  निर्घारित

 दर  ठेकों  के  लिए  भी  जिनमें  विभिन्न  कॉरणों  से  बिलध्ब  लागत  में  बृंद्धि  के  लिए
 उकेंदारों  के  दाथों  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है  और  पिछले  वर्षों  के  दौरान  वर्तमान

 ठेकेदारों  में  से  प्रत्येक  के  इस्पात  के  मूल्यों  में
 दी  गई  सांविधिक  बुद्धि  सहित  लागत  ब॑डि  लाभों

 का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 वतंमान  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  की  पभ्रक्रिया  में  तेजी  लाने  और  कार्य  करने

 वाली  एजेन्सियों  को  सहयोग  देने  आदि  के  लिए  क्ष्या  अन्य  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बल्त्र  संत्रांलय  के  राश्य  संत्री  खुर्तीद  भासम  :  जी  नहीं  ।  कुछ  मामलों  में

 विलप्ब  है  किन्तु  वे  ठेकेद  रो  की  अदायगी  न  किए  जाने  या  समय  पर  अदायगी  म  किए  जाने

 के  कारण  नहीं  हैं  ।

 और  वर्तमात  सिविल  निर्माण  संबिदाओं  में  इस्पात  तथा  सीमेंट  को  छोड़
 जिनकी  ब्यवस्था  करने  की  जिम्मेदारी  एन०  टी०  सो०

 की
 कोमतों  में  कानूनी  वृद्धि

 करने  फे  लिए  खण्ड  है  ।  जहां  तक  मशीनरी  की  सप्लाई  के  आर्डरों  का  संबंध  उनमें  वृद्धि
 का  खण्ड  नहीं  है  क्‍योंकि  कीमत  को  प्रत्येक  बजट  के  वाद  सप्लायरों  के  साथ  मिल  कर  अंतिम
 रूप  विया  जाता  है  और  वह  उस  साल  के  लिए  वैध  रहता  है  ।

 आधुनिकोकरण  के  कार्यान्‍्वयन  की  मॉनिटरिंग  ध्यानपूबक  की  जाती  है  भौर

 जहां  कहीं  भांवश्यक  होता  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 है
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 भोरेत  धौर  अंत  जंनवाद  गणराज्य  के बोल  ॥

 4873,  झो  एच०  एन०  नसन्‍्जे  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  और  जमंन  जनवांदी  गणराज्य  के  वीच  पिछले  द
 वर्षों

 के  दौखन  सहयोग  मंजूरियों  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्सर्बरंधी  तथ्य  बये  है  और  भेरत  भोर  जमंन  जनवादी  गणराज्य
 में  पार्टियों  कै  नामों  सहित  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  मामले  में

 शुल्क  और  अन्य  प्रभारों  की  अदायगी  के  सम्बन्ध  में  मंजूरियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 किसी  द्विपक्षीय  ससझौत्ते  के  अन्तग्गंत  जमंन  जनवादी  गणराज्य  की  सरकार  से

 कुल  कितनी  राशि  के  वित्तीय  ऋण  प्राप्त  हुए  ;

 क्‍या  जहाज  उद्योग  अथवा  मोटर  गाड़ी  उद्योग  के  लिए  कोई  घन  निर्धारित  किया
 गया  है  और  क्या  कोई  ऐसा  सहयोग  मंजूर  किया  गया  है  ;  और

 (३)  यदि  तो  तत्सस्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिस्त  संत्रालथ  में  राज्य  मंत्रो  जनादंत  बर्ष  1983  और  1984
 के  दो  रान  भारत  और  जमंन  कंपनियों  डे  बीच  विदेशी  सहयोग  संबंधी  अनुमोदनों  की  संख्या

 |29  और  135

 निम्नलिखित  तीन  वर्षों  के  जिनके  सर्द्श  में  जर्ंतर्गं  धरे  हेपलस्ध
 जमंन  संचोय  गणराज्य  को  रायल्‍्टी  और  तंकनोकी  जॉर्नका री  शुल्क  के  रूपे  में  प्रेरित  किदेनो

 मुद्रा  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  हैं  :--

 तकनीकी

 जानकारी  शुल्क  रायल्टी

 64?

 2-82  779

 2-8  3  तकनीकी  232

 भारत  और  जमंन  संघीय  गणराज्य  के  बीच  वित्तीय  सहयोग  शुरू  होने  क ेसमय से
 ले  कर  भारत  तक  की  अवधि  तक  जमंन  संघीय  गणराज्य  ने  98088.5  लाख  डयूश  मार्क

 के  वित्तीय  ऋणों  की  व्यवस्था  के  लिए  बचनबद्ध  ता  दी  वर्ष  98088.5  के  लिए  3600  लाल

 डयूश  मार्क तक  की  रार्शि  सरकारें  से  सीधे  सरेंकार  को  दीं  जानें  वाली  विशीप  धह्दायता  के

 रूप  में  तथा  300  लाख  डयूश  मार्क  की  राशि  तकतीकी  सहायता  के  रूप  में  दिएं  अंनि  की
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 ey  बचनबद्धता की गई है। वर्ष 19g: के लिए भी इतनी  ही  एल्‍++++  मा  काम  कम  वश्चनबद्धता  ५3333  «मा  है  का

 बचनबद्धता की गई वर्ष : के लिए भी इतनी ही राशि की वश्चनबद्धता दी गई है जमेन संधीय गणराज्य सरकार कलेंडर वर्ष के अनुसार आवंटन करती है । और (३) पिछले दो वर्षों सरकार से सरकार को दी जाने वाली सहायता में से किसो भी क्षेत्र के लिए कोई वित्तग्यवस्था नहीं की गई राष्ट्रीयक्ृत बेंकों के प्रबस्धकों/एजेम्टों द्वारा ब्यापारियों/उच्चोगपतियों को झ्नधिकृत ऋण दिया जाना 4874. भी भ्रार० एम० भोये : क्‍या विश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कया सरकार के ध्यान में कछ ऐसे मामले आए हैं जहां देश में राष्ट्रीयकृत बेकों के कुछ प्रबन्धर्तों/एजेन्टों द्वारा व्यातारियों/उद्योगपतियों को आनधिकृत ऋण दिए गए हैं ; यदि तो तस्संबंधी ब्योरा क्‍या है ; क्या ये ऋण अल्पाषधि के लिए दिए गए हैं ; क्‍या इस प्रकार के अनधिकृत कार्यों से सरकार की ऋण नीति विफल नहीं हो रही है ; भर (७) यदि तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ? विस अंजासथ में राज्य मंत्रो जमादंग : से (४) भारतीय रिजयं बेक ने यह बताया है कि उसके पान में छुछ ऐसे मामले आये जिनमें कुछ बेकों में विभिन्‍न स्तरों पर विवेकाधीन शक्तियों से अधिक राशियों के अग्निम मंजूर किए गए भारतोय रिजय बेंक ने सभी वाणिज्यिक बेंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को संबोधित दिनांक 7 के इस विषय पर अपने पत्र में पहले के अनुदेशों को दोहराया है और अन्य बातों के साथ-साथ उन पर यह सुनिश्चित करने कै लिए भी जोर दिया है कि विभिन्‍न स्तरों अधिकारियों उन्हें दी गयी शक्तियों से अधिक तदर्थ सुविधाएं मंजूर करने से बचना च।हिए । ब को से यह भी कहा गया है कि जब कभी कारोबार की अपेक्षाओं को देखते हुए विवेकाधीन शक्तियों से अधिक ऋण मंजूर किए जाए तब उसकी सूचना तत्काल नियंत्रक प्राधिकारी को दी जानी एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए जिससे प्रश्नान निदेशक बोर्ड का इस प्रकार दिए गए अग्रिमों की ओर हर तिमाही ध्यान आकृष्ट हो सके । पर्यटकों को नन्‍्वगांव झौर बरसाने को यात्रा 4875- डा० ए० के० पटेल : क्या संसदीय कार्य झोर पर्यटक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : | ह 80



 प्रतिबर्ष  कितने  पर्यटक  भगवान  कृष्ण  की  जन्म  भूमि  मथुरा  और
 बरसाने  और  अन्य  स्थानों  की  यात्रा  करते  हैं  ;

 इन  स्थानों  पर  पर्यटकों  को  परिवहन  तथा  रहने  भौर  ख्वाने  की  भक्छी  सुविधाएਂ
 देने  के  लिए  क्‍या  व्यवस्था  की  गयी  है  ;

 केन्द्रीय  सरकार  के  पर्यटन  विभाग  द्वारा  इस  पर  प्रतिवर्ष  कितनी  घनराशि  खर्ण

 की  जाती  है  ;

 व,ज  भूमि  विकासਂ  ब  हद  योजना  की  मुक्य-मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  निकट  भविष्य  में  लागू  होने  वाले  प्रस्तावों

 का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  बारे  में  आगामी  जन्माष्टमी  महोत्सव  तक  कया  थक्ष्य  प्राप्त  किए  जायेंगे  ?

 संसदोय  कार्य  और  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  देश  की  यात्रा  करने

 वाले  पयंटकों  के  आंकड़े  केवल  प्रवेश-द्वार  पर  ही  एकत्र  किए  जाते  विदेशी  प्रयंटक
 भारत  में  जिन  विधिध  स्थानों  की  यात्रा  करते  हैं  उनसे  संबधित  आंकड़े  इनमें  शामिल

 नहीं  होते  ।

 और  पयंटक  केन्द्रों  पर  भाधार-पं  रचनात्मक  सुधिधाओों  के  विकास  की

 प्राथमिक  तौर  पर  जिभ्मेदारों  राज्य  सरकार  की  है  भर  केन्द्रीय  सरकार  प्राप्त  प्रस्ताबों  को

 गुणवत्ता  के  भाघार  पर  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  मुताबिक  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  धिभाग  भारतीय  यात्री  आवास  विकास  समिति  के  माध्यम  से  13.5  लाख  रुपए  की

 कुल  अनुमानित  लागत  पर  वुन्दाबन  में  एक  यात्रिका  के  निर्माण  हेतु  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 कर  रहा  रासलील  मंच  के  निर्माण  के  लिए  1.15  लाख  रुपए  को  घनराशि  पहले  ही  मंजूर
 की  जा  की

 धोर  (¥)  राष्ट्रीय  डिजाइन  अहमदाबाद  के  माध्यम  से  ब्रज॒भूमि
 क्रमा  विकास  के  लिए  1.99  लाख  रुपए  की  कुल  लागत  से  एक  मास्टर  योजना  तंयार  कराई

 गई  थी  |  यह  मास्टर  योजना  भगवान  कृष्ण  के  जीवन  से  संबंधित  बिभिम्न  केन्द्रों  को समाहित
 करती  है  ।  इसमें  ब्रजभूमि  के  परिरक्षण  और  विकास  की  अभिकल्पना  की  गई  है  ।

 पर्यटकों  को  भ्रादि  जेसी  सुख-सुविधाओं  की  व्यघस्था  भी  इस  स्कोम  में  श।मिल  की  गई

 है  ।  मास्टर  पोजना  का  क्रिय,न्वयन  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाना

 ]

 उड़ोसा  में  बेरोजगार  स्तातकों  के  बोस  सत्रो  कार्य  क्रम  के  अम्तगत

 प्राप्त  ऋण  आवेदन

 4876.  भी  अनन्त  प्रसाद  सेढी  :  कया  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  के  प्रत्येक  जिले  में  विभिन्न  राष्ट्रीयकृत  बेकों

 की  शाखाओं  को  बीस  सूत्री  कार्यकंम  के  अन्तगंत  बेरोजगार  स्नातकोँ  से  कितने  न्छूण  प्राप्त

 हुए  ;

 (a)  उपयुक्त  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  बेंक  की  शाक्षाओं  ने  वास्तव  में  कितनी  राशि  के

 ऋण  और

 पृथक-पृथक  कुल  कितनी  राशि  के  ऋण  मंजूर  किए  गएं  ;  कितने  आवेदन  रहू  किए

 गए  और  कितने  आवेदन  विचाराधीन  हैं  ?

 मंब्राशय  राज्य  सत्री  जनादम  :  से  प्राननीय

 सदृस्म  कर  भाशग  |झ्िक्षित  बेह़्ो  जगएर  युवकों  की  स्व॒रोजगार  योजना  से  है  लो  बर्ष  1983  में

 आरस्भ  की  गई  उड़ीसा  में  स्वरोजगार  योजना  के  श्ंतगेत  वर्ष  1988-84  में  28,168
 भावेदन  और  वर्ष  1984-85  में  40,5]0  आवेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।  वर्ष  1083.8#  के  लिए

 8,600  भावेदनों  के  के  मुकाबले  बेकों  ने 6823  आवेदन  मंजर  किए  जिन  में  13.69  करोड़

 रुपए  की  रकम  अंतम्रंस्त  थो  ।  हमे  1984285  शिर  जिप्रीशित्ति  7,000  ऋकेद्तों  के  के

 बैंकों  करोड़  रुपए  की  रकम के  7,599  आदत  मंज़्र  उड़ीसा

 सरक़ार  द्वारादी  गद्ी  सुझ्नना  के  वर्ष  1983-84  31  1984  2883

 आवेदनों  के  अंतर्गत  3.53  करोड़  रुपए  की  राशि  घंवितरित  की  गयी  ।  वर्ष  198485  के

 31  मार्च  1985  4,429  भावेदनों  के  लिए  12.33  करोड़  रुषए  की  रकम

 रित  की  गयी  ।

 स्टोल  अचाएिडी  बभतफ  शिमिट्ड़  के  संसरध्ों  ओर

 स्टाफज्भा  की  भंडार  सिर्वाति

 4877.  भी  लक्षप्रग्न  मलिक .:  वा  इस्पाल  ओइह  स्मम्र  बताते  की  कृपा

 कि  स्टील  अथारिटी  आफ  इ  डिग्रा  लिमिटेड  के  विभिल्त  संबंत्रों  और  सस्‍्ट/कयाों  की  |  भप्न

 1984,  1984  और  3३]  1985  को  भंडार  स्थिति  क्या  थी  और  उनकी  दरें

 कया  थीं  ओर  उनका  मूल्य  कितना  था  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  अंडर  :  विभिन्न  तारीखों  को  के

 कारखानों  और  स्टाकयार्डों  के  पास  इस्पत  के  स्‍्टाक  को  स्थिति  तथा  उसकी  औसतन

 दर  तथा  पूल्य  इस  प्रकार  हैं  :--
 ee  जप

 तारीक्ष  के  कारखानों  भोर  आऔशतन  मूल्य
 स्टाकयाड़ों  में  स्ठाक  दर

 ।  (दुपए/प्रति  रुपए

 1-4-1984  -  8305:  47940:  390.38

 31-12-84  688-7  5370  369.8  3

 31-3°4985 5  602.7.  5450.  346:55
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 1907  लिखिंत॑  उतरे
 री  आफ  छउऊछ  छ  र  उछ  रऊऋ उऊऋ  उउ  उउउढ#ऋ  खा

 अरोक्स  ओर  फोटोस्टेट  मजोनों  का  आयात

 4778.  भरी  यू०  एच  ०  पढेल  :  कया  बाणिश्यਂ  मंत्री  यह  की  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अनेक  उद्योगों
 ने  |  1982  से  30

 1985 के  दौरान  विदेशों  से  बिभिन्‍्त  आकार  और  विभिन्न  किस्मों  की  जे  रोक्स  तथा  फोटोस्टेठ

 मशीनों  का  मयात  किंया

 यदि  तो  ऐसी  इन  मशीनों  के  संज्या  व  ब्रांड  सहित
 ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  किन  देशों  से इनका  भायात  किया  गया  और  इन  मशीनों  का  मूल्य  क्या

 है  ;  भौर

 उन  भारतीय  कध्पतियों  के  नॉम  कया  हैं  जो  धिंपिश्त  प्रकार

 क्‍्जिली  की  मशीनों  का  निर्माण  करती  हैं  तथा  ऐसी  प्रत्येक  कभ्पनी  द्वारा  किंतेनी  मशौनों

 का  निर्माण  किया  गया  है  ?

 बरत्र  मलालय  कं  राव  मंजो  रूक्षोंद  ऑॉलम  :  हो  ।

 आयात  लाइससों  का  जेसे  फंटियों  के  नाभ  तथग  का  सी०

 भाई०  जिच  देशों  से  श्लायात  आदि  की  अमुमति  दी  निर्यात  तथा

 भोचोगिक  लाइसेंतों  के  साप्ताहिक  बुलेटिन  में  प्रकाशित  किए  जाते  हैं  ।

 अपेक्षित  जाक्‍कारी  देने  वाला  विधरण  संलरन  है  ।

 चिथरण  *

 का  के
 सा

 वें  पलक  जंतेलप  बन  उ्लल्‍न  बसू  के
 जेरंबत  मशीन  श्वनाने  वाले  एंकेकों  के  ना  में  (1984) 4)

 असर  अडवाधी  प्रा०  लि०  अस्यई

 मम
 263

 2.  मंश्से  मेक्‍्नीले  एंड  मेगर  गौजियाबाद  91.

 3,  मंखस  दास  रिप्रोग्र  फिक्स  कलकत्ता  66

 4.  मेससे  बी०  पी०  बस्बई  217

 5.  मैससे  डायनेमेटिक  हैई।लिबंस  यंगंलो रे  131

 6.  मेहर  इलेक्ट्रा[निफ्स  प्रा०  लि०  838

 7.  मंसह्  जेटोग्राफिक  प्रा०  बस्वई  214

 8.  मंख्ख  ने झदल  रेडियो  एण्ड  इल  व
 टरनिक्स  सतपुरा  श्न्य

 9,  मेससे  हिस्दुस्तान  रिप्रोग्राफिक  देहरादून  597

 33:
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 10.  मंसस  नंथोडे  कस  लिस्ट  नई  दिल्‍ली  253

 11.  मंसस  कोरन  बिजनस  सिस्टम  बम्बई  319

 12.  मंसस  मोदी  जेरोक्स  मेरठ  शून्य

 13.  मंसस  इंडियन  जेरोग्राफिक  सिस्टम  बस्बई  शून्य

 (100  प्रतिशत  निर्यात  भभिमुख )
 _  पक  पपा।णणण।/::भभज॑ज-- ब््््त

 लघु  क्षेत्र  में  प्लेस  पेपर  कारपियसं  बनाते  वाले  एकक

 लघु  उद्योग  ने  प्लेने  पेपर  कापिलस  बनाने  के  लिए  में०  गोल्डन

 मद्रास  तथा  में०  घूरी  नई  दिल्‍ली  के  क्रमबद्ध  विनिर्माण  कायेक्रम  का  अनु  मो  दन
 दिया  है  ।

 उचित  कोमतों  पर  उपभोकताश्रों  को  कपड़ा  उत्पादन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कदम

 4879.  श्री  राधाकान्त  डिगाल  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मुनाफे  में  कमी  कर  उचित  कोमतों  पर  उपभोक्ताओं  को  कपड़ां

 उत्पाद  कराने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ;

 कया  यह  योजना  सभी  वर्गों  के  उपभोकक्‍त।ओं  पर  लागू  भोर

 ऐसी  योजना  के  उचित  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  कया  व्यवस्था  की

 गई  है  !

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खु्शोद  झालस  :  से  जून  उत्पादकता  में

 घरकार  द्वारा  घोषित  बस्त्र  नीति  में  उद्योग  में  प्रतियोगिता  उत्पन्न  करके  यथोचित  कीमतों  पर

 उपभोक्ताओं  को  इसके  उत्पादों  को  उपलब्ध  कराने  के  उद्ृश्य  से  वस्त्र  उद्योग  की  उत्पादकता

 को  सुधारने  के  लिए  अनेक  उपायों  को  करने  की  व्यवस्था  है  ।  इनमें  से  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय

 हैं  :  उद्योग  का  क्षमता  का  रेशा  वित्तीय  लेवियों  का

 यौक्तिकीकरण  तथा  नई  विनिमयों  और  नियंत्रणों  का  समाप्त  करना  ।  ये  उपाय  भन्य  बातों  के

 साथ-साथ  विनिर्माता  एककों  को  लाभों  की  केवल  यथोचित  मात्रा  प्रदान  इसके  अलावा

 नेशनल  टैब्टाइल  कारपोरेशन  ने  फंबरिक्सਂ  नाम  से  छुल्क  मुक्त  रेशों  का  प्रयोग  करके

 निम्न  कीमत  के  ब्लंडिड  वस्त्रों  के  उत्पादन  के  लिए  नया  कायेक्रम  भो  शुरू  किया  इन
 उपायों  के  कार्यान्वयन  को  नियमित  आधार  पर  सरकार  द्वारा  मानिटर  किया  जाता  है  ।

 भारत-सोबियत

 दल द्वारा कोलार सोना क्षत्र्सें य्रेनियम का पता लगाना 4880. भरी भोकांत दसा नरसिह काजा वड़ियार : क्‍या इस्पात झौर लान मंत्री यह बताने की कृपा करंगे कि : ः 4
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 क्‍या यह  सच  है  कि  भारत-सोवियत  दल  ने  कोलार  सोना  क्षेत्र  में  यूरेनियम  की

 उपलब्धता का  संकेत  दिया  है  ;

 कया  दल  ने  सोना  क्षेत्र  में  उस  विशेष  क्ष  त्र
 को  ढूंढ  लिया  है  जहां  पर  यूरेनियम

 निक्ष प  और

 कोलार  सोना  क्षत्र  में  यूरेनियम  की  जल्द  खुदायी  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामडुलारो  से  !((  7)  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 परयंटकों  को  प्राकथित  करने  हेतु  जल-कोड़ा  का  विकास  झौर  उन्हें  प्रोत्साहन  देना

 4881.  भरी  जुझार  सिह  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  पयंटकों  के  आकर्षण  के  अतिरिक्त  साधन  के  रुप  मे  जल-करोढ़ा
 का  विकास  करने  और  प्रोत्साहन  देने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  क्या  सरफार  का  विचार  चम्बल  नदी  पर  जबाहर  राणा

 प्रताप  कोटा  बांध  और  गाँधी  सागर  पर  विकसित  समुदध,जल  परिसरों  को  भविष्य  में  जल

 क्रीड़ा  के  स्थान  के  रूप  में  उपयोग  करने  का  है  ?

 संस  दोय  कार्य  शोर  पर्वटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  पयंध्न  के

 क्षत्र  में  जल-क्रीड़ाओं  के  महत्व  को  समझता  है  और  राजस्थान  में  रामगढ़  झील  सहित
 देश  के  अनेक  केन्द्रों  पर  नौकायन  सुविधाएं  और  जल-क्रीड़ा  उपकरण  मुहैया  करा  रहा

 राष्ट्रीय  स्तर  गोआ  में  एक  जल-क्रीढ़ा  प्स्थान  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ताकि  प्रशिक्षकों

 और  भ्रस्य  कार्मिकों  को  प्रशिक्षित  किया  जा

 राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 सोडा-ऐशा  के  मूल्य  घटाने  के  उपाय

 4882.  भी  सुरेहा  कुरुप  :  क्या  वाणिष्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  198  /-85  के  दौरान  तकनीकी  विकास  महानिदेशक  के  पास  कितना  सोडा

 ऐश  आयात  करने  के  सम्बन्ध  में  पंजीकरण  किया  गया

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कया  व्यवस्था  की  है  कि  आयातकों  द्वारा

 झोपन  जनरल  लाइसेंसों  का  दुरुपयोग  न  किया  जाए  ;

 सरकार  ने  इस  आशय  की  शिकायत  पर  कया  कार्यवाही  की  है  कि  ओपन  जनरल

 लाइसेंस  के  जंतगंत  भारी  भायात  की-चोर  बाजारी  हो  रही  है  ;
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 क्‍या  यह  सच  कि  एक  लाख  ठन  से  भी  अधिक  सोडा  ऐश  का  भायात  किए

 जाने  के  बावजूद  सोडा  के  छः  निर्माताओं  ने  मूल्य  नहीं  घटाए  :  हैं  जो  उन्होंने  ध्रन्ताव  का  लाभ

 उठाकर  बढ़ाये  थे  ;  भौर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कि  निर्माताओं  को

 मूल्य  घटाते  के  लिप:आ्राध्य  किया  कयां  कदम  उठाते  का  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लुर्शोद  भ्रालम  :  72,390  में०

 (a)  आयात  नीति  में  स्वतः  ऐसी  व्यवस्था  हैਂ  जिससे  सभी  आयातकों  के  लिए  यह

 अनिवाय  हो  जाता  है  कि  वे  भो०  जी०  एल०  के  भंतगंत  किये  जाने  वाले  आयातों  के  ब्यौरे

 कार  को  जिससे  कि  जहू  उन  प्रर  नजर  रख-पके  4

 ऐसी  कोई  रिपोक  प्राप्त  नहीं  हुई  सस्‍्कार  उक्र  छोटी  एककों  के

 लिए  जो  स्वयं  कछ्चा  माल  आायात  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हंजिर  माल  में
 से  डिलीवरी  के

 लिए  खनिज  प्रात्ु  व्यापार  निगम  को  10  000  टल  सोड़ा  ऐश  बायात  करने  की  अनुमति

 देने  का  विनिश्यय  किया

 और  (४)  सरकार  ने  स्वदेशी  विनिर्माताओं  द्वारा  सोडा  ऐश  के  बितरण  तथा

 लागत  को  मोनीटर  करने  के  रसायन  मंत्रालय  के  णंतर्भत  सोड़ा

 ऐश  संबंधी  एक  स्थायी  समिति  गछित  को  धिनिर्माताओं  द्वारा  मंत्रालय  को  वितरशों  का

 मासवार  विध रण  प्रस्तुत  किया  जाता

 हिख्कुस्तान  स्टोल  बरस  कस्टकलत  लिलिटेड  की  निविदाधों  के  स्यृनतन  होने  के  बायजूद
 गेर-सरकारो  स्थाभित्थ  वाले  प्रतिव्ठानों  को  निर्माण  कार्य  का  ठेका  दिया  जाना

 4883.  आओ  गदाधर  साहा  :  क्या  हस्प्रत  रक्त  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे

 किः

 कया  यह  सृच  है  कि  कुछ  स.पकारी  एजेंध्ियों  द्वाशा  कुछ  कार्यों  का  ठेका

 हिन्दुस्तान  स्टील  वर्कूस  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड  की  निविदाओं  के  न्यूनतम  होने  के  बावजूद  गे  र-सर
 कारी  स्वामित्व  वाले  प्रतिष्ठानों  को  दिया  गया  ;

 यदि  तो  उन  निर्माण  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  इस  प्रकार  गेर-र

 प्रतक्रिठा नो  क्ये  दिक्ु  ग्रे  ।
 सरकारी

 गैर-सरकारी  प्रतिष्ठानों  को  ये  ठेके  देने  के  क्या  श्लाभ  हैं  और  हिन्स्तान  स्टोल  वर्कूंस
 लिमिटेड  घौर  ठेका  क  रने:बानेः  प्रतिष्टानों  द्वारा  उदक्त  की  गई:दरों  में  क्या

 अंतर  तत्सभ्बन्धी  पारियोजनावार  ब्यौराਂ  क्‍या  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  में  कोई  परिवतेन  हुआ

 56



 29  1907  लिखित  उत्तरं

 (३)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (™)  यदि  तो  उक्त  निर्माण  परियोजनाओं  को  ग्रेर-सरकारी  निर्माण  प्रतिष्ठानों

 को  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ..._  इस्पात  और  खान  मंत्री  कृष्ण  चंन्त्र  से  जानकारी  भ्राप्त  की  जो

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
 ह

 तस्करी  के  मासले  पकड़ने  के  लिए  सीमा  शुल्क  भ्रधिका  रियों  को  प्रोत्साहन

 4884.  डा०  जिता  मोहन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  को  तस्करी  के  मामले  पकड़ने  के  लिए  विज्लेष

 हन  दिया  जाता  है  ;

 यदि  तो  क्‍या  अन्य  जेसे  उत्पाद  बिक्री

 सम्पत्ति  कर  आदि  के  अन्य  कर  समाहतों  रिया  को  भी  षेते  ही  प्रोत्वाहन  दिये  जाते  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  इंन  प्रौत्साहनीं  में  सुधार  कसमे  का  मिर्श  य  किया  है  भौर  यदि

 तो  संशर्खषंशी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (a)  क्‍या  सरकार  का  विचार  बिमा  टिकट  गलत  बीमा  संबंधी  दाों  आदि  जं॑सें
 विभिम्न  विभागों  में  नियक्त  सभी  कमचारियों  को  प्रोत्सोहंस  देसे  हैँतु  कोईसमार्न  नौधि  तेपार

 करने  की  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  (१)  हां  ।

 उत्पादन  शुल्क  कर्मबारियाँ  को  लगभंग  इसी  प्रकार  के  प्रोत्लाहन  दिए  जाते  हैं  तथा

 आयकर  कमंच्रारियों  को  भी  प्रोत्साहन  दिए  जाते  चू  कि  बिक्री  कर  तथा  सम्पत्ति  कर

 राज्य  सरकार  तथा  स्यूनिश्ििपल  का  रपोरेशन  का  विषय  है  तथा  केन्द्र  सरकार  का  इन  करों  पर

 कोई  क्ष  त्रधिकार  नहीं  है  ।

 मुखबिरों  को  तथा  तस्करी  रोधी  कार्य  पें  लगे  विभागीय  अधिकारियों  को

 स्‍्कार  तथा  अन्य  प्रोत्साहन  मंजूर  करने  वी  योजना  की  सरकार  द्वारा  मांचे  1985  में  समीक्षा
 की  गई  तथा  मुखबिरों  और  विभागीय  भधिकारियों  दोनों  को  पुरस्कार  की  पात्रता  को

 पकड़े  गए  निरषिद्ध  माल  के  मूल्य  के  10  प्रतिशत  से  बढ़ाक  र  20  प्रतिशत  इस  व्यवस्था  के  साथ॑

 करने  का  फैसला  किया  गया  था  कि  अभिग्रहण  के  तत्काल  बाद  पुरस्कार  का  कुछ  भाग  मंजूर
 किया  इसमें  सरकार  द्वारा  अच्छे  का  प्रोत्साहन  तस्करी  रोघी  उपकरण  प्र  प्त  करने
 तथा  विभागीय  अधिक्रारियों  को  सुरक्षा  के  उपाय  और  सुविधाएं  मुहैया  कराने  के  प्रयोजनार्थ

 प्रयोग  किए  जाने  के  लिए  पकड़े  गए  निषिद्ध  माल  से  उदभ्नत  होने  वाले  मूल्य  के  |  प्रतिशत  से

 5  प्रतिशत  तक  की  राशि  से  तीन  निधियों  का  संजन  शामिल  आयकर  विन्वाग  ने  हाल  ही
 में  अपने  अधिकारियों  तथा  कमंचारियों  को  पुरस्कार  मंजर  करने  के  लिए  एक  योजना  लागू  की
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 पंक्षप  यह  योजना  सरसरी  तौर  पर  संक्षिप्त  कर  निर्धारणों  का  अधिक  तम  निपटान

 जांच  कर  निर्धारणों  में  भ्राय  में  50,000  रु०  से  अधिक  की  वृद्धि  करने  जिन्हें

 अपील  में  पृष्ट  किया  जात  तलाशी  तथा  अभिपग्रहण  का  कायें  करने  जिसमें  कम  से

 कम  ]0  लाख  श्पये  की  परिसम्पत्तियां  अन्तग्र सस्‍त  अपीलीय  अधिकरण  के  समक्ष  सफल

 अभिवेदन  करने  के  लिए  आयकर  की  वसूली  क्षंत्र  में  भी  सरकार  ने  1973  में  पुरस्कार

 की  योजना  आरम्भ  की  थी  जिसका  वास्तविक  कार्य  चालन  को  देखते  हुए  पुनः  मूल्यांकन  किया

 गया  था  तथा  जनवरी  1982  में  एक  संशोधित  योजना  तेयार  की  गई  थी  ।  योजना  में  सुधार

 करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 रेल  धिभाग  ने  टिकर्टो  की  जांच  करने  वाले  क  मंचारियों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए

 एक  प्रत्तव  प्र्तुत  किया  है  जिसकी  छित्त  मंत्रालय  के  परामर्श  से  जांच  पड़ताल  की  जा  रही

 वीमा  पिभाग  के  कमंचारियों  के  लिए  ऐसा  कोई  प्ररताध  सरकार  वे  ध्चाराधीन  नहीं  हूँ  ।

 समजबादो  देशों  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  को  योजता

 4  ज् 4885.  भो  बिजय  कुसार  यादव  :  क्‍या  बानिज्य  मंत्री  यह  बताने  कोी  कृपा

 क्‍या  सरकार  ने  समाजवादी  देशों  के  साथ  ब्य।पार  बढ़ाने  के  लिए  कोई  योजना

 बनाई  है  ;

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  कुछ  समाजवादी  देशों  के  साथ  व्यापार  समझौते  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (३४)  उससे  देश  को  कितना  लाभ  होने  की  संभावना  हैं  ?

 बस्त्र  मस्त्रालय  के  राज्य  स्त्री  खुशींद  आलम  ओर  पूथ  यूरोप  में

 विभिन्‍न  समाजवादी  देशों  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  तथा  उसका  विविधीकरण  करने  कै  लिए
 न्तर  प्रयास  किए  जा  रहे  इस  दिशा  विभिन्‍न  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  जैसे  कि  व्यापार  मेली

 तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग  वाणिज्यिक  प्रतिनिधिमण्डलों  का  आदान  सरकारों

 संयुक्त  भायोग  की  बेठकों  का  बुलाया  जाना  और  बस्तुओं  के  भादान  प्रदान  के  लिए  बाषिक

 पार  झंलेखों  का  संपन्न  किया

 भर  सरकार  के  सोधियत  जमंन  लोकतंत्रोीप

 स्‍लोबाविया  तथा  रूमानिया  के  साथ  पृथक  करार  हैं  जिनके  अन्तर्गत  भारत  और  हन  देशों  के

 बोच  सभी  वाणिज्यिक  तथा  गे  र-वाणिज्यिक  सौदों  का  न्िपटान  अपरिवतंनीय  भारतीय  रुपयाँ  में

 करने  की  व्यवस्था  इस  प्रणाली  के  द्विपक्षीय  व्यापार  सन्तुलिश  आधार  पर  होना  है

 जहां  भावात  तथा  निर्यात  एक  समयावधि  के  रौरान  सन्तुलित  होने  को  संभावना

 है  ।
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 द्विपक्षीय  रुपया  निपटान  से  भारत  को  मुक्त  विदेशी  मुद्रा  का  सहारा  लिए  बिता

 अनिवाय  कच्चा  माल  तथा  औद्योगिक  माल  प्राप्त  करने  और  साथ  ही  परझ्यरागत  तथा

 परम्परागत  दोनों  उत्पादों  के  निर्यातों  के लिए  सुनिश्चित  बाजार  प्राप्त  करने  में  मदद  मिलो

 इस  प्रकार  रुपया  व्यापार  प्रबंधों  से  भारत  को  मुक्त  विदेशी  के  सं  रक्षत  तथा  निर्धातों  के

 घंव्धन  में  मदद  मिली  है  ।

 ]
 बेंक  सम्वन्धोी  मामलों  को  निपटाने  के  लिए/स्यायाधिकरणों  स्यायालयों  को  स्थापना

 4886.  श्रीम  तो  पटेल  रमाबेन  राम  जोभाई  साबणि  :  क्‍या  बित्त  मत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनुसूचित  बे  कोंਂ  और  सहकारी  ब॑  कों  रानकोट  तथा  गृजरात  के  अन्य

 स्थानों  उन  व्यक्तियों  के  जिन्होंने  अभी  तक  अपने  ऋण  की  अदायगी  धापिस  नहीं  की
 अदालतों  में  मुकद्दमें  दायर  किए  हैं

 यदि  तो  |  1983  से  1985  के  बीच  उपयु'क्‍्त  ब  को  द्वारा
 विभिन्‍न  स्यायालयों  में  इस  प्रकार  के  क्तिने  मामले  दायर  किए  हैं  ;

 कया  ब॑  को  के  हक  में  फंसले  होने  के  बावजूद  वकीलों  द्वारा  विलम्ब  करने  के
 कंडे  अपनाने  के  कारण  यह  निर्गेय  केवल  कागजों  तक  सीझित  है  और  उन्हें  लाग  करते  में  काफो

 बिलम्ब  होता  है

 यंदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  मामलों  को  निपटाने  में  विलस्ब  को  समाप्त  करने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  प्रथक  न्यायालय  या  न्‍्यायाधिकरण  स्थापित  किए  जाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  मांगी  गई  सूचना  को

 एकत्र  करने  में  जितना  श्रम  और  धन  वह  प्राप्त  होने  वाले  परिणामों  की  तुलना
 में  कहीं  अधिक

 से  ऐसे  मामलों  के  लिए  अलग  से  अदालतें  या  अधिकरण  स्थापित  किए  जाने

 कै  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 काले  धन  को  रोकने  के  उपाय

 4887.  भी  बालासाहेब  बिखे  पाटिल  :

 श्री  प्रकाश  बो०  पाटिल  :

 झ्ी  मुरलीघर  कया  बिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे  गे  कि  :

 क्या  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मण्डल  महासंघ  ने  काले  धन  को  रोकने  के

 लिए  कुछ  उपाय  का  सुझाव  दिया  है  ;
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 कया

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  वया  है  ;

 इस  समय  देश  में  काले  धन  कीमात्रा  के  बारे  में  सरकार  का  क्‍या  अनुमान  है
 भौर  यह  व्यापार/उद्योग  के  किन  क्षेत्रों  में  है  ;  और

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मण्डल  महासंघ  के  किसी  सुझाष
 को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  स्वीकार  किया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनारदन  मंत्रालय  को  काले  धन  के

 सम्बन्ध  में  भारतीय  घाणिज्य  और  उद्योग  मण्डल  महासंध  से  कोई  सुक्षाब्र  प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रश्न  नहीं  फ

 फिलहाल  कितना  काला  घन  संचलन  में  है  इसका  कोई  सरकारी  अनुमान  नहीं
 लगाया  गया  है  ।

 ॥॒

 प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  ।

 यौन  झोषधालयों  हारा  कर  भ्रपत्ंचन

 4888.  श्रो  धर्मपाल  सिह  मलिक  :

 श्री  सभाष  यादव  :  गया  जिल्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  दिल्‍लो  में  चलाए  जा  रहे  तथा  कथित  यौन  औषधालयों
 की  जानकारी  जो  अनेक  लोगों  का  शोषण  कर  रहे  हैं  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इन  विलनिकं  द्वारा  किए  जा  रहे  कर
 चन  की  जांच  कराने  और  अन्य  कापंवाही  करने  का  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  दिल्‍ली  में  चलाए
 जा  रहे  तथाकथित  यौन  औषधालयों  के  सम्बन्ध  में  प्रस  रिपोर्ट  को  सरकार  को  जानकारों
 जब  कभी  आयकर  विभाग  के  नोटिस  में  कोई  विशेष  जानकारी  आती  है  तो  कर
 नियमों  के  तहत  उपये क्त  कारंव|ई  की  जा-ी  है  ।

 वर्ष  1985-86  में  चाय  के  मिर्यास  का  लक्ष्य

 4889.  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  बाणिम्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेगे

 वं  1985-86  में  चाय  के  निर्यात  का  लक्ष्य  कितना  है  ;

 क्या
 सरकार  यह  समझती है  कि  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  हो  जाएगी  ;

 क्‍या  सरका  ”  ने  चाय  उद्योग  में  आए  संकट  के  कारणों  का  कोई  अध्ययन  किया  है  ;
 और
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 ———  —

 यदि  तो  इस  सक्रट  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लुशशीद  ध्रालम  :  और  1985-86  के

 लिए  निर्यात  लक्ष्य  220  एम०  किग्रा  निर्धारित  किया  गया  अप्रैल  से  1985  की
 अवधि  के  दोरान  जारी  निर्यात  लाइसेंसों  का अनमान  176.78  एम०  किग्रा  1985-86  के

 ए  लक्ष्य  की  प्राप्ति  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 और  चाय  उद्योग  में  कोई  संकट  नहीं  विश्व  चांय  कीमतों  में  कमी  के

 बावजूद  भारत  1985  के  दौरान  33.82  ०  प्रति  किग्रा  के  स्तर  पर  चाय  का
 इकाई  वसूली  मूल्य  बनाए  रखने  में  सक्ष्म  रहा  है  जबकि  1984  में  उसी  अवधि  के  दौरान  यह

 34.54  रु०  प्रति  किग्रा

 इण्डियन  पोटाश  लिमिटेड  के  बस्वई  स्थित  जोनल  कार्यालय  को  जांच

 4890.  श्री  एम०  महालिगम  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इण्डियन  पोटाश  लिमिटेड  के  बम्बई  स्थित  जोनल  कार्यालय  में  पाई  गई  कुछ

 अनियमितताओं  के  कारण  सीमा  शुल्क  आसूचना  अधिकारियों  द्वारा  छापे  मारे  गए  थे/जांच  की

 गई  थी  ;

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  कया  हैं  ;  और

 इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सीमाशल्क  गुप्तचर्या

 अधिकारियों  द्वारा  बम्बई  के  परिसरों  पर  छापे  नहीं  मारं  गए
 ताल  किए  जाने  के  बाद  इण्डियन  पोटाश  लिमिटेड  द्वारा  म्यूरियेट  आफ  पोटाश  की  दिनांक  19

 1980  की  अधिसूचना  सं०  शुल्क  के  तहत  की  जाई  नि:शुल्क  निकासी  के

 कथित  दुरुपयोग  के  संबंध  में  एक  मामला  1985  में  सीमाशुल्क  बम्बई  ने  दर्ज
 किया  था  ।  उक्त  अधिसूचना  के  अन्तगंत  खाद  के  रूप  में  अथवा  मिश्रित  उ्ब  रकों  के  निर्माण  के

 लिए  इस्तेमाल  हेतु  आयातित  म्यूरियेट  आफ  पोटाश  को  सीमाशुल्क  से  छूट  दी  गई  जांच

 ताल  से  यह  पता  चला  है।कि  इण्डियन  पोटाश  लिमिटेड  द्वारा  ऐसे  आयातित  म्यूरिग्रेट  आफ  पोटाश

 की  बिक्री  उवंरक  से  भिन्न  इस्तेमाल  के  लिए  की  गई  संबंधित  फर्मों  और  ब्यक्तियों  के  विरुद्ध

 न्‍्यायनिर्णयन  संबंधी  कारंवाई  पहले  से  ही  शुरू  की  जा  चुकी  है  ।

 बेक  कर्मचारियों  को  दिल्‍ली  में  फ़्लेडों  के निमाण  के  लिए  ऋण

 489  श्री  सनक्राम  सोडो  :  क्या  शिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे कि  :

 कया  पंजाब  नेशनल  बैंक  यूनाइटिड  कमर्शियल  न्यू  बैंक  आफ  इ  ओरियन्टल

 61
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 बैंक  और  ग्रिन्डलेज  बे  क  जैसे  विदेशी  बेंक  अपने  कर्मंघारियों  को  दिल्ली  में  किसी  सहकारी  ग्रुप

 हाउ  सिम  जो  कि  रजिस्ट्रार  और  बेंक  सोसाइटी  के  पास  पंजीकृत  हो  के  माध्यम  से

 फ्लेटों  के  निर्माण  हेतु  ऋण  सुविधायें  उपलब्ध  कराते  हैं  ;

 यदि  तो  स्टेट  बंक  आफ  इ  डिया  और  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  और  जयपुर  के
 उन  कमंचारियों  जो  सीमित  सहायता  वाली  इन  सोसाइटियी  के  सदस्य  नहीं  हैं  परन्तु  उन्होंने
 समान  नियम  के  अन्तगंत  पंजीकृत  अन्य  सोसाइटियों  की  सदस्यता  प्राप्त  कर  ली  इन  बेंकों

 द्वारा  ऋए  सुविधाएं  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  लोगों  को  भी  फ्लेटों  के  निर्माण  के लिए  ऋण  सुविधा
 उपलब्ध  कराने  का  है  ;  और

 यदि  तो  कब
 तक

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनार्दन  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  यथाउपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 हिन्दुस्तान  लोबर  लिमिटेड  हारा  साथन  बताने  में  बकरे  को  लो  के
 स्थान  पर  गौण  तेलों  का  प्रयोग

 4892.  भ्रो  इस्त्रजोत  गुप्त  :  क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  साबुन  बनाने  में  बकरे  की  चर्बी  के  स्थान  पर  गौण  तेलों  का  प्रयोग  करने  के  बारे

 में  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के  दावे  का  निर्धारण  और  जांच  की  गई  है  ;

 क्‍या  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  द्वारा  साबुन  बनाने  में  चर्बी  के  स्थान  पर  प्रयोग

 किए  गए  गौण  तेलों  की  वास्तविक्र  मात्रा  का  पता  लागने  के  लिए  निगरानी  अणाली  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  के  पास  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  द्वारा  1974  में  अब  तक  खरीदे

 गए  तेलों  के  वर्ष  कोई  आंकड़  है  ;

 (४)  1974  से  1984  तक  की  अवधि  के  दोराम  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  द्वारा
 गोमांस  तथा  बफरे  के  मांस  की  कितनी  मात्रा  खरीदी  अथवा  आयात  की  गई  ;  और

 क्‍या  सम्बन्धित  जानकारी  और  आंकड़ों  के  अभाव  में  इस  सकंम्पनी  को  सहायक
 कंपनी  का  दर्जा  प्रदान  करने  के  प्रयोजन  के  लिएं  उसके  कथन  पर  विश्वास  करना  उचित  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  और  ()  एक  विवरण

 संलग्न  है  जिसमें  अपरम्परागत  माइनर  आयल्स  और  टंलो  की  खपत  के  संबंध  में  कम्पनी  द्वारा

 महानिदेशक  तकनीकी  विकास  को  प्रस्तुत  की  गई  जानकारी  दी  गई

 ५2
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 और  महा-निदेशक  तकनीकी  विकास  के  सूथ्री  में  दर्ज  समस्त  एककों  से

 प्रतिवर्ष  वाषिक  आयोजन  संम्बन्धी  आंकड़े  पहुंचते  आयोजन  सम्बन्धी  आंकड़ों  में  विभिन्‍न

 प्रकार  क ेआयतित  तथा  देशी  कच्चे  माल  के  निर्यात  और  उसकी  खपत  की  मात्रा  दी

 जाती  है  ।

 महा-निदेशक  तकनीकी  विकास  के  द्वारा  खरीद  के  कोई  आंकड़  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  में  विदेशी  शेयरधारिता  की  बहुलता  के  प्रश्न  का  फैसला

 संसाधित  ट्रिगला-सेराइडस  से  होने  वाले  कुल  कारोबारी  मूल्य  के  आंकड़ों  और  साबुनीकरण  तथा

 निकषंण  के  कारवारी  मल्य  के  50  प्रतिशत  तक  के  आंकड़ों  क ेआधार  पर  किया  गया

 जिसे  तकनीकी  परामर्श  के  आधार  पर  अद्यतन  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  की  आवश्यकता  वाला  कार्य
 मान  लिया  गया  यह  मूल्य  अन्य  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  में  कम्पनी  के  कारोबारी  मूल्य  के

 बलावा

 के
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 29  1907  लिखित  उत्तर

 परस्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  काफो  के  मूल्यों  को  स्थिर  रखना

 4893.  भरी  बो०.एस०  विजयराधवन  :
 .  क्‍या  वाणिज्य  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अत्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  काफी  के  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  का
 मामला  अन्य  काफी  उत्पादक  देशों  के  साथ  उठाने  का  और  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्रो  लुशोंद  झालस  :  और  भारत  पहले
 ही  अन्तर्राष्ट्रीय  काफी  करार  का  हस्ताक्षर  कर्ता  है  जिसके  उहं  श्यों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  काफी
 की  कीमतों  में  स्थिरता  लाना  शामिल  है  ।

 केख्नोय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्त  देने  पर  ख  को  गई  राशि

 4894.  श्री  के०  कुम्जम्यू  :  कया  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ण  1985  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  के
 कर्म  चारियों  को  दिए  गए  महंगाई  भत्ते

 पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई
 ;

 कया
 कम

 चारियों  ने  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  प्राप्य  होने  तक  अन्शरिभ  राहत  दिए
 जाने  की  मांग  की  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादग  :  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों

 को  वित्तीय  वंष  1985-86  के  दोरान  स्त्रीकृत  महंगाई  भत्ते  पर  140  करोड़  रुपए  खर्च  होने  का  .

 अनुमान है । और चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक अस्तरिम राहत के लिए कमंचारियों की मांग को दृष्टि में रखते वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन किया गया था ताकि आयोग में स्वीकृत की गई और से प्रभावी ऐसी अन्तरिम राहत को दृष्टि में रखते हुए अन्तरिम प्रकृति की राहतों पर विचार कर सके । चौथे बेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई अन्तरिम राहत में स्वीकृत की गई थी आगे और किसी अन्तरिम राहत पर विचार करना तथा सरकार से इसकी सिफारिश करना चौथे वेतन आयोग का काम है । कपुल्स डर मेटिक डिपार्च र फार मू० एस० ए०ਂ शीर्षक से समाचार 4895. श्री पो० भ्रार० कुमारमंगलम : क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या सरकार का ध्यान के में छपी इस खबर की ओर दिलाया गया है जो 46 लाख रुपये से अधिक मूल्य विदेशी मुद्रा को तस्करी में संलग्न अहमदाबाद के एक दम्पति के नाटकीय ढंग से अमेरिका भाग जाने के बारे में है ; 63.
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 यदि  तीं  उक्त  मॉमलि  के  पूरे  तथ्य  क्या  और

 क्या  उक्त  मामले  में  किसी  को  जिम्मेदार  ठहराया  गया  है  ?

 खिल  मंचालम  में  राज्य  शंजो  जनादंत  :  और  सरकार  को  प्राप्त
 हुई  बिपोर्टों  से  यह  पता  चलता  है  कि  भारत  से  46.63  लाख  रुप्रये  की  विदेशी  मुद्रा  के

 निर्यात  के  प्रयास  के  सिलसिले  में  दिनांक  20-3-1985  को  हवाई  गुप्तचर्या  बम्बई  के

 अधिकारियों  ने  सं  श्री  मरुगेश  आशुतोष  प्रकुहलतरादः  मानाज्तती  ओर  चल्द्रकास्स  शिवभाई

 अमोम  को  शिरफ्तार  कफिंशा  था  ।  बाद  में  इन  सभी  क्ीनों  व्मढितयों  को  द्विवांक  9-4-1985
 को  विदेशी  मुद्दा  संसक्षत  ओर  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  .  नज़रबन्द्द  किया  गया  था  )
 दिनांक  1  ?-9-1985  को  उनके  मामले  सलाहकार  बोडं  के  रूमरक्ष  झुचवाई  के  लिए  फ्रेश  हुए  और

 सलाहकार  बोड़  की  राय  के  आधार  महाराष्ट्र  सरकार  ने  दिनांक  23-9-86  को  श्री  मरुगेश

 जयकृष्ण  और  श्री  आशुतोष  प्रफुल्लचन्द्र  नानावती  के  नजरबन्दी  आदेंश  रदद  कर  दिए  लेकिन
 श्री  चन्द्रकान्त  शिवभाई  अमीम  को  नजरबल्दी  कीं  वुछ्टि  इस  खम्कनन्‍्ध्न  में  शिनांक  30-9-85

 को  श्री  मक़्येश  जयहरूणा  क्री  क्‍ल्‍ली  कीमती  पररु  एम०  जयकुष्मा  को  श्री  गिरफ्तार  किया

 गया  था  और  उन्हें  जमानत  पर  रिहा  कर  दिया  गया

 ड्रिलांक  14-10-1985  को  श्री  सश्येश  जयकृष्ण  ओर  उन्रकी  पत्नी  ने  बम्बई  स्थित

 मुख्य  मेट्रोपोलिटन  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय  यूरोप  और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  अपने  व्यापार

 संबंधी  वायदों  को  पूरा  करने  हेतु  चार  सप्ताह  के  लिए  विदेश  जादे  के  निमित्तन  यायालय  की

 अनुमति  लेने  के  लिए  याचिका  दायश  की  |  विभाग  में  भाचिका  का  टिसेध  किया।लशीमाशुल्क
 विधान  सी  श्रापि  के  बादजर  सी  न्यायालय  भे  कैमफे  हारा  2  तामत्ना  रखये  की  अतिरिक्षत

 भूत्ति  के  दिशे  अनै  पर  रुहें  28-10-85  क्री  किवेश  जाने  को  अनुभति  दे  दी  थी  ।

 विभाग  ने  उच्च  बम्बई  निचली  अदालत  के  निर्णय  का  विरोध  किश्म  ।

 सींभाशुल्क  विभाग  की  आपत्ति  के  ब्रावजूद  भी  उच्च  त्याग्रालय  ने  निचली  अदालत  के  आदेशों  का
 समर्थने  किया  और  श्री  मरुवेश  और  उसकी  पत्नी  दिनांक  19-11-85  छो  क्दिश  इले  गए  और
 9-12-1985  की  ऋझररत  वाषिस  आ  भए  ।  उनके  कापस  लोटने  पर  दिल्लांक  10-12-85  को
 उनके  पासपोर्ट  न्वावालथ  को  सौंप  दिए  गए  थे  ।

 इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  देशों  के  साथ  व्यापार  ब्रिकास

 4896.  करी  ध्राकमद  सिल्र  :  क्या  बाघिस्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपਂ  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  के  चैस  ने  इस  सझ्ुदाय  देशों  के  साथ

 व्यापार  विकास  के  सम्बन्ध  में  नई  दिल्ली  का  दोरा  किया  था  ;  और  *

 यदि  तो  उनके  साभ्र  की  यई  बातचीत  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उसके  क्‍या
 परिणाम  निकले ?

 ह
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 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुर्शोद्र  श्रालल  :  जी  हां  ।

 जो  विचार-विमर्श  हुआ  वह  विशेष  रूप  से  भारत  यूरोपीय  आथिक  समुदाय
 भारतीय  वस्टुओं  के  लिए  यूरोपीय  आ्थिक  समुदाय  में  बेहतर  उद्योग  के  क्षेत्र  में  सहयोग

 तथा  उद्यमियों  में  जानकारी  के  प्रसार  के  बारे  में  आपसी  हितिਂ  के  मामलों  पर  समय-समय  पर

 विचारों  के  ट्विंपक्षीय  आंदान॑-प्रदान  का  भाग  था  ।

 जन्‍द  कंपड़ा  सिंलों  की  नियंत्रण  में  लेने  का  निर्यय

 4897.  भ्री  बी०  ए०  एंग्थंसी  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यहे  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  या  राज्य  कपड़ा  निमगरमों  ने  बन्द  कपड़ा  मिलों  को  अपने

 नियंत्रण  में  न  लेने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इन  मिलों  के  बन्द  होने  के  परिणामस्वरूप  बेरोजगार  हुए  श्रमिकों  को  वैकल्पिक

 रोजगार  देने  की  कोई  योजना  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  खुशशोद  प्रालम  से  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 विवरण
 *

 नई  वस्त्र  नीति  के  अनु्तॉर  जता  कि  ऐकक  की  एंक  उचित  सैंम॑वं  अवधि  में  ऑथिक  रूप  से

 संक्म  होमें  की  संध्भावत्ता  नहीं  तब  कोई  विकल्प  नहीं  है  सिवाए  इसके  कि  श्रमिकों  के  हितों  की

 सुरक्षा  की  व्यवस्था  करते  हुए  मिल  को  बन्द  करने  की  अनुभति  दे  दी  जाए  ।  ऐसे  रुंग्ण  एककों  को

 सरकार  द्वारा  अपने  नियंत्रण  में  लेने  अथवा  राष्ट्रीयकरण  करने  रुग्णता  की  समस्याओं  के  लिए  कोई
 हल  नहीं  है  तथा  सरकार  नियम  के  अनुतार  ऐसे  मम॑ले  में  हंस्त॑क्ष  प॑  न॑दीं  करेंगी  ।

 रुणण  ऐककी  के  पुन॑रुत्थान  के  प्रक्रम  में  तथा  धंद  या  समापन  करंते  समय  श्रमिंकौं  के  हितों
 को  पूरी  तरह  सुरक्षित  रा  अन्य  एककों  में  रौजंगार  प्राप्त  करने  के  लिए  विस्थापित

 कार्मेगारों  को  प्रार्थमिकता  दी  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  कैरंने  के  लिए  रिआयती  वित्त
 उपलब्ध  कराया  जाएगा  ।  एककों  को  पूरी  तरह  या  कुछ  भाग  की  चंलाने  के  लिए  कौमगारों  की

 सहकारी  समितियां  बनाने  के  लिए  भी  प्रोत्साहित  किया  जाएगा  ।  पुनंरोज॑गार  प्राप्ति  के  लिए
 श्रमिकों  को  प्रशिक्षण  तँथां  पुमः  प्रशिक्षण  क ेलिए  यीजनाएਂ  बनायी  जाएंगी  ।

 सिथेटिक  कपड़े  भौर  सिरभिंत  बलेंस्डिड  या  पर  उत्पादन  झुल्क  में  रूभी

 4898.  भो  झरद  विधे  ब॑ंस्‍्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  सिर्थेटिंकें  कपड़े  और  मिश्रित  धाें  परे  से  उत्पादर्न  शुल्क  में  दिभांक  23

 1983  की  अंर्थवों  उसके  आसं-पॉस  की  किसी  तारीख  कौ  घोषिंत  कमी  का  लॉभि  उपभौकतेओं  तैंके

 न  पहुंचने  के  बरं  में  सरकार  की  जौन॑कारी  है  ;
 ह
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 यदि  तो  उसके  बारे  में  सरकार  के  क्‍या  निष्कर्ष  और

 यदि  शुल्क  में  कमी  को  उपभोक्ताओं  तक  न  पहुंचाया  जाये  तो  सब  सरकार  का  इस

 मामले  में  किस  प्रकार  निबटने  का  विचार  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  प्रालम  से  28

 1985  को  घोषित  अतिपय  सिंथेटिक  फाइबर  तथा  ब्लडिड  यान॑  पर  उत्पादन  शुल्क  में  कमी

 के  पएचात्‌  इन  फइबरों  तथा  ब्लेंडिड  के  इस्तेमाल  होने  वाले  कपड़ों  के  मूल्यों  में  सामान्यतः  कमी

 की  प्रवृत्ति  दिखाई  दी  सरकार  स्थिति  पर  निरन्तर  निगरानी  रख  रही  है  ।

 भिवन्डो  में  विज्धुूत  करघों  का  बन्द  होना

 4899.  श्री  नरसिह  मकबाना  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के  भिवन्डी  क्षेत्र  में  कितने  विद्यतकरधे  हैं  और  कितने  काम  कर

 रहे

 उक्त  करघों  के  बन्द  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 विद्यु  तकरधा  उद्योग  को  में  कितनी  राशि  की  छूट  दी  गई  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  छूट  को  समाप्त  करने  का  है  और  इस  निराशा  के

 कारण  लोग  अपने  कारखानों  को  बन्द  कर  रहे  हैं  ;

 विद्यूत  करधों  के  कामगारों  की  दैनिक  मजदूरी  कितनी  है  ;

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  कामगारों  को  पूरी  मजदूरी  की  अदायगी  सुनिश्चित  करने

 हेतु  कोई  अनुदेश  जारी  दिए  गए  हैं  ;  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खु्शोद  प्रालम  और  भिवंडी  में  वैध

 परमिट  वाले  लगभग  1.12  लाख  शक्तिचालित  करधे  बुनाई  सम्बन्धी  क्रियाकलापों  के  स्तर

 समग्र-समय  पर  बदलते  रहते  हैं  जोकि  बाजार  स्थितियों  पर  निर्भर  होते  बुनाई
 सम्बन्धी  क्रियाकलापों  के  स्तर  में  हाल  में  कुछ  कमी  आई  बंद  पड़  शक्तिचालित  करघों  की  सही
 संख्या  के  बारे  में  कोई  सही  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 धागे  पर  1  श्रतिशत  की  रियायती  दर  पर  चुगी  देय

 महाराष्ट्र  सरकार  के  पास  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 (2)  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  जारी  की  गई  अधिसूचना  के  अनुसार  भिवड़ी  में  बुनकर  के

 लिए  देय  न्यूनतम  मजदूरी  लगभग  1046  २०  प्रति  माह  है।इस  अधिसूचना  का  बम्बई  उच्च
 न्यायालय  में  चुनौती  दी  गई  थी  और  उच्च  न्यायालय  के  आदेशों  के  अनुसार  उक्त  मजदूरी  का

 75  प्रतिशत  भाग  स्थायालय  में  इस  मसले  के  लम्बित  रहने  के  दौरान  भुगतान  करना  पड़
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 जी  नहीं  ।

 (8)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]
 बेंक  भ्राफ  इ  डिया  को  महात्सा  गांधो  रोड  स्थित  रायपुर  सिटी

 शाला  में  इकतोी

 4900.  भ्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रायपुर  शहर  के  बीच  महात्मा  गांधी  रोड  पर  स्थित  बैंक  आफ

 इंडिया  की  शाखा  से  16  लाख  रुपए  लूटे  गए  थे  ;

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  बंक  की  शाखा  में  न  तो  सुरक्षा  गार्ड  था  और  नही  संकेत

 घंटी  )  काम  कर  रही  थी  ;

 इस  संबंध  में  अब  तक  कितने  व्यंक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  हैं  और  उनसे  कितनी

 धनराशि  वसूल  की  गई  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  सुरक्षा  गा  और  संकेत  घंटी  के  रखरखाव  के  लिए
 उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  बैंक  आफ  इ डिया  ने  सूचित
 किया  है  कि  बंक  की  रायपुर  शाखा  से  दिनांक  26  1985  को  16,56,456  रुपए

 लूट  लिए  गए  थे  । ब
 से  बैक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैक  की  शाखा  में  सशस्त्र  गार्ड  नहीं  बंक

 ने  आगे  यह  भी  बताया  है  कि  शाखा  में  एक  इलेक्ट्रानिक  अलाम॑  और  एक  साधारण  अलामं  है  ।
 यद्यपि  साधारण  अलाम॑  ठीक  हालत  में  इलैक्ट्रानिक  अलाम॑  1985  से  खराब  था

 और  बैंक  ने  इसकी  मरम्मत  के  लिए  सम्बंधित  फर्म  से  कहा  था  लेकिन  उसका  कोई  जवाब  नहीं
 आया  बैंक  की  अन्य  शाखाओं  में  फर्म  की  के  पश्चात्‌  सेवाਂ  की  जांच  करने  के  पश्चात्‌
 बेक  का  भारतीय  बैंक  संघ  को  लिखने  का  पस्ताव  है  कि  रायपुर  शाखा  में  इलेक्ट्रानिक
 बाली  फर्म  का  नाम  काली  सूची  में  रख  दिया  जाए  ।

 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  पुलिस  ने  इस  संबंध  में  पांच  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार

 किया  है  और  16,32,611  रुपए  की  राशि  वसूल  कर  ली  है  ।

 भारतीय  स्पन  सिल्क  लिर्माताशों  को  सहायता

 4901.  श्री  के०  रामम्‌ति  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चीने  अपने  रेशम  का  भण्डार  जमा  कर  रहा  है  जिसके  कारण
 भारतीय  स्पन-सिल्क  निर्माता  लाभ  की  स्थिति  में  आने  में  कठिनाँ  समझ  रहे  हैं  ;
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 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  अग्रिम  लाइसेंस  और  प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  योजनाओं  स  रेशम

 उद्योग  में  संकट  पैदा  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  चीन  द्वारा  रेशम  का  भण्डार  जमा  करने  को  रोकने  और  स्पैनें-सिल्के

 निर्माताओं  को  अत्म-निर्भ  र  बनामे  के  लिए  उसकी  सहायता  करने  हैंतु  क्यो  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं
 !

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शुज्ञीब  भ्रालम  आयोत्त  मिर्मति  नीति  की

 अग्रिम  लाइसेंसिंग  तथा  प्रतिपूर्ति  योजनाओं  के  अन्तर्गत  स्पन  सिल्क  के  धाग्रे  के  आयात  की

 अनुमति  केवल  निर्यात  काये  के  लिए  दी  जाती  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उसके  उचित
 उपयोग  के  लिए  जांच  की  भी  व्यवस्था  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रेश्न  ही  नहीं  उठता  ।  औधांत-निर्योति  मींति  के  अश्तग  ते  अनर्॑ंधर्भ  प्रणाली  की

 व्यवस्था  है  ताकि  उचित  कीमतों  पर  कच्चा  माल  प्राप्त  करने  में  स्व॑भ-सिक्ंक

 विनिर्माताओं  की  मदद  की  जा  सके  ।

 ] ह
 दोर्धावधि  पर्यटन  थोजना  संबंधी  मसौदा

 4902.  श्री  हरोश्  राबत  :  कया  संसदौय  कार्य  भौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कैरेंगे  कि

 क्‍या  उनका  मंत्रालय  दीर्घावधि  पर्यंटन  योजना  का  मसौदा  तैयार  कर  रहा  है  ;

 वद्दि  तो  कथਂ  तक  हस  मसोदे  को  ऑल्लिस  रूप  दे  दिया  जाएगा  ;  और

 क्या  विभिन्‍न  रौज्यं  सरकारों  से  भी  इस  बारे  में  परामर्श  किथी  गया

 संसदोय  कार्य  भोर  पयेटन  मंत्री  एज०  के०  एच०  :  और  योजना

 आयोग  को  प्रस्तुत  किए  गए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  संबंधी  दस्तावेज  में  पांच  वर्षों  की  अवधि  के

 दौरान  पर्यटन  आधार-सं  रचना  के  विकास  के  बारे  में  विभाग  की  नीति  और  कार्यक्रम  की  घोषणा

 की  गई  इस  दस्तावेज  में  लम्बावधि  परिध्र  क्ष्य  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 सश्तवीं  योजना  को  राज्य  सरकारों  से  पंरामर्ण  करके  अ  तिभ  रूप  दिपा  गबा

 मध्य  प्रदेश  में  क्षत्रोय  प्राभौण  और  ज्रेंय  वीर्जिज्यिंक  बैंकों  के  प्रबेग्ध्की  तथा

 शाला  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  भ्रध्टाचार  के  मामले

 4903.  भी  सोहंनलिल  झहिंकरीम  :  मेंयां  बिलें  मंत्री  यह  बतोने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  क्षेन्नीय  ग्रामीण  और  अन्य  वाणिज्यिक  बैंकों
 के

 प्रबन्धकों  और

 शाखा  प्रबन्धकों  के  विरुं  दे  प्रंष्टाज्ञार  के  कुछ  मामले  हैं  ;  *
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौर  कया  है

 प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  क्या  कोयंवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद॑न  :  से  मध्य  प्रदेश  कृश्स  देश  के
 अन्य  भागों  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  के  बारे  में  समय-समय  पर

 शिकायतें  प्राप्त  होतीं  रहती  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  बताया  है  कि  भ्रण्टाचार  के  मामलों  के

 संबंध  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  में  राज्यवार[क्षेक्बार  अंकड़  नहीं  रखे  जाते  ।  जब  कझी  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंकों  और  अन्य  बेंकों  के  क्रम  चार्ररियों  के  भ्रष्ट्राथार  के  बारे  में  कोई  खास  उदाहरण
 भारतीय  रिजवं  बैंक  और/अथवा  राष्ट्रीय  क्ृष्ति  तथा  पब्लामीण  विकास  बैंक  के  ध्यान  में

 आते  हैं  या  लाये  जाते  हैं  तब  प्रक्रियात्मक  पक्ष  में  सुधार  करने  के  वास्ते  कारंवाई  करने  के  लिए
 उनकी  तुरन्त  जांच  की  जाती  है  और  जहां  कहीं  जावश्यक  हो  दोषी  कर्मधारियथों  के खिलाफ
 दण्डात्मक  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 |

 एक्सचेंज  रेकेट  डिटेक्टिडਂ  क्षीर्वक  का  समप्थार

 4904.  भरी  कालो  प्रसाद  पांडे  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  शर

 धोटाले  का  उलका  कान  करिनांक  6  ;  के  थे  शपह्  की

 विकेशी  जुल्ा  भोहासत  शीर्कक  से  अकासशल  समान्र  की  आर  दिलाग्रा  आम्रा  है  ;

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  ट्रैवल  एजटों  द्वारा  बिक्रेश  ग्रात्रा  ग्रोजसत  के  अन्त
 किए  गए  धोटाले  के  मामलों  को  कोई  जांच  कराई  है  ;

 यदि  तो  उन  एजेंटों/संगठनों  के  नाम  कया  हैं  जिनके  विरुद्ध  कायंवही  की  मई  है
 और  अब  तक  कितनी  धनराशि  के  धोटाले  का  पता  चला  है  ;  और

 भविष्य  में  धोखाधड़ी  के  इस  प्रकार  के  इरा  मामलों  से  निपट्रने  के  लिए  सरकार  के
 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विस  संत्रालग्र  सें  राज्य  संत्री  जनादन  :  हां  ।

 से  समाचार  में  उल्लिखित  मामले  की  प्रवत्तंन  निदेशालय  दहाश  फजंच
 पड़ताल  की  जा  रही  मामले  में  ये  आरोप्र  लगाए  गए  हैं  कि  कुछ  व्यक्तियों  ने  जाली  दस्तावेजों
 के  आधार  पर  विदेश  यात्रा  योजना  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  बे  क  से  कुल  मिलाकर  2,74,000
 रिकी  डालर  की  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  की  है  ।

 इस  संबंध  भें  पांच  व्यक्सियों  नामतः  सर्वेश्री  श्र

 तरस्रेमसिह तस्त ख़रूपर्सिह को विदेशी डुद्धा संरक्षण तथा तस्करी मिकरुण के अन्सर्गत्त श्रह्ले ही चिश्फ्तार किया क्या ब्कत है । ' 74
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 जांच  पड़ताल  पूरी  होने  के  पश्चात  ही  इस  मामले  में  अन्तग्न॑ स्‍त  व्यक्तियों  क ेखिलाफ

 कानून  के  अनुसार  यथोचित  आगे  कार्यवाही  की  तथा  यथा-आवश्यक  उपचारात्मक  उपाय

 किए  जायेंगे  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  भोर  प्रामीण  विकास  बेक  में  स्थानान्तरण  नीति

 4905.  भ्रो  बनधारो  लाल  जेरथा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 राष्ट्रीय  कृषि  मंत्री  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  में  अधिकारियों  के  स्थानान्तरण  के

 संबंध  में  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  ;

 क्‍या  अनुसू चित  जातियों/अनूसू चित  जनजातियों  के  अधिकारियों  के  संबंध  में  उक्त  नीति

 का  पालन  किया  जाता  है  ;  और

 यदि  तो  अनुसू चित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कुल  10  अधिकारियों  में  से

 7  अधिकारियों  को  सिंगापुर  में  क्‍यों  नियुक्त  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  (१)  और  राष्ट्रीय  कृषि  और

 »  ग्रामीण  बिकास  बे  क  ने  सूचित  किया  है  कि  इसने  अपने  अधिकारियों  के  स्थानान्तरण  को  नियमित

 करने  कै  लिए  निश्चित  मानदण्ड  बनाए  हैं  जिसमें  अन्य  बातों  क ेसाथ-लाथ  किसी  खास  स्थान  पर
 अधिकारी  की  नियुक्ति  की  विभिन्‍न  केन्द्रों  पर  रिक्तिग्रों  की  संख्या  आदि  का  ध्यान  रखा

 जाता  यह  मानदण्ड  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिकारियों  सहित
 सभी  अधिकारियों  पर  लागू  होता  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  ढॉक  ने  सूचित  किया  है  कि  सिंगापुर  में  उसका  कोई

 कार्यालय  नहीं

 ताड़  का  तेल  वाले  जहाज  का  लापता  हो  जाना

 4906.  श्री  कमल  नाथ  :  क्‍या  आणिम्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्रंपा  करेंगे  कि

 क्‍या  पनामा  पंजीकृत  जो  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  के  लिए  ताड़  का  तेल

 आसवित  चर्बीयुक्त  अम्ल  ला  रहा  था  मलेशिया  सें  भारत  के  मार्ग  में  रहस्यपूर्ण  परिस्थितियों  में

 लापता  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  अ्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्‍या  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  को  इसके  परिणामस्वरूप  कोई  घाटा  हुआ  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  भ्ालम  हां  ।

 के  दोरान  नामक  जिस  पर  पनामा  का

 झण्हा  लगा  हुआ  था  और  जो  अन्य  चीजों  के  साथ-साथ  पाम  फैटी  एसिड  लिस्टीलेट  ला  रहा
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 निदिष्ट  मार्ग  से  हट  जाने  के  समाचार  के  परिणामस्वरूप  निर्दिष्ट  भारतीय  बन्दरगाह  पर  नहीं

 पहुंचा  ।  इस  जहाज  को  मलेशिया  के  तीन  सप्लाइयरों  ने  22-58-5  को  पाम  फैटी  एसिड

 लेट  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  की  गई  आयात  संविदाओं  के  आधार  पर  काम  में

 लगाया  था  ।

 जी  नहीं  ।

 कपास  उत्पादकों  पर  मई  वस्त्र  नोति  का  प्रभाव

 4907.  प्रो०  मथु  वण्डबते  :  क्‍या  बअस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  देश  में  कपास  का  कुल  उत्पादन  कितना  हुआ  है  ;

 चालू  वर्ष  में  सूती  कपड़े  के  निर्माण  के  लिए  कपास  की  कितनी  गांठें  प्रयोग  की

 गई  ;

 नई  वस्त्र  जिसमें  मानव  निर्मित  और  सिन्थेटिक  रेशों  पर  उत्पादन  शुल्क
 में  कमी  की  गई  है  ध्यान  में  रखते  हुए  कपास  उत्पादकों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ;

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  कपास  के  बफर  भण्डार  बनाने  अथवा  इसके  निर्यात  में  वृद्धि
 करना  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खु्शोंद  ध्रालम  :  देश  में  चालू  रुई  मौसम  के

 दोराम  रई  के  उत्पादन  का  अनुमान  नवीनतम  मूल्यांकन  के  अनुसार  लगभण  94  लाख  गांठें  लगाया

 गया  है  ।  ह  ््ि

 चालू  वर्ष  रुई  मौसम  अर्थात  सितम्बर  तथा  अक्तूबर  1985  के  पहले  दो  महीनों  के

 दोरान  वस्त्र  मिलों  द्वारा  रुई  की  खपत  अनुमानतः  लगभग  15  लाख  गांठें

 नई  वस्त्र  नीति  में  यह  व्यवस्था  है  कि  वस्त्र  उद्योग  की  कच्ची  सामग्री  के  रूप  में  रुई

 की  प्रमुख  भूमिका  को  काथम  रखा  जाएगा  ।  मानव-निर्मित  तथा  संश्लिष्ट  रेशों  पर  प्रभाव  उत्पादन

 शुल्क  में  कमी  से  रुई  उपजकर्ताओं  पर  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 देश  में  रुई  की  स्थिति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  हमारी

 तठाओं  के  अनुसार  वेशी  समझे-जाने  वाली  रुई  की  किस्मों  को  निर्यात  के  लिए  रिलीज  किया

 जाता

 राज्य  व्यापार  निगम  का  अखबारों  के  लिए  भ्रतबारो  कागज  का  भ्रायात

 करने  में  प्रसफल  रहना

 4908.  भीम तो  गोता  मुखर्जो  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यहं  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  विदेशी  मुद्रा  के  अभाव  में  पर्याप्त  अबबारी
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 ————— _  __  _  _  _  7:

 कांगज  का  मगयात  करने
 में

 असफल  रहने
 के

 कारण  अनेक  अंखथार
 वर्ष  984-8 5  के  लिए

 अखघारी  कागज  का  कोटा  राज्य  व्यापीर  निगम  से  नहीं  पाते  थे

 यदि  तो  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  जारी  करने  हेतु  प्राधिकृत  अधिकारी

 म््पश कौन

 पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  जारी  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 सरकार  ने  ऐसे  अखबारों  के  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  है  जो  इस  कारण  राज्य

 पार  निगम  से  अखबारी  कागज  का  कोटा  नहीं  उठा  सके  ?  ॥॒

 वस्त्र  सेंत्रालय के  राज्य  संत्रो  खुर्शीद  आलम  :  से  विदेशी
 श्लोतों  प्रर॒  मियंक्रम  करे  कारण  भारतीय  राज्य  व्याप्रार  निभम  द्वाश्ता  हक  स्थाचार  पत्रों

 को  उनको  आबंटित  कोटे  के  स्तर  तक  आयातित  अखबारी  कागज  न॒  दिया  जा  विदेशी  घुद्ठा
 वित्त  मंत्रालय  द्वारा  रिलीज  की  जाती  है  ।

 ऐसे  स्म्पज्ञार  प्रजों-को  अख़बारी  कायज  के  न  दिए  यए  ऊ्रोटे  का  दिया  ज्ाक्मा  विदेशी  .

 मुद्रा  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 पूर्बोसर  हस्ताशिल्प  एव  हस्तक  रधा  विकास  निगम  द्वारा  त्रिपुरा  को

 दो  गई  सहायता

 4909.  शो  अज्ञय  विश्वास  :  क्‍या  बच  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  +२रेंगे  कि  :

 )  पूर्षोसवर  हस्लशिल्प  एवं  हथकरथा  विकास  निगम  द्वारा  त्रिपुरा  को  वर्ष
 आज  तक  विक्तीय  तकनीकी  और  अन्य  प्रकार  की  क्या  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  ओर

 पूर्वोत्तर  क्षत्र  में  हस्तश्चिल्प-भौर  हथकरूुखा  क्षेत्र  में  कुशलता  और  क्षमता  के  बिकास

 हेतु  भविष्य  में  इस  बारे  में  क्या  कार्यत्रम  हैं  ?

 बल्ञभंत्रालत  के  एक्त्य  धंत्री  शु्तीत  भालम  :  और  जानकारी  एकल
 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बिहार  में  फूलकाड़ो  काहत  मिलस  अलाने  के  लिए  केश्ोय  सहाक्ता
 4910.  शत  शी०पी०  ठांकुर  :  क्या  वैस्त्रे  मंत्री  यह  बताने  की  कुंपां  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  फुलवाड़ी  काटन  मिल्स  को  चलाने  के  लिए  किसी  प्रकार  की
 सहायता  का  अनुरोध  किग्या  है  ;  भौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय
 के  राज्य  मंत्री  लुश्शोद  आलम  ओर  बिहार  सरकार

 सष्ट्रीच  वस्त्र  निगम  द्वारा  एकक  को  हाथ  में  लिए  जाने  की  संभावना  पर  विचार  करने  के  लिए
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 केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  भारत  सरकार  का  विचार  इस  एकक  को  हाथ  में  लेने  का

 नहीं  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  कताई  मिलों  को  स्थापना

 4911.  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .:

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  जिलों  में  कुछ  कताई  मिलें  स्थापित

 करने  का  है  ;

 यदि  तो  इन  जिलों  में  ऐसी  कितर्नीं  कताई  स्थार्पित  कीं  जाएँगी  ;

 क्‍या  सरकार  ने  एक  नई  कलाई  मिल  स्थापित  करने  के  लिए  रायगढ़  जिले  को  भी

 चुना  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बसंत्रं  मंत्रालर्य  के  राज्य  मंत्री  लुंशींद  आलम  :  जीं  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निर्मम  कां  आंधु  निकोर्करंण  कार्यक्रम

 4912.  श्री  प्रतापराव  बो०  भोसले  :  क्‍या  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  निगम  के  आधुनिकीकरण  कायंतक्रम  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया  गया

 है  ;  और

 यर्दिਂ  तो  राष्ट्रीय  कक्‍ड़ा  निगम  की  आवश्यकता  के  लिए  कितनी  राशि  आबंटित

 की  गई  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुर्शोद  आलम  :  और  राष्ट्रीय  वस्त्र

 निगम  ने  302  करोड़  रु०  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  था  अरर  तंदभुसार  योजना  में

 व्यवस्था  का  सुझाव  दिया  था  ।  योजना  आयोग  ने  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  एन“०्टी०्सी०

 की  श्रमिक  योजनाओं  के  आधुनिकीकरण  तथा  सब्यवस्थीकरण  के  लिए  अब  तक  147  करोड़  रु०

 के  परिव्यम  का  संकंत  दिया  है  ।

 केस््रीय  मैंत्रियों  के  विदेशी  दोरे

 4913.  भी  वी०  एस०  कृष्णा  अंयंयर  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कैपा  करंगे  कि  :

 सेमिनारों/सम्मेलनों  में  भाम
 लेने

 के  लिए  1985  से  कितने  केन्द्रीय  मंत्री

 विदेशों  के  दोरे  पर  गये  ;
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 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितना  विदेशी  मुद्रा  दागई  ;

 क्‍या  किसी  मंत्री  ने  दो  से  अधिक  बार  विदेशों  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  उन  मंत्रियों  के
 नाम  क्‍या  हैं  और  उन्होंने  किन-किन  देशों  का  दोरा

 किया  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है
 और  इसे  भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों/विभागों  से  एकत्रित  करना  पड़  गा  ।  यह  सूचना  एकत्रित

 करने  में  पर्याप्त  समय  और  श्रम  लगेगा  और  उसका  जो  परिणाम  वह  सूचना  एकत्रित

 करने  में  लगे  समय  ओर  श्रम  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 नशीली  दबाओं  के  व्यापार  में  लगे  तस्कर

 4914.  भीमतो  प्रभावतो  गृप्स  :  क्या  बिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  के  दोरान  नशीली  औषध  आदि  का  व्यापार  करने

 वाले  कितने  तस्कर  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ?

 उनसे  पकड़ी  गई  नशीली  दवाओं  का  मूल्य  क्या  भौर

 नशीली  दवाओं  की  तस्करी  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  गये  हैं  ;

 बित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  वर्ष  1984  और  वर्ष  1985

 (30-11-1985  के  दोरान  औषध-द्रब्यों  आदि  का  धन्धा  करने  वाले  तस्करों

 जिन्हें  गिरफ्तार  किया  गया  की  संख्या  निम्नोक्‍्त  है  :---

 (30.11.85

 ओषध-द्रव्य  का  नाम  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  षंख्या

 1984...  1985*

 1.  हेरोइन  100  137

 2.  मार्फीन  32  89

 3.  कोकीन  3  लि

 4.  गांजा  317  177

 5.  चरस  155  115

 6.  अफीम  490  472

 1985  के  आंकड़े  अनन्तिम
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 अभिग्रहीत  किए  गए  औषध-द्रब्योਂ  का  ठीक-ठीक  मुल्य  बता  पाना  संभव  नहीं  है
 क्योंकि  इनका  गैर-सरकारी  बाजार  मुख्यतवा  अभिशभ्रहण  के  समय  और  ओषध-द्रव्यों

 की  स्थानीय  मांग  और  सप्लाई  की  स्थिति  आदि  जैसे  पहलुओं  पर  निर्भर

 करता  है  ।

 नारकोटिक  द्रव्यों  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  क्षेत्रीय  कार्यालय  सतक॑  बने  रहते

 हैं  ।  राज्य  सरकार  के  प्राधिकारियों  के  साथ  करके  समुचित  तस्करी-निवारण  उपाय
 कए  जाते  हैं  ।

 भारत-पाक  सीमा  के  आर-पार  नारकोटिक  द्रव्यों  की  तस्करी  को  रोकने  संबंधी  मुहं  पर

 दिनांक  2  से  4  1985  तक  नई  दिल्ली  में  भारत-पाक  संयुक्त  आयोगों  की  हुई  दूसरी
 बंठक  में  भी  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।

 ओऔषध-द्रव्यों  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  संबंधित  अन्तराष्ट्रीय  एजेंसियों  के  साथ  भी

 घनिष्ठ  सहयोग  स्थापित  किया  जाता  है  ।

 एक  नये  अर्थात्‌  द्रव्य  तथा  मनोत्त  जक  पदार्थ  1985”
 को  दिनांक  14  1985  से  लागू  किया  गया  है  जिसमें  अन्य  बातों  के साथ-साथ

 द्रब्यों  का  गैर  कानूनी  धन्धा  करने  सम्बन्धी  अपराधों  के  सिलसिले  में  कड़े  अर्थंदंदण्डों  दिए  जाने
 की  व्यवस्था  भी  की  गई  है  ।

 विकास  दर  में  गिरावट

 4915.  डा०  जी०  विजय  रामाराब  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारी  ऋण  अदायगी  तथा  विदेशी  मुद्रा  घाटे  के  कारण  देश

 विकास  दर  में  कमी  आने  की  संभावना

 1985-86  के  लिए  अनुमानित  व्यापार  घाटा  कितना  है  और  ब्याज  अदायगी

 सहित  आन्तरिक  और  विदेशी  कितने  ऋण  की  अदायगी  करनी  है  ;  और

 यदि  तो  विकास  दर  में  संभावित  गिरावट  कितनी  होगी  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  जी  नहीं  ।

 इस  समय  कुल  मिलाकर  व  1985-86  के  अनुमानित  व्यापार  घाटे  के  आंकड़े

 देना  सम्भव  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  1985-86  के  बजट  के  अनुसार  अल्प  भविष्य

 निधि  आदि  योजनाओं  के  अतिरिक्त  बाह्य  ऋण  और  आन्तरिक  ऋण  के  कारण  ऋण  सेवा  दायित्व
 और  4836  करोड़  रुपए

 यह  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।
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 20  दिसम्ब्श  1983

 शत  ऋतिशेंत  निशातोम्॑:ुक  योजना  में  शरमिलਂ  कम्रमिें  का  से  खलम  होंगो

 4916.  भीम  तो  किशोरों  सिह  :

 भों  प्रतापराव  बो०  भोसले  :  क्‍या  वाणिज्य  मेंत्री  यह  बंतांनें  की  कृषां  करेंगे

 क्‍यों  शंत  प्रतिशत  निर्योतीन्‍्मुंखं  उत्पांदन॑  योजना  में  शामिल  अर्ने्के  कंपनियों  नेਂ  योजना

 से  अलंग  होने  की  अनुमति  दिए  जाने  का  अनुरोंधं  किया  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  पर  विचार  किया  बाराह

 बस्त्रें  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खु्शोद  झ्ालम  :  कुछ  अनुमोदित  शंत-प्रेतिशंर्त

 निर्यात  अभिमुख  एककों  को  योजना  से  अलग  करनेके  कारण  विदेशी  मुद्रा  की  आय  में  अनुमानित

 हानि  का  हिसाब  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 शत-प्र  तिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  की  योजना  की  समीक्षा  संमर्य-संमय  पर  की

 जांती  है  ताकि  योजना  के  अस्तरकंत  कुशल  कार्य-संचालन  सुक्तिश्चित  किया  जा  सके  ।

 रांप्ट्रीयक््त  बकों  हारा  किसेनों  भो  ऋण

 4917.  भो  चित  महाँता  :

 श्री  भ्रमर  रायप्रधान  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  किंसनि  उनसे  मिले  और  यह  शिकायत  की  कि  ऋणों
 के  लिए  उबके  अआवेदत  राष्टीयक्त  बैंकों  तथा  अन्य  के  पास  काफी  लख्बें  समब  तक  पड़े  रहतेहैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 किसानों  को  समय  पर  ऋण  उपलब्ध  कराने  के  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने

 का  किचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जमादलतेंਂ  :  राष्ट्रीयक्नत  बैंकों  द्वारा  ऋण

 मंजूर  करने  में  देरी  के  करे  में  शिकायत  करने  के  लिए  हमक  ही  किसन  सामूहिक  रूफ  वित्त

 मंत्री  से नहीं  मिले  लेकिन  विभिन्‍न  व्यवसायों  के  लोग  जिनमें  किसान  भी  शामिल  वित्त

 मंत्री  को समय-समय  पर  मिलेते  रहते  हैं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होलेए  है  ।

 बैंकों
 से  यह  कहा  गत  है  कि  फ्राथमिकला  प्राप्स  क्षेत्र

 के
 अ  तयंत्त  20,000  रुपए  की

 ऋण  सीमा  के  सभी  आवेदन  पत्र  एक  पखवाड्ड  अन्दरूअन्दर  ओर  25,000  रुपए  से  अधिक  के

 ऋण  आवेदन  पत्र  8  से  9  सप्ताहों  के  अन्दर-अन्दर  निपटा  दिए  जाने  चाहिए  ।
 ,
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 इदरक  के  भिर्वात  भरें  आऋ्तत्तिज्ञ  प्रक्रियाएं  अपलोस्स

 4918.  भ्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  वाणिश्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  संरकार  को  यह  जानकांरी  है  कि  कोचीन  में  अदरक  के  कुंछ  धंड़े  निर्यातक

 सोवियत  ब्रिटेन  आदि  को  अदरक  का  निर्यात  करते  समय  कोंचीन  की  अंतरक  में

 बाहर  के  कुछ  कटिया  किसम  क  जदरकको  सिलतते  हैं  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यपेरा  क्या

 कया  इसे  अलुधित  प्रक्रिया  के  पेरिभस्सस्वरूं  पः  कौजीनः  मिर्थास  बाजार  में  अदरक  के

 मूल्य  में  भारी  गिरावट  बाई  है  और  यद्दि  क्तेःमूल्य  में  किबनी  ग्रिरावट  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  बाजार  में  उत्तर-चढ़ाव  से  अक्रक  के  उत्फदकों  को  बचाने

 के  लिए  ईन  अंमूचितਂ  ब्रक्रियाओं  की  जांच  करने  का  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 निर्यातकों  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  अनुचित  प्रक्रियाओं  को  रोकने  के  लिए  क्‍्य

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 फिल्‍म  अंश्ाजब फे  राज्य  अंक्रो  आलम  :  (४)  मसाला  भिर्यात  संबश्न
 पस्विद  कोशीश  'को:कोचरैन, के  छक  अदरक  ज़िशर्नतक  क़रत  हझुसे  तकाक़ृथित  श्र
 में  एक  शिकायत  मिली  परिषद  शिकायत  की  जांच  कर  रही  ।  अद्स्क  कृषि
 फसल  फसल  की  ब्राजार  कीमतें  में  चक्रीय  उतार  चढ़ाव  रहता  अदरक  के  निर्यात  अनिवाय॑
 क्वालिटी  नियन्त्रण  तथा  लंदॉनेपूँव  निरीक्षण  के  अंन्तगत  होते  हैं  जो  अनुचित  कार्य-पद्वतियों  से

 बचाते  हैं  ।

 मलेशिया  के  ध्यांपार  कैं  शिंध्टर्भडल  का  दौरो

 4919.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  कया  कअ्प्षिम्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कसा  मलेरिया  के  एक  ष्यापर
 पिष्टमुंढुल

 ने  हाल  ही  मेंबिभिन्‍्न  भमरतीय  वाणिज्यक
 और  ओद्योगरिक  संगठनों  के  साथ  हुई  अपनी  बेछकों  में  कतिषय  भ्रारतीय  वस्तुएं  खसीदने की  इच्छा
 व्यक्त  की  है  ;

 उन  तैयार  और  अधं-तंयार  वस्तुओं  के  नाम  क्या  जिनमें  उन्होंने  रुचि  दिखाई

 है  ;

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रक्रिया  है  ;  ओर

 आरत  का  अलेशिया  से  कुछ  सदरें  का  आयात्त  भी  करते  का  विच्चार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खु्शोद  आलम  :  जी  हां  ।

 जिन  कुछ  मदों  में  उन्होंने  रुचि  दिखांई  है  वे  लौह  अयस्क  पानी
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 की  सप्लाई  की  योजना  के  लिए  ताजे  मशीनरी  तथा

 कोप्टर  के  लिए  अतिरिक्त  लम्पी  अयस्क  आदि  ।

 भारत  सरकार  की  प्रतिक्रिया  सकारात्मक  है  क्‍योंकि  इससे  व्यापार  में
 असंतुलन  कम

 करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 भारत  मलयेशिया  से  ताड़  के  टिन  आदि  का  आयात  कर  रहा

 मुक्त  व्यापार  क्षत्र  के  संबंध  में  टंडन  समिति  की  रिपोर्ट

 4920.  श्री  के०  एस०  शा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  ओर  मुक्त  व्यापार  क्षत्र  स्थापित  करने  की  व्यवहायंता
 की  जांच  के  लिए  सरकार  द्वारा  गठित  टंडन  समियि  ने  अपनी  रिपोर्ट  भ्रस्तुत  कर  दी  है  ;
 और

 यदि  तो  इन  सिफारिशों  पर  सरकार  का  क्या  निणंय  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  आलम  :  जी  हां  ।

 टण्डन  कमेटी  द्वारा  की  गई  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  में  एक  सिफारिश  यह  थी  कि  देश

 के  निर्यात  प्रयासों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  देश  में  अंतिरिक्त  निर्यात  प्रोसेसिग  जोन  स्थापित  किए
 जाने  फाह्टा  पश्चिम  कोचीन  और  नोएडा  में  4  मए  निर्यात
 प्रोसेसिग  जोन  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 शब्ट्रीयकत  बेंकों  को  बिकास  समितियों  में  जन-प्रतिनिधियों  को

 शामिल  करता

 4921.  श्री  बृद्धि  चना  जेन  :  क्‍या  बित  मंत्री  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  विकास  समितियों  में

 तनिधियों  को  शामिल  करने  के  बारे  में  17  1984  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3748
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  निदेशह्लारी  किए  हैं  कि  जिला  और  खण्ड  स्तर  पर

 राष्ट्रीयकृत  बैंक  की  विकास  समितियों  में  विधायकों  और  संसद  सदस्यों  जैसे  जन-प्रतिनिधियों  को
 शामिल  किया  जाना  चाहिए  ;

 क्‍या  इन  निदेशों  का  सभी  राज्यों  विशेषकर  राजस्थान  पालन  नहीं  किया
 जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 राजस्थान  में  इन  समितियों  में  जन-प्रतिनिधियों  को  कब  तक  शामिल  किया

 जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंस  से  केन्द्रीय  सरकार  ने
 राज्य  सरकारों  को  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  के  बेहतर  कार्यान्वयन  में  सहायता  प्रदान
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 ........  हि  करधताकाराभन

 करने  के  लिए  खण्ड  स्तर  पर  सलाहकार  समितियां  गठित  करने  का  परामर्श  दिया  यह  सुझाव
 दिया  गया  था  कि  स्थानीय  विधायकों  को  भी  इन  समितियों  में  शामिल  किया  जा  सकता  है  ।

 जिला  स्तर  पर  बेहतर  समन्वय  के  लिए  यह  सुझाव  भी  दिया  गया  है  कि  बैंक  ऋणों  की  सहायता

 से  कार्यान्वित  किये  जा  रहे  विभिन्न  कार्यक्रमों  पर  नजर  रखने  के  लिए  गैर-सरकारी  प्रतिनिधियों

 वाली  जिला  स्तरीय  समीक्षा  बैठकें  वर्ष  में  दो बार  बुलाई  जानी  राज्यों  राज्य

 स्तरीय  समितियों  में  भी  जन-प्रतिनिधियों  को शामिल  किये  जाने  का  परामर्श  दिया  गया  था  ।  ये

 सब  सुझाव  के  रूप  में  थे  न  कि  कोई  निर्देश  |  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  इकटठी  की  गई  सूचना
 के  पश्चिम  गुजरात  और  राजस्थान  की  सरकारों  ने  अलग  से  खण्ड  स्तरीय

 सलाहकार  समितियां  गठित  न-करने  का  निर्णय  लिया  क्‍योंकि  उनकी  दृष्टिमें  वर्तमान

 संस्थागत  प्रबन्ध  पर्याप्त  राजस्थान  सरकार  ने  मौजूदा  खण्ड  स्तरीय  समितियों  को

 सुदृढ़  करने  का  निर्णय  लिया  अब  इन  समितियों  में  सम्बद्ध  पंचायत  समिति के  क्षेत्र  के

 प्रतिनिधि  विधायक  और  पंच  समिति  द्वारा  सहयोजित  तीन  सरपंच  भी  शामिल  होंगे  ।

 भारतोय  आर्थिक  सेजा  के  अधिकारियों  को  पदोस्लति  के  अथसर

 4922.  भो  बाई०  एस०  महाजन  :  क्‍या  बिक्त  मंत्री  भारतीय  आशिक  सेवा  में  गत्यारोध

 के  बारे  में  15  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संद्या  265  के  उत्तर  के  सम्बंग्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि भारतीय  आर्थिक  सेवा  के  की  पृदोस्तति  के  अवसरों  में  सुधार
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  की  गई  पुनरीक्षा  के  बारे  में  अद्चतन  स्थिति  क्‍या

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद्दम  :  एक  संवर्भ  समीक्षा  शुरू  की  गई  है  ।

 जिसकी  जांच  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  विभागों  के  परामर्श  से  की  जा  रहीं  है  और  उसे  शीघ्र  ही
 अन्तिम  रूप  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 लघु  एककों  के  विकास  के  लिए  ब्याज  की  रियायतों  दर  बसूल  करने  के  लिए '
 बेंकों  को  विशा  मिंदेंश

 4923.  डा०  कृपासिस्थु  भोई  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयक्रत  बेक़ों  द्वारा  विभिन्‍त  अग्रिमों  पर  मद-बार  बड़े  पैसाने  के  यूनिटों
 से  बसूल  की  जाने  वाली  ब्याज  की  दर  की  तुलना  में  लघु  एककों  से  सभी  शुल्कों  सहित  ब्याज

 की  कुल  क्‍या  दर  वसूल  की  जाती  है  ;

 (  लघु  एककीों  के  विकास  के  लिए  ब्याज  की  रियायती  दर  वसूल  किए  जाने  के  संबंध

 में  सरकार  द्वारा  बैंकों  को  क्या  दिशा  निदेश  दिए  गए  हैं  ;

 क्या  बैंकों  द्वारा  इन  दिशा  निर्देशों  का  पालन  किया  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  उन  ब  को  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके  द्वारा  इन  दिशा  निर्देशों  का  पालन
 किया  जा  रहा  है  ?
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 ...

 दस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  और  अनुसूचित  वाणिज्यिक

 बैंकों  द्वारा  लघु  उद्योगों  को  दिये  जाने  बाले  ऋणों  के  ब्याज  की  वर्तमान  दरें  निम्नानुसार  हैं  :---

 ब्याज

 श्रेणी  हि
 की  प्रतिशत  दर

 1.  25,000  रुपये  तक  के  संयुक्त

 ऋण  :

 पिछड़े  क्षेत्र  10.00

 अन्य  क्षेत्र  12.00

 2.  अल्पकालिक  ऋण  की
 े  ;

 2  लाख  रुपए  तक  तथा
 '

 14.00  से  अधिक  नहीं

 उसके  सहित

 2  लाख  रुपये  से  अधिक  और  16.50  से  अधिक  नहीं

 25  लाख  रुपये  तक

 25  लाख  रुपये  से  अधिक  17.50  से  अधिक  नहीं

 3..  कारी  ग्राम  और  कुटीर  उद्योगों  12.50
 की  सहायता  के  लिए  स्तरीय

 निगमों  को  अग्रिय

 को  निवेश्य  बस्तुओ  को  खरीद.और

 पूति  और/अथवा  हिताधिकारियों
 के  उत्पादन  की  बिक्री  के

 4.  राज्य  द्वारा  प्रयोजित  अनुसूचित  12.50

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  विकास

 निगमों  को  ऋण
 का  निवेश्य  वस्तुओं  की  खरीद  और

 पूर्ति  के  लिये  तथा/अथवा३हिताधि-
 कारियों  के  की  बिक्री
 के

 साथधि  ऋण  :--

 लघु  उद्योग  एकक  :
 :

 पिछड़े  क्षेत्र  12.50

 (7)  अख्य  क्षेत्र  13.50.
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 »  बड़े  एककों  के  लिये  वाधिक  वाणिज्यिक  ब्याज  अल्पकालिक  ऋणों  के  लिये  17.50

 प्रतिशत  और  सावधि  ऋणो  के  लिये  15.00  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  हैं  ।

 और  सभी  वाणिज्यिक  बैंकों  से
 भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  जारी  किये  गये

 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  पालन  की  आपेक्षा  की  जाती  है  ।

 जर्मन  जनवादी  गणतंत्र  को  सहाण्ता  से  इस्पात  संयंत्रों

 का  आधुनिकोकरण

 4924.  श्री  हरिहर  सौरन  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  जमंन  जनवादी  गणतंत्र  ने  वतंमान  इस्पात  संयंत्रोਂ
 के  आधुनिकीकरण  के  लिए

 सरकार  के  समक्ष  कुछ  प्रस्तुत  किए  हैं  ;

 यदि  तो  जन  जनबादी  गणतंत्र  की  सहायता  से  आधुनिक  बनाए  जाने  वाले

 किन-किन  इस्पात  संयंत्रो  का  पता  लगा  लिया  गया  है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  जमंन  जनवादी  गणतंत्र  से  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  से  भारत-जमंन  जनवादी
 गणतंत्र  संयुक्त  आयोग  के  नई  दिल्ली  में  1985  में  हुए  छठे  सत्र  में  जमंन  जनवादी
 गणतंत्र  की  ओर  से  भिलाई  में  वायर  रोड  मिल  और  दुर्गापुर  में  स्माल  और  मीडियम  सेक्शन  मिली

 के  आधुनिकी  करण  मैं  सहयोग  देने  में  अपनी  अभिरुचि  का  संकेत  दिया  गया  लेकिन

 »  कोई  ठोस  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 परम्परागत  बस्तुओं  के  व्यापार  में  कमो

 4925.  श्री  अमर  रामप्रधान  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  1980  के  बाद  देश  में  परम्परागत  वस्तुओं  के  व्यापार  में  कमी

 होती  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  उन  वस्तुओ  के  नाम  कया  हैं  ;

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 इन  वस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्‍या  कदम  उठाने

 का  े

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  आलम  :  से  उपलब्ध  अनन्तिम

 आंकड़ों  के  चाय  तथा  काजू  अविनिर्भित  तम्बाकू  तथा  तम्बाक्‌
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 —_———  जज

 कचरा  अश्रक  स्पिलिटिग्ज  अश्रक  लाख  रेजिन

 एवं  बालसम  एवं  पटसन  उत्पादों  जैसी  चनिन्दा  परम्परागत  वस्तओं  के  भारत  के  निर्यात  1980-81

 की  अपेक्षा  1984-85  में  अधिक  भारत  के  परम्परागत  एंवं  गैर-परम्परागत  मदों

 के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  निरन्तर  नीति  उपाय  किये  जा  रहे  इनमें  उत्पादों  को  बढ़ाने

 उनका  विविधकरण  हमारे  निर्यातों  को  अधिक  प्रतियोगी  हमारे  उत्पादों  के  लिए
 नये  बाजारों  का  पता  लगाने  तथा  अधिक  मूल्य  प्राप्ति  के  लिए  वस्तुओं  का  संसाधन  करने  के

 उपाय  शामिल  हैं  ।

 भारत  आने  वाले  पर्यटकों  हेतु  किराए  पर  विए  जाने  वाले  बाहमों  पर  छूट

 4926.  विग्विजय  सिह  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  आने  वाले  पर्यटकों  के  लिए  किराये  पर  दिये  जाने  वाले  वाहनों  पर

 छूट  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  इन  छूटों  का  ब्योरा  कया  और

 हाल  ही  में  दी  गई  इन  छूटों  के  परिणाम  स्वरूप  कितने  और  अधिक  वाहन  किराये

 पर  भारत  लाये  जायेंगे  ?

 संसदीय  और  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  और  देश  में

 आने  वाले  चार्टर-विमानों  के  प्रचालन  के  लिए  संशोधित  जिनकी  घोषणा  1984  में

 की  गई  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 हमारे  देश  मे  आने  वाली  चार्टर-उड़ानों  के  पश्रचालन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए

 चार्टर-विमानों  के  प्रचालन  संबंधी  उन  देशों  में  जहां  से  ऐसी  उड़ाने  की

 जाती  दौरा  परिचालकों  और  चार्टर-विमानों  के  प्रवर्तकों  को  परिचालित  कर  दिए  गए  हैं  ।

 विदेश  स्थित  भारत  सरकार  पर्यटक  कार्यालयों  को  चार्टर-जिमानों  के  दिशा-निर्देशों  के  संबंध  में
 व्यापक  प्रचार  करने  के  लिये  निर्देश  दिये  गए  जमंनी  से  गोआ  तक  के  लिए  साप्ताहिक
 विमानों  की  एक  श्ंखला  नवम्बर  में  शुरू  हुई  है  ओर  इसकी  मार्च  1986  तक  बालू  रहने
 की  आशा  चार्टर-विमानों  की  संख्या  का  अभी  इतनी  जल्दी  अनुमान  लगा  पाना  संभव

 नहीं  है  ।

 विवरण

 चार्टर  बिसामों  के  लिए  विश्ञा-निर्देश

 1.  उड़ानों  का  आरंभ  उड़ानें  भारत  से  बाहर  के  किसी  भी  स्थान  से  आरम्भ

 ,  दोनी  चाहिएं  ।
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 बन  ननन-मीनननननननननक+नननननननननन-नन-न-नीनीनीनिनीनिनीीीनीननी नननीनननकऊ-++34++++-ओ

 2.  प्रयोग  किए  जाने  बाले  हवाई-अडडे--फिलहाल  कलकत्ता

 त्रिवेन्द्रम  और  डेबोलिम  सामान्यतः  चार्टर  उड़ानों  के  लिए  प्रवेश  और

 निकास  के  सिंगल  प्वाइट  के  रूप  में  खुले  हैं  ।

 3.  स्वदेशी  क्षेत्रों  पर  यात्रा  र  उड़ानों  द्वारा  देश  के  अन्तगंत  यात्रा  करने  वाले
 पर्य  टक  जब  भी  डोमेस्टिक  सेक्टरो  पर  उड़ान  भरेंगे  इंडियन  एयरलाइन्स  के  विमान  का  प्रयोग

 करंगे  अथवा  रेल  तथा  सड़क  परिवहन  का  प्रयोग  करेंगे  केबल  भारत  के  लिए  नियम  तथा  दक्षिण

 एशिया  के  किसी  भी  पड़ोसी  देश  को  नछूनेबाले  चार्टर  विमानों  के  मामले  में  अपवाद  हो

 सकता  है  ।  ऐसे  मामलों  में  चार्टर/विमान  एकहवाई  अड्डा  उतरने  के  लिए  और  दूसरा
 प्रस्थान  के  प्रयोग  करते  हैं  तथा  उन  दो  हवाई-अड़डो  के  बीच  चार्टर  बिमान  द्वारा.केवल

 उन्हीं  यात्रियों  को  ले  जाया  जा  सकंगा  जिनका  नाम  मूल  लिस्ट  में  होगा  ।

 4.  झहुरने  को  अवधि--चार्टर  विमानों  द्वारा  भारत  आने  वाले  पर्यटकों  विदेशी

 मुद्रा  में  पूर्व  प्रदत्त  पूर्णतः  व्यक्त  यात्रावृत  के  कम  से  कम  7  दिन  ठहरना  होता है  ।

 ठहरने  की  अधिकतम  अवधि  45  दिन  से  अधिक  नहीं  होगी  बशरतोें  कि  वापसी  यात्रा  भी  उसी

 जाटंर  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  की  जाती  है  ।

 5.  जार्ट  र  विसानों  के  बारे  में  सूखना  --चार्टर/विमान  परिचालक  का  नाम  उड़ानो  का

 यात्रा  वृत्त,यात्रियों  की  सूची  आदि  संबंधी  सूचना  चार्ट  र/विमान  परिचालक/दौरा
 यात्रा  अभिकर्त्ता  द्वारा  प्यंटन  भारत  सरकार  क॑े  प्रतिनिधि  को  नियत  उड़ान  से  कम  से
 कम  7  दिन  पूर्व  भेज  देनी  चाहिए  ।  यात्री  सूची  में  आगे  अधिक  से  अधिक  10  प्रतिशत  तक  की

 फेर-बदल  अनुज्ञय  चार्ट  र/उड़ान  द्वारा  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  की  अन्तिम  सूची  कम
 से  कम  24  घंटे  पू्व  प्रस्तुत  की  जानी  चाहिए  ।

 6.  यात्रियों  का  प्रतिस्थापन  इन्टर-सिक्सिग--प्रस्थान/स्थल  पर  अधिक  से  अधिक  मूल
 यात्री  सूची  के  10  प्रतिशत  तो  तिक के  प्रति  स्थापन  की  अनुमति  होगी  ।  उसी  चार्टर  कार्यक्रम
 कद  ०  ५,  5

 में के  यात्रियों  की  इं  टर/मिक्‍सिंग  के  बारे  में  विचार  किया  जा  सफता

 7.  बार्टर  बिसानों  का  संचालन  के  संचालन  का  कार्य

 एयर  इंडिया  को  सौंपा  जाना  चाहिए  ;  केवल  उसी  दशा  में  जब  हवाई  अड्डे  पर  एयर  इंडिया

 की  स्थापना  शाखा  न  हों  तो  विमानों  क॑  संचालन  का  कार्य  इंडियन  एयर  लाइन्स

 द्वारा  किया  जा  सकता  है  ।

 8.  व्यवस्थाओं  के  लिए  भुगतान--यात्रियों  द्वारा  अपेक्षित  सभी  व्यवस्थाएं  पयं टन  विभाग

 द्वारा  मान्यता  प्राप्त  यात्रा  अधिकर्त्ता/दोरा  परिचालक  के  माध्यम  से  की  जाएंगी  और  उनका

 भुगतान  विदेशी  मुद्रा  में  अग्रिम  रूप  से  किया  इसी  विमान  से  संबंधित

 ब्यवस्थाओं  के  लिए  भुगतान  विदेशी  मुद्रा  मे ंकिया
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 9.  प्रामाणिक  प्रतिनिधियों  के  लिए  चार्टर  विमान  द्वारा  यात्रा  करते  को

 अनुमति--चार्ट  र-विमान  परिचालक/भारतीय  यात्रा  अभिकर्सा  क  यात्रा  गअ्रभिकर्ताओं/प्रिसिपल्स
 के  साथ  व्यवस्थाओ  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  चार्टर  विमान  द्वारा  अपने  प्रामाणिक

 प्रतिनिधि  भेजने  की  अनुमति  होगी  ।  चार्ट  र-विमान  का  संचालन  करने  वाले

 व्यवस्थापक  भी  चार्ट  र-समूह  के  साथ  यात्रा  कर  सकते  हैं  । ”

 10.  कोड  ल०  ओर  उड़ान  संबंधो  वियरण--फ्लाइट  क्लियररेंस  के  लिए  नागर
 विमानन  के  महानिदेशक  से  अनुमति  लेते  समय  एयरलाइन  परिच्वालक/दोरा  परिचालक  को
 नो टम  22/62  के  तहत  नागर  विमानन  महानिदेशक  द्वारा  अपेक्षित  उड़ान  विवरणी  के
 साथ  पर्यटन  द्वारा  उड़ान  को  .  दिया  गया  विशिष्ट  कोड  न०  अवश्य
 देना  चाहिए  ।

 11.  यात्रियों  को  राष्ट्रिकता--भारत  आने  के  लिए  मंजूरी  वाले  बंध  विदेशी  पासपोर्ट -
 धारी  व्यक्तियों  को  उस  समय  तक  चार्टर  सुविधाओं  का  लाभ  उठाने  की  अनुमति  होगी  जब  तक

 वे  अन्य  निर्धारित-शर्तों  का  पालन  करते  हैं  ।

 अन्य  शर्तें

 द्वारा  पंकेज  को  कोसत  के  बारे  में  प्रतिबंध  र  उड़ानों  पर

 स्थल-व्यवस्थाओं  सहित  7  दिन  के  लिए  पैकेज  की  यात्राआरंभ  के  देश  और  भारत

 में  गंतव्य  के  यदि  उड़ाने  ऐसे  देश  से  आरंभ  होती  हैं  जिसने  भ्रमण  और  दूसरे

 किरायों  के  संबंध  में  भारत  के  साथ  द्विपक्षीय  करार  किए  हुए  मोजूदा  भ्रमण-किरायों

 से  कम  नहीं  होगी  ।

 (॥)  चार्ट  र-उड़ानों  को  प्रामाणिक  पर्यटकों  को  ले  जाने  के  अलावा  अन्य

 उद्देश्यों  के  लिए  इस्तेमल  कमने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।

 12.  भारत  से  होकर  गुजरने  वालो  पारगमन  चार्टर  उड़ानें  न  होने

 1.  उड़ान  के  विवरण  सूचना  परिपत्र  22/62  में  निर्धारित  समस्त  सूचना

 नागर  विमानन  को  भेजी  जानी  चाहिए  ;  प्रवेशपत्तन  के  विमान  क्षेत्र-प्रभारा  अधिकारी  अथवा

 महानिदेशक  नागर  विमानन  नई  दिल्‍ली  को  ऐसे  विमान  द्वारा  की  जाने  वाली  उड़ान  यदि

 कोई  निम्नलिखित  विवरणों  का  उल्लेख  करते  हुए  कम  से  कम  72  घंटे  पहले  नोटिस  दिया

 जाना  चाहिए  :--

 (1)  वह  मार्ग  जहां  से  उड़ान  की  जाएगी  )

 (1)  प्रस्तावित  उड़ान  की

 (iv)  बिमानोਂ  की  राष्ट्रिकता  व  पंजीकरण  अंक  ।
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 (४)  विमानों  का  काल-साइन  ।

 (४)  ले  जाए  रहे  रेडियो  उपकरणों  का  विवरण  ।

 (vii)  विमान  के  कमाण्डर  का

 (viii)  विमान  के  परिचालक  का  पता  और  राष्ट्रितता  ।

 (ix)  कर्मौदल  और  यात्रियों  की  यदि  कोई  तथा  नागर-विमानन  के

 महानिदेशक  द्वारा  क्‍्लियर  किये  गए  सामान  का  सामान्य  विवरण  ।

 (४)  ऐसी  कोई  अन्य  सूचना  जिसकी  नागर  विमानन  महानिदेशक  को  आवश्यकता  पड़

 सकती  हो  ।

 चार्टर-बिमान  के  बारे  में  सूचना  :--

 यह  आगामी  सूचना  भी  भेजी  जानी  अपेक्षित  है  :--

 (i)  विमानों  का  पं  जीकरण  अंक

 (ii)  विमान  की  मालिक  चबार्टर  कंपनी  का  नाम

 (iii)  दौरा  परिच्रालक  का  नाम

 (iv)  यू०  एस०  एस०  आर०  आदि  में  आरम्भ  स्थान  से  चलकर  बापस  उसी

 स्थान  पर  पहुंचने  तक  की  मार्ण  ।

 गए  यात्रियों  को  ले  जाना  :---

 कोई  मए  यात्री  नहीं  ले  जाए  जामे  श्राहिएं  ।

 पटसन  उत्पादकों  की  पहचान  के  लिए  पटसन  कार्य  जारी  करना

 4927.  श्री  वेषी  धोषाल  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  पटसन  निगम  को  पटसन  उत्पादकों  की  पहचान  के  लिए  पटसन
 कार्डों  के  वितरण  का  सुझाव  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  का  क्‍या  विचार

 पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  उत्पादकों  की  पहचान  करने  क  लिए  इस  समय  क्या
 प्रणाली  है  ;  और

 पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  के  असली  उत्पादकों  को  पहचान  करने  में  भारतीय  पटसन
 निगम  द्वारा  किन  यदि  कोई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है

 ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  लुर्शोद  आलम  से  पश्चिम  बंगाल
 राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  भारतीय  पटसन  निगम  केवल  उन  उपजकर्ताओं  जिनके  पास
 राज्य  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  पटसन  का  अथवा  उसके  विकल्प  स्वरूप  जिला

 87.
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 अधिकारियों  से  परामर्श  करके  खण्ड  विकास  अधिकारियों/पंचायतों  द्वारा  दी  गई  उपजर्ताओं  की

 सूची  के  आधार  पर  कच्चे  पटसन  की  खरीद  की  प्रणाली  को  अपना  रहा  कुल  मिलाकर

 उपरोक्त  प्रणाली  संतोषजनक  काय॑  कर  रही

 नेपाल  में  जापानी  फर्म  के  सहयोग  से  भारत  पर्यटक  विकास  निगल  के

 होटल  का

 4928.  भरी  बुजमोहन  महुन्ती  :  क्या  संसदीय  कार्य  और  पर्यदन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करगे  कि  :

 क्या  नेपाल  में  जापानी  फर्म  के  सहयोग  से  भारत  पयंटक  विकास  निगम  के  किसी

 होटल  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उक्त  उद्यम  में  अधिकांश  शेयर  जापानी  फमं  के  हैं  ;

 नेपाल  में  स्थित  की  जाने  वाली  परियोजना  के  लिये  जापान  क  साथ  संयुक्त  उद्यम

 शुरू-करने  क्‍या  कारण  हैं  ;

 ($)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  होटल  संस्थापना  अन्तर्राष्ट्रीय  मानकीं  से  पीछे
 और

 यदि  तो  होटल  प्रबंध  क  किन-किन  क्षत्रों  में  हमें  प्रबंधकी  य  शान  उधार  लेने  की

 आवश्यकता  है  ?

 संसदीय  कार्य  ओर  पर्यटन  मंत्री  एच०  एल०  :  से  नहीं  ।

 जुलाई  1985  में  भारत  पयं  टन  विकास  निगम  ने  काठमाण्डु  में  मैससं  होटल
 जिया  इन्टरनेशनल  प्राइवेट  लिमिटेड  के  एक  होटल  निर्माण  के  लिए  वाणिज्यिक  आधार

 पर  तकनीकी  परामर्श  व  प्रबंध  सेवाएं  प्रदान  करने  एक  करार  साइन  किया  इस

 कम्पनी  के  मुख्य  शेयर  होल्डर  मंसजं॑  मिल्सुई  रियल  एस्टेट  डेवलपमैट  कम्पनी

 टोकियो  हैं  ।

 (2)  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हिन्दी  ॥

 महाराष्ट्र  सेविग्स  ग्रूप  के  कार्य  कसापों  को  जांच

 4929.  क्री  बिलास  भुत्त  सवार  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  8  1985  के  टाइम्सਂ  नई
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 बिल्ली  में  प्रकाशित  इसः  आशय  के  समाचार  की  और  दिलाया  गया  है  कि  महाराष्ट्र  सेविग्स  ग्रूप
 लोगों  द्वारा  जमा  कराए  गए  धनको  वापिस  नहीं  कर  रहा

 क्‍या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  की  है  और  उसमें  धनराशि  जमा  करने  वाले

 आम  लोगों  को  उनका  घन  वापिस  दिलाने  की  व्यवस्था  की  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  ग्र्‌प  के  प्रबन्धक  बोर्ड  के  सदस्यों  का  ब्यौरा  बया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सरकार  ने  यह
 चार  देखा  भारतीय  रिजव॑  बेंक  ने  सूचित  कियां  है  कि  सेविग्स  भ्रूपਂ  श्री  अशोक
 थापर  की  मालिकाना  हक  वाली  कंपनी  है  जिसका  प्रधान  कार्यालय  बंम्बई  तंथा  प्रशासनिक
 लय  नई  दिल्ली  में  भारतीय  रिजव॑  बैंक  1934  के  अध्याय  तीनब-ग  के  उपबंधों  के

 अनुसरण  अनिगमित  निकायों  कुछ  निर्दिष्ट  संख्या  से  अधिक  जमाराशियां  स्वीकार  करने
 पर  रोक  लगाई  गई  है  ।  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  के  संबंधितं  राज्य  सरकारों  से  इस
 अधिनियम  के  उपबंधों  को  लागू  करने  के  लिए  आवश्यक  तंत्र  का  निर्माण  करने  की  अपेक्षा
 की  जाती  भारत्तीय  रिजवं  बेक  ने  सभी  राज्य  सरकारों  को  आवश्यक  तंत्र  बनाने  के  लिंए
 पहले  ही  कह  दिया  है  ।

 कुछेक  शिकायतें  मिलने  जिनमें  द्वारा  जमाराशियों  का  भुगतान
 किए  जाने  का  आरोप  लगाया  गया  भारतीय  रिजवबं  बैंक  मे  भी  शिकायतें  महाराष्ट्र  सरकार  को
 आवश्यक  कारंगाही  के  लिए  भेज  दी  है  ।

 बिहार  में  पाए  गए  सोने  के  भंडारों  से  सोना  निकालना

 4930.  भरी  कुंबर  राम  :  क्‍या  इस्पातं  और  खाने  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  हाल  ही  में  पाए  गए  सोने  के  भण्डारों  से  सोना  निकालने  के  लिए

 कोई  योजना  तंयार  की  जा  रही  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 त
 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  बुलारों  और  नहीं  ।

 सरकार  ने  बिहार  में  स्वर्ण  निक्ष  पों  क ेखनन  का  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  बनाया  क्या  गवेषण

 कार्य  अभी  चल  रहा  स्वर्ण  का  दोहन  निक्ष  पों  की  प्रौद्योआरथिक  उपावेयता  पर  निर्भर

 ] |
 कच्ये  पटसन  को  खरीद  के  लिए  ब्याज  मुक्त  ऋण  देने  का  प्रस्ताव

 4931.  भी  अनिल  बसु  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  :

 इस  वर्ष  कच्चे  पटसन  का  कितना  उंत्पादन  हुआ  ;

 .  भारतीय  पटसन  निगम  ने  कितने  प्रतिशत  उत्पाद  खरीदा  ;
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 क्‍या  राज्य  सरकार  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  पर  कच्चे  पटसन  की  खरीद  के  लिए
 ब्याज  मुक्त  ऋण  देने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  वष॑  1980  से  अब  तक  गैर  सरकारी  पटसन  मिल  मालिकों  को

 कच्चे  पटसन  की  खरीद  के  लिए  कोई  राशि  दी  गई  है  ;  और

 -  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रासय  के  राज्य  मंत्रो  लु्शोद  आलम  :  पटसन/मेस्टा  का  फसल  के

 आकार  का  वतंमान  अनुमान  85.90  लाख  गांठें  फसल  के  आकार  के  अंतिम  अनुमान  मौसम

 के  दौरान  बाद  में  ही  उपलब्ध  होंगे  ।

 12-12-1985  की  स्थिति  के  भारतीय  पटसन  निगम  ने  85.90  लाख  गांटों  -

 की  अनुमानित  फसल  का  लगभग  22.24  प्रतिशत  भाग  खरीद  लिया  है।आगे  खारी

 दारियां  चल  रही  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (३)  जी  नहीं  ।

 प्रश्य॒  ही  गहीं  उठता  ।

 भारत  पर्यटन  थिकास  निगम  सें  वित्तोय  अधियनितताएं

 4932.  श्री  एन०  बेंकटरमन  :  वया  संसदीय  कार्य  और  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  वर्ष  1976-83  के  लेखा  परीक्षित  लेखाओं  से

 772.12  लाख  रुपए  की  वित्तीय  अनियमितताओं  का  पता  चला  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  उन  होटलों  तथा  अन्य  परियोजनाओं  के  नाम  क्‍या

 जिनमें  हानि  हुई  है  तथा  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इन  हानियों  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  ओर  परयंटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  से  लेखा-परीक्षा

 रिपोर्ट  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  एण्ड  ए०  द्वारा  1976-83  की

 अवधि  के  लिए  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  लेखों  की  जांच  से  संबंधित  लेखा  परीक्षा  की

 टीका-टिप्पणियां  प्रारंभिक  प्रकृति  की  हैं  ।  लेखा-परीक्षित  खाते  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखा

 -90
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 परीक्षक  की  रिपोर्ट  की  विषय-वस्तु  हैं  जिन्हें  निगम  द्वारा  आवश्यक  स्पष्टीकरण  दिए  जा  चुके

 हैं  ।

 एक  ही  तारीख  को  प्रतियोगी  प्ररीक्षाएं  भायोजित  किए  जाने  के  बारे  में  निर्णय

 4933.  श्री  पी०  सेलबन्द्रन  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दो  प्रतियोगी  परीक्षायें  अर्थात्‌  स्टेट  बैंक  प्रोबेशनरी  अधिकारी  परीक्षा  1985

 और  आयकर  निरीक्षक  परीक्षा  1985  को  एक  ही  तिथि  को  अर्थात्‌  22  1985  को

 आयोजित  करमे  का  निर्णय  किया  है  ;

 क्या  इससे  देश  के  शिक्षित  बेरोजगार  लोगों  के  हितों  को  चोट  नही  पहुंचेगी  क्‍योंकि

 वे  दोनों  परीक्षाओं  में  एक  साथ  नहीं  बंठ  सकते  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  दोनों  परीक्षाओं  के  लिए  अलग-अलग
 तारीखें  निर्धारित  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  केन्द्रीय  भर्ती  बम्बई
 ने  सूचित  किया  है  कि  भारतीय  स्टेट  बैक  के  अनुषंगी  बकों  के  लिए  प्रोवेशनरी  अधिकारियों  की
 लिखित  परीक्षा  22  1985  को  लेने  का  निर्णय  कई  महीने  पहले  ले  लिया  गया

 कमं  चारी  चयन  आयोग  ने  सूचित  किया  है  कि  उनका  सम्बन्ध  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  आदि  के  लिए
 निरीक्षकों  की  परीक्षा  से  है  जो  22-12-1985  को  होगी  ।  ने  बताया  है  कि  उनके  द्वारा
 ली  जाने  वाली  विभिन्‍न  परीक्षाओं  के  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  यह  ध्यान  रखा  जाता
 है  कि  परीक्षा  की  तारीख  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  परीक्षाओं  के  साथ  न  टकराए  ।  केन्द्रीय  भर्ती
 बोर्ड  और  कमं  चारी  चयन  दोनों  ने  बताया  है  परीक्षा  की  तारीख  बदलने  के  लिए  अब

 बहुत  देर  हो  चुकी  है  क्योंकि  इससे  उम्मीदवारों  तथा  भर्ती  अभिकरणों  दोनों  के  लिए  और
 समस्याएं  पैदा  हो  जाएगी  ।

 होपरों  के  आवेदन  के  साथ  और  आबंटन  किए  जाने  पर  देय  धनराशि  को

 बसूलो  के  लिए  नई  प्रणाली  लागू  करना

 4934.  श्रीमती  उधा  चौधरी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  नए  शेयरों  के  लिए  आवेदन  करने  वाले  छोटे  निवेशकों

 को  धन  वापस  करने  में  विलम्ब  होता  है  ;

 क्‍या  जी०  एस०  पटेल  समिति  ने  शेयर  के  आवेदन  के  साथ  और  आबंटन  किए  जाने

 पर  देय  धनराशि की  वसूली  के  लिए  नई  प्रणाली  लागू  करने की  सिफारिश की  है  ;
 और
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 छोटे  निवेशकों  की
 .  सहायता  करने  हेतु  सरकार  का  क्‍या  ककम  उठाने  का  विन्नार

 विस  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  जनादेन  :  और  कुछ  एक  कम्पनियों

 की  ओर  से  धन  वापसी  के  आदेश  प्राप्त  होने  में  देरी  हो  जाने  की  कुछ  शिकायतें  निवेशकों  से

 हुई  श्री  जी०  एस०  पटेल  की  अध्यक्षता  में  कार्यरत  स्टाक  एक्सचेंजों  सम्बन्धी  उच्चाधिकारी

 प्राप्त  समिति  ने  औद्योगिक  प्रतिभूतियों  के  सावंजनिक  निर्गंम  की  लागत  के  विषय  पर  प्रस्तुत

 अन्तरिम  रिपोर्ट  में  स्फारिश  को  थी  कि  प्रतिभूतियों  के  सार्वजनिक  के  लिए

 पत्रों  की  राशि  केवल  पेशगी  भुगतान  माध्यमों  के  जैसे  कि  पोस्टल  आडंरों  अथवा

 चैंकोंਂ  के  नाम  से  जारी  किए  जाने  वाले  नए  माध्यम  के  जरिए  या  फिर  नगदी  के  रूप

 में  ही  ली जानी  चाहिए  ।  चेंकਂ  को  पुरःस्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  भारतीम  रिजवं

 बैंक  से  परामर्श  करते  हुए  विचार  किया  गया  भारतीय  रिजवं  बँक  ने  सलाह  दी  है  कि

 हाल  मौजूदा  प्रणाली  को  ही  कायम  रखने  में  सुविधा  होगी  ।

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सरकार  ने  यह  फंसला  भी  किया  है  कि  पं,जी  की  सावंज़निक

 पेशकश  करने  वाली  कम्पनियों  अभिदान  सूची  के  बन्द  हो  जानै  की  तारीख  के  बाद  10  सप्ताह
 से  अधिक  की  देरी  के  लिए  अवरुद्ध  राशि  पर  आवेवनकर्त्ताओों  को  15  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर

 से  ब्याज  देना  होग़ा  जबकि  अब  तक  वे  10  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  ब्याज  देती  स्टाक

 एक्सचेंजों  को  इस  निर्णय  को  कार्या  न्वत  करने  के  लिए  निर्देश  दे  दिए  गए

 स्पंज-आयरन  निर्माता  यूनिटों  को  लाइसेंस  मुक्त  करना

 4935.  क्री  निल्यानन्द  सित्र  :  क्‍या  इस्पात  और  छान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  स्पंज  आयरन  निर्माता  यूनिटों  को  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  है  ;

 यदि  हां  तो  स्पंज-आयरन  यूनिटों  को  लाइसेंस  मुक्त  करने  का  उद्देश्य  क्या

 है  ;

 क्या  स्पंज  आयरन  निर्माता  यूनिटों  का  लाइसेंस  मुक्त  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  पूरा

 हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  बकल्पिक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।

 इस्पात  बनाने  के  लिए  वंकल्पिक  कच्चे  माल  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  अतिरिक्त

 क्षमता  की  स्थापना
 को

 प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  से
 16  1985  को  स्पंज  लोहे  के  उद्योग

 को  लाइसेंस-मुक्त  कर  दिया  गया  ॥

 और  जबसे  स्पंज  लोहे  के  उद्योग  को  लाइसेंस-मुक्त  किया  गया  तब  से  30
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 इकाईयों  को  पंजीकरण  प्रदान  किया  गया  है  अतः  इस  समय  यह  बताना  मे  होगा  कि  इनमें

 से  कितनों  को  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।

 “0  दिल्‍ली  ज्वेलर्स  लाइसेंसेज  ससस्‍्पेन्डेड  '  शीषक  से  समाचार

 4936.  श्री  कमला  प्रसाव  सिह  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  मह  बताने  की  क्षृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  के  दस  अभूषण  मालिकों  के  लाइसेंस  रदद  कर  दिए  गए  हैं  जेसाकि  7

 1985  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  क्‍या  देश  के  अन्य  बड़े  शहरों  में  अभासषण  मालिकों  द्वारा  इसी  तरह  की

 अनितमितताओं  पक  अ  कुश  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  हां  ।

 स्वर्ण  अधिनियम  1968  की  धारा  50  में  लाइसेंस  अथवा  प्रमाण  पत्र  को

 रदूद  करने  अथवा  आस्थगन  करने  की  व्यवस्था  है  यदि  स्वर्ण  अधिनियम  के  उपबधों  का

 उल्लंघन  किया  जाता  है  ।  क्षेत्राधिकारिक  अधिकारी  उनके  द्वारा  नोटिस  की  गई  अनियमितताओं

 पर  उपयं क्त  कायंवाही  करते  हैं  ।

 कपड़े  धोने  के  साबुन  का  निर्यात

 4937.  डा०  पी०  बल्‍लभ  पेरूमान  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  से  विदेशों  को  कपड़े  धोने  के  साबुन  का  निर्यात  किय

 जाता  और

 यदि  तो  किन  देशों
 को  इसका  निर्यात  किया  जाता  है  तथा  1984-85  में

 प्रत्येक  देश  को  इसकी  कितनी  मात्रा  निर्यात  की  गई  और  उसकी  प्रति  टन  कीमत  क्‍या  थी  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राष्य  मंत्री  खुशोंद  आलम  :  जी  हां  ।

 व  1984-85  के  निर्यात  आंकड़ं  वाणिज्यिक  जानकारी  तथा  अ  कसंकलन
 कलकत्ता  द्वारा  अभी  तक  संकलित  नहीं  किए  गए

 1982-83  के  जो  कि  अंततम  वर्ष  है  जिसके  लिए  निर्यात  आंकड़े  संकलित  किए

 गए  निर्यातित  लांडरी  सोप  के  देशावर  निर्यात  को  दर्शानैवाला  एक  विवरण  संलग्न  है
 विवरण

 वर्ष  1982-83  के  बोरान  विभिन्न  देशों  को  तिर्यात्रित  खांडरी  सोप  को  मात्रा  तथा

 सल्य  को  वर्शाना  वाला  एक  विवरण

 +-+-  -  न>+पयपयणयय पु

 मद  देश  मात्रा/किग्रा  ०  मूल्य/₹०  लागत  प्रति  टन

 ल्‍  Ro

 2  3  4
 रा  टू  5  औ३औऑऑघथ
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 2  3  4  5

 फ्लेक्स  बंग्लादेश  19000  22,628  1191

 चिप्स  पाकिस्तान  43200  3,78,000  8750

 पाउडर

 टेबलेट  केक  कनाडा  1062  7,420  7174

 फिनलैंड  260  2,520  9692

 फ्रांस  576  10,200  17708

 मलेशिया  1500  29,200  19467-

 सिगापुर  2400  47,120  19633

 सं०  अरब  1152  19,380  16823

 अमीरात

 ब्रिटेन  4778  14,897  19148

 सं०  रा०  2700  18,200  '6741

 अमरीका  ह

 हाउस  नेपाल  155°  10,360  13722

 लांडरी  सं०  अरब  400  11,100  27750

 अमीरात
 ह॒

 उल्लिखित

 नहीं  ।  सोवियत  21528  8,17,500  37974
 |  ख्स

 —  जज  न  ---  जज

 श्रोत  :  वाणिज्यिक  जानकारी  यथा  अंकसंकलन  कलकत्ता  ।

 सातवों  पंचबर्थोय  योजना  में  इस्पात  संयंत्रों  क ेलिए  घन  का  आवंटन

 4938.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  इस्पात  और  खाम  मंत्री  सातवीं  पंच्रवर्षीय

 योजना  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  क ेलिंए  धन  के  आवंटन  के  बारे  में  26

 1985  के  अतिरिक्त  प्रश्न  सं०  709  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ह

 :
 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  योजना  आयोग  के  परामर्श  से  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 इस्पात  क्षेत्र  क ेलिए  आबंटनों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;
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 यदि  तो  किए  गए  आवंटन  का  सम्पूर्ण  ब्यौरा  क्या  और

 आवंटित  देश  के  इस्पात  संयंत्र  के लिए  किस  सीमा  तक  पर्याप्त  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कृष्ण  चंग्र  से  :  योजना  आयोग  द्वारा

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  विश्वेश्वरेया  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  सहित  सरकारी

 क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  हेतु  किए  गए  धन  राशि  के  आवंटन  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 जे  प्पिपतपपपयपपपथययाणणे-े

 क्रम  कारखाना  निरन्तर  प्रतिस्थापन  बस्ती  कुल

 संख्या  चलने  वाली  तथा  करण  और  तथा  अन्य

 योजनाएं  नवीकरण  नई  योजनाएं  कार्यक्रम  .

 1.  भिलाई  इस्पात

 कारखाना  621.33  100.00  180.00  5.00.  906.33

 2...  बोकारो  इस्पात
 कारखाना  554.01  55.00  160.00  5.00.  774.01

 3...  दुर्गापुर  इस्पात
 -  कारखाना

 :  4...  इस्पात

 कारखाना  166.21

 5...  सिश्र  इस्पात

 कारणामा  66.23  23.00  न  5.00  94.23

 6.  सेलबइस्पात  -
 .  हर

 कारखाना  10.06  -.  5.00,  -..  “  :  1.00:  16.06

 हर  इसको  उज्जेन

 सहित  इ  डियन

 आयरन  एड
 स्टील  कंपनी

 लिमिटेड  73.14  83.00  52.00  7.00  215.14

 8.  विश्वेश्वै श्या
 आयरन  एड
 स्टील  लि०  1.24  न  50.00  न  51.24

 9.  विशाखापत्तनम

 इस्पात
 परियोजना  2500.00  —  —

 —  2500.00

 10.  नए  इस्पात  ल्‍

 कारखाने  ना  न  10.00  गा  1000

 जोड़  :  4020°24  599.00  1272.00  38.00  5929.24

 28.03  190.00  460.00  10.00  688.03

 न
 प

 143.00  360.00
 -  5.00  674.20
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 संसाधनों  की  समग्र  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  धन-राशि  का  आवंटन  किया  जाता

 मोटे-तौर  पर  अधिकांश  कारखानों  को  किए  गए  धन-राशि  के  आवंटन  पर्याप्त  परन्तु
 विशाखापत्तनम  तथा  वनंपुर  में  जिस  हद  तक  कार्य  किया  जा  सकता  है  वह  कार्य  आबंटित  की  गई

 राशि  से  ही  करना  होगा  ।  सातवीं  योजनावधि  में  नए  इस्पात  कारखानों  की  स्थापना के  कार्य  में

 भी  कोई  प्रगति  होने  की  सम्भावना  नहीं  है  ,

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  उत्पादों  के  लिए  विदेशी  बाजारों  का  पता  लगाना

 4939.  रेण  पद  दास  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  तकनीकी  एवं  वाणिज्यिक  विशेषज्ञों  के  एक  दल  ने

 उसके  नियंत्रणाधीन  मिलों  द्वारा  तैयार  की  गई  विभिन्‍न  मदों  के  निर्यात  की  संभावनाओं  का  पता

 लगाने  के  लिए  कतिपय  पश्चिमी  यरो  पीय  देशों  की  यात्रा  की  थी  ;  और

 उन  देशों  के  नाम  क्‍या  जिनकी  यात्रा  के  परिणाम  उत्साहवधंक  रहे  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शाव  आलम  :  एन०  टी०  सी०

 नई  दिल्ली  के  दो  अधिकारियों  के  एक  दल  ने  29  से  3।  1985  तक  आयो

 जित  इस्टरस्टाफ  मेले  में  भाग  लेने  के  लिए  फ्रैकफर्ट  का  दोरा

 किया  ।

 एन०  टी०  सी०  ने  ब्रिटेन  से  लंगभग  1.5  लाख  मीटर  शॉर्टिंग  के  लिए  पक्की

 वचनबद्धताएं  प्राप्त  की  फलालेन  जेब  के  अस्तर  आंदिं  के  संबंध  में

 वश्चिम  जमंनी  और॑  ब्रिटेन  से  प्राप्त  और  पृूछतेछें  जल  रही  हैं  ।

 कपड़ा  सिलों  का  बन्द  होता

 4940.  श्री  असल  दत्त  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  ऐसी  कपड़ा  मिलों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी  जिनमें  इस  समय

 बन्दी  अथतन्ना  जो  बन्द  पड़ी  हैं  ;

 उनमें  तालाबन्दी  और  उनके  बन्द  होने  के  कारण  कुल  कितने  श्रमिक  बेरोजगार  हो
 गए  हैं  ;  और

 इन  मिलों  को  खुलवाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुर्शीर  आलम  :  31-10-1985  को

 न  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  बंद  पड़ी  भूतपूर्व  सूती  वस्त्र  मिलों  की  राज्यवार  संख्या  दर्शाने

 वाला  विवरण  संलग्न  है  ।
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 ममता

 इन  बन्द  मिलों  में  लगे  हुए  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  1.11  लाख  के  लग  भग  थी  ।

 नई  वस्श्र  नीति  में  वस्त्र  उद्योग  में  रणणता  का  सामना  करने  के  लिए  व्यापक  उपाय

 दर्शाएं  गए  इसमें  श्रमिक  के  हितों  की  बनके  लिए  रियायती  वित्त  की  उपलब्धता  तथा

 श्रमिकों  को  प्रशिक्षण  तथा  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराना  शामिल

 विवरण

 देश  में  31-10-85  को  बन्द  पड़ी  सूती  वस्त्र  सिलों  का  राज्यवार  पुथक-पृथक
 ब्योरे  दर्शाने  वाला  विवरण

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम
 ॥

 मिलों  की  संख्या

 1.  आनध्र  प्रदेश  2

 2.  बिहार
 3.  गुजरात  21

 4...  हरियाणा  2

 5.  कर्नाटक  2

 6.  महाराष्ट्र  11

 7.  उड़ीसा
 8.  राजस्थान  5

 9...  तमिलनाडु  25

 10.  उत्तर  प्रदेश  +  5

 11.  पश्चिम  बंगाल

 12.  पांडिचेरी  1

 पर्यटन  ओर  तीथ्ष  यात्रा  के  लिए  दृन  घाटी  ओर  गढ़वाल  को  पहाड़ियों  का  विकास

 4941.  भरी  दिनेश  सिह  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  पयंटन  और  तीर्थ॑यात्रा  के लिए  दून  धाटी  और  गढ़वाल  की  पहाड़ियों  का विकास

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 संसदीय  कार्य  और  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  और  पयंटन

 विभाग  ने  इस  क्षेत्र  में  पर्ंटन  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकार से  प्राप्त  निम्नलिखित  स्कीमें

 प्रारंभ  की  है  :--

 (i)  औली-जोशीमठ  में  आवास  और  रेस्तरां  सुविधाएं  ।
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 (४)  भौली-कशीमठ  में  हिम  क्रीड़ओं  का  ब्िकास  करते  के  लिए  स्क्री  सिफूट  ।

 (iii)  द्रेकिग  उपकरणों  की  व्यवस्था  ।

 इसके  भारतीय  यात्री  आवास  विकास  एक  पंजीकृत  गढ़वाल

 पहाड़ी  क्षेत्र  में  तीर्थाटन  के  कुछ  स्थानों  पर  यात्रिकांओं  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  कर  रही

 कपड़ा  मिलों  को  दी  गयो  रियायतों  का  खाभ  उपभोक्ताओं  को  न  सिलना

 4942.  ही  हत्फेस  जारा़्ण  लिह  :  क्‍या  मंत्री  कह  कतासे  की  कृचा  करे  कि  :

 क्या  23  1985  के  इकोनामिक  टाइम्स  की  खबर  के  अनुसार  कपड़ा

 उद्योग  को  अनेक  रियायतें  देने  के  बावजूद  कपड़े  के  दाम  कम  नहीं  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  क्‍या  कपड़ा  मिलो  को  जनता  के  खर्च  पर  लाभ  पहुंचाया  गया

 है  ;

 सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  कि

 मिलों  को  दिया  गया  ल्‍्म्भ  उपभोक्ताओं  तक  पहुंचाया  जाए  ;  और

 क्‍या  कपड़ा  मिलों  द्वारा  इस  तरीके  से  जोड़  गए  अतिरिक्त  धन  में  कपास  उत्पादक

 भी  शेयर  पाने  की  उम्मीद  कर  सकते  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुर्शोद  आलम  से  विगत  हाल  में
 बस्त्र  मदों  की  कोमतों  में  गिरावट  का  सामान्य  रुख  रहा  है  ।  सरकार  स्थिति  पर  बराबर
 निगरानी  रखे  हुए  है  लथा  उपभोक्ताओं  सहित  समाज  के  सभी  सम्बद्ध  वर्गों  के  हिलों  की  रक्षा
 करमे  के  लिए  समय-समय  पर  उचित  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  उत्पादकों  की  प्राथमिकता  सूचियां  तेयार  करने  में  बिलम्ब

 4943.  श्री  अतीश  चन्द्र  क्‍या  बचरुत्र  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  ग्राम  प  चायतों  से  किसानों  की  प्राथमिकता  सूचियां  मिलने  में

 विलम्ब  होने  के  कांरप  भारतीय  पटसन  निग्रम  द्वारा  पटक़नन  की  छरीद  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 पश्चिम  बंगाल  में  भारतीम  पठसन  निगम  द्वारा  क्री  जा  रही  पटसन,की  ख़रीद  पर

 अन्य  किन  बाधाओं  का  प्रभाव  पड़  रहा  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  वया  कार्यवाही  की  गई  हैं  अथवा  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 बस्च  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  छुर्शोद  आलम  :  से  पश्चिम  बंगाल

 राज्य  सरक्वार  से  परामर्श  करके  भारतीय  पटसन  निगम  केवल  उन  उपजकर्ताओं  से  जिनके  प्रास
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 हां

 आधार  पर  फच्चे  पटसन  की  खरीद  की  प्रणाली  को  अपना  रहा  कुल  मिलाकर  उपरोक्त  प्रणाली

 संतोषजनक  काय॑  कर  रही  है  और  भारतीय  पटसनਂ  निगम  ने  पश्चिम  बंगाल  से  11-12-85  तक

 13.13  लाख  गांठों  की  खरीद  की  है  जो  अब  तक  की  सबसे  अधिक  पश्चिभ  बंगाल  में  पटसन

 क्री  भारी  खरीद  को  देखते  भण्डारण  की  एक  समस्या  बन  गई  इस  समस्या  के  समाधान
 के  लिए  अतिरिक्त  भण्डागारों  को  किराये  पर  लेने  के  लिए  कदम  उठाए  बए  भारतीय  पटसन
 निगम  की  योजना  तब  तक  कीमत  समर्थन  कार्य  जारी  रखने  की  है  जब  तक  कि  उपजकर्ता  कानूनी
 न्यूनतम  कीमत  पर  पटसन  बेचते  रहें  ।

 बकाया  ऋणों  को  बटटे  खाते  डालने  को  नोति

 4944.  श्री  विष्णु  मोदी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  उन  छोटे  किसानों/उद्योगपतियों  को  दिये  गये

 ऋणों  की  बकायां  राशि:बट्टे  खाते  डालने  की  कोई  नीति  बनाई  है  जिन्हें  दोषी  होने  विशेषकर

 जिन्होंने  मौजूद  मूलधन  की  राशि  से  अधिक  राशि  के  ब्याज  का  भुगतान  किया  क ेकारण  आगे

 ऋण  प्राप्त  करने  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 ऐसी  नीति  के  कब  तक  कार्यान्वित  कर  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  नहीं  ।

 भोरे  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीवकत  बेंकों  में  बेक  कर्मचारियों  हारा  एंक  शपए  के  मोर्ट  को  काला  बॉजॉरो

 4945.  प्रो०  मोरे  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सश्कार  की  बैकों  में  बैंक  फम  चारियों  द्वारा  नए  करंसी  विशेषकर  एक
 रुपए  के  नोटों  की  व्यापेक  कोला  बांजारी  किए  जासे  की  जानकारी  है  ;  और

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  इस  प्रकार  का  कदाचार  रोकने  और  इस  धंधों  में  लगे  लोगों  का
 का  पता  लगाने  के  लिए  द्वार्रा  क्या  उपचारांत्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंज्ो  जनांदेन  :  और  सिक्कों  और  छोटे

 मूल्य  वंगें  के  नोटों  की  फभी  है  तथा  इनेफे  उत्पादन  और  इनकी  उपज्ञब्धता  बेंढ़ाने  के  लिए

 किए  जा  रहे  हैं  ;  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  बंक  करमंचारियों  द्वारा  नोट  जारी  किए  जाने  में  कोई
 कालाबाजारी  नहीं  की  जा  रही  कुछ  सभ्य  एक  खास  शाखा  प्रबस्धक  के  खिलाफ  शिकावेत
 प्राप्त  हुई  थी और  उसकी  जांच  की  गई  यह  शिकायत  साबित  नहीं  हुई  ;  यह  सुनिश्चित
 किया  जाएगा  कि  उन  कमंचारियों  के  खिलाफ  कड़ी  से  कड़ी  कार्यवाई  की  जाए  तो  ऐसे  कदाचार

 करते हुए  पाए  जोयेंगे  ।

 सोवियत  रुप  के  साथ  व्यापार  बढ़ाना
 लिन ..  नमी  ०३५

 494  6.  औ  यशवन्तराव  गड़ाख  पाटिल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 रूस  के  गत  तीन  वर्षों  में  कितना  आयात-निर्यात  व्यापार  किया  गया  और  चालू  वर्ष

 में  कितने  आयात-निर्यात  व्यापार  होने  का  अनुमान  है  ;

 रूस  को  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 क्या  रूस  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्तावं  सरकार  के  वि्वाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  आलम  गत  वर्षों  में  रूस  को

 किये  गये  कुल  निर्यात  और  वहां  से  किये  गए  आयात  नीचे  दिये  अनुसार  हैं  :--
 ह

 रु० -  |

 निर्यात  आयात

 5

 में 4620 करोड Fo  के  लिए  व्यापार  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  तथापि  दोनों  पक्षों  द्वारा  उपायों

 में  4620  करोड़  रु०  के  कुल  व्यापार  कारोबार  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 रूस  बने  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  सरकार  निरन्तर  उपाय  कर  रही  इन  उपायों  में

 शामिल  व्यापार  मेलों  तथा  प्रदर्शिनियों  में  भाग  क्रेता-विक्रेता  की  बेठकें

 ज्यिक  एवं  व्यापार  प्रतिनिधियों  का  अन्त  :--  सरकारी  संयुक्त  आयोगों  के  मंच  पर

 आविधक  समीक्षाएं  करना  ।

 और  भारत  तथा  रूस  दोनों  ही  द्विपक्षीय  व्यापार  में  विविधता  लाने  के  लिए  और

 इसे  व्यापक  बनाने  के  और  सहयोग  के  नये  तरीकों  द्वारा  इसकी  वृद्धि  को  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कदम  उठा  रहे  इस  दिशा  में  उत्पादन  सेवा  क्षेत्रों  में  यह  उत्पादन  एवं  सहयोग
 के  क्षेत्रों  को  अभिज्ञान  करने  के  लिए  दोनों  पक्ष  बात  चीत  कर  रहे  हैं  ।

 पौलियस्टर  फिलामेन्ट  याने  से  संबंधित  मूल्य  और  टेरिफ

 4947.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्‍्तावत  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  पोलियस्टर  फिलामेंट  यान  से  सम्बन्धित  मूल्य  और '
 टैरिफ  नीतियें  में  मौजूदा  विकृतियों  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसकी  मांग  में  कमी  करके  मूल्यों  को
 कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का

 प्रस्ताव है ? बस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री खुशोंद आलम : से में पालियस्टर स्टेपल फाइबर पर शुल्क में कटोती के पश्चात्‌ सरकार को पालियस्टर फिलामेंट याने
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 पर  शुल्क  में  कटौती  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  ।  हाल  में  फिलामेंट  यान॑  की  बाजार  कीमतों  में

 गिरावट  का  रुख  रहा  स्थिति  पर  सरकार  की  निरम्तर  निगरानी

 मानव  मिित  रेशे  से  बने  धागे  पर  सोीमाशुल्क  से  वसूली  गई  राशि

 4948.  श्री  ई०  अय्यप्पू  रेड्डी  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  मां  ,  1985  से  31  1985  तक  की  अवधि  के  दौरान  मानव  निर्मित

 रेशे  से  बने  धागे  पर  सीमाशुल्क  की  कुल  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  ;  और

 1985  से  31  1985  तक  की  अवधि  के  दौरान  भारत से

 कुल  कितने  मूल्य  के  कपड़े  के  सामान  का  निर्यात  किया  गया  ?

 वित्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  पहली  1985  से  30

 1985  तक  की  अवधि  के  मानव-निरभित  फाइबर  के  यान  पर  वसूल  किए  गए

 आयात  शल्क  को  कुल  रकम  78.42  करोड़  रुपए  है  ।

 ,  टैक्सटाइल  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  से  प्राप्त  रिपोर्टो
 के

 आधार  पहली

 1985  से  30  1985  तक  की  अवधि  के  दोरान  भारत  से  निर्यात  किए  गए  टैक्सटाइल

 माल  का  अनन्तिम  मूल्य  770.62  करोड़  रुपए

 इस्पात  के  उत्पादन  में  वृद्ध

 4949.  श्री  अमर  सिह  क्‍या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ने  की  कोई  संभावना

 यवि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  गैर-सरकारी  एककों  को  अपना  उत्पादन  बढ़ाने  की  स्वीकृति  देने  पर

 विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  देश  में  इंस्पात  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  अन्य  क्‍या

 उपाय  किए  गए  हैं  !

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कृष्ण  चलन  :  जी  वर्ष  1983-84,

 1984-85  और  1985-86  के  दौरान  के  भी  शामिल  सबंतोमुखी  इस्पात

 कारखानों  का  विक्रेप  इस्पात  का  उत्पादन  तथा  उनकी  भावी  योजनाओं  के  बारे  में  नीचे  बताया
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 गया  है  :--  .  े

 1983-84  47.6

 1984-85  5  52.8

 1985-86  5-86  59.6

 अप्रै  85  39.4

 1986-87  70.0

 उपयुक्त  तालिका  से  पता  चलतां  है  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  रही  है  और  यंह  धृद्धि

 तार  होती

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 से  लघु  इस्पात  क्षेत्र  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  लंघु  इस्पात  क्षेत्र  तथा

 पुनर्बेलकों  को  कच्चे  माल  तथा  बिजली  की  पर्याप्त  उपलब्धि  सुनिश्चित  करने  के  लिएं  लगातार
 उपाय  किये  जाते  इस्पात॑  पिंड/बिलेट  जाँदि  के  उत्पादन  के  लिए  कई  नई  इकाइयों  को

 आ्राशय-बैत्र/ओद्योगिक  लाइसेंस  भी  दिए  गए  हैं  ।  कुछेक  वतंमान  इकाइयों  को  अपनी  क्षमता  में
 काफी  विस्तार  करने  की  भी  अनुमति  दी  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  प्रामोण  विकास  बेंक  को  अजित  ब्याज  विभे दक  कोच  को  धनराशि

 4950.  श्री  एम०  सुब्बा  रेड्डी  :  क्‍या  विश्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  बेंक  को  जम॑ंन  जनवादी  गणराज्य  से  प्राप्त  ऋण  में  से

 अनुदान  के  रूप  में  ब्याज  विभेदक  कोष  की  कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई  है

 यह  अनुदान  किस  प्रयोजन  के  लिए  है  ;  और

 परियोजनाओं  को  अनुदान  की  धनराशि  में  स ेअब  तक  कितनी  धनराशि  दी  गई  है
 और  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विस्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण
 बिकास  बैंक  ने  यह  बताया  है  कि  जमंन  सघीय  गणराज्य  के०  एफ०  डब्ल्यू०  से  प्राप्त  सहायता
 से  सम्बद्ध  ब्याज  अन्तरनिधि  डिंफ्रन्शिवैल  में  30  .985  की  54.90  लाख

 रुपए  की  रकम  उपलब्ध  थी  ।

 ब्याज  अन्तर  निधि  में  उपलब्ध  राशि  का  उपयोग  केवल  मध्य  प्रदेश  के  होशंगाबाद
 जिले  में  कार्य रत  बैंकों  के  ऋमिकों  के  प्रशिक्षण  के  वित्त  होशगांबाद  जिले  में  किसानों  के

 लिए  किए  जाते  वालेਂ  ऋण  संवर्शेत  उपायों  और  कृषि  ऋण  क्षंत्रोंके  उने  अष्य  उपायों  में

 आऑँधिक  सहायता  देने कै  लिएं  किया  जाता  है  जी
 विकांस  के  नीति  के  पहलुणों  से  विशेष  रूप  से

 संवदे  न  योग्य  हो
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 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैक  ने  यह  बताया  है  कि  कमान  क्षेत्र  के  बैंकों
 के  काभिकों  और  कमंचारियों  के  प्रशिक्षण  के  प्रयोजन  के  लिए  55,000  रुपए  खर्च  किए  गए

 इस  प्रशिक्षण  का  क्रम  से  इन  व्यक्तियों  की  प्रभावकारिता  बढ़  जाएगी  ।

 नाथ  श्रूक  जूट  मिल  का  बन्द  होना

 4951.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  नार्थ  ब्रूक  जूट  जिसमें  4000  श्रमिक  काय॑  रत  थे  27  1982

 से  बन्द  पड़ी  हुई

 क्‍या  मालिक  ने  लगमग  3.80  करोड़  रुपए  के  बेंक  ऋण  वापस  नहीं  किए  हैं  और

 इस  कारण  मिल  का  परिसमापन  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  मालिक/प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  मदि  कोई  कार्यवाही  की  मई  तो  वह
 क्‍या  तम्ध

 करा  श्रमिकों  को  उनकी  सांविधिक  बकाया  राशि  का  भुगतान  नहीं  हुआ  है  और

 भूख  और  आरमहत्या  के  कारण  मर  गर  हैं

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार ने  केन्द्र  से  मिल  को  एन०  जे०  एम०  सी०  के०  निः(त्रण

 में  लेने  और  पुनः  उत्पादन  आरम्भ  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि.-हां,-दो  इस  स्ममले  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सात्र  मंभालय  के  साक््य  मंत्रो  झुशोंद  आजम  मी

 और  इस  मिल  के  ब॑  स्टेट  बेंक  आफ  बीकानेर  एड  जयपुर  की  कुल  बैंक

 देय  राशियां  31-3-82  की  स्थिति  के  अनुसार  लगभग  252.51  लाख  रु०  बताई  जाती

 बैंक  ने  पहले  ही  अपनी  राशि  की  वसूली  के  लिए  मुकृदसें  दायर  कर  दिए  हैं.जो  अभी  तक  कलकत्ता
 उच्च  न्यायालय  में  सुनवाई  के  लिए  लम्बित  इस  बीच  14-2-1982  से  मिल  का  परिसमीपन
 कर  दिया  गया  है  ।

 बताग्रा  जाता  है  कि  मिल  कम्पती  ने  सभी  सेवा-निवृत  श्रमिकों  की  ग्रे  जुटी  राशियों
 का  भुगतान  कर  हैदिया  है  लेकिन  भविष्य  निधि  की  कुछ  राशि  बकाया  सरकार  को  किसी

 श्रमिक  की  भखमरी  अथवा  आत्महत्या  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 जी  हां  ।

 (4)  किसी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरूण  उपचार  नहीं  सरकार  की  भूमिका  प्रमुख  रूप

 से  रुणण  एककों  को  पुनः  पुनर्जीवित  करने  के  उद्देश्य  से  बैंकिंग  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  से  सहायता

 एककों  की  वित्तीय  तथा  प्रबन्धकीय  पुनः  संरचना  जैसे  उपायों  को  समन्बित  करना
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 कम्पनी  से  ऋण  को  वसूलो

 4952.  भी  प्रियरंजन  दास  मं  शी  :  क्या  विश्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सेंट्रल बैंक  आफ  ६  डिया  ने  सेठिया  कम्पनी
 से  ऋण  बकायों  की  वसूली  के  लिए

 कदम  उठाए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 अब  तक  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  है  ;  और

 30  1985  तक  कुल  कितना  बकाया  था  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  और  सेंट्रल  बंक  आफ

 इंडिया  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  जहां  तक  श्री  रंजीत  सेठिया  के  घरानेਂ  का  सम्बन्ध

 उसकी  केवल  दो  कंपनियां  अर्थात्‌  मैससं  ड्ूमप्लेस  लि०  और  मेससं  एस०  एल०  सेठिया
 नर्स  लि०  का  बेंक  की  लंदन  शाखा  के  साथ  लेन-देन  था  ।  बैक  ने  अपनी  रकमें  वसूलने  के  लिए
 निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं

 (1)  खाता  मंसस  इमप्लेस  लि०

 (i)  एक  दीवानी  मुकदमा  दायर  किया  गया  था  और  ब  क  के  पक्ष  में  फैसला  दे  दिया  था  ।

 ड्िकी  के  निष्पादन  के  रूप  अदालत  ने  कम्पनी  का  अनिवाय  रूप  से  परिसमापन  करने  का
 आदेश  दिया  है  ।

 (1)  बैंक  द्वारा  श्री  रणजीत  सेठिया  और  बैंक  के  लंदन  कार्यालय  क  भूतपूर्व
 श्री  एन०  एम०  वलेच्छा  क  खिलाफ  स्काटलेंड  यार्ड  पुलिस  के  पास  एक  शिकायत  दर्ज

 करवाई  गई  थी  और  स्काटरलड  यार्ड  पुलिस  न ेउनके  खिलाफ  आरोप  तैयार  कर  लिए  दोनों

 व्यक्तियों  को  15  1985  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  और  उनका  बयान  दर्ज  कर

 लेने  के  बाद  लंदन  पुलिस  द्वारा  उन्हें  जमानत  पर  छोड़  दिया  गया  है  ।

 (11)  लाता  मंसर्स  एस०  एल०  सेठिया  लाइनर्स  लि०

 बैंक  द्वारा  कम्पनी  के  खिलाफ  एक  सिविल  मुकदमा  दायर  कर  दिया  गया  है  और  उस  पर

 कारंवाई  चल  रही

 बैंक  ने  यह  बताया  है  कि  सेठिया  घराने  से  अभी  तक  कोई  रकम  वसूल  नहीं  हुई
 है  ।

 16.74  लाख  अमरीकी  डालर  2.02  करोड़  ।

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  ओर  सरकारी  बित्तीय  संस्थानों  के  अशोध्य  ऋणों  में  बृद्धि

 4953.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मं  शी
 :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जनवरी-जून  1985  की  अवधि  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  सरकारी

 वित्तीय  संस्थानों  के  अशोध्य  ऋणों  में  वृद्धि  हुई  है  ;
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 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  हैं  और  इसके  क्या  कारण  है  ;  और

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सरकारी  क्षेत्र  के  ब॑  क
 प्रति  वर्ष  3  दिसम्बर  के  अन्त  में  अपनी  बहियां  और  खाते  बन्द  करते  हैं  ।  खातों  को  बन्द  करते
 समय  बैक  अपने  अग्रिम  पोर्टफोलियो  की  जांच  करते  हैं  और  अपने  सांविधिक  लेखा
 परीक्षकों  की  तसल्ली  के  मुताविक  संदिग्ध  और  अशोध्य  ऋणों  के  लिए  व्यवस्था  करते  हैं  ।  बँक

 सामान्यतः  जून  के  अन्त  में  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  करते  ।  अतः  यह  बताना  सम्भव  नहीं  कि

 1985  की  अवधि  में  अशोष्य  ऋण  बढ़  गए  हैं  ।  बंककारी  विनियमन  1949  में
 निर्धारित  तुलन  पत्र  और  लाभ  हानि  विवरणों  के  अनुसार  बैंकों  को  अशोध्य  और  संदिग्ध  ऋणों

 की  जिनके  लिए  सांविधिक  लेखा-परीक्षकों  की  तसलली  के  मुताबिक  व्यवस्था  कर  ली  गई  होती

 राशि  अथवा  ब्यौरा  प्रकट  न  करने  की  सांविधिक  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  इसके  अलावा

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  नियंत्रित  करने  वाले  कानूनों  के  उपबन्धों  और  बैंकों  में  प्रचलित  कानूनों
 के  उपबंधों  और  बैक़ों  में  प्रचलित  रीति  रिवाजों  के  अतुप्तार  किसी  ग्राहक  के  कार्यों  के  संबंध  में

 सूचना  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  ।

 सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  के  अशोध्य  ऋणों  में  बुद्धि  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  यथा  उपलब्ध  एवं  संस्थाओं  को  नियंत्रित  करने  वाले  कानूनों  के  अधीन  अनुश ेय
 सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ओर  विक्तीय  संस्थाओं  के  प्रिचालनों  की  सरकार  द्वारा  लगातार

 समीक्षा  की  जाती  रहती  है  ।  बैंकों  और  सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाओं  में  अपने-अपने

 संगठनों  के  विभिन्न  स्तरों  पर  अलग-अलग  अग्रिमों  पर  बराबर  नजर  रखने  की  एक  पद्धति

 होती  है  ।  ब  कों  तथा  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  के  मुख्य  कार्यपालकों  पर  अशोध्य  और  संदिग्ध

 ऋणों  पर  विशेष  नजर  रखते  और  इन  ऋएणों  के  बारे  में  शुरू  में  ही  चेतावनी  देने  की  उचित  प्रणाली

 लागू  करने  की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया  गया  है  ताकि  पूरी  रकम  वसूलने  की  समय  पर

 श्चितं  व्यवस्था  करने  के  लिए  उपचरात्मक  उपाय  किए  जा  सके  ।  हा

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  की आर्थिक  सक्षमता  सुधार  करने  के  लिए  कदम

 4954.  भ्री  प्रिय  रंजन  दास  मं  शी  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 «  क्‍या  सरकार  का
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  आर्थिक

 सक्षमता  सुधार  करने  का

 कोई  विचार  है  ;
 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी:म्यौरा  कया  है  ;

 क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ;  और
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 की

 छठी  पंचक्र्षीम  योजना  अवधि  के  द्ौरात  प्रश्चिस  ब्रंगाज़  में  अन्य  राज्यों  में  हुई
 प्रगति  की  तुलना  में  कया  प्रगति  हुई

 ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादेश  :  से  क्ष  गीय  पग्राजीण  बैंकों
 की  भक्रप्न॑क्षमत्ता  सहित  उत्तक  कार्यंकरण  के  ब्रिधिन्न  पहलुओं  को  जांच  करने  करे  लिए  भारत  सरकार

 कस  बिच  मंत्राक्षय,-ब्रे  क्रिय  प्रभाव  के  ऊपर.सज्ञिव  की  अध्यक्षता  में  एक  क्रायंकारी  दल  का  गठत़
 क्रिम्र  गया  है  ।  दज  की  रिपोर्ट  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई

 छठी  पंचवर्षीय  आंयोजना  के  दौराम  अखिल  भारत  स्तर  पर  क्षत्रीग्र  ग्रामीण  ऑक़ों

 की  तुलना  में  पंश्चिम  बंगाल  में  क्ष  त्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  उपलब्धियों  का  स्मप्रोरा  मीचे  दिखला  शया

 न्‍ मान वा  ना  आ  |>नकमकऊक  तीन  लीन  नी3नीयनणकीनप७_घ७ऊतीतयीीयीनणीीी  पनननननननन-नकान-न+नननननननननन-+  3  +3+--++++»«++म

 मार्च  1980  के  अन्त  की  माय  1980  के  अंत-मार्ख

 स्थिति  के  अनुसार
 -  मार्च  1985  1985  के  दौरान  बड़ि

 अखिल  पश्चिम  अखिल  श्न्रस़  क़क्षिल

 क्षेक्रीम  4  65  9  183  .
 5  118

 बैंकों  की

 शास्मओंक्री

 संक्रा
 127  2521  6525  11886  498.  9365

 (0)  श्रातो ंकी  800094  2867541  708731  13798251  628637  10930710

 संब्ा

 ह

 (1)  रकम  6.43  140.27  62.34.  .961.97  55.91  $41.20
 ॥

 रुपए

 बकाप्रा  अप्निम

 (7)  खातों  की  24334  1708944  409394  6078900  385060  4369956

 संख्या
 ह

 (7)  रकम  46.2  168.41  60.42  1143.12  84.00  974.71

 रुपए
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 हु
 विदेशों  ऋण  की  अदायगी

 4955.  ओऔी  मूल  अन्द  डागा  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 इस  समय  भारत  क  ऊपर  विदेशी  ऋण  का  कुल  कितना  भार  है  और
 प्रतिवर्ष  किस्त

 और  ब्याज  कं  रूप  में  कितनी  राशि  अदा  की  जाती  है  ;

 1983-84,  1984-85  और  1985-86  के  दोरान  अब॑  तक  पृथक-पृथक
 कितनी  राशि  अदा  की  गई  ;  और

 सौतेवी  पंचवर्षीय  योज॑नों  के  लिए  किंतनें  विदेशी  ऋण  कौ  आवश्यकता  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  ओर  30

 1985
 की  स्थिति  के  अनुसार  भारत  सरकार  के  विदेशी  ऋण  की  कुल  राशि  24144.78  करोड़

 रुपए  र्थः
 ।  1983-84  से  1985-86  तक  के  वर्षों  में  ऋण  की  बापसियों  और  उन  पर  ब्याज

 अदाय॑गियां  की  राशि  इस  प्रकार  है  :--

 ््््््रः

 मूल  ब्याज

 1984-85  55684...  368.65

 1985-86 5  $54.54  470.09

 624.73  584.73

 तक  की  सातवीं  आयोजना ज
 |  अवेधि  में  ली  जाने  वाली  निवल  सहायता

 और  अन्य  विंदेशी  ऋणों  कौ  रांशि  1984-85  के  मूल्यों
 क ेआंधार  पर  20,900  करोड़  रुपए

 आंकी  गई

 फ्रांस  के साथ  द्विपक्षीय  ऋण  समझोता

 4956.  डा०  बो०  बेंकटेश  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  द्विपक्षीय  ऋण  व्यवस्थाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  अभी  भी  भारत  और  फ्रांस

 की  सरकारों  के  बीच  विद्यमान  है  ;
 ह

 क्‍या  फ्रांस  सरकार  द्वारा  दिए  गए  ऋण  की  राशि  का  बहुत  बड़ा  भाग  अप्रयुक्त  रह

 रहा  है  ;  ््््रः
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;
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 ee  _-++-

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  ऋण  से  कुछ  राशि  वैज्ञानिक  इलेक्ट्रानिक

 कलपुर्जों  जैसे  विभिन्‍न  मदो  को  प्राप्त  करने  और  दूसरी  विकास  सम्बन्धी

 योजनाओं  पर  लगाने  के  लिए  निर्घारित  अथवा  आबंटित  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत
 सरकार  को  कुल  कितना  ऋण  मिला  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  विद्यमान  ह्वैपक्षीय  ऋण
 व्यवस्थाओं  के  अधीन  भारत  को  मुख्यतः  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  लिए  आबद्ध  प्रोतोकोल

 ऋण  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  ये  ऋण  दो  समान  भागों  में  होते  एक  भाग
 फ्रांसीसी  राजकोष  से  तथा  दूसरा  भाग  फ्रांस  के  बैंकों  के  समूह  से  होता  राजकोष  ऋण  28  वर्ष
 की  अवधि  के  लिए  होता  है  जिसमें  दस  वर्ष  की  रियायती  अवधि  भी  शामिल  होती  है  और  उस  पर
 2.5  प्रतिशत  प्रति  बषं  की  दर  से  ब्याज  लगता  बैंक  ऋण  10  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  होता
 है  ।  इस  पर  आथिक  सहयोग  और  विकास  संगठन  के  देशों  की  सबंसम्पति
 से  निर्धारित  दर  के  हिसाब  से  ब्याज  लगता  है  जो  इस  समय  9.85  प्रतिशत  प्रति  वर्ष

 भारतीय  आयातकर्ताओं  तथा  फ्रांसीसी  निर्यातकर्ताओं  के  बीच  सम्पन्न  हुए  तथा

 ऋण  करार  के  अन्‍्तगंत  फ्रांसीसी  प्राधिकारियों  को  अधिसूचित  किए  ठेकों  की  शर्तों  के

 सार  .980-85  के  दौरान  फ्रांस  द्वारा  दिए  गए  465.5  करोड़  फ्रांसीसी  फ्रांक  के  ऋण  में  से  अब

 तक  39392  लाख  फ्रांसीसी  फ्रांक  अर्थात्‌  84.62  प्रतिशत  ऋण  का  उपयोग  किया  जा  चुका

 से  बाकी  7158  लाख  फ्रांसीसी  फ्रांक  की  रकम  आपसी  सहमति  से  निर्धारित
 परियोजनाओं  के  लिए  उपलब्ध  है  ।  अब  आपकी  सहमति  से  निर्धारित  जिन  परियोजनाओं  के  लिए
 इन  ऋण  का  उपयोग  किया  जा  सकता  वे  पालघाट  डी०डी०ए०  एक्स
 केन्द्रीय  विद्युत  अनुसंधान  बंगलोर  के  अधीन  शार्ट  सकिट  टैंस्टिग  अनेक
 सीम  कोयला  ग्रुक्त  खनन  परियोजनांएं  तथा  पी०  ए०  बी०  एक्स  विनिर्माण  संयंत्र  इत्यादि  ।

 जहाजों  अथवा  आटोमोबाइल  पूर्जों  के  लिए  फ्रांसीसी  ऋण  में  से  धन  का  कोई  आवंटन  उपलब्ध

 नहीं  है  ।

 इस्पात  पर  पुस्तक  लिखने  वाले  हिन्दी  लेखकों  तथा  अन्य  क्षेत्रोय

 भाषाओं  के  तो  लकको  पुरस्कार

 4957.  श्र॑।मती  जयंती  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस्पात  और  अन्य  सम्बन्धित  विषयों  पर  मूल  रूप  से  हिन्दी

 पुस्तक  लिखने  वाले  लेखकों  को  पुरस्कार  देने  की  योजना  आरम्भ  करने  का  निर्णय  किया है  ;

 यंदि  तो  योजना  का  विषय  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  उड़िया  तथा  अन्य  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  इसी  प्रकार  की  पुस्तक  लिखने

 वाले  लेखकों  को  भी  पुरस्कार  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  ;
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 यदि  तो  क्‍या  तदनुसार  योजना  तंयार  करने  के  लिए  आवश्यक  निदेश  जारी

 करने  का  विचार  है  ;  और

 (४)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 इस  योजना  का  उ्ं  श्य  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  का  क्षेत्र  में  आने  इस
 तथा  अन्य  विषयों  पर  हिन्दी  में  मानक  मूल  पुस्तक  लेखन  को  बढ़ावा  देना

 नहीं  ।  इस  योजना  का  उद्ं  श्य  लेखकों  को  केवल  हिन्दी  में  मौलिक

 युस्तकें  लिखने  के  लिए  प्रोत्साहित  करना  है  ।  फिलहाल  उड़िया  तथा  अन्य  क्षेत्रीय  भाषाओं

 में  इसी  प्रकार  की  पुस्तक  लिखने  वाले  लेखकों  को  पुरस्कार  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 आयात-निर्यात  पास  बुक  योजना

 4958.  श्रीमती  जयंती  पटनायक  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आयात-निर्यात  पास  बुक  योजना  शुरू  करने  का  है  ;

 यदि  तो  यह  योजना  कब  शुरू  की  जाएगी  ;  और

 ऐसी  योजना  शुरू  करने  का  प्रयोजन  क्‍या  है  ?

 सत्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खर्शोद  आलम  :  जी  हां  ।

 योजना  के  1984  से  लागू  किए  जाने  की  सम्भावाना  है  ।

 यह  योजना  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  आयातित  अन्तनिविष्ट  साधनों  के  लिए  शुल्क

 मुक्त  पहु  च॒  की  व्ययस्था  करने  की  दृष्टि  से  नियमित  विनिर्माता-निर्यातकों  के  लिए  आरम्भ  की

 जा  रही  हैं  ।  इस  योजना  का  क्षेत्र  वतं  मान  अग्रिम  लाइसेंसिंग  योजना  से  अधिक  व्यापक  है  और

 इससे  पंजीकृत  विनिर्माता-निर्यातकों  को  अपने  उत्पादन/निर्यात  कार्यक्रम  के  मुताबिक  आयातित

 कच्चे  माल  आदि  की  अपनी  आवश्यकताओं  को  शुल्क  मुक्त  प्राप्त  करने  में  मदद  मिलेगी  तथा  इससे

 प्रक्रिया  संबंधी  विलम्बों  को  दूर  करके  आयात  लाइसेंसों  को  जारी  करने  की  प्रणाली  सरल  बनेगी  ।

 इस  प्रकार  की  पास  बुक  जारी  करने  जिसमें  शुल्क  मुक्त  आयात  लाइसेंस  भी  शामिल

 ऐसे  लाइसेंसों  के  लिए  बार-बार  आवेदन  देने
 की

 आवश्यकता  भी  समाप्त  होगी  ।

 उड़ीसा  में  अद्री  और  तप्तपानी  गरम  झरनों  का  विकास

 4959.  श्रीमती  जयंतो  पटनायक  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  गर्म  पानी  के  झरने  है  ;
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 ये  गंमें  पानी  के  झरनें  किने-किन  राज्यों  में  स्थित हैं  ;

 क्या  उड़ीसा  में  अनेक  गर्म  पानी  के  झरने  हैं  ;

 क्या  समस्त  देश  में  पं  टकों
 को आकर्षित  करने  के  लिए  उड़ीसा  के  अट्रो  और

 के  गर्म  पानी  के  झरनों  का  विकास  करने  की  आवश्यकता  है  ;  और

 ($)  यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 संसदीय  कार्य  ओर  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  ओर  देश  में
 बड़ी  संख्या  में  गर्मपानी  के  चश्में  है ंओर  ये  आन्भ  अरुणाचल  प्रदेश  गुजरीत

 मध्य  महाराष्ट्र  ,  उत्तर

 और  बंगाल में  हैं  ।

 से  उड़ीसा  में  अद्री  और  तप्तपानी  चश्मों  क ेअलावा  कुछ  और  भी  गम  पानी
 के  चश्में  विभाग  ने  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  और  प्राइवेट  सैंक्टर  के

 जुले  संसाधनों  को  एंकीकतें  करते  हुए  अकस्थाबंड  विकास  के  लिए  उड़ीसा  में  20  केस्द्रों  को
 निर्धारित  किया  है  जिसमें  एक  केन्द्र  तप्तपानी

 हिमाचल  प्रदेश  के  अना  मंडी  जिें  में

 राष्ट्रीक्कृत  बेकों  के  नये  शाझ्ता  कार्यालय  खोलना

 4960.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पंजाब  नेशनल  बैंक  ;  यूनाइटेड  कर्माशयल  बैंक  ;  स्टेट

 आफ  इंडिया  ;  पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक  ;  बैक  आफ  इंडिया  ;  न्यू  बेंक

 आफ  इंडिया  और  स्टेट  बैंक  आफ  पटियांला  ने  हिमाचल  प्रदेश  के  हंमौरपुर
 ऊता  और  मंडी  जिलों  में  30  1985  तेंक॑  अंपनी  नई  शांखाएँ  खोलने

 कोई  प्रस्ताव  भेजें  हैं  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  जिंले  में  प्रत्येक  बैंक  द्वारा  शाखाएं  खोलने  के  संबंध  में

 पृथक  ब्यौरा  क्‍यों  और

 प्रत्येक  मामले  में  लाइसेंस  की  मंजूरी  हेतुँ  भारतीय  रिजवं  बे  क॑  ने  बयो  सिर्णेय

 लिया  है  ?

 क्लि  मंत्रीलंत में  रह्य  मंत्री  जनाईन  और  1-4-85  से

 30-9-85  तक की  अवधि  के  दोरान  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  हिमाचल  प्रदेश  में  नए  शाखा

 रै
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 नी  बन  जननानननननजी  ५ਂ  जअतनान  निजी  लत  -  न  ऑन  i  «  जग  अननानाा  विनानननण  +  जनता  नये  मनन  जीनननानाीायी न  न-_-+-+-ननमंमम-नननन-++  ee

 कार्द्ज्षय  खोलते  के  लिए  प्राप्त  आवेद्धत्तों  पक्कों  करा  ब्यौरा  नीचे  दिय़ा  ग्रम़ा  है  :--

 बैक  का  नाम  जिले  का  नाम  केन्द्र  का  नाम

 पंजाब  नेशनल  भ्रैंक  हमीरपुर  नाल्टी

 बत्रन

 कांगड़ा  कठोग

 स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  मंडी  मंडी

 भारतीग्र  स्टेट  बैंक  नौर  चौक

 भारतीय  रिजवं  बक  ने  1-4-85  से  31-3-90  तक  की  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  को

 अभी  अंतिम  रूप  दिया  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  राज्य  सरकारों  और  अग्रणी  बँकों  से  नीति  के

 अंतर्गत  बेक़  कार्या्य  खोलने  के  उचित  कन्द्रों  का  पता  लगाने के  लिए  कहा  है  ।  इस

 नीति के  अनुसार  प्रता  लग।ए  गए  केन्द्रों  की  सूची  के  आधार  पर  शाखा  कार्यालय  खोलने  के

 अप्ज़्ेदन  पन्नों  पर  भारतीम  स्ट्िबं  ब्रेक  बिज्नार  किया  जाएगा  ।

 राष्ट्रीय  पटसत  निर्माता  मिगम.को  कुल  घाटा

 4961.  अर  स्रोज़लाथ्थ  रुप  :  क्‍या  बस्तर  मंत्री  यह  ब्ताने-की  क्ुपा  करे

 क्‍या  राष्ट्रीय  पटसन  निर्माता  निगम  घाटे  में  चल  रहा  है
 ;

 ग्रदि  तो  31  मा  ,  1985  तक  क्कुल  कितना  घाटा  हुआ  है  ;  और

 ह  निगम  को  मुनाफ  में  चलने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने का

 है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशीद  आलम  :  जी  हां  ।

 31-3-1985  5  तक  संचित  हानि  113.89  करोड़  रु०  की  सरकारी

 ऋणों  पर  20.73  करोड़  रु०  का  ब्याज़  शामिल  ।

 राष्ट्रीय  पटसन  विनिर्माण  निगम  के  कार्य॑निष्पादन  की  बराबर  समीक्षा  की  जाती

 रहती  सरकार  ने  राष्ट्रीय  पटसन  विनिर्माण  निगम  एन०  जें०एम०सी०  की  हानियों  को  कम

 करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  है  :--

 (i)  एन०्जे०  एम०सी०  मिलों  बी०  एच०  एम०  एक्क  को  की  क्षमता

 के  उपयोग  में  सुधार  लाने  के  लिए  28.34  करोड़  रु०  के  कुल  परिव्यय  की

 नवीकरण  योजना  आरस्भ  की  ग़ई

 ‘dil
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 शेयरघारियों  के  लिए  एक  सुरक्षा  कोष  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 4962.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्टाक  एक्सचज  के  सदस्यों  द्वारा  की  गई  गलतियों  से  प्रभावित  होने  वाले

 धारियों  के  लिए  सुरक्षा  कोष  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  उनके  मंत्रालय  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ;

 देश  में  मुख्य  स्टाक  एक्सचेंज  विशेषरूप  से  प्रस्तावित  कोष  में  उनके  योगदान

 करने  के  क्‍या  प्रतिक्रिपा  और

 इस  समय  यह  मामला  किस  स्तर  पर  है  ?

 विक्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जमादंन  :  और  किसी  स्टाक  एक्सचेंज
 के  भुगतान  में  चूक  करने  वाले  सदस्य  से  संबंधित  ग्राहकों  क  निवेश  के  बैध  दावों  की  देखभाल  के

 स्टाक  एक्सचजों  द्वारा  ग्राहक  संरक्षण  विधि  की  स्थापना  किए  जाने  के  प्रस्ताव  को  स्टाक

 एक्सचेंजों  के  पास  तत्संबंधी  ब्यौरे  तेयार  करने  के  लिए  भेज  दिया  गया  ।  इस  प्रस्ताव  में  यह
 कल्पना  की  गई  है  कि  इसका  प्रारम्भिक  वित्तपोषण  सदस्यों  द्वारा  किए  जाने  वाले  क्रयविक्रय  पर

 एक  उपकर  लगाकर  ओर  स्टाक  एक्सचैेंजों  द्वारा  प्राप्स  की  जाने  वाली  सूचीबद्ध  |करने
 के  कार्य  की

 फीस  से  किया  जाएगा  ।

 और  इस  प्रस्ताव  के  संबंध  में  अधिकतर  मुख्य  स्टाक  एक्सचेंजों  की  प्रतिक्रिया

 अनुकूल  है  ।  वे  इस  योजना
 के

 ब्योरे  तेयार  कर  रहे  हैं  ।

 देश  के  ओद्योगिकीकरण  के  लिए  विदेशी  कंपनियों  द्वारा  उपाजित

 लाभांदा  का  पुनः  निवेश

 4963.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :*

 क्‍या  सरकार  भारत  में  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  उपाजित  लाभांश  का  देश  में

 गिकीकरण  के  लिए  पुनः  निवेश  किया  जाना  अनिवाय  बनाने  के  लिए  कोई  कृदम  उठाने  पर  विचार

 कर  रही  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सरकार  की  औद्योगिक

 नीति  के  निर्धारित  मानदण्डों  के  अन्तर्थत  भारत  में  कार्य रत  को  ज़िनमें  विदेशी  कम्पनियां
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 भी  शामिल  हैं  नई  क्षमताओं  की  स्थायना  करते  अथवा  उतका  विस्तार  या  उनका  विविधीकरण

 करने  की  छूट  ऐसा  करने  में  कम्पनियां  अपने  लाभ/लाभांश  को  फिर  से  वहीं  पर  लगाना

 पसन्द  इसका  निर्धारण  निगमित  निर्णय  पर  निर्भर  करेगा  ;  इसके  सम्बन्ध  में  सरकार  को

 कोई  माग्गदर्शी  सिद्धांत  निर्धारित  नहीं  करने  हैं  ।

 आफ  अनडिसकलोज्ड  इनकम  रिजर्वेशन  आन  वेलेडिटी  आफ

 मिनिस्ट्रीज  आफरਂ  शीर्षक  से  समाचार

 4964.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  विल्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  18  1985  के  टाइम्जਂ  नई  दिल्‍ली  में
 आफ  अनडिस्कलोज्ड  इनकम  रिजर्वेशन  आन  वेलेडिटी  आफ  मिनिस्ट्रीज  आफरਂ

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि

 रितियों  के  बारे  में  कानूनी  विशेषज्ञों  ने  केन्द्रीय  वित्त  मंत्रालय  को  इस  पेशकर्श  को  कि  अधोषित

 आय  की  धोषणा  पर  अर्थदण्ड  को  माफ  कर  दिया  जाएगा  सशतं  स्थाग  त  किया  ;  और

 यदि  तो  इसे  कानूनी  रूप  देने  क॑  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने

 का  विचार  है  ?

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनाउंन  :  हां  ।

 बोर्ड  मे  विल  मंत्री  की  द्‌  रदर्शन  पर  वार्ता  और  प्रंस  रिलीज  को  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  आवश्यक  परिपत्र  जारी  कर  दिए

 सोबिधत  संघ  को  पटलंत  का  निर्धास

 4965.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  पटसन  निगम  ने  इस  मौसम  में  5000  टन  कच्चे  पटसन  के  निर्यात

 का  सोवियत  संघ  से  पहला  क्रया-देश  प्राप्त  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  क्रया-देश  का  मूल्य  कितना  है

 पश्चिम  बंगाल  में  रेशे  की  प्राप्ति  के  लिए  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  क्‍या

 वाही  की  गई  ;  और

 यदि  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  व्यवस्था  की  गई  है  कि  केवल  अच्छी  किस्म  के

 रेशे  की  ही  सप्लाई  की  जाये  और  शिक्रायत  प्राप्त  न  हो  जिससे  कि  भारतीय  पटसन  निगम  को

 भविष्य  में  ऐसे  अनुबंध  करने  में  कठिनाई  हो  ।

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुर्दोश्  आलम  :  जी  हां  ।

 निर्यात  आड्ंर  का  कुल  मूल्य  242.88  लाख  रु०
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 आी-.न्‍नन्‍ननहै.क्‍न्‍ जज  ५  चलताਂ _+  7४-६3

 मिर्यात  संविदा  में  अनिवार्य  लदानपूर्व  निरीक्षण  की  व्यवस्था  होती  इसक

 अलावा  प्रदर्शक  सैम्पल  गांठों  को  सीख  किया  जाता  है  तथा  खरीदारों  और  के  ऐजेंटों
 दोनों  ही  हारा  जांच  की  जाती  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किय्रा  जा  सके  कि  पैंकिय  स्तर  पूर्णतः  सील्ड

 सैम्पलों  के  अनुरूप  ये  उपाय  यहां  सुनिश्चित  करते  हैं  कि  निर्यात  किया  यया  माल  अनुमोदित
 क्वालिटी  के  अनुसार  है  ।

 विदेशी  मु  भ्ंडारों  में  कसो

 4966.  श्री  आर०  एम०  भोये  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगेਂ  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सोने  और  विशेष  निकासी  अधिकार  को  छोड़  भारत  के

 विदेशी  मुद्रा  भण्डार  में  1985  में  कमी  आई  है  ;

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ;  और

 पिछले  तीन  बर्षीਂ  के  ब्ष  और  प्रतिशतला  वार  बिदेश  मुद्रा  के  भण्डारों  का

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  नहों  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  न  हीं  होता  ।

 विदेशों  मुद्रा  भण्डार  और  विशेष  औहरण  अधिकारों  को  की  रकम

 पिछले  तीन  वर्षों  में  इस  प्रकार  थी  :--

 ae ee ee ae  आंआार्श

 तारोख  श्कम  पिछली  अवधि  की

 तुलना  में  प्रतिशत

 परिवत ंन

 ea के cstaga  3354.47

 4265.26  एजेंन्‍्टों

 5497.85  +28.90

 क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा  न  23.99

 टिल्ली  क्षेत्र  के  राष्ट्रीयकृूत  लघु  बचत  संगठन  के  कर्मचारियों  और  एजेंन्‍्टों  के

 बीच  सांठ-गांठ

 4967.  श्री  सरफराज  अहमद  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह

 सच है कि दिल्ली क्षेत्र के राष्ट्रीय लघु बचत संगठन के कमं चारियों और
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 संगठन  के  ऐंजेम्टों  के  धीच  सांठ  गांठ  जिसके  परिणामस्वरूप  कुछ  एम्जेंटों  विशेषकर

 चौंदनी  थौक  क्षेत्र  में  रहने  वासे  एजेन्टों  जो  गुंट  के  सदस्य  न ेएजन्सियों  का  एकाधिकार
 प्रॉप्त  कर  लिंया  है

 क्‍या  एक  पते  पर  एक  ही  परिवार  के  अलग-अलग  सदस्यों  को  एक  से  अधिक

 एजेन्सिया ंदी  गई  और

 एजेन्सी  अनुबन्ध  के  उसी  खण्ड  को  प्रयोग  करके  एजेन्सी  समाप्त  करने  तथा

 अगले  तीन  वर्षों  तक  उन  एजेन्टों  पर  राष्ट्रीय  लघु  बचत  संगठन  का  कार्य  करने  पर  रोक  न  लगाने

 के  क्यों  कारण हैं  ?

 क्स  संजालय  में  राज्य  संत्री  जनारदन

 हां  ।

 नियमों  में
 एक  ही  परिवार  के  सदस्यों  को  अल्प  बचत

 एजेंसी  होने'की  मचाही  नहीं
 बशतें  कि  वे  निर्धारित  शर्तें  पूरी  करते  हों  ।

 ब्याज  को  विभेदी  दर  थोजना  के  अन्तगंत्र  ऋण  व  मिल
 सकने  के  कारण  कमजोर  वर्गों  में  असंतोष

 4968.  श्री  अनन्त  प्रस्ताद  सेठी  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कमजोर  वर्गों  से  ब्ंबंधित  लोगों

 में  इस  बात  का  भारी  असंतोष  है  कि  उन्हें  की  घिभेदी  दरਂ  योजना  के  अन्तगंत  ऋण

 महीं  मिल  रहे

 यदि  सो  20  स़ूत्री  का  य॑  क्रम  के  अन्तगंत्न  अधिक  ऋष  म॑  जूर  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं

 उड़ीसा  में  राचष्ट्रीयकृत  तथा
 गे  र-राष्ट्री  यकृत

 बं
 करों  द्वारा  पिछले  तीन  बर्षों

 के  दोरान  तथा  चालू  वित्तीय  वर्ष  में
 अब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  ऋण  की  कितनी  राशि  मंजूर

 की  गई  है  ;

 इनमें  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  अल्पसंख्यकों  और  अन्य

 पिछड़े  वर्गों  के  कितने  लोगों  को  मह  ऋण  मिले  हैं  ;  और

 (2)  अत्येक  थैंक  में  इस  प्रकार  के  ऋणों  के  कितने  आवेदम  पत्र  घकयमा

 बिल  मंत्रातय  में  राज्य
 मंत्री

 जनाईंन  :  सश्कार
 के  ध्यान  में

 ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  आई  है  ।  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  आई०  भाश्त
 सरकार  द्वारा  1972  में  तैयार

 की
 गई  थी  ।  इस  योजना  का  उद्ं श्य  समाज  के  कमजोर
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 से  कमजोर  वर्गों  की  ऋण  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करना  और  छोटे-छोटे  उत्पादक  घंधों

 के  जरिये  उ  नकी  आर्थिक  दशा  सुधारने  के  लिए  किए  जाने  वाले  प्रयासों  में  सहायता  प्रदान

 करना  इस  योजना  के  अन्तगंत  बैंकों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  गत  वर्ष  के  अन्त  में

 अपने  कुछ  अग्रिमों  के  1  प्रतिशत  के  बराबर  की  राशि  इस  योजना  के  अन्तगंत  कुल  मिलाकर

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  ने  यह  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  है  ।

 और  सरकारी  क्षेत्र  के  बेकों  द्वारा  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अन्तगंत

 उड़ीसा  राज्य  में  दिये  गये  अग्निमों  के  सम्बन्ध  में  आंकड़ं  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 बकाया  राशि

 को  समाप्त  खातों  की  राशि  जिसमें  से
 अनु  ०  जाति/अनु०  ज०  जा०

 वर्ष  ———

 संख्या  खातों  की  संख्या  राशि

 दिसम्बर  174760 =  1020.96._  98392  555.62

 1982

 दिसम्बर  217865.  1552.72,  133257  91.179

 1983

 दिसम्बर  270727  «1867.69  137454  1095.77

 1984
 —E  कक  कब

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  विभेदी  ब्याज  दर  यांजना  के  अंतगंत  दिये  जाने  वाले

 अग्रिमों  के  आंकड़े  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  नहीं  रखे  इसी  प्रकार  अल्पसंख्यकों और

 पिछड़े  वर्गों  से  सम्बढ  आंकड़े  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  अलग  से  नहीं  रखे  जाते  ।

 प्रश्न  में  प्रकार  के  आंकड़े  मांगे  बेकों  से  वेसी  प्राप्त  नहीं  होती  ।
 |

 फिर बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि समाज के कमजोर वर्गों के ऋण प्रस्तावों पर अवश्य कारंवाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें से अधिकांश आवेदन-पत्र शाखा स्तर पर ही निपटा दिए जाएं । कपड़ा मिलों का प्रबस्ध प्रहण 4969. श्री मोहन भाई पटेल : कया बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकार ने प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी कपड़ा मिलो का प्रवस्ध प्रहण किया उनमें से कितनी कपड़ा मिलों को पुनः चालू किया गया है ;
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 ऐसी  कितनी  मिलें  हैं  जो अभी  तक  बन्द  पड़ी  हैं  तथा  उनके  कमंचारियों  की  संख्या

 क्या  है  ;  और

 बन्द  मिलों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शोाद  आलम  :  1974  से  केन्द्रीय  सरकार

 ने  37  वस्त्र  मिले  अपने  हाथ  में  ली  हैं  ।  इन  मिलों  का  राज्यवार  ब्यौरा  देने  वाला  विवरण

 संलग्न  है  ।

 से  हाथ  में  लिए  गए  सभी  एकक  कार्य  कर  रहे

 विवरण

 क्रमांक  राज्य  का  नाम  मिलों  की  संख्या

 1.  उत्तर  प्रदेश  6

 2.  महाराष्ट्र  16

 3.  केरल  3

 4.  तमिलनाडु  2

 5.  गुजरात  3

 6.  उड़ीसा

 7.  मध्य  प्रदेश

 8.  पश्चिम  बंगाल  2

 9.  कर्नाटक

 10.  राजस्थान

 11.  पांडिचेरी  1

 ३37

 ततोय  बिश्व  के  देशों  में  भारत-य्‌  गोसलाव  संयुक्त  उच्चम

 4970.  भी  मोहन  भाई  पटेल  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तू  तीय  विश्व  के  देशों  में  परियोजनाएं  स्थापित  करने के  भा रत-यूगोस्लाव  संयुक्त

 उद्यम  समिति  से  संबंधित  उपलब्धियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 कया  किन्‍्हीं  परियोजनाओं  की  स्थापना  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  खुँशींद  अंलिंभ  :  से  भारत-युभोस्लाविया

 संयुक्त  समिति  की  बेठक  नई  दिल्‍ली  में  25  से  29  जुलाई  1985  तक  हुई  ।  तब  से  कोई

 योजनाएं  स्थापित॑  नहीं  की  भई  हैं  ।

 गेर-आर॑क्षित  खानों  से  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  कच्चे  लोहे  को  खरीद

 4971.  श्री  श्रीवललभ  पाणिपग्रही  :  क्‍या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  इस्पात  संयंत्र  गर-आरक्षित  खानों  में  कच्चा  लोहा  खरीद

 और

 यदि  तो  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  गैर-आरक्षित  खानों  से  विभिन्‍न

 इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  मद  नेवार  कितना  लोहा  खरीदा  गया  ?

 इस्पाले ओर  खान  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  द्वारा  उन  स्रौतों  जो

 इस्पात  कारखत्नों  के  अपने  नहीं  प्राप्त  किये  गये  लोह  अयस्क  का  संयंभ-भारे  तथा  महीने-वार
 ब्योरा  इस  प्रकार  है  :--

 गर-रक्षित  खानों  से  लोह-अयस्क  को  प्राप्ति

 टनों

 भिलाई  दुर्गपुर  राउरकेला  बोकारो  इंडियन  आयरन  स्टील

 इस्पात  इस्पात  इस्पात  इस्पात  एण्ड  स्टील  अथारिटी

 कारखाना  '  कारखाना  कारखाना  कारखाना  कम्पनी  लि०  आफ

 इंडिया  लि०

 83  शून्य  42.6  38.0  10.7  29.2  120.5

 मई  शू्य  273  44.2  5.6.  16.3  93.4

 जून
 30.7  7.3  4.4...  27.8  70.2

 जुलाई  शून्य  30.0.  39.3  93.  27.1  105.7

 अगस्त  शून्य  30.7.  40.4  8.9  10.9  90.9

 सितम्बर  शून्य  11.9  17.2  4.3  18.4  51.8
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 2%  FOOT  6  विखित  उलेश
 मनन

 इस्पाता  इस्पात  इस्पतू  आयरन  अथारिटी

 कारखाना  कारखाना  कारखाना  कारखोना  एण्ड  स्टील  कं०  आफ

 श्णिः  रिलिटेश  लिमिटेड

 __  ॑  ॑  ॒॑  .______/:  ..__

 21.9.  35.  9.9.  258...

 नवम्बर  शून्य  28.2  30.2  15.0.  24.7  98.1

 दिसम्बर  शून्य  27.6  27.0  14.6.  22.7  91.9.

 जनवरी  84  शूत्म  36.6...  ३7.3.  26.0...  32.3  122.2

 फरवरी  84  शून्य  27.5  10.9  24.6  27.6  90.6

 शाच  शून्प  3G]  154  40.  ..
 ह

 32,6--  112.9

 198584  345.1  1742  #9#7  ..  1145
 ना  +  अनाज  कल्काश  अआलफकणकरस्कप्स  उपर  के  पतन  आयात  शधड्नपता।च  क्‍नपपकलरा  पिस॑ाए+ा

 84  शून्य  47-3  36.8
 .

 49.0.  30.7
 at: "ee  -  कलम  लत  अऑडलओ

 झ्न्स  90.8  120  667  406६  :  143.4

 जून  शून्य  49.9...  336  535.  6.3  148.5

 जुलाई  शून्य  48.9  33.6  59.7  6.3  145.9

 24.8  41.1.  77.6  347  1630

 सितम्बर  शून्य  24.8...  55.5  77.6.  30:6  190.3

 शूष्य  22.3.  55.5  92.4.  *  30:6  149.7

 नवम्बर  शून्य  11.9  29:8  123.2  23.7  183.8

 दिसम्बर  शून्य  14.2  25.0.  80.3.  23.7  148.5

 85  शून्य  9.7  25.4.  80.3...  405 ©»  139.2

 फरवरी  श्न्य  9.7  18.5  67.4  405  *'  142.7

 :  मार्च  शून्य  382.0  350.0  881.0  29.3  1941.5

 शून्य  382.0..  350.0.  119
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 ---

 उड़ीसा  में  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  सम्बन्धो  योजना  के  अ  तर्गत

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  हारा  विए  गए  ऋण

 4972.  श्री  जगम्ताथ  पटनायक  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 बेरोजगार  व्यक्तियों  सम्बन्धी  योजना  के  अंतगगंत  कितने  व्यक्तियों

 को  विशेष  रूप  से  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  बैंक  गारन्टी  के  बिना  अब  तक  25,00  रुपए
 का  ऋण  दिया  गया  है  ;

 उड़ीसा  में  विभिन्‍न  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  ऐसे  ऋणों  का  ब्यौरा  क्‍या

 और

 उड़ीसा  ग्रामीण  बैंक  ने  इस  सम्बन्ध  में  कहां  तक  रुचि  दिखाई  है  ?

 विक्त  मंज्ासय  में  राज्य  मंत्री  जनादस  माननीय  सदस्य  का

 आशय  वर्ष  1983  में  शुरू  की  गई  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार  देने  की

 से  स्व॒रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  बैकों  द्वारा  वर्ष  1983-84  और  1984-85  5  में  क्रशः  2.42

 लाख  और  2.29  लाभ  हिताधिकारियों  को  ऋण  मंजूर  किए  गए  थे  ।

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  उड़ीसा  में  बैंकों  द्वारा  स्वरोजगार  योजना  के  अ  तर्गंत

 रखे  गए  8600  मामलों  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  6823  मामलों  में  13.69  करोड़  रुपए  की  राशि

 मंजूर  की  गई  ।  इसी  राज्य  भें  बेकों  द्वारा  वर्ष  1984-85  में  रखे  गए  7000  मामलों  के  लक्ष्य

 के  मुकाबखे  7599  मामलों  में  17.04  करोड़  रुपए  मंजूर  किए  गए  ।

 स्वरोजगार  योजना  के  अंतगंत  किसी  भी  राज्य  के  संपूर्ण  लक्ष्य  की  पूरति  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  की जानी  होती  ह ैऔर  इस  योजना  के  अधीन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  कोई
 लक्ष्य  नहीं  दिया  जाता  ।

 आयातित  शराब  की  सप्लाई  पर  बिक्री  कर  लगाने  में  असावधानी

 4973.  शऔलरी  रामाअ्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिक्री  कर  अधिकारियों  द्वारा  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  पर

 मद्रास  की  सीमा  शुल्क  मुक्त  दुकानों  के  भूतपूर्व  प्रबंधक  की  लापरवाही  के  कारण  वर्ष  1979-80

 में  गैर-सरकारी'होटलों  को आयातित  शराब  की  सप्लाई  पर  बिक्रीकर  न  लगाने  पर  लगभग  9

 लाख  रुपये  की  शास्ति  लगायी  गयी  है  ;

 यदि  तो  उक्त  मामले  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  क्या  इसके  लिए  किसी  को

 उत्तरदायी  ठहराया  गया  है  और  दोषी  अधिकारी  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ;
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 ४++त+त3त3ंत+तहझहतहतहवनन

 यदि  तो इसका  कारण  और  औचित्य  क्या  है  ;  और

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  की  जाने  वाली  शास्ति  के  भुगतान  की  नवीनतम

 स्थिति  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  ओर  पर्यटन  मंत्री  एच०»  के०  एल०  :  से  बिक्री-कर
 प्राधिकरण  द्वारा  वर्ष  1981-82  के  लिए  मद्रास

 में
 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  बांडड

 वेयरहाउस  से  खरीदी  गई  मदिरा  पर  होटल-मालिकों  द्वारा  दिए  गए  सीमा-शुंल्क  पर

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  से  5.08  लाख  रु०  की  राशि  बिक्री-कर  के  रूप  में  वसूल  की  गई

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  मे  इस  कर-मृल्यांकन  प्रतिवाद  किया  है  तथा

 उपयुक्त  आदेश  के  विरुद्ध  बिक्री-कर  अपील  न्यायाधिकरण  को  एक  अपील  की  है  ।  मामला

 न्यायाधीन

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  हारा  विदेशों  से  खरोदी  गई

 बस्तुओं  पर  बिलम्ब  शाल्क

 4974.  आओ  शामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  बंया  संसंदोय  कार्य  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  पर्य  टन  विकास  निगम  द्वारा  चांद  जो  रही  सीभा  शुल्क  मंक्से  दुकानों
 लिए  विदेशों  से  भारी  मात्रा  में  खरीदी  गई  वस्तुओं  की  सिरधारिंते  समय  के  भौतर  नहीं

 छुड़ाया  जाता  जिसक  प  रिणामस्वरूप  निगम  को  भारी  बिलम्बन  शुल्क  अदा  कश्ना  पड़ता  है

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  और  1985  तक  भारत  पयंटन  विकास

 निगम  द्वारा  विलम्बर  शुल्क  के  रूप  में  क्र  यादेश  वार/प्रंषित  माल-बार  कुल  कितनी  राशि  अदा

 की  गई  ;

 कया  इस  संबंध  में  किसी  एक  व्यक्ति  पर  जिम्मेदारी  निर्धारित  की  गई  है  ;  और

 भविष्य  में  विलम्बन  प्रभारों  को  कम  करने  के  लिए  प्रबंधकों  द्वारा  यदि  कोई  कदम

 उठाए  गए  हैं  तो  वे  क्या  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  ओर  पर्यटम  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  से  नहीं  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  विदेशों  से  खरीदी  गई  वस्तुएं  आमतौर  पर  निर्धारित  समय॑  क

 भीतर  छड़ा  लेता  फिर  भी  दस्तावेज/सूचना  देर  से  पोर्ट  पर  एक  ही  इन्वायस

 के  अतगंत  प्रेषित-माल  अलग-अलग  तारीखों/फ्लाइटों  से  आदि  की  वजह  से

 कदा  थोड़ा-बहुत  विलम्ब  हो  जाता  यदि  निकासी  एजेंट  की  लापरवाही  की  बजह  से  हानि

 होती  है  तो  विलम्ब-प्र भारों  की  वसूली  उनसे  की  जाती  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने
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 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  सामान  समय  से  छुड़ा  लिया  मद्रास  ओर
 बम्मई

 में

 स्पेशल  स्टाफ  तैनात  कर  रखा  है  ।
 ह

 निर्यातोन्मुल  क्षत्रों  के  लिए  स्वायत  प्राधिकरण

 4975.  श्रीमतो  पटेल  रमाबेन  रामजोभाई  सावणि  :  कया  वाणिज्य  मंत्री
 यह  बताने

 की

 कृपा  करेंगे  कि  :  हा

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  कांडला  और  अन्य  स्थानों  जैसे  निर्यातोन्मुख  क्षेत्रों  के  लिए

 स्वायत  प्राधिकरण  हेतु  एक  प्रारूप  विधेयक  पर  राज्य  सरकार  की  राय  मांगी  है  ;

 यदि  तो  प्रस्तावित  विधेयक  के  प्रमुख  पहलू  क्‍या  हैं  ;  और

 विधेयक  के  संसद  में  कब  तक  पुनः  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लुर्शोद  आलम  :  से  प्रस्तावित  प्रारूप

 विधेयक  पर  राज्य  सरकारों  की  राय  मांगी  गई  प्रारूप  विधेयक  के  उपबन्धों  को  अन्तिम

 रूप  नहीं  विया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  में  लकली  सिक्कों  को  बनाया  जाता  तथा  परिचालन

 4976.  थी  प्रताप  राध  थौ०  भोसले  :  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे कि  :

 क्या  सरकार  का  भ्यान  1985  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  दिल्‍ली  में  मकली  सिफक  बनाए  जा  रहे  हैं  तथा  ये

 परिचालन  ये  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  अपराधियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  हां  ।

 )  नहीं  ।  यह  मामला  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरों  के  पास  भेजा  गया  इस  पर
 अभी  जांच  जारी

 संस्र  पेलेस  ओर  बंगलोर  पेलेस  के  सम्बन्ध  सें  बकाया  कर  की  राशि

 4977.  श्री  एस०  एम०  भट्टम  “:  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आयकर  विभाग  ने  हाल  ही  में  मैंसूर  पैलेस  और  बंगलौर  पैलेस
 की  अस्थायी  रूप  से  कुर्क  किया  था  ;

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  राज्य  सरकार  ने  उसे  पट्टे  पर  लेकर  सरकारी  विभागों  को

 किराए  पर  दे  दिया  ;

 क्‍या  उक्त  कर  की  बकाया  राशि  के  संबंध में  है  ;  और
 यदि  तो  कर  की  बकाया  राशि  का  ब्योरा  कया  है  और  उसे  किस  प्रकार  वसूल

 करने  का  विचार  है  ?
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 जे तय तने  ७-०  ल्‍

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  हां  ।

 नहीं  ।  लेकिन  मैसूर  पैलेस  के  संबंध  में  पैलेस  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  के

 लिए  स्वर्गीय  महाराजा  के  कानूनी  उत्तराधिकारीयों  के  अनुरोध  पर  1976  में  एक  पैलेस
 कार  समिति  का  गठन  किया  गया  था  ।  समिति  के  अध्यक्ष  कर्नाटक  सरकार  के  मुख्य  सचिव  हैं  ।
 समिति  ने  पैलेस  की  इमारत  के  कुछ  हिस्सों  को  किराए  पर  दे  दिया

 हां  ।

 कुल  बकाया  कर  की  राशि  लगभग  13.61  करोड़  रुपए  की  ही  है  जिसमें  9'32
 करोड़  रुपए  आयकर  और  घनकर  से  संबंधित  हैं  और  31-3-1985  तक  कर  वसूली  अधिकारी
 द्वारा  प्रभास्त  4.29  करोड़  रुपए  का  ब्याज  भी  शामिल  इसमें  से  6.76  करोड़  रुपये  की
 राशि  समझौता  आयोग  के  समक्ष  विचाराधीन  कायवाहियों  के  अंतगंत  आती  हैं  ।

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  226  (3)  के  अंतग्गंत  बंगलोर  पैलेस  के  उन  किरायेदारों

 को  एक  आदेश  जारी  किया  गया  जिनको  सम्पत्ति  किराए  पर  दी  गई  लेकिन  उन  सबने

 मैसूर  के  महाराजा  को  किसी  भी  देनदारी  देने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ।  किराया  मैस  चामुण्डी

 होटल्स  लि०  बंगलौर  द्वारा  जिसने  बिक्री  कर  के  अंतगंत  बंगलौर  पैलेस  का  कब्जा  लिया

 हुआ  एकत्रित  किया  जाता  है  ।

 जहां  तक  म॑सूर  पैलेस  का  सम्बन्ध  धारा  226(3)  केअन्त-ति  अध्यक्ष  और  पैलेस

 सलाहकार  समिति  को  ए  क  आदेश  जारी  किया  गया  समिति  ने  इस  नोटिस कं  प्रत्युत्तर  के

 लिए  समय  बढ़ाने  की  मांग  की  स्वर्गीय  महाराजा  के  पुत्र  श्री  श्रीकान्तदत्ता  नरसिम्ह
 राजा  वाडियर ने  कंन्द्रीय  प्रत्यक्ष  पर  बोर्ड  से  एक  प्रापक  की  नियुक्ति  करने  के  लिए  निवेदन  किया ॥

 बस्तर  से  टिन  आयस्क  को  तस्करी

 4978.  भरी  धर्मणाल  सिह  सलिक  :

 भी  सुभाषा  यादव  :

 शी  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्या  इस्पात  ओर  ज्ञान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  26  1985  के  टाइम्सਂ  में

 स्वेल  स्मगलिंग  आफ  टिन  और  फ्राम  बस्तरਂ  शीष॑ंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  और  दिलाया ...  ह

 यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरा

 क्या  है  ;

 कया  इस  आमले  में  कोई  जांव  कराई  गई  है  ;  और
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 कं

 देश  से  ठिन  अयस्क  की  तस्करी  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वाश  क्‍या  कद्घम,उठाए  जा

 खान  बिभाग  में  राज्य  मंजो  राम  बुलारी  :  से  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दीं  शाएगी  ।

 हैदराबाद  प्रदेश)में  कल्टेमर  माल-भाड़ा  केना  को  स्थापना

 4979.  श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्‍या  तेजी  से  कर  रहे  हैदरावांद  औद्योगिक  क्षेत्र  से  निर्यात  को  बढ़ावा  देने

 लिए  कन्टेनर  माल  भाड़ा  केन्द्र  हैदराबाद  में  स्थापित  किया  जाएगा  जिसमें  शुष्क
 बन्दरगाह  की  सुविधाओं  तथा  निर्यात  और  आयात  के  लिए  सीमा  शुल्क  के  मामलों  को  निपटानि
 की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  होगी  ;  और

 )  क्‍या  उक्त  केन्द्र  व  1985  के  दौरान  चालू  हो  जाएगा  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मतन्रो  लुर्शीद  आलम  से  इस  प्रकार  की

 सुविधाएं  उपयुक्त  स्थानों  पर  तथा  यातायात  की  संभाव्यता  के  आधार  पर  रेलवे  द्वारा  स्थापित

 अन्त॑देंशीय  कन्टेनर  डिपो  पर  दी  जाती  राज्य  सरकार  द्वारा  किए  गए  अध्ययनीं  से  पता  चला  है
 कि  यातायात  की  संभाव्यता  के  अनुसार  हैदराबाद  में  अन्तर्देशीय  कस्टेनर  डिपो  की  स्थापना  करता

 ्वाबोचित  नहीं  होगा  ।  इस  समय  हैदराबाद  में  कन्टेनर  भाझ  स्टेशन  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 जहांज  तोड़ने  पर  उत्पाद  शुल्क  लगाना

 4980.  श्री  एस०  एम०  भट्टम  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 -

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  दिए  गए  निर्णयों

 के  कारण  भात्रनगर  के  समीप  अलांग  शिप  ब्रेकिंग  याड्ड  तथा  देश  म्रें  ऐसे  ही  अन्‍य  बा़्ों  में  जहाजों
 को  तोड़ने  के  कार्यो  को  क्षति  पहुंची  है  ;

 बदि  तो  क्या  इस  कार्य  को  निर्माण  कार्प  मात्रा  बवा  है  ;

 यदि  तो  प्रति  टन  365  रुपए  का  भारी  उत्पाद  शुल्क  लगाने  के  क्या  कारण
 और

 यदि  तो  जहाज  तोड़ने  के  कार्य  को  निर्माण  कार्य  मानने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  सरकार  को  उच्चतम  न्यायालय  अथवा

 उच्च  म्यायालय  के  किसी  ऐसे  जिसके  परिणामस्वरूप  देश  में  जहाज  तोड़ने  के  कार्यो  को

 क्षति  पहुंची  की जानकारी  नहीं  है  ।

 1134



 29  1907  उशरे

 कमज-जणाणभाणभपै--ज---+++/75+।+

 और  जहाजों  को  तोड़ने  क्े  कार्ग्र  को  निर्माण  का  के  रूप  में  मात्रा  गया  है
 और  तदनुसार  इस  काय॑  से  निकलने  वासे  पुनर्बेल्न-योग्य  स्क्रेप  पर  365  रुपए  प्रति  टन्न  की  दर
 से  उत्पाद  शुल्क  लगाया  जाता

 जहाज  तोड़ने  क्रा  का  केन्द्रीय  उत्पाद  और  नमक  1944  की  धारा

 2  के  अनुसार  की  परिभाषा  के  अन्तर्गत  आएगा  ।

 ओऔषध  इण्टरमोडियेट  पर  सोमा  शुल्क  लेवी

 4981.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 माइसीन  स्पेक्ट्रम  औषध  के  निर्माण  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  औषध  इबष्टरमीडियेट  पर  140

 प्रतिशत  सीमा  शुल्क  लगाने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  किसी  भी  औषधि  या  औषधि  इण्टरमीडिबेट

 पर  इतना  अधिक  सीमाशुल्क  नहीं  लगाया  जाता  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  शक््प्र  अंज्री  जवादंम  :  देश  में  दरिध्रोमाइसिन  औषध-द्रव्य

 का  उत्पादन  टी०  आई०  ओ०  सी०  के  साथ-साथ  मूल  किण्वन  स्तर  पर  किया  जाता  स्वदेशी

 उत्पादन  के  हित  में  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  यह  ऑषध-द्रव्य  एक  समान  कीमत

 पिर  उत्पादन  उपलब्ध  टी०  आई०  ओ०  सी०  पर  शीमाशुल्क  मूल्यनुसार  140  प्रतिशत  पर

 नयत  क्रिया  गया  है  ।

 ओषधियों  पर  करों  की  उच्च  प्रतिशतता

 4982.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  वया  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औषधियों  पर  इतने  अधिक  प्रतिशत  कर  और  आमावित  कच्चे  माल  और

 मीडिएट्स  पर  48  प्रतिशत  अर्थात्‌  100-140  प्रतिशत  सीमा  फ़ामु  लेशन्स  पर  13
 उत्पाद  शुल्क-“'फार्मास्यूटिकलਂ  के  कच्चे  माल  पर  10  प्रतिशत  बिक्री  बिक्री कर  पर

 ?  प्रतिशत  फार्मास्यूलिकटस  फामु  लेशन्स  धर  4  अ्तिशत  बिक्री  कर  और  4  प्रतिशत
 केन्द्रीय  बिक्री  कर  तथा  1-2  प्रतिशत  चुंगी  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 ह

 क्या  सरकाश  का  विचार  जीवन  रक्षक  ओषधिया  यर  सभी  प्रकार  के  कर  अह्फ

 करते  और  बीमार  उपभोकक्‍लाओं  को  करों  के  अत्याधिक  भार  से  राहत  देने  का

 वि्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  ओऔषध  द्रव्यों  के  विनिर्माण  के

 लिए  आयपतित  कच्ची  सामग्रियों  तथा  अम्तव्वलियों  के  मामले  में  यह  उल्लेखनीय  है.क्ि  ये  और

 कुछ  नहीं  परस्तु  केवल  रलायम  होते  हैं  इस  प्रकार  थे  रसायन  सीमा  शुल्क  टैरिफ  में  रसयहरों के

 शीर्ष  के  अम्तगंत  वर्गीकृत  किये  जाते  हैं  तथा  इन  पर  शुल्क  की  उपयुक्त  दर  जाशी

 है  ।  इस  रसायमों  को  सामान्‍य  छूट  देमा  संभव  नहीं  हे  पाया  है  जैसा  कि  अल्क  डृढ्स  के  लिए
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 किया  गया  है  ।  उत्पादन  शुल्क  के
 मामलों  13  की  शुल्क  दर  को  ऊंची  दर  नहीं

 माना  जा  सकता  जबकि  अवशिष्ट  टैरिफ  भद  68  पर  12  प्रतिशत  शुल्क  लगता  सभी  बल्क

 डुंग्सों  को  उत्पादन  शुल्क  के  उद्गग्रहण  से  पूरी  छूट  प्राप्त  55  औषध  द्रव्य  अन्तव॑  तियों  को
 भी  अधिसूचना  सं०  उ०  शु०  के  अन्तगंत  उत्पादन  शुल्क  से  पूरी  छूट  प्राप्त

 जहाँ  तक  बिक्री  कर  के  उदग्रहण  का  सबंध  यह  उल्लेखनीय  है  कि  संविधान  के  अंतर्गत
 यह  राज्य  का  विषय  केन्द्रीय  सरकार  को  केन्द्रीय  बिक्री  कर  से  कोई  छूट  मंजूर  करने  का  कोई
 अधिकार  नहीं  चुंगी  स्थानीय  तगर  पालिका  लगाती  है  तथा  केन्द्र  सरकार  चुंगी  से  कोई  छूट

 मंजूर  नहीं  कर  सकती  है  ।

 जीवन  रक्षक  दवाईयों  पर  से  सीमा  शुल्क  तथा  कन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समाप्त  करने

 का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 उड़ोसा  में  महत्वपूर्ण  पयंटक  स्थलों  के  त्रिकोनम  ओर  अन्य  पर्यटक .
 केन्द्रों  में  श्रतिरिक्त  आवास  की  व्यवस्था  करना

 4983.  श्रीमतो  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करंगे  कि  :  हु

 क्‍या  उड़ीसा  में  महत्वपूर्ण  पर्यटक  स्थलों  के  त्रिकोण  और  अन्य

 पर्यटक  केन्द्रों  मे ंअतिरिक्त  आवास  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  है  ;

 यदि  तो  उक्त  स्थानों  में  आवास  के  निर्माण  के  लिए  उड़ीसा  को  वर्ष  1985-86

 के  दौरान  कितनी  कंन्द्रीय  सहायता  दी  गई  ;  और

 उड़ीसा  में  महत्वपूर्ण  पर्यटक  केन्द्रों  में अतिरिक्त  आवास  सुविधायें  उंपलब्ध  कराने

 हेतु  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  अन्य  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  और  पर्यटन  मंत्री  एच०के०  एल०  :  हां  ।

 सिमलीपाल  में  निर्माणधीन  एक  वन-गृह  के  लिए  36.76  लाख  रुपए  की  एक  राशि

 केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  मंजूर  की  गई  है  जिसमें  से  10.80  लाख  रु०  की  एक  राशि  1984-

 85  के  दौरान  रिलीज  की  गई  थी  तथा  10.00  लाख  रु०  की  राशि  1985-85  के  दोरान  रिलीज

 की  गई  ।

 भारतीय  यात्री  आवास  विकास  समिति  13.50  लाख  रु०  की  अनुमानित  लागत  पर

 में  एक  यात्रिका  का  निर्माण  कर  रही  है  ।  इसका  90  प्रतिशत  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  वहन

 -  करेगा  |  इसके  पुरी  भारत  प्ंटत  विकास  निगम  और  उड़ीसा  पर्यटन  विकास  निगम

 के  एक  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  190  लाख  र०  की  अनुमानित  लागत  पर  44  कमरे  वाली  एक
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 होटल  परियोजना  निर्माणाधीन  प्राइवेट  सेक्टर  में  पर्यटन  विभाग  द्वारा  अनुमोदित
 66  कमरे  बाला  एक  श्रेणी  का  होटल  भी  भुवनेश्वर  में  निर्माणाधीन  है  ।

 4984.  भ्री  हरोश  रावत  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मितव्ययता  अभियान  के  परिणामस्वरूप  अचत

 क्‍या  रारकार  ने  हाल  ही  में  विभिन्‍न  मंत्रालयों  को  मितव्ययता  बरतने  के  बारे  में

 अनुदेश  जारी  किए  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  मितव्ययता  अभियान  के  परिणामस्वरूप  कुल  कितनी  बचत  हुई  और

 प्रत्येक  मंत्रालय  द्वारा  अलग-अलग  कितनी  बचत  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  हां  ।

 कटोतियों  को  1986-87  के  बजट  के  साथ  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले  चालू  वर्ष  के

 संशोधित  -  अनुम्तानों  में  दर्शाया  जाएगा  ।  यह  आशा  की  जाती  है  कि  अथ  तक  किए  विभिन्‍न

 उपायों  के  परिणामस्वरूप  संसद  द्वारा  पहले  से  ही  स्वीकृत  व्यय  की  तुलना  में  800  करोड़े रु०  की
 बचत  होगी  |

 पर्वतीय  क्षंत्रों  में  बेर  शाखाएं  खोलने  हेतु  शाला  लाइसेंस  नीति  में  संशोधन

 4985.  आओ  हरीश  रावत  :

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  क्ल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रिजवं  बैक  की  नीति  के  अनुसार  बै  कों  की  नई  शाखाएं
 खोलने  के  लिए  जनसंख्या  को  मुख्य  आधार  माना  जाता  है  ;

 यदि  तो  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  देश  के  पवंतीय  क्षेत्रों  में  कम  शाखाएं  खोली

 जाएंगी  जहां  जनसंख्या  का  घनत्व  बहुत  कम  है  ;  और

 यदि  तो  इस  नीति  को  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  लिए  उपयुक्त  बनाने  के  उह्द  श्य  से  इसमें
 संशोधन  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  से  वर्ष  1985-90  की

 शाखा  लाइसेंसिग  नीति  का  उद्ृं  श्य  केवल  प्रत्येक  खण्ड  के  ग्रामीण  तथा  अधं-शहरी  क्षंत्रों  में

 17,000  की  आबादी  के  प्रीछे  एक  बैंक  कार्यालय  खोलना  नहीं  बल्कि  इसका  उद्वं श्य  बे  कि
 धाओं  की  उपलब्धता  में  बड़ी-बड़ी  स्थानिक  दूरियों  को  भी  कम  करना  ताकि  10  किलोमीटर  के

 अन्दर-अन्दर  कम  से  कम  एक  बैंक  कार्यालय  अवश्य  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बताया  है  कि
 पर्वतीय  इलाकों/दूर-दूर  छूटपुट  आबादी  वाले  इलाकों  और  आदिवासी  क्षेत्रों  पर  खास  दिया
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 नील  तन  -

 जाएगा  ओर  इन  क्षेत्रों  में  शाखाओं  का  विस्तार  बेकिंग  सुक्धिओं  की  उपलब्धता  में  क्तंमान

 बैंकिंग  सुविधाओं  की  आर्थिक  गतिविधियों  में  पता  लगाए  गए  विकास  की  अपेक्षाओं

 आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपेक्षाकृत  उदारता  से  किया  जाएगा  ।

 जीवन  बोसा  निगम  के  साध्यम  से  बोसा  कराने  वाले  लोगों  को  संखूया  में  कमो  आता

 4986.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के

 माध्यम  से  बीमा  कराने  वाले  लोग  की  प्रतिशतता  में  कमी  आई  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इन  कारणों  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  !

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  बंत्रो  अनादंन  :  से  इसके

 क्पिरीत  पिछले  कुछ  क्यों  के  दौशा्  भारेतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  माध्यम  से  बीमा  कराने  वाले

 लोगों  की  प्रतिशतता  में  लगातार  बद्धि  हुई  व्यक्तिगत  आधार  पर  पहली  बार  बीमा  कराने

 बाले  व्यक्तियों  के  प्रतिशत  में  बृद्धि  हुई  अर्थात्‌  बीमा  कराने  वाले  व्यक्तियों  का  प्रैतिशेतें  जौं

 1980-81  में  64.4  था  वह  1984-85  में  बढ़कर  68.7  तक  पहुंच  गया  ।  इसी  प्रकार  चालू

 सामूहिक  बीमा  थौजेनाओं  की  अंतर्गत  बीमिंत  व्यक्तियों  की  संख्यों  में  वृद्धि  हुई  अर्थात्‌  1980-81
 में  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  बीमित  व्यक्तियों  की  संख्या  63.9  जांख  थी  जो  1984-85  5  में

 कर  78.9  लाख  तक  ही  गई  ।  जीचन  थीमा  निगम  ने  शाखाओं  का  तेजी  सें  विस्तार  नई

 योजनाएं  भारंभ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विकास  अधिकारियों  और  आजीबिका  एजेन्टों  की  भर्ती

 करने  जैसे  बहुत  से  कदम  उठाए  हैं  ताकि  बीमा  करवाने  वाले  लोगों  को  आकर्षित  किया  जा

 सके  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  क्ष  त्रीप  कार्यालय

 4987.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  ब/शने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  जो  देश  का  सर्वाधिक  आबादी  वाला  राज्य  है  ;

 किसी  भी  राष्ट्रीयकृत  बक  का  मुख्यालय  नहीं  है  ;

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  देश  के  कुछ  अन्य  बड़े  राज्यों  की  तुलना  में  उत्तर  प्रदेश  में

 राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  की  संख्या  भी  कम  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  असमानता  की  दूर  करते  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  !  न
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 रा  एणएणणआ  ह़ृ७७७७ए्एननननननशशणणणा  -  a  वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (sit जनादन पुजारी) : (क)  सससससट  ड५२प जखखखस सक  उपचअरउउ

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  हां  ।  ॥

 में  53,  ओर  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  सरकारो  क्षेत्र

 के  बेको ंके  69  क्षेत्रीय/मंडल  कार्यालय  हैं  जबकि  महाराष्ट्र  में  ऐसे  कार्यालयों  की  सख्या  84,

 टक  में  53,  तमिलनाडु  में  52,  पश्चिम  बंगाल  में  49,  गुजरात  में  42  और  बिहार  में  36

 किन्‍्हीं  विशेष  इलाकों  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  प्रश्न  पर  निर्णय  संबंधित  बैंक  द्वारा  उस  क्षेत्र

 में  का्यंरत  शाखाओं  की  व्यापार  के  कायक्षेत्र  की  प्रशासनिक  सुविधा  आदि

 जैसी  बातों  को  ध्यान  में  रबकर  लिया  जाता

 ]

 विदेशी  कंपनियों  द्वारा  प्‌  जी  ढांचे  का  भारतीयकरण

 4988.  श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :

 श्री  मानसिक  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  उन  विदेशी

 कंपनिग्रों  की  वर्ष  वार  संख्या  और  नाम  क्‍या  हैं  ;  गत  तीन  वर्षों  के  द्योरान  अपनी  पूंजी
 ढांचे  का  भारतीयक रण  किया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  वर्ष  कम्पनियों  के  और  सूचना

 के  दोरान  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विभियमन  अधिनियम  की  धारा

 के  अधीन  जारी  किए  गए  निदेशों  का  अनुपालन  करने  बाली  कम्पनिग्नों  के  बारे  में  सूचना
 संकलित  की  जा  रही  है  और  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 राज्यों  को  राज-सहायता  अनुदराम

 4989.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  कया  बिल  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान॑  विभिन्‍न  प्रयोजनों  के  लिए  विभिन्‍न

 राज्यों  को  कितनी  धनराशि  राज़-सहायता/अनुदान  के  रूप  में  दी  है  ;  और

 उपयुक्त  अवधि  के  दोरान  इस  राशि  में  से  उड़ीसा  वषवार  कितनी  धनराशि

 मिली  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता
 विवरण

 पिछले  3  के  दौरान  विभिस्म  प्रयोजनों  के  लिए

 विभिस्न  राज्यों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  अनु  दान  को  राशि  को  वर्शाने  वाला  विवरण  ।

 क्रम राज्य 2-83) 5 संख्या आन्ध्न प्रदेश ... - 2. असम 230.43 252.75
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 2  3  4  5

 3...  बिहार  220.00  258.83  353.88

 4  गुजरात  129.98  179.98  190.07

 5  हरियाणा  42.45  71.02  78.92

 6...  हिमाचल  प्रदेश  116.48  147.56  134.76

 7  जम्मू-कम्मीर  122.98  .  160.80  132.57

 8...  कर्नाटक  100°88  138.11  185.49

 9...  केरल  69.43  115.27.  103.19

 10.  मध्य  प्रदेश  190.74  315.32  417.81

 1].  महाराष्ट्र  182.38  274.64  298.76

 12.  मणिपुर  96.45  79.05  90.36

 13...  मेघालय  53.39  76.09  75.81

 14...  नागाखेण्ड  64.29  86.50  93.82

 15.  डड़ोसा  307.19  230-36  231.97

 16.  पंजाब  ह॒  49.28  81.98  98.11

 17...  राजस्थान
 171.33

 189.70  190.65

 18. =  सिक्किम  .  36.58  35.19  38.36

 19.  तमिलनाडू  141.94  187.92  207.84

 20...  त्रिपुरा  58.01  71-81  83.29

 21.  उत्तर  प्रदेश  448.52  522-54  580.06

 22...  पश्चिम  बंगाल  19  6.31  175.85  5  204.31

 जोड़  :  3139:75
 3941.99  4159.09

 जज  नाप  ि  ++_+  ++
 शीमा  शुल्क  कलकत्ता  द्वारा  जब्त  की  गई  कार

 4990.  भ्री  अनादि  चरण  वास  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  सीमा  शुल्क  कलकत्ता  द्वारा
 जब्त  की  गई  कार के  बारे  में  3  1985  के  अतारांकिन  प्रश्न  5215  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 विदेशी  डैटसन  कार  जब्त  करने  इनकी  मरम्मत  के  लिए  किए  गए

 आदेशों  तथा  इसे  बेचने  के  लिए  नीलामी  की  तारीखें  क्‍या

 क्‍या  जब्त  की  गई  विदेशी  कारों  की  सावंजनिक  नीलामी  किए  जाने  से  पहले  उनकी

 मरम्मत  किये  जाने  और  उनके  उपयोग  के  लिए  सड़क  कर  का  भुगतान  किए  जाने  के  कोई  अन्य

 मामले  हुए  हैं  ;

 क्‍या  केन्द्रीय  उत्पादन  तथा  सीमा  शुल्क  बोर्ड  ने  सीमा  शुल्क  समाहर्ता  कलकत्ता  द्वारा

 की  गई  इस  कार्यवाही  के  नियमितिकरण  हेतु  विलंब  से  किए  गए  समाहर्ताओं  के  अनुरोध  को

 कार  कर  दिया  था  ;  और

 यदि  तो  नियमों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  समाहर्ता  के  विरुद्ध  उपयुक्त

 वाही  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री(भी  जनादंन  (i)  कार  13-1-1983  को  जब्ती

 की  गई  (॥)  12-4-1984  को  इसकी  मरम्मत  के  लिए  आदेश  दिए  गए  (iii)  निपटान

 की  कार्यवाही  198  में  प्रारम्भ  की  गई  सात  बार  नीलामी  द्वारा  तथा  छः  बार

 निविदा  के  माध्यम  से  इसको  बेचने  का  प्रयास  किया  गया  था  ।  अधिकतम  बोली  23-7-1985
 को  प्राप्त  हुई  थी ओर  कार  बेच  दी  गई  थी  ।

 कलकत्ता  सीमा  शुल्क  गृह  द्वारा  आपातकालीन  प्रयोग  के  लिए  त॑यार  रखने  के  लिए
 .1985  में  एक  मिनी  बस  पंजीकृत  करवायी  गई  थी  ।

 जब्त  की  गई  कार  को  तस्करी  रोधी  आकस्मिक  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए

 चालू  अवस्था  में  रखा  गया  था  ।  इसलिए  सीमा  शुल्क  समाहर्ता  कलकत्ता  को  अपनी  कायंवाह
 को  नियमित  करवाने  के  लिए  किप्षी  प्रकार  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  था  ।

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  ओर  जमंनो  के  बीच  प्रोटोकोल  पर  हस्ताक्षर  किया  जाना

 4991.  भ्री  बी०  बी०  देसाई  :

 भरी  एम०  वी०  चन्द्रशोखर  मूर्ति  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  भारत-जर्मन  संयुक्त  आथिक  आयोग  द्वारा  1  1985  को  हस्ताक्षर

 किए  गए  एक  प्रोटोकोल  के  परिणामस्वरूप  दोनों  देशों  के  बीच  आधथिक  सम्बन्धों  में  एक  चिर

 प्रतीक्षा  अध्याय  जुड़  जाएगा  ;  "

 यदि  तो  भारत-जमंन  संयुक्त  आथिक  जो  द्विपक्षीय  आर्थिक  मामलों  पर

 विचार  करने  और  आपसी  हितों  के  सुगम  पोषण  का  मार्ग  प्रशस्त  करने  के  लिए  1978  में

 पित  किया  गया  कि  यह
 छठी  बंठक  थी  ;
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 tt  नमक  ननीनीीीतभ&>>नल्‍:::::ऑ  चित्त  ता

 यदि  तो  भारत-जमंन  संयुक्त  आथिक  आयोग  ने  किस  हृद  तक  उहं  श्य  पूर्ण  निर्णय

 किए  जो  दोनों  देशों  के
 लिए  लाभप्रद  होंगे

 क्‍या  नवीनतम  प्रोटोकोल  से  यह  प्रकट  होता  है  कि  भारत  के  प्रति  जम॑ नी  के  दृष्टिकोण

 में  परिवतंन  हुआ  और

 इस  परिवतं  न  दष्टिकोण  से  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  के  संवर्धन  किस  में  हृद  तक

 सहायता  मिली

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  भारत  जमंन  संयुक्त  आथिक

 आयोग  द्वारा  ]  1985  को  किसी  प्रोतोकोल  पर  हस्ताक्षर  “  नहों  किए  गए  किन्तु  29

 1985  को  औद्योगिक  तथा  आ्थिक  सहयोग  संबंधी  भारत  जमंन  संघीय  गणराज्य  संयुक्त

 आयोग  की  छठी  बैठक  के  अन्त  में  बैठक  के  कार्यवृत्त  पर  संबंधित  शिष्ठ  मंडलों  के  अध्येक्षों  ने

 हस्ताक्षर  किए  थे  ।

 उपर्य क्त  आयोग  की  बैठक  छठी  बार  हुई  थी  ।

 द्विपक्षीय  आर्थिक  मंहंत्व  के  मामलों  के  सुचारु  कार्यान्वयन  के  लिए  मार्ग

 प्रशस्त्र  करने  की  दिशा  में  उपयोगी  सिद्ध  हुआ  ।

 और  भारत  के  प्रति  जमंनी  का  रवैया  विगत  की  तरह  मंत्रीपृर्ण  बना  हुआ  है
 और  उन्होंने  द्विपक्षीय  सहयोग  में  और  अधिक  रुचि  प्रदर्शित  की  है  ।

 खनिज  ओर  लघु  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  सोडा  एंश  का  आयात

 4992.  श्री  बी०  बी०  देसाई  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  डिटजेट  और  सिलिकंट  एककों  जैसे  लघु-पैमाने  के  प्रयोक्ताओं  की

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  10,00  .  टन  सोडा

 ऐश  आयात  करने  की  अनुर्मात  दी  है  ;

 यदि  तो  क्या  सोडा  ऐश  के  आयात  में  गैर-सरकारी  व्यापारिक  कम्पनियों  द्वारा

 किए  जा  रहे  कदाचारों  की  समाप्त  करने  के  लिए  यह  कदम  उठाया  गया  है  ;

 आयातित  सोडा  ऐश  की  कीमतें  कम  करने  के  लिए  क्या  अन्य  उपाय  किए  जा  रहे

 है  ;  और

 क्या  सरकार  को  लघु  एककों  की  इस  दशा  की  पूरी  जानकारी  है  कि  उन्हें  आयतित

 सोडा  ऐश  की  सप्लाई  के  लिए  गैर  सरकारी  व्यापारियों  पर  निर्भर  रहते  हैं  क्योंकि  घरेलू  उत्पादन
 उनकी  आवश्यकता  की  पूर्ति  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  ।  लु्शोद  आलम  :  और  सरकार  नें  ऐसे

 लघु  एककों  जो  कि  खुले  सामान्य  लाइसेंस के  अंतर्गत  स्वय  सोडा  ऐश  का  आयात  करने  की
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 ला  ग  ः!ः।"एााा

 स्थिति  में  नहीं  बनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  से  हाजिर  माल  में  से  डिलीवरी  के  लिए

 10,000  एम०  टी०  सोडा  ऐश  का  आयात  करने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  किया  है  ।

 तनमन  न  “75

 ओर  सोड़ा  ऐश  की  सप्लाई  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  भावी  मांग  को  पूरा  करने  के

 लिए  अतिरिक्त  क्षमता  बनाई  गई  है  ।  सोड़ा  ऐश  के  आयात  पर  शुल्क  में  काफी  कमी  की  गई  है

 ताकि  वास्तविक  प्रयोक्ता  कीमत  पर  उसका  आयात  कर  सकें  |

 व्यॉपार  ओर  ओद्योगिक  सहयोग  के  लिए  भारत-स्विटजरलेंड  संयुक्त  ऑयोग

 4993.  श्री  बी०  बी०  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत-स्विटजरल॑ण्ड  सयुक्त  आयोग  व्यापार  और  औद्योगिक  सहयोग के  क्षेत्रों

 का  पता  लगाएगा  ;

 यदि  तो  क्या  भारत  और  स्विटजरलैंण्ड  के  बीच  द्विपक्षीय  व्यापार  से  योरोपीय

 समुदाय  के  साथ  भारत  के  व्यापार  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ;

 यदि  तो  भारत  स्विटजरलैण्ड  संयुक्त  आयोग  की  बने  में  हुई  बेठक  में  क्‍या  मुख्य
 निर्णय  लिए  गए  हैं  ;  और

 दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  क्या-क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा

 उठाने  का  विचार  है  !

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशशोद  आलम  से  1985

 मैं  बनें  में  हुए  भारत-स्विस  संयुक्त  आंधोग  के  चोथे  सत्र  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  द्विपक्षीय

 व्यापार  के  विस्तार  के  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  ।  अनेंक  व्यापार  संवर्धन  उपायों  विशेष  रूप  से

 उत्पाद  विकास  और  विपणन  के  लिए  उपायों  पर  विचार  किए  गए  ।  ऐसे  नए  क्षंत्रों  जिनमें  स्विस

 तकनीकी  जानकारी  का  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  तथा  भारतीय  भागीदारों  द्वारा  विचार  किया

 जा  सकता  का  पता  लंगाने  के  लिए  गं.जाईश  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रौद्योगिकियों  के  अन्तरण

 की  जरू  रत  पर  बल  दिया  गया  ।

 स्विटजर॑लैंण्ड  को  भारत  के  निर्यात  1984-85  में  116.97  करोड़  रु०  के  हुए  थे  जबकि

 1982-  83  के  दौरान  95.63  करोड़  रु०  के  स्तरक  निर्यात  हुए  स्विटजरलंण्ड  से  भारत

 के  आयात  जो  1982-83  में  111.18  करोड़  रु०  के  थे  बढ़कर  1984-85  5  में  161.45  करोड़

 रु०  के  स्विटजरलैण्ड  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  का  सदस्य  नहीं  है  ।

 राज्यों  में  खगिजों  पर  बिभिन्‍न  किस्म  को  सेजो  लगाया  जाना

 4994.  भरी  बीं०  बीं०  वेसाई  :

 झी  एम०  वी०  चनाशेखर  मूर्ति
 :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  हंपा

 करेंगे कि  :
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 बनीाससससक्‍क्‍स

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  द्वारा  अपने  अर्थोषाय  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के
 प्रयास  में  राज्यों  में  उत्पादित  खनिजों  पर  प्रकार  की  लेवी  लगाए  जाने  की  बढ़ती  हुई  प्रवृति
 से  चितित  है  ;

 कया  दाज्य  सरकारों  द्वारा  खनिजों  पर  लगाए  गए  वित्तीय  भार  से  खनन  कायं  और

 अधिक  खर्चीला  हो  गया  है  ;

 क्‍या  खनिज  सलाहकार  समिति  ने  अधिकारियों  की  समिति  को  विभिन्‍न  खनिजों

 पर  रायल्टी  की  दर  में  संशोधन  करने  और  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  रायल्टी  की

 दरों  के  अतिरिक्त  लगांए  गए  उपकर  और  खनिज  अधिकार  पर  विचार  करने  की  सलाह
 दी

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  दिशा  में  कुछ  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  मती  रास  बुलारी
 :

 (3)  खनिज  सलाहकार
 परिषद  ने  9-5-1985  5  को  नई  दिल्ली  में  हुई  बैठक  में  सिफारिश  की  थी  कि  खनिजों  पर

 घिशल्क  की  दर  में  सशोघन  करने  वाली  समिति  द्वारा  विभिन्‍न  सरकारों  द्वारा  खनिजों  पर

 अधिशुल्क  के  अलावा  लगाए  गए  उपकर  तथा  खनिज  अधिकार  कर  पर  भी  विचार  करना

 तदनुसार  मामला  अधिशुल्क  की  दरों  में  संशोधन  हेतु  गठित  अध्ययन  अध्ययन  दल

 को  भेज  दिया  गया  है  |  अध्ययन  दल  ने  विमर्श  पूरा  कर  लिया  है  तथा  उसकी  शीघ्र
 रिपोर्ट  मिल  जाने  की  आशा  रिपोर्ट  मिलने  सरकार  द्वारा  इस  प्रकरण  का  अध्ययन  कि

 जाएगा  ।  किसी  भी  प्रकार  का  वित्तीय  भार  बढ़ाने  से  का्यंचालन  लागत  में  वृद्धि  होना  स्वाभाविक

 होता

 राष्ट्रीस  कपड़ा  निगम  बो०  ए०  बो०  कलकत्ता  के  एककों  के

 आधुनिकीकरण  में  हुई  प्रगति

 4995.  डा०  बी०  वें  कटेशा  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  बी०  ए०  बी०  कलकत्ता  के  प्रत्येक

 एकक  में  आधुनिकीकरण  कायंक्रम  के  अंतर्गत  सिविल  निर्माण,मोजूदा  परिसरों  के  विस्तार  और  नई

 मशीनों  आदि  की  स्थापना  की  प्रक्रिया  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ;  ओर

 परियोजनाओं  को  तेजी  से  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मत्रो  लुशोंद  आलम  :  आधुनिकीकरण  एक  सतत

 प्रक्रिया  30  1985  की  स्थिति  के  अनुसार  एन०  टी०
 सी०  बी०  ए०
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 लि०  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  वस्त्र  एकक  में  स्वीकृत  तथा  कांय  न्वित  की  गई  धनराशि  को
 दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 ...._  आधुनिकीकरण  के  कार्यान्वयन  की  ध्यानपूर्वक  मानिट्टारिंग  की  जाती  है  ओर  जहां
 कही  आवश्यक  होता  है  उपयुक्त  कायंवाही  की  जाती  है  ।

 विवरण

 र०

 क्रमांक
 :

 मिल  का  नाम  स्वीकृत  कार्यान्वित

 धनराशि  घनराशि

 1...  बंगाल  लक्ष्मी  कॉटन  मिल्स  362.83  34  0.98

 2...  सेट्रल  कॉटन  मिल्स  85.74  81.94

 3.  रामपुरिया  कॉटन  मिल्स  299.83  316.76

 4.  शेहरी  महालक्ष्मी  कॉटन  मिल्स  142.06  164.63

 5.  बंगासारी  कॉटन  मिल्स  382.30  203.00

 6.  गया  कॉटन  एंड  जूट  मिल्स  258.72  220.85

 7.  बंगाल  फाइनस  नं  ०  209.67  197.83

 8.  मन्दिरा  कॉटन  मिल्‍्स  76.20  42°71

 9.  ज्योति  वेविग  थिल्स  38.97  54.67

 10.  लक्ष्मी  मारायण  कॉटन  मिल्स  226.41  219.02

 11.  आरती  कॉटन  मिल्स  331.12  240.50

 12.  कनोरिया  इ डस्ट्रीज  94.21  75.87

 13.  बंगाल  टेक्सटाइल्स  342.40  144.06

 14.
 बंगाल  फाइन  नं ०  2  280.51  131.47

 15...  मोदीपुर  कॉटन  मिल्स  156.30  181.70

 16...  बिहार  को-ओपरेटिक्स  134.15  68.82

 17...  ऐसोसिएटिड इ  डस्ट्रीज  210.18  174.82

 18...  उड़ीसा  कॉटन  मिल्स  320.78  297.57

 सेन्ट्रल  टेस्टिंग  लेब  7.16  न

 19...  मोहिनी  मिल्स  27.26  न

 योग  :  39.86°74  3156.19
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 रुई  का  विभिन्‍न  किस्मों  के  लिए  निर्धारित  समर्थन  मूल्य

 4996.  भ्री  सो०  अंगा  रेड्डी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हमारे  वर्ष  1984-85  में  रुई  की  समी  किर्स्मों  का  कितना  उत्पादन
 हुआ

 सभी  मिलों  की  रुई  की  विभिन्स  किस्मों  की  वार्षिक  मांग  कितनी  है  ;

 वर्ष  1984-85  में  बढ़िया  किस्म  की  कितनी  रुई  आयात  की  गई  ;

 उत्पादित  रुई  की  विभिन्‍न  किस्मों  के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित  समर्थन  मूल्य

 क्‍या  भारतीय  कपास  निगम  सम्पूर्ण  उत्पादित  रुई  की  खरीद  कर  यदि

 तो  1984-85  5  उत्पादकों  को  कितना  मूल्य  दिया  गया  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लुर्शोद  आलम  1984-85  रुई  वर्ष  के

 दोरान  देश  में  रुई  क  उत्पादन  का  अनुमान  लगभग  101.5  लाख  गांठें  लगाया  गया  था  ।

 .  1984-85  के  दौरान  वस्त्र  मिलों  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगभग  86.5

 लाख  गांठें

 1984-85  5  रुई  मौसम  के  दौरान  आयात  हेतु  माध्यम  रुई  की  75,000

 गांठों  के  लिए  संविदा  की  गई  ।
 ह

 1985-86  रुई  मोसम  के  दोरान  कपास  की  विभिन्‍न  किस्मों  की  अधिप्राप्ति  क ेलिए

 निर्धारित  न्यूनतम  समर्थन  कीमतें  विभिन्‍न  किस्मों  के  लिए  340  ₹ु०  प्रति  क्विटल  देशी

 के  सम्बन्ध  से  लेकर  900  to  प्रति  क्विटल  के  सम्बन्ध  तक  हैं  ।

 (5)  रुई  निगम  के  लिए  रुई  खरीदना  अपेक्षित  नही  जब  कभी

 कीमतें  न्यूनतम  समर्थन  स्‍तर  से  नीचे  गिर  जाती  हैं  तब  वह  कीमत  समर्थन  कार्यवाही  करता

 1984-85  5  रुई  मोसम  में  किसानों  स ेकपास  की  खरीद  पर  निगम  द्वारा  भुगतान  की  गई  औसत

 कीमत  विभिन्‍न  किस्सों  के  सम्बन्ध  में  476  रु०  से  900  रु०  प्रति  क्विटल  है  ।

 स्रातुबवीं  योजना  के  दौरान  ब्रेरोज़गार  युवकों  को  ऋण  देने  क्रे  लिए  निर्धारित  लक्ष्य

 4997.  श्री  राम  भगत  प्रासवान  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग  रीबी  की  सीमा  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  ऐसे  कितने  बेरोजगार  युवक  और  व्यक्ति

 जिन्हें  मार्च  1983  से  अक्तूबर  1985  की  अवधि  क॑  दोरान  बैंकों  से  ऋण  दिए  गए  ;

 सातवी  पंचवर्षीय  योजना  में  गरीदी  की  सीमा  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  कितने

 4  36
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 मिशित  खत

 बेरोजगार  युवकों  और  व्यक्तियों  बैंकों  करण  दिए  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ;

 और

 क्‍या  यह  संक्ष  है  कि  बिहार  के  गांवों  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  अनेक

 व्यक्तियों  को  ऋण  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ;  और
 का

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  संबध  में  सरकार  द्वारा  कदस  उठाए  गए तु  हा

 विज्ष  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  सम्भवतः  माननीय

 सदस्य  का  आशय  वषं॑  1981  में  शुरु  की  गई  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्व-रोजगार  देने  की

 योजना
 और  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०  से  स्वरोजगरा

 योजना  के  अंतर्गत  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  वर्ष  1983-84  में  2.42  लाख  और  1984-85  में

 2.29  लाख  हिताधिकारियों  को  ऋण  मंजूर  किए  इस  योजना  को  वर्ष  1985-86  तक

 बढ़ा  दिया  गया  है  और  अब  2.5  लाख  हिताधिकारियों  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।  छठी  आयोजना

 की  अवधि  के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमਂ  आर०  डी०  के  तहत  1.64

 करोड़  से  अधिक  परिवारों  को  सहायता  दी  सितम्बर  1985  तक  व्ष  1985-86  में

 समन्वित  क्रमीण  विकास  कायेक्रमਂ  के  अंत।त  7.7  लाख  से  अधिक  परिवारों  को  सहायता  दी

 गई  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  आयोजना  के  दौरान  आई०  आर०  डी०  पी०  के  अधीकन्त  सहायता  प्राप्त

 करनेः  वाले  परिवारों  की  संख्या  का  लक्ष्य  2  करोड़  रखा  गया  है  ।

 नहीं  ।  छठी  पंचवर्षीय  आयोजना  की  अवधि  में  बिहार  राज्य  में  समन्वित  ग्रामीण

 विंकास  कार्यक्रम  के  अधीन  19.73  लाख  परिवारों  को  सहायता  दी  वर्ष  1985-86  में

 सितम्बर  1985  तक  1.19  लाख  परिवारों  को  सहायता  दी  गई  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दोषी  सिद्ध  अस्त्र  निर्यतक  फर्स

 499  8.  श्री  आर०  एम०  भोके  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  जप  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ब्यातः  उस  वस्त्र  निर्यातक  फर्छों
 की

 ओर  शंया  है  जिनके

 विरुद्ध  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  दोष  सिद्ध  हुए

 यदि  तो  उन  फर्मों  के  नाम  क्‍या  हैं  ;  और

 उन  फर्मों  के  द्वारा  किए  कए  अपराधों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  को  राज्य  लुर्शाद  आव्य  जी  सहीं  |

 जिन  मामलों  में  अपैरल  निर्यात  संबं्धन  के  फिछले  सीन  वफयोंगग्रें  कार्यवाही

 की  हैं  उनके  संबंध  में  फर्मों
 के

 नाम  तथा  उनके  द्वारा  किए  गए  अपराधों  के  बताने  वाला

 विवरण  संलग्न  है  ।
 |  |
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 क्रम सं०  फर्म  का  नाम  किए  गए  अपराधों के  ब्यौरे

 2

 1.  मैससे  सारा  इंटरनेशनल  साख  पत्र  में  वैद्यता अवधि  में  हेर-फेर  ।

 नई  दिल्‍ली

 2.  मैससे  टाप्स  एंड  प्ी०पी  ०क्यू०  प्रमाण  पत्र  के  संबंध  में

 नई  दिल्‍ली  गलत  बयान  ।

 3.  में०  ओसीस  गलत  घोषणा  करना  की  शाख  पत्र

 नई  दिल्‍ली  पहले  सेही  अपैरेल  निर्यात  संवंधन

 परिषद्‌  के  पास

 4.  मैससे  रेने  डेफयूसिन  प्रा०  आवक  प्रेशिता  रकम  में  हेर-फेर  ।

 नई  दिल्‍ली

 5.  भैससं  मेहरा  आवक  प्रेषित  रकम  में

 नई  दिल्‍ली

 6.  मैसमं  सिंह  इ  बलिव  फेयर  कोटा  आर्डर  में  जाल

 नई  दिल्‍ली  साजी  ।  .

 7.  मैससे  नादंन  इ  डिया  ट्रेडिग  क०  वस्त्र  समिति  के  प्रमाणपत्र  में

 नई  दिल्‍ली

 8.  मैसस  परल  एजेन्सीज  साख  पत्र  में  वैद्यता  अवधि  में  हेर
 नई  दिल्‍ली
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 पॉटस  प्रा०  नई  दिल्ली है

 10.  मैसर्स  स्विच  क्राप्ट  इ

 नई  दिल्‍ली

 11.  मैसमं  ओल्ड  दिल्ली

 12.  मैसस  सनलार्ड  अपैरल  मैन्यू ०
 कं०

 लि०
 ,  नई  दिल्‍ली

 13.  मैसस॑  कान्टीनेनटल

 नई  दिल्‍ली

 माल  को  स्विटज  रलैंड  से  पश्चिम  जमेन
 अप्राधिकत  नि  ट्य को  किट  ।  9  ।  रूप  से  भजना  ॥

 साख  प्र  में  हेर-फेर  ।

 सदस्यता  संख्या  के  संबध में  दी  गई

 गलत  जानकारी  ।

 साख  पत्र  में  हेर-हेर  ।

 साख  पत्र  में  वैद्यता  अवधि  में  हैर  फेर
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 14.  मैससं इन्डों  साख  पत्र  में  हेर-फेर  ।

 नई  दिल्‍ली

 15.  मैसरष  रूचि  साख  पत्र  में  वेद्यता  अवधि  में

 नई  दिल्ली

 16.  मैससं  फैशन  एक्सपोट  कारपोरेशन  साख  पत्र  में  वेद्यता  अवधि  में  हे
 आफ  नई  दिल्ली

 17.  मै०  शकुन  इंटरनेशनल  साख  पत्र में  बेद्यता  अवधि  में

 दिल्ली
 *

 18.  मैं०  शकुन्तलास  एक्सर्पोट  हाउस  साख  पत्र  में  बेद्यता  अवधि  में

 प्रा०  लि०  नई  विल्ली

 19.  मै०  जैदका  होजरी  फैक्टरी  स्वीड  नको  अप्राधिकृत  निर्यात  जिसके

 नई  दिल्ली  लिए  अपैरल  निर्यात  परिषद
 *

 द्वारा  कोई  ई०  आई०  सी०  नही  दिया

 कर  गया  ।

 20.  मै०  इडना  एक्सर्पोंट  बीजक  में  श्रंणी  विबरण  में  परिवतंनं

 नई  दिल्‍ली  परन्तु  ई०सी०  सें  कोई  हेर-फेर  नहीं  ।

 21.  मैं०  डालिफन  बीजक  में  समूह  सं०  परिवतंन  परन्तु
 नई  दिल्‍ली  ई०  सी०  में  कोई  हेर-फेर  नहीं  ।

 22.  मै०
 नई

 दिल्‍ली  पी०  पी०  क्यू०  खजाने  के  संबंध  में

 गलत  विवरण  ।

 23.  मै०  गुरुकुल  साख  पत्र  में  हेर-फेर  ।

 नई  दिल्‍ली

 24.  मै०  जे०  डी०  साख  पत्र  में

 i  दिल्ली

 25.  मै  जेमन्स  साख  पत्र  में  हेर-फेर
 नई  दिल्‍ली

 26.  मै०  पटवारी  एक्सर्पोट  प्रा०  मुगतान  के  तरीके  में  अप्राधिकृत

 मद्रास  घन  ।

 27.  मै०  गुप्ता  मद्रास  लदान  बिल  में  अप्राधिकृत  संशोधन  ।
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 28.  मै०  ईवस

 29.  मै०  बीवरले

 |...  «  नई  दिल्‍ली

 30.  मैं०  लो  डेरनायर

 ।  खाई

 31.  मै०  बीग

 »  ,

 32.  मै०  गुदिया  एक्सपोट्‌  प्रा०

 न  नई +  पु  Kindo  पं

 प्र

 कम

 कद  ।

 34.  मै०  अपोलो  इ

 के  नई  दिल्ली

 1  छ
 35.  मै०  के०

 मई.ड्िल्ली

 ।  58.  मैं०  भीडेंग/निंट

 ऊन  मई  िल्‍्ली

 37.  मै०  हेमलो  ईम॑बरौडैंरी  मिल्स

 प्रा०  fire  हरियाणा

 .  38.  मै०  इंडियन  अप्र
 रल

 इ

 बम्नई

 39.  मै०  इ  डियन  अपैरल  इ

 नई  दिल्ली

 40  मै  शिवानी  एक्सपोट

 लाई  दिल्ली

 41.  मै०  दादु  इंटरप्राइजिज  प्रा०
 नई  दिल्‍ली

 १२0

 $%  असर्स/यू०  एम०'जौै०,/मई  दिल्ली

 3

 नमूना  परेषण  का  अंप्राधिकृंत

 आवक  प्रेषित  राशि-में  शेष  के  बारे

 में  ज््माण-पत्र  क्यी  मलढ  घोषणा  ।

 जावंफ  औषित  राशि  में  शेष  के  बारे

 प्रमण-त्र  . की  गलत  शोषणा  ।

 आवेदन  पत्र  में  एच्ि०  एल०  को

 बदलकर  पी०एल०  करना  ।

 क्यूँ  सी  ७  एथ०ाएल०  से

 कुरूपी०  एल  करना  ।

 वस्त्र  के
 प्रमाण  पत्र  का गलत

 साख  पत्र  में  बैद्यता  अवधि  में

 प्ताख  पत्र  में  कैंशता  अवधि  में  हेर-फेर  ।

 ऐसी  गलत  सूब्नना  दी  कि  कोटा  जारी

 नहीं-हुआ  है  ।

 पी०  पी०  क्यू  ०  के  लिए  नकली  बीजों

 क्व  अस्तुत  किया  -

 अनधिक्ृत  मात्रा को

 अनधिकृत  मात्रा  का  निर्यात  ।

 अनधिकृत  मात्रा को  निर्यात  ।

 अनधिकृत  मात्रा  काਂ  निर्यात  जिसके

 लिए  कोई  ई०  सी०  जारी  नहीं
 किया  गया  था  ।

 ह



 44  मै०  भारत  इटरनेशनंल

 नई  दिल्ली

 45:  मै०  हरि  इ

 46:

 47«

 49.

 50.

 नई  दिल्‍ली

 मै  ०  हरि
 विल्ली

 मै०  बीजनिस.पुप्तोसिएटस
 नई  दिल्‍ली

 »  मै  एक्सप्रो  अम्फो  लिकसं  ,
 -  मईव्रिस्ली

 मै  ०  इस्टरन  सिल्क  इ  डस्ट्रील

 कलकशा

 मै०  आटटिक्स  .

 नई  दिल्‍ली

 में०  दुगल  एंड

 नई  दिल्‍ली

 ए

 हु
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 ५2.  न्मै०  एक्सर्पोट  अन  धिकृत  मात्रा का  निर्यात  जिसके
 नई  दिल्ली  लिए  कोई  ई०  सौ०  जारी  नहीं

 किया  गया  था  ।

 43.  मै  हेन्डीक्राफट  इ  अनधिक्ृृत
 मात्रा

 क  ।  निर्य्ति  जिसके

 लखनऊ  लिए  कोई  ई०  सी०  जारी  नहीं
 पका  गयाँ  था  ।

 अनधिकृत  मात्री  का  निर्यात

 जिसके  लिए  कोई  ई०  सी०  जारी
 की

 कियी'भंधा  थीं

 अनधिकृत  मात्रा  का  निर्यात

 जिसके  लए  काइ  इ०  सा०  जारी

 नहीं  किया  गया  था  ।
 ह

 एल०|सी०  में  हेर-फेर  ।

 अनधिकृ  सच  का  निर्यात

 जिसके  लिए  कोई  ई०  सी०  ई०
 जारी  था  ।

 अनधिकृत  भाक्र  का  निर्यात
 किसके  लिए  ४०  सी०

 जारी  नहीं  गया  था

 अनधिकृत  मात्रा  का  निर्यात

 जिसके लिए  कीई/हूै  ०  जारी
 नहीं  किया  गा  था  ।

 अनधिकृत  मात्रा  का  निर्यात

 जिसके लिए  कोई  ई०  सी०  जारी

 नहीं  किया  गया
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 52.  मै०  यू०  एन०

 ॥
 अनधिकृत  मात्रा  का  निर्यात

 '...
 तई  दिल्ली  जिंसके  लिए  कोई  ई०  सी०  जारी

 नहीं  किया  गया

 53.  मै०  यू०  एन०  एल०|सी०  में  हेर-फेर  ।

 54.  मै०  अंलकार  मार्क  टिंग  अनधिकृत  मात्रा  का  निर्यात

 नई  दिल्ली
 जिसके  लिए  कोई  ई०  सी०

 ह
 जारी  नहीं  किया  गैयां  था  ।

 55.  मै०  जेमिनी  ओवरसीज  अनधिकृय  मात्रा  का  निर्यात

 कलकत्ता  जिसके  लिए  कोई  ई०  सी०
 ॒  -  जारी  नहीं  किया  गया

 56.  मैं०  अनधिकृक  मात्रा  का  निर्यात

 नई  दिल्‍ली  जिसके  लिए  ई०  सी०  जारी

 नहीं  किग्रा  गया

 54.  मैं०  यू०  एन०  स्वीडन  को  अनधिकृत  निर्यात

 नई  दिल्ली  जिसके  लिए  कोई  निर्यात
 :

 प्रमाण  यत्र  जारी  किया  गया

 ॥  58.  मै०  इंदिरा  स्वीडन  को  अनधिकृत  निर्यात
 दि  "ant

 नई  दिल्‍ली  जिसके  लिए  कोई  निर्यात  प्रमाण
 पत्र  जारी  किया  गया  था  ।

 59.  मै०  फेशन  यू०के०  को  अनधिक्ृत  निर्यात  ।

 नई  दिल्‍ली

 60.  मै०  गोकलदास  अनधिकृत  निर्यात  तथा  फ्रांस  से

 अंमलौर  ।  संबंधित  निर्यात  प्रकाण-पत्र  में

 हेर-फेर  ।

 61.  मैं०  हिन्दुजा  अनधिकृत  निर्यात  तथा

 बंगलौर  ।  पत्र  में  हेर-फेर

 62.  मै०  शिवम  इ  कोटा  प्रमाण  पत्र  में  हेर-फेर  तथा
 कं०  मद्रास  गुप्त  रूप  से  पात्र  480  अदद्‌

 के  स्थान  पर  4800  अदृद  के
 कोटा  प्राप्त  किया  ।

 142



 29  1907

 1  2

 63.  मैं०  स्टिच  आर्ट  एक्स०  प्रा०

 नई  दिल्‍लीं

 64.  मै०  मिटी  बम्बई

 65.  में०  पी०  एंड  ए०
 कलकत्ता

 66.  मै०  के०  के०  बम्बई

 67.  मेससं  सकुन  दल्ली

 68.  मैं०  मोड

 नई  दिल्ली

 69.  मै०  महारानी  नई  दिल्ली

 10.  मेँ०  अना

 नई  दिल्ली
 हे

 »  मैं०  भण्डारी

 लुधियाना

 7

 72.  मे०  गोयल डरे  मद्रास

 73.  मै०  आसता

 नई  दिल्‍ली  ।

 44.  मै०  शर्मा
 '

 नई  दिल्‍ली

 75  मै०  नई  दिल्वैली

 16.  मै०  फेब्रिक्स  नई  दिल्ली

 3

 कि  च्त+

 के  दौरान  स्वींडन  के

 अनधिकृत  निर्यात  ।

 1980  के  दौरान  यू०  कै०  को

 अनधिकृत  निर्यात
 ।

 1981  के  दौरान  थू०  के०  को

 अनधिकृत  निर्यात  ।

 1981  के  दौरान  यू०  के०  को

 अनधिकृत  निर्यात  ।

 1981  के  दौरान  स्वीडन-को

 अनधिकृत  निर्यात  ।

 1981  के  दोरान  स्वीडन  को

 अनधिकृत  निर्यात  ।

 एल०  सी०  मे  हेर-फर  ।

 एल०  सी०  में  हेर  फेर  ।

 1982  के  दौरान  खेप  के  लिए

 स्वीकृत  प्रमाफीकरज  को  1983
 कोटे  के  लिए  बाद  में  प्राप्त  की

 गई  इसी  के  आधार  पर  क्सीयर

 किया

 दस्तावेज  का  मित्याकरण  तथा

 एल/सी०  का  दुरुपयोग  ।  ॥
 सेगमेंट  की  गलत  घोषणा

 पी०  पी० ई०  के  अन्तरण के
 लिए  मिथ्या  प्रस्तुत
 करना  ।

 पी०  पी०  ई०  का  अनधिकृत

 अन्तरण  ।
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 84.  मै०  कशिश  एन्‍्टरप्रा  नई

 नई  दिल्‍ली
 *

 ३5.  सै०  पाल»  नई  दिल्ली

 86.  मै०  पूर्वी  ऋफेरेल्ख  ऋ्रा०
 नई  दिल्‍ली

 ,..  87.  नई  दिल्ली

 88.  हिन्दुजा  बंगलोर

 89.  मै०  आर०  एम०  औ०  बी०  इन्टल०
 .

 ट्रेंडिंग  नई  दिल्‍ली

 1  90.  एम्र०  जी०  इल्ड०  नई
 दिल्ली

 पु

 जिशकित  तर  !.  20  1985:

 2  3

 .  7८  मै  फ्रे  डबीः  फैशन्स  ,  बई  दिल्ली  श्रोणी/विवरण  का

 परिवतंन  ।

 ,  98,  मे  ०:एवेक्स:ओढदस्फीस़  प्रा०  श्ी०  ई०  का  अनधिकृत '
 नई  दिल्ली  '  ह

 ०  चषेकक्स+भोडुस  (peo), ),  नई  पौ०  पी०  ई०  का  अमधिकृत

 दिल्ली  अन्यरण  ।

 80:  Ho  सोकरिम  पी०  ई०  का  अनधिक्ृतं

 फरीदाबाद  अन्तरण  ।

 81:  मे»  पाजकैल  उनसलोट्स  पी०  पी०ई०  का  अनधिकृत
 दिल्‍ली  अन्तरण  ।

 82.  मै०  मर्श  नई  दिल्ली  पी०  पी०  ई०  के  अन्तरण  के

 लिए  मिथ्या  चोषणा  ।

 83.  मैं०  जै०  पी०  एक्सपोर्टंस
 '

 पी०  पी०  ई०  के०  अन्तरण  के

 लई  दिल्‍ली  लिए  भिथ्या  घोषणर  ।

 शिपिंग  दस्तावेजों  में  हेर-फेर  ।

 अतिरिक्त  मात्रा  का  अनधिकृत
 निर्यात  ।

 ;

 शिपिंग  बिल  में  हेर-फेर  ।

 सं०  रा०  अभरीक्ा  को  अनधिकृत
 निर्यात  ।

 शिपिंग  दस्तावेजों में  जालसाजी  ।

 तीजा  के  लिए  सिफारिशी  पत्र

 प्रॉप्त  करने  के  लिए  गलत

 घोषणा  ।
 :

 नवली  -  दस्तावेकों  के

 आधार  पर  अमरीका  को

 कृत  निर्यात  ।
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 न  ने  लव  9 ल-॑ीतनीनत-ीन॑ी-नीनी  तीन  णभद3घि  नी  नी  न  न  द  डा  +

 «  मै०  कलकत्ता  कलकत्ता

 »  मै०  मानन्द  बरेली

 93.  मैं०  समर  दिल्ली

 96.  मैं०  दि०  इन्स्टाइल  नई  दिल्ली

 98

 :  मै०  मंजुषा  एक्सपोर्ट  नई  दिल्‍ली

 .  मैं०  सन्‍नो  नई  दिल्‍ली

 .  मै०  गोकलदास  बंगलौर

 99.  मै०  एटलस  बम्बई

 100.  मै०  पी०  एंड  ए०  कलकत्ता

 101

 102

 ,  मै०  रौनक  नई  दिल्‍ली

 .  मै०  मोनु  दिल्ली

 3

 स्वीडन  को  अनधिकृत  निर्यात  ।

 निर्यात  सार्टिफिकेट  में  जालसाजी

 करके  कनाडा  को  अनधिकृत

 निर्यात  ।

 पी०  पी०  ई०  की  गलत

 पी०  पी०  ई०  का  अनधिकृत
 अंतरण  ।

 बेंक  सार्टिफिकिट  और  निर्यात
 दस्तावेजों  में  जालसाजी  करके
 सी०  सी०  एस०  दावा  किया  ।

 पी०  पी०  ई०  का  अनधिकृत
 अन्तरण  ।

 बैंक  सारटिफिकेट  के  खो  जाने  के

 बारे  में  बंक  को  गलत  घोषणा

 करना  ।

 लदान  दस्तावेजों  की  जालसाजी

 लदान  दस्तावेजों  में  हेर-फेर  ।

 इटली  को  ऐसी  अनधिकृत  मात्रा
 का  निर्यात  जिसके  लिए  ए०  ई०
 पी०  सी०  द्वारा  कोई  निर्यात
 साटिफिकेट  जारी  नहीं  किया

 गया  था  ।

 निर्यात  सार्टीफिकेट  में  जालसाजी
 के  जरिए  1981  के  दौरान
 कनाडा  को  कैट०  3  के  अधीन

 अनधिकृत  निर्यात  ।

 निर्यात  के  नकली/जालीं  प्रमाण

 प्रस्तुत  किए  ।
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 लिखित
 उत्तर  20  1985

 निर्धन  लोगों को  सस्ते  ऊनी  कम्बल  उपलब्ध

 4999.  श्री  आर०एम०  भोये  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सर्दी  के  वतं  मान  मौसम  में  नि्धंन  लोगों  को  ऊन  या  पटसन॑ के  बने

 सस्ते  कम्बल  उपलब्ध  कराये  हैं  ;

 यदि  तो  उनके  मूल्य  क्‍या  हैं

 सरकार  द्वारा  उक्त  सस्ते  ऊनी  कम्बल  सुपर  बाजारों  और  खादी  ग्रामोद्योग  आदि  में

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  कया  प्रयास  किए  जा  रहे  ?

 वस्त्र  संत्रालय  में  राज्य  मत्री  खुर्शोद  आलम  :  निर्धन  लौगों  पर  सस्ते  ऊनी

 कम्बल  उपलब्ध  कराने  के  उद्ं  श्य  से  स्वदेशी  ऊन  बनाये  गए  शाडी  कम्बलों  के  उत्पादन  शुल्क

 की  अदायगी  से  पूरी  छूट  द॑  दी  गई  अब  तक  पटसन  के  कम्बल  वाणिज्यक  प्रयोग  में  नहीं

 जाये  हैं  ।

 ऊनी  वस्त्रों  जी  कीमतों  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं

 खादी  यथा  ग्रामोद्योग  क्षेत्र  द्वारा  विनिमित  ऊनी  कम्बल  खादी  ग्रामोद्योग

 भवनों  यथा  गांधी  आश्रमों  आदि  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के
 बिक्री  केन्द्रों  के  माध्यम  से  बेचे

 जाते  हैं  ।  वर्ष  1985-86  के  लिए  90  दिनों  की  अवधि  हेतु  10  प्रतिशत  फी  रिवेट  की  अनुमति
 दी  गई  है  ।  सुपर  बाजार  द्वारा  भी  सस्ते  ऊनी  कम्बलों  की  बिक्री  की  जाती

 अम्बई  तथा  दिललो  में  पकड़े  गये  हेरोइन  का  धंधा  करने  बाले  गिरोह  के  मामले

 5000.  झ्ली  आर०एसम०  भोये  :  क्‍या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्ष  के  दोरान  बम्बई  ओर  दिल्ली  में  हेरोइन  का  धंधा  करने  वाले  गिरोह

 के  कितने  मामले  पकड़  गए  ;

 इन  गिरोहों  में  लगे  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 विदेशियों  के  सहयोग  से  गैर-कानूनी  धंधा  चलाते  पाए  गए  गिरोहों  का  ब्यौरा  क्या

 है  ;  और

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कारवाई
 ई  की  गई  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान

 बम्बेई  और  दिल्ली  में  हेरोइन  की  जालसाजी  के  पकड़े  गए  मामलों की  संख्या  ओर  उसके  सिलसिले

 में  गिरफ्तार  किए
 गए

 व्यक्तियों
 की

 संख्या  निम्नोक्त  है  :--
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 शहर  1984  1985  *(30-11-85

 मामलों  की  गिरफ्तार किए  मामलों  की गिरफ्तार किए  गए

 संख्या  व्यक्तियों  की  सख्या  संख्या  व्यक्तियों  की  संख्या

 भारतीय  विदेशी  भारतीय  बिदेशी

 बम्बई  1s  3.  15...

 .
 27.  29  9

 दिल्ली  36  20  16  32  38  2

 :  1985  के  आंकड़े  अनन्तिम

 भोर  विदेशियों  के  साथ  सांठगांठ  करके  गर-कानूनी  धंधा  करते  पाए  मए

 गिरोहों  के  बारे  में  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इस  सूचना  को  एकत्र  करने  में  जो समय  तथा

 श्रम  वह  प्राप्त  परिणामों  के  सापेक्ष  नहीं  होगा  ।  हेरोईन  की  तस्करी  के  मामले में  गिरक्‍्तार

 किए  गए  गर-कानूनी  ढंग  से  धंधा  करने  वाले  सभी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  संगत  कानूनों  के  तहत

 कारंवाई  की  गई  और  मुकदमा  चलाया  गया  ।

 ]

 हरियाणा  में  गे  र-कानूनी  खनन  कार्य  बंद  किया

 5001.  श्री  ध्मपाल  सिह  मलिक  :  ॥
 शी  सुभाष  यादव  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  क्‍या  ह।रयाणा  में  अनेक  खानें  गैर-कानूनी  रूप  से  चलाई  जा  रही  हैं  ;

 यदि  तो  ये  खाने  किन-किन  स्थानों  में  काम  कर  रही  हैं  ;  और

 सरकार  का  इन  गैर-मानूनी  खानों  को  बन्द्‌  करने  हेतु  क्‍या  करने  का

 किचार  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  र/मदुलारी  :  से  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 टाटा  आयरन  एंड  स्टोल  कस्पनो  की  उत्पादकता  में  बृद्धि

 ..  5002.  डा०  जी०  जिजय  रामाराब  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  कि  कलकत्ता  से  प्रकाशित  19  1985  के  में

 प्रकाशित  समाचारों  के  अनुसार  टाटा  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  अपने  अनुसंधान  और  विकास

 कार्य  क्रम  के  माध्यम से  लमभन  30  प्रतिशत  उत्पादकता  बढ़ाने  में  सफल  हो  गयी  है  ;  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  अपने  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  इस  प्र  को  खरीदने
 का  विचार  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  और  टाटा  आयरन  एंड  स्टील
 कम्पनी  ने  सू  चित  किया  है  कि  वे  लौह-अयस्क  के  सज्जीकरण  और  अयस्क  के

 चरे  को  कोककर  कोयले  का  बेहतर  तरीके  से  शोधन  करके  और  सिन्‍्टर  के  अनुपात  में

 वृद्धि  करके  कच्चे  माल  की  सप्लाई  में  सुधार  करने  के  विभिन्‍न  उपायों  की  सहायता  से  अपनी

 धमन  भट्टियों  की  उत्पादकता  में  15  प्रतिशत  की  वद्धि  करने  के  प्रयास  कर  रहे  हैं  । उनका  कोयले

 की  स्टैम्प  चार्जिंग  लागू  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 ”
 द्वारा  किये  जा  रहे  उपाय  परिचालन  संबंधी  बेहतर  प्रक्रियाओं  के  रूप  में  हैं

 स्टील  अथा  रटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  अपनी  उत्पादिता  में  सुधार  लाने  के  लिए  इसी
 प्रकार

 के  उपाय  कर  रही  है  और  टिस्को  से  प्रौद्योगिकी  की  खरीद  करंने  की  आवश्यकता

 महसूंस  नहीं  करती

 गुजरात  में  सोमावर्तो  जिले  कच्छ  में  तस्करों  की  गतिथिधियां

 5003.  प्रो०  मधु  दण्डवर्ते  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गुजरात  के  सीमावर्ती  जिले  कच्छ  में  तस्कर  जासूस  सम्बन्धों  का

 पता  चला  है  ;  और

 इन  सीमावर्ती  जिलों  में  जासूसी  की  सांठ-गांठ  से  तस्करों  की  गतिविधियों  को  रोकने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विस  मंत्रांलय  में  राज्य  मंत्रो  जनारदन  और  सरकार  को  प्राप्त

 हुई  रिपोर्टों  से  यह  पता  चलता  है  कि  गुजरात  राज्य  का  कच्छ  क्षेत्र  तस्करी  की  गतिविधियों  के

 लिए  लगांतारਂ  सुगम्य  क्षेत्र  बना  हुआ  है  ।  वर्ष  1984  में  गुजरात  राज्य  के  कच्छ  जिला  में

 जासूसी  के  किसी  मामले  का  पता  नहीं  चला  वर्ष  1985  में  लखपत  सीमा

 से  एक  मामला  पकड़ा  गया  था  जिसमें  पाकिस्तान  का  एक  राष्ट्रिक  ओर  भारत  के  तीन  राष्ट्रिक

 जासूसी  की  गतिविधियों  में  लिप्त  पाये  गए  थे  ।

 उक्त  क्षेत्र  में  ऐसी  गतिविधियों  को  रोकने  क ेलिए  सीमा  पर  गश्त  और  निगरानी  के

 काम  को  तेज  कर  दिया  गया  तस्करी  की  गा  तविधियों  को  रोकने  के  लिए  उकत  क्षेत्र  में  तस्करी
 निवारण  अभियान  को  भी  तेज  कर  दिया  गया  है  ।  तस्करी  के  तौर-तरीकों  और  पकड़े  गए  माल

 लगातार  समीक्षा  भी  की  जाती  है  ताकि  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  सम्बन्धित
 कारियों  के  साथ  घनिष्ट  तालमेल  स्थापित  कर  समुचित  उपचारी  उपाय  किए  जा  सकें  ।

 जो  व्यक्ति  तस्करी  की  गतिविधियों  में  लिप्त  पाए  जाते  उनके  खिलाफ  विभागीय  रूप

 से  और  न्यायालयों  में  अभियोजन  के  जरिए  सख्त  कार्रवाई  की  जाती  अन्‍्तग्रस्त  माल  को
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 जब्त  किए  जाने  और  वेयक्तिक  अर्थदण्ड  लगाए  जाने  के  समुचित  मामलों  में

 के  तहत  निवारक  नजरबन्दी  की  कारंवाई  भी  की  जाती

 इंजनों  पर  उत्पादन  शुल्क  में  छूट  के  सम्बन्ध  में  मछूआरा  सहकारिता  से

 प्राप्त  अभ्यावेदन

 5004.  प्रो०  मधु  दष्डवते  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मछुआरों  द्वारा  प्रयोग  किये  जाने  वाले  150  अश्वशक्ति  के  नौ
 ६५4  -* ञ्रैः  न  5

 ।
 श्र  4)  न्न्  ण्प  9  4  3]  शव  बिकन्क  हा  ््ञ  4  कि  ay  ml,  कक

 हैं
 जय  a  तर  4j  शव ध्द्रा  3,  जा  ty ५ ।

 »ञ ६. ।  प्ध  है तर

 150  अश्वशक्ति  से  कम  शक्ति  वाले  इंजनों  पर  इस  प्रकार  की  कोई  छूट  नहीं  मिलती  है  ;

 क्या  जिला  मच्छीमार  मध्यवर्ती  सहकारी  संघ  मर्यादितਂ  ने  27

 1985  को  प्रधान  मंत्री  को  150  अश्वशक्ति  से  कम  के  इंजनों  पर  भी  छूट  देने  के  लिए
 बेदन  भेजा  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  गहरे  समुद्र  में
 मछली  पकड़ने

 के  लिए  निर्मित  मछली-जलयान  में  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  रिफाइंड  डीजल  तेल  पर  जो  :
 अविनिर्दिष्ट  हो  ऐसे  डीजल  तेल  पर  उदग्रहणीन  उत्पादन  शुल्क  के  50  प्रतिशत  से  इस  छूट
 प्राप्त  है  ।  जिस  मछली  जलयान  से  मछली  पकड़ने  का  काम  क्या  जाता

 13.7  मीटर  से  कम  नहीं  हो और  उसकी  अश्वशक्ति  150  से  कम  नहीं  हो  ।

 डीजल  तेल  पर  उत्पादन  शुल्क  के  में  अन्य  50  प्रतिशत  की  राहत  में  से  अतिरिक्त  राहत
 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  जलयानों  के  ऐसे  मामलों  में  उपलब्ध  है  जहां  पर  श्रिम्प

 के  निर्यात  के  बारे  में  आवश्यक  सबूत  को  एक  निर्धारित  समयावधि  में  प्रः  तुत  कर

 दिया  जाए  ।

 हां  ।

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों  में  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  डीजल  तेल

 पर  वतंमान  में  उत्पादन  शुल्क  १र  उपलब्ध  छूट  को  मछली  पकड़ने  वाली  अपेक्षाकृत  छोटी  नावों

 के  लागू  किए  जाने  के  प्रश्न  पर  सरकार  द्वारा  पूव॑  में  जांच  की  गयी  थी  किन्तु  इसे  मुमकिन
 नहीं  पाया  गया  ।  उक्त  अनुरोध  पर  फिर  से  जांच  किए  जाने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 इसके  बारे  में  शीघ्र  ही  फैसला  किया

 कम्पनियों  को  परिवर्ततीय  अधिमान  शेपर  जारी  करने  की  अनुमति  देने  का  प्रस्ताव

 5005.  श्रीमतो  किशोरी  क्‍या  बिक्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जनता  से  अधिक  पूंजी  नवेश  आकर्षित  करने  के  लिए

 कम्पनियों  को  संचयी  परिवतंनीय  अधिमान  शेयर  जारी  करने  की  अनुमति  देने  का  है  ;
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 यदि  तो  सरकार  के  विचार  में  इस  योजना  के  कया  लाभ  हैं  ;  और

 क्‍या  इसका  साम्य  जोखिम  रिस्कਂ  पूंजी  के  प्रसार  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  परिवतंनीय  संचयी  तरजी  ही

 शेयरों  को  जारी  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  मार्ग  दर्शी  सरकार  द्वारा  19  1985

 को  जारी  किए  गए  थे  और  उन्हें  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  था  ।

 निवेश  करने  वाली  जनता  वित्तीय  माध्यमों  के  सचयी  परिवतंनीय

 तरजीही  शेयरों  से  निम्नलिखित  फायदे  हासिल  होते  हैं  :--

 (1)  निवेशकर्ताओं  को  ऑबटन  की  तारीख  से  10  प्रतिशत  का  स्थित  लाभांस  प्राप्त  होना
 निश्चित  हो  जाता  है  ;

 (2)  संचयी  परिवर्तंतीय  तरजीही  शेयरों  के  समूचे  निगंम  को  3  वर्ष  की  समाप्ति  के  बाद

 5  वर्ष  की  समाप्ति  की  बीच  की  अवधि  में  सामान्‍य  शेथरों  में  परिवर्तित  किया  जा

 सकता  है  ;

 (3)  तरजीही  शेयरों  को  सामान्य  शेयरों  में  परिवर्तित  किए  जाने  परिवत्तन  की

 तारीख  तक  तरजीही  शेयरों  पर  लाभांश  की  बकाया  यदि  कुछ  प्राप्त

 करने  का  हक॑  ऐसे  परिवरंन  के  पश्चात्‌  सामान्य  शेयर  धारक  को  पहुंचेमा  ।  जब  भी

 कम्पनी  को  लाभ  होगा  और  वह  लाभांश  घोषित  करने  योग्य  तभी  सामान्य
 शेयरधारक  लाभांस  की  बकाया  राशि  को  प्राप्त  करने  का  हकदार  हो  जाएगा  ;

 (4)  तरजीही  शेयरों  पर  उसी  तरह  से  मताधिकार  प्राप्त  होंगा  जैसे  कम्पनी

 1956  के  अन्गगंत  तरजीही  शेयरों  पर  प्रांप्त  होता  है  ;  और

 (5)  सामान्य  शेयरों  के  रूप  में  प्रस्तावित  परिवंन  जाने  तरजीही  शेयरों  के

 मूल्य  में  भी  कम्पनी  के  सामान्य  शेयरों  के  पूंजीगत  मूल्य  की  अभिवृद्धि  होने  यदि

 कुछ  वृद्धि  होगी  ।
 ॥॒

 जी  नहीं  ।

 पट्टा  कम्पनियों  द्वाराइ  क्विटिं  प्‌  जो  एकश्रित  करना

 5006.  श्रीमतो  किशोरी  सिन्हा  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आजकल  बहुत  ही  पट्टा  कम्पनीयां  इकिविटी  पूंजी  तथा  जनता  से  धन  एकत्रित

 कर  रही  हैं  ;

 यदि  तो  क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  उन्हें  ऐसा  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  ;

 क्‍या  य८  थन  एफत्रित  कश्न  के  संबंध  में  ये  पढूटा  कम्पनियां  गैं  र-ब  किंग  कम्पनियों  पर

 लागू  विनियमों  के  अन्तगगंत  आ  जाएंगी  ;  और

 यदि  तो  तत्स  न्बन्धी  ब्यौरां  क्‍या  है  ?
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 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  सम।|चार  पत्रों  की  रिपोर्टों  के  अनुसार
 अनेक  उपस्कर  लीजिग  कम्पनियां  इक्विटी  शेयर  जारी  कर  रही  हैं  तथा  वे  जनता  से  जमा  के  रूप
 में  रकमें  वसूल  कर  रही

 इसके  लिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  की  पूर्वानुमति  की  आवश्यकता  नहीं

 गैर-बैंकिम  वित्तीय  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  रिजव॑  बैंक  द्वारा  जारी  गए  निदेशों
 की  व्यवस्थाओं  को  ]  1984  से  उपस्कर  लीजिंग  कम्पनियों  पर  भी  लागू  कर  विया

 उपस्कर  लीजिग  जिनका  कारोबार  उपस्कर  लीज॑  करना  अथवा  ऐसे  ही

 कार्यकलापों  के  लिए  वित्तपोषण  करना  कम  से  छः  माह  की  अबधि  के  लिए  ओर

 अधिकतम  छत्तीस  माह  के  लिए  जमा  प्राप्त  कर  सकती  थे  कम्पनियां  जमा  रकम  पर

 अधिकतम  15  प्रतिशत  प्रतिबं  की  दर  तक  ब्याज  का  भुगतान  कर  सकती  एक
 उपस्कर  लीजिंग  कम्पनी  जमा  के  रूप  में  इतनी  रकम  स्वीकार  कर  सकती  है  जिसकी

 कुल  राशि  ऋण  पत्रों  और  बैंकों  तथा  संस्थाओं  से  लिए  गए  उधारों  की  राशि  सहित
 उसके  अपने  स्वामित्व  के  निबल  धन  से  दस  गुणा  से  अधिक  नहीं  हो  ।  कम्पनियों  को

 तम  नकद  परिसम्पत्तियां  बनाए  रखना  जरूरी  होता  है  कि  किसी  भी  तारीख  को  शेष  जमा

 रकमों  के  दस  प्रतिशत  भाग  से  कम  न  हो  जैसा  कि  किराया  खरीद  या  आवासन  घित्तपोषण

 कम्पनियों  के  मामले  में  आवश्यक  है  ।

 अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  सरकारो  ओर  गेर-सरकारो  क्षत्रों  में  किए  गए
 निवेश  के  परिणाम

 5007.  श्री  चित्त  महाता  :  क्या  बिज्ल  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  देश  में  सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  अंभी  तक

 कितना  निवेश  दिया  गया  और

 उसके  परिणाम  क्या  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  और  भारतीय  रिजर्व

 से  प्राप्त  जानकारी  के  आधार  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  देश  के  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी

 क्षेत्रों  में  अबः  तक  किए  गए  पूंजी  निवेश  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 रुपए )

 प्रत्यक्ष  निवेश

 अनुमोदित )
 51.94

 9.3
 3

 (2)  पोर्टफोलियो  निवेश

 (शेयरों/ऋणपत्रों  की  वास्तविक
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 गुजरात  फार्मूले  के  आधार  पर  मोरी  नगर  में  कपड़ा  मिलों  को  रियायतें

 5008.  श्री  थम्पन  थामस  :  क्‍या  बस्जत्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मोदी  नगर  में  कपड़ा  मिलों  में  पुनः  काययं  चालू  हो  गया  है  ;

 गत  ऐसे  तीन  वर्षों  के दौरान  उनके  बन्द  रहने  से  कितनी  उत्पादन  और  सरकारी

 राजस्व  का  घाटा  हुआ  ;

 क्‍या  संरकार  का  विचार  उन्हें  गुजरात  फाम ूले  के  आवार  पर  रियायत  देने  का

 है  ;  और

 क्‍या  इस  बारे  में  सरकार  के  विचाराधीन  कुछ  अन्य  प्रस्ताव  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  ध्रालम  :  वस्त्र  आयुक्त  से  प्राप्त  रिपोर्टो

 के  आधार  पर  मोदीनगर  में  तीन  वस्त्र  मिलें  माडनं  स्पनसं  लि०  विशाल  सिन्टैकस  लि०

 तथा  मोदी  टैक्सटाइल  लि०  बन्द  पड़ी  हैं  ।

 इन  एककों  के  बंद  होने  के  कारण  उत्पादन  में  कुल  अनुमानित  हानि  लगभग  11500

 कि०ग्रा०  याने  तथा  7900  मीटर  कपड़े  की  इन  एककों  के  बन्द  होने  से  राजस्व  की  हानि
 का  अनमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 और  इन  एककों  को  पुनर्ज़ीवित  करने  के  लिए  पुनस्थाप  ने  पैकेज  तैयार  किय

 गया  है  ।

 इस्पात  नगरों  को  सुन्दरता  बढ़ाने  ओर  उसका  ह्तर  बढ़ाने  के  लिए  योजना

 5009.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस्पात  नगरों  का  स्तर  ऊंचा  करने  तथा  सुन्दरता  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  की

 कोई  योजना  है
 ;

 यदि  तो  उपयुक्त  कार्यक्रम  के  लिए  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ;

 क्‍या  उपयुक्त  का  क्रम  के  अन्तगंत  इस्पात  नगर  राउरकेला  का  स्तर  ऊंचा  करने

 तथा  सुन्दरता  बढ़ाने  का  कोई  विचार  है  ;

 यदि  तो  क्या  योजना  तैयार  की  गई  है  तथा  इसके  लिए  कितनी  धनराशि

 टित  की  गई  है  ;  और

 न्धा  ब्यारा  क्‍या  है

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  ओर  विकास  और  रख-रखाव

 के  वाधिक  कायंक्रमों  के  इस्पात  नगरो  को  सुन्दर  बनाना  और  उनका  रख-रखाव  करना
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 एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  धन-राशि  की

 व्यवस्था  की  जाती

 और  राउरकेला  इस्पात  नगर  का  स्तर  ऊंचा  करने  तथा  उसको  और  सुन्दर
 छताने  का  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  इस  नगर  को  सुन्दर  बनाने  के  लिए  कई  कदम  उठाए
 जा  चुके  हैं  ।  नगर  को  सुन्दर  बनाने  तथा  उसके  रख-रखाव  सम्बन्धी  कार्य  बजट  के  कुल  प्रावधान

 के  अन्तगंत  किये  जाते  रहेंगे  ।

 उड़ोसा  में  यूनाइटेड  बेंक  आफ  इण्डिया  के  विभिन्‍न  शाखाओं  में  ऋण  के
 अनिर्भोत  आवेदन  पत्र

 5010.  श्री  राधा  कान्‍त  डिगाल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  ने  ऋणों  के  आवेदन  पत्रों  को  कम  समय  में  निपटाने

 के  लिए  नये  मानदण्ड  निर्धारित  किए  हैं  ;

 यदि  तो  यूनाइटेट  बैंक  आफ  इंडिया  ने  इस  बारे  में  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए
 और

 हु

 उड़ीसा  में  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  की  विभिन्‍न  शाखाओं  में  30  1985

 तक  ऋऋणों  कें  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  अनिर्णीत  पड़  थे  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  यूनाइटेड  बेंक  आफ

 इंडिया  ने  सूचित  किया  है  कि  ऋण  आवेदन-पत्रों  को-निपटाने  के  लिए  कोई  मानदण्ड  निर्धारित

 नहीं  किए  गए  हैं  ।  बंक  ऋण  आवेदन  पत्रों  के  निपटाान  पर  नियमित  रूप  से  नजर  रखता

 है  ताकि  भारतीय  रिजवं  बैक  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  आवेदन  पत्रों  का  निपटान

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 दिनांक  30  1985  को  उड़ीसा  में  बैंक  की  विभिन्‍न  शाखाओं  में  लम्बित  ऋण

 आवेदन  पत्रों  की  कुल  संख्या  1340  थी  जिनमें  से  412  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 50  स्वरोजगार  योजना  446  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  अन्य  योजनाओं

 24  लषु  उद्योगों  330  कृषि  76  अन्य  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  अग्रिमों  से  और  32

 परम्परागित  ऋण  मामलों  से  संबंधित  हैं  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  हारा  तकनीकी  विकास  निधि  योजनाओं  के

 अन्तरगंत  सहायता

 5011.  श्री  प्रिय  रंजन  बास  मुन्शी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  तकनीकी  विकास

 निधि  योजनाओं  के  अन्तर्गत  स्वीकृत  अनुमोदित  कुछ  मामलों  में  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक

 से  सहायता  प्राप्त  नहीं  हुई  है
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 यदि  तो  कारणों  सहित  तत्संबधी  ब्यौस  क्या  है  ;

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  को

 तकुमीकी  बिकास  लिधि  योजनाओं  के  अन्तगंत  सहायता  के  लिए  किसने  अवेदनब्प्राप्त  हुए  थे  तथा

 कितते  माबलों  में  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैक  द्वारा  वास्तव  में  सहायता  उपलष्ध  करवाई

 गई

 उप्ररोक्‍क्त  भाग  के  सम्बन्ध  में  कितनी  राशि  दी  गई  ;  और

 उपशोक्‍कत  भाग  और  के  सम्बन्ध  में  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 दिख  पंज्ञालस  में  राज्य  मंत्री  जतादंत  :  से  भारतीय  ओद्योगिक
 विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  आयोजना  की  अवधि
 के  दौराम  उसे  तकनीकी  विकास  निधि  योजना  के  अन्तगंत  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  409
 आवेद्षत  प्राप्त  हुए  थे  ।  बेंक  ने  400  आवेदन  पत्रों  के  अन्तगंत  कुल  86.14  करोड़  रुपए  की

 खहम्पता  मंजूर  जिसका  राज्य-बार  ब्यौरा  संलग्ब  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 सम्बन्धित  एककों  से  निश्चित  समय  सीमा  के  अन्दर-अन्दर  आवश्यक  सूचना  के  न  मिलने

 अ्लेर/धा  एक़कों  के  पिछले  असंतोषजनक  का्य-निष्कदन  के  कारण  बैंक  द्वारा  9  मामलों  में  सहायता

 किए  जाने  पर  विद्यार  जहीं  किया  जा  सका  |
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 कृषि  के  लिए  बेंक  ऋण  की  वसू  ली  दर  में  गिरावट

 5012.
 भी  प्रतापराव  क्यरे०  भोसले  :  क्य  बिस  मंत्री  यह  बतसने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कृष  के  लिए  बैंक  ऋण  की  वसूली  दर  में  गिरावट  आ  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 अधिक  वसूली  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  और  प्रत्यक्ष  कृषि  ऋणों
 के  मामले  में  सहकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  गत  तीन  वर्षों  में  वपुनरी  सम्बन्धी  स्थिति  इस  प्रकार

 है  :--

 वर्ष  मांग  की  तुलना  में  प्रतिशत  वसूली

 जून  1982  52.2

 रा

 जून  1983  53.2

 जून  1984  51.6

 वसूली  खराब  होने  के  मुख्य  कारण  हैं  ;  ऋण  चुकाने  में  जानबूझ  कर  सूखा  और
 अन्य  प्राकृतिक  आधारभूत  सुविधाओं  की  योजनाओं  का  उचित  रूप  से  तैयार  और

 मूल्यांकन  न  किया  अपर्याप्त  अपर्याप्त  अनबर्ती

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  वसूली  सम्बन्धी  स्थिति  पर  बराबर  नजरें  रखी  जाती

 जिन  बेंकों  की  वसूली  सम्बन्धी  स्थिति  खराब  उन्हें  अपनी  बकाया  रकमों  की  वसूली  के  लिए
 अपने  तंत्र  को  तेज  करने  के  लिए  कहा  गया  बैंकों  से  मूल्यांकन  के  अपने  तरीकों  में  और  सुधार
 लाने  तथा  अतिदेय  रकमों  के  मामलों  की  संख्या  को  कम  करने  के  लिए  ऋणों  पर  अनुवर्ती  कारंवाई

 करने  के  अपने  प्रयत्नों  को  जारी  रखने  के  लिए  भी  कहा  भारतीय  रिजव॑  बेक  ने  इस  सम्बन्ध

 में  हिदायतें  जारी  कर  दी  हैं  ।

 लिस्पे  सिस्तरए  कपड़ों  के  सिर्यात  सें  जोति-खम्बन्धी  जारी  परिवर्तन  के  लिए  सुशाव

 5013.  श्री  प्रतापराव  बी०  भोसले  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Qs)  क्‍या  कपड़ा  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  सिले-सिलाए  कपड़ों  के  निर्यात  संबंधी  नीति  में

 भारी  परिवतंन  करने  के  सुझाव  दिए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 मामले  में  क्या  कार्य  वाह्ी  की  गई  है  ?
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 वस्त्र  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खु्शोंद  आलम  :  से  अपैरल  निर्यात

 संबधंन  परिषद  ने  1986  के  लिए  परिघधानों  और  निटवियर  के  लिए  निर्यात  हकदारी  वितरण

 नीति  के  संबंध  में  कुछ  सिफा  रिशें  की  सरकार  ने  अपैरल  निर्यात  संवर्धन  परिवंद  की  सिफारिशों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  1986  के  लिए  निर्यात  हकदारी  वितरण  नीति  की  घोषणा  कर  दी

 नीति  की  घोषणा के  प्रश्चात्‌  अप  रल  निर्यात  संवर्धन  परिषद  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  कुछ

 परिवर्तन  किए  गए  हैं  जैसे  एक  बार  हलफनामा  स्वीकार  करना  तथा  ऋण  पत्र  में  आर्डर  नम्बर

 की  शर्तं  समाप्त

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  ऋण  शिविर  आयोजित  करना

 5014.  श्री  एस०  एम०  भटटम  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ह  हर
 [  प्ट्रीयकृत  बकों  द्वारा  प्रतिमाह  ऋण  मेले  ऋण  शिविर  आयोजित  करने  का

 निर्णय  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्‍या  राज्य  सरकारों  और  संबंधित  संसदीय  क्षंत्रों  के

 प्रतिनिधियों  को  इन  मेलों  से  संबद्ध  किया  जाएगा  ;  और

 ञ

 क्‍या  सरकारी  बैंकों  के  लिए  गरीबी  हटाओ  कायंत्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 कोई  लक्ष्य  अथवा  मार्ग  निदेश  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रासय  में  राज्य  मन्त्री  जतादंत  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  रास्ट्रीयकृत  बैंकों  को  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  जैसे

 गरीबी  हटाओं  कायं  क्रम  के  हिताधिकारियों  से  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  को  14  दिन  के  अन्दर-अन्दर
 निपटाने  के  लिए  मार्ग  दर्शी  |सद्धान्त  जारी  किए  सातवीं  आयोजना  अवधि  के  दौरान  समन्वित
 ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  के  अन्तगंत  2  करोड़  परिवारों  को  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 अधोषित  आस्तियों  का  पकड़ा  जाना

 5015.  श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  ब्षित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दोषी  व्यक्तियों  की  अस्तियों  की  कुर्की  और  बिक्री  से  बकाया
 कर  की  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  है  ;

 जून  1985  तक  कितनी  बार  छापे  डाले  गए  और  कितना  माल  जब्त  किया  गया  ;
 और

 इन  छापों  के  दोरान  कितने  मूल्य  की  ओघषित  आस्तियां  पकड़ी  गई  हैं  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो
 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान मन्‍्त्रो  जनादंन

 चल  तथा  अचल
 संपत्तियों  की  बिक्री के  रूप  में  वसूल  की  गई  राशि के  सम्बन्ध में  सूचना
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 नियमानु सार  है  :--

 चल  संपति  को  कु्कों

 उत्तर
 486438  रु०  रु०  87765  रु०

 (2)  अचल  संपत्ति  को  क्ुर्फो

 1982-83  1983-84  1984-85xx ५
 रु०  769902  रु०  637305  रु०

 (3)  चल  ओर  अचल  संपत्तियों  की  बिक्री

 637305

 4248  रु०  244093  रु०  रु०

 हुएआंकड़  अनन्तिम  है
 ।

 और  से  तक  के  दौरान  ली  गई  तालाशियां
 3225

 से  30-6-85  तक  के  दौरान  पकड़ो  गई  परिसंपत्तियों  की  कौमत

 करोड़  रु०

 ] |
 खनिज  अन्वेषण  निगम  लिमिटेड  की  आपत्तियां

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 खनिज  अन्वेषण  निगम  लिमिटेड  की  देश  में  किस  तारीख  की  स्थापना  हुई  थी  ;

 इसकी  स्थापना  के  उद्देश्य  वया  थे  और  देश  में  विभिन्‍न  अन्वेषण  अभिकरण

 भूमिका  की  तुलना  में  इसे  कया  भूमिका  सौंपी  गई  है  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  खनिज  अन्वेषण  निगम  लिमिटेड  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  में

 सफल  रहा  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  राम  बुलारी  और  खनिज  गवेषण

 निगम  लि०  की  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  से खनिज  गवेषण  कार्यों  ओर  उससे  संबंधित

 उपकरणों  एल  कामिकों  की  स्थानांतरित  गवेषण  को  कम्पनी

 के  अन्तगंत  की  गई  थी  ।  कम्पनी  के  गठन  का  मूल  उद्देश्य  था-खनिज  गवेषण  को

 यक  आधार  देना  तथा  खनिज  निक्षपों  की  आरम्भिक  खोज  और  परतर्ती  विदोहन  के  बीच  अन्तराल

 को  कम  करना  ।  भारतीय  भूर्वज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  खनिजों  निक्षपों  के  प्रारंभिक  निर्धारण  तथा

 तथा



 लिखित  उत्तर  20  1985
 बनाम

 क्षेत्र  के  सविस  मानचित्रण  के  इस  बात  की  पुष्टि  करने  का  काम  खनिज  गवेषण  निगम  लि०

 का  हो  जाता  है  कि  खनिज  निक्षेप  अच्छी  किस्म  का  और  पर्याप्त  मात्रा  में  है  या  नहीं  और  सुलभ
 प्रौद्योगिकी  द्वारा  उसका  लाभकारी  ढंग  से  खनन  किया  जा  विभिन्‍न  राज्यों  के  खनन  तथा

 भूतत्व  विभाग  भी  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  खनिजों  का  गवेषणं  करते  हैं  ।

 और  खनिज  गवेषण  निगम  अपना  उद्देश्य  प्राप्त  करने  में  सफल  रहा
 उसकी  उपलब्धियों  के  कुछ  उदाहरण  हैं  :---

 विभिन्‍न  खनिजों  के  17,653  मि०  टन  मूल्यवान  निक्षपों  की  यथा  कोकिंग

 कोल  6493  मि०  नान-कोकिंग  कोल  6954  मि०  तांबा-सीसा  जस्ता  अयस्क  295  मि०

 लौह  अयस्क  1972  मि०  निकिल  अयस्क  65  मि०  चूनापत्थर  128  मि०

 डोलोमाइट  53.76  मि०  फ्लोस्पार  0.77  मि०  ग्रेफाइट  1.32  मि०  बालू  62.78
 मि०  स्त्रणं  1.47  मि०  टन  तथा  बाक्साइट  1626  मि०  टन  ।

 कम्पनी  के  कायं  से  देश  के  विभिन्न  भागों  में  असंख्य  खानों  की  स्थापना  हुई  है  ।

 कम्पनी  की  गवेषण  रिपोर्टों  क ेआधार  पर  नाल्‍को  तथा  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  सहित  कई  संगठनों

 द्वारा  महत्वपूर्ण  प्‌  जी  निवेश  निर्णय  यिए  गए  हैं  ।

 इस  समय  कम्पनी  40  से  भी  अधिक  परियोजनाओं  में  गवेषण  कार्य  कर  रही  है  ।

 निगम  राष्ट्रीय  महत्व  के  लक्ष्य  को  ध्यान  में  रखकर  प्रोन्‍नत  गवेषण  कार्य  हाथ  में  लेती

 पंचवर्षीय  योजना  में  निगम  को  23.25  लाख  मी०  ड्रिलिंग  तथा  1.35  लाख  मीटर  खोजी  खनन

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ः
 सातवों  पंजवर्षोय  योजना  में  एल्पूसिनियम  संयंत्रों  की  स्थापना

 श्री  चितामरणि  लेना
 :  क्‍या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  एलूमिनियम  का  उत्पादन  उसकी  आवश्यकता  की  तुलना  में  बहुत  कम  है  ;

 यदि  तो  कितना  कम  है  ;  और

 मांणू  पूरी  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ,  खान  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  राम  दुलारी  ओर  एल्यू  मिनियम
 के  देशी  उत्पादन  और  मांग  में  मामूली  अंतर  आयात  द्वारा  पूरा  किया  जाता  जो  इस  प्रकार

 हैं  ;
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 देशी  उत्पादन  एम०  एम०  टी०  सी०  द्वारा  आयात

 _

 1984-85.  .  276,492  56,094...

 1985-86  173,737  23,759

 नन्‍न्‍न्‍नन-ाााय  लिया  +  -++  ++  नमक  कक  नव  पक  वध  िी  हि श  अरमान  कक  $$$ न

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  नेशनल  एल्यूमिनियम  कं०  लि०

 जिसकी  एल्यूमिनियम  की  क्षमता  218,000  टन  वा्िक  उत्पादन  शुरु  कर  देगी  और

 भारत  एल्यूमिनियम  कपनी  का  ग्रहीत  बिजली  भी  बन  कर  तैयार  हो  जाएगी  ताकि

 बिजली  के  लिए  राज्य  बिजली  बोडं  पर  निर्भर  न  रहना  पड़े  ।

 स्टेपल  फाइबर  पर  शुल्क  कम  करने  के  कारण  विद्युत  यालित  करधघा  में  रुग्णता

 5018.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  स्टेपल  फाइबर  पर  शुल्क  कम  करके  और  फिलामेंट

 यान॑  पर  शुल्क  कम  न  करके  मिल  क्षेत्र  को  रुग्णता  विष्तु  चालत  करा  क्षेत्र  में  अन्तरिम  करने

 में  सहायता  की  है  ;

 यदि  तो  विद्युत  चालत  करा  क्षेत्र  का  किसी  प्रकार  से  रुणण  किए  बिना  मिल

 की  रुण्णता  दूर  करने  का  सरकार  का  क्‍या  प्रस्ताव  और

 इस  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  खुशोंद  आलम  जी  नहीं  ।  पोलियस्टर

 फिलामेंट  यान॑  के  प्रयोक्ताओं  ने  पोलियस्टर  फिलामेंट  यान॑  की  ऊची  कीमतों  के  कारण  कुछ

 समय  तक  इसे  नहीं  उठाया  ।  इस  प्रकार  लगभग  1  1985  को  फिलामेंट  यान॑  के

 विनिर्माता  इसकी  कीमत  तीव्र  कमी  करने  के  लिए  वाध्य  हो  गए  ।  ऐसी  भाशा  है  कि  कीमत  में

 में  इस  कमी  के  हो  जाने  से  स्थिति  शीघ्र  ही  सामान्य  हो  जाएगी  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ;

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  जांच

 5019.  भोमती  गीता  मुखर्जो  क्या  संसदीय  कार्य  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 €.)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  जिन  अधिकारियों  को  आरोप  पत्र
 -

 दिए  गए  हैं  उनके  विरुद्ध  कार्रवाई  आरम्भ  करने  में  अनावश्यक  विलम्ब  के  संबंधित

 कारी  या  तो  दोष  मुक्त  कर  दिए  गए  हैं  या  उन्हें  कम  दण्ड  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;
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 क्‍या  विलम्ब  भ्रष्टाचार  को  सबूत  के  समय  के  साथ-साथ  स्वतः  समाप्त  करने  के  लिए
 किया

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  मामलों  में  छोटी-मोटी  सजा  दी  गई  है  जबकि  सतकंता

 विभाग  द्वारा  बड़े  दण्डों  की  सिफारिश  की  गई  थी  ;  और

 यदि  तो
 इस  प्रकार  के  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उसके  क्या  कारण

 संसदोय  कार्म  और  पर्यटन  मन्त्री  एच०  के०  एल  भगत  )।  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 और  भारत  पर्पटन  विकास  निगम  का  सतंकता  प्रभाव  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कि  उन्हें  भेजे  गए  मामलों  में  कोई  अनुशासनात्मक  कारंबाई  शुरू  करने  की  आवश्यकता  है  या
 प्रारम्भिक  जांच  पड़ताल  करना  ऐसी  प्रारम्भिक  जांच-पडताल  के  आधार  सतंकता

 प्रभाग  सक्षम  अनुशासन  प्रा  धिकरण  को  यह  सुझाव  देता  है  मुख्य  शासित  या

 गौण  शासित  देने  के  लिए  कारंवाई  शुरु  की  जानी  सक्ष्म  अनुशासन
 प्राधिकरण  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसार  संबंधित  कमंचारियों  को  उनके  विरुद्ध  मुख्य  या  गौण

 शास्ति  देने  के  लिए  कारंवाई  प्रस्तावित  करते  हुएं  आरोप-पत्र  जारी  किया  जाता  है  ।

 आरोप-पत्र  के  उत्तर  में  संबंधित  कर्मारियों  से  प्राप्त  स्पष्टीकरण  पर  विचार  करने  के  बाद  अथवा

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  अनुशासन  और  अपील  नियम  1978  में  निर्धारित  प्रक्रिय

 के  अनुसार  नियमित  नियमित  विभागीय  जांच  करने  के  लिए  नियक्त  जांच  अधिकारी  के  निष्कर्षों

 के  आधार  पर  सक्ष्म  अनुशासन  प्राधिकरण  शास्ति  लगाता  है  ।

 दाजिलिग  में  होटलों  में  ससतो  दरों  पर  स्थान  उपलब्ध  कराना

 5020.  श्री  बी०  एस०  क्रृष्ण  अस्यर  :  वया  संसदोय  कार्य  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्यम  वर्ण  के  स्वदेशी  पयंटकों  को  दाजिलिग  में  होटलों  में  सस्ती  दरों  पर  स्थान

 मिलने  में  कठिनाई  होती

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भारतीय  परयंटन  विकास  निगम  के  माध्यम  से

 दाजिलिंग  में  सस्ते  दर  वाले  होटलों  का  निर्माण  करने  का  है  ;

 दा्जिलिंग  में  इस  समय  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  कितने  होटल

 और

 उनका  शुल्क  कितना  है  और  क्या  वह  मध्यम  वर्ग  के  स्वदेशी  पर्यटकों  के  साधनों  के

 भीतर  है  ?
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 न्‍  साथ  पक

 संसदौय  कार्य  और  पर्यटन  भरत्रो  एंच०  के०  एल०  :  दाजिलिंग  में  बजट

 पर्यटकों  क ेलिए  आवास  की  कमी  के  बारे  में  पयंटन  विभाग  को  कोई  शिकायत  नहीं  मिली

 वहां  पर्यटक  गृहों  सहित  लगभग  40  संस्थापनाएं  हैं  जो  बजट  पयंटकों  की  जरूरतों  को  पूरा  करती
 दाजिलिंग  में  मध्यम  वर्गीय  आवास  मिलने  में  यदि  कोई  कठिनाई  है  तो  वह  सीजनल

 है  ।

 नहीं  ।

 शून्य  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 भ्  काफी
 Vite.  ५  ५७  =  *

 कर्नाटक  में  काफी  संसाधन  फर्मों  द्वारा  शोषण

 5021.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कर्ताटक  में  काफी  संसाधन  फर्म  काफी  बोर्ड  को  अपने  इशारे  पर
 '
 ला  रही

 हैं  ;  और

 यदि  तो  संसाधकों  का  शोंषंण  समाप्त  करने  और  प्रतिष्ठापित  क्षमता  की  कमी

 पूरी  करने  के  लिए  कया  कायंवाही  की  गई  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रॉलय  के  राज्य  मन्‍्त्री  खुशींद  आलम  :  और  यद्यपि  क्योरिंग

 के  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर  अस्थायी  समस्याएं  पैदा  हुई  जैसी  कि  किसी  अन्य  औद्योगिक

 कार्य  कलाप  के  संम्बन्ध  में  पैदा  होती  हैं  ;  काफी  बोर्ड  ने  मांग  की  पूरति  करने  के  लिए  क्योरिंग  की

 क्षमता  बढ़ाने  की  व्यवंस्था  करने  के  लिए  कायंवही  की  उन  क्योरिंग  फर्मों  के  खिलाफ

 वाही  की  गई  है  जिनके  बारे  में  ऐसा  पाया  गया  है  कि  उन्होंने  मानदण्डों  का  उल्लंघन  किया  है

 आधुनिकीकरण  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  सेवा  की  बेहतर  क्व।लिटी  सुनिश्चित  की

 जा  सके  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ह्वारा  संचालित  होटलों  में  घाटा

 5022.  भी  बो०  एस०  कृष्ण  अंम्यर  :  क्या  संसदोय  कार्य  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  सैहचॉलित  बहुत  से  होटलों  में  बहुत  कम

 लोगों  के  आने  और  रख-रंखाव  कौ  अधक  लागत  के  कारण  भारी  घाटा  हो  रहा  है  ;

 (a)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  अकबर  होटल  जैसे  कुछ  बड़े  होटलों  में  बहुत  कम

 लोगीां  के  आने  से  उन्हें  कैल्द्रीय  सरकारी  कार्योलेयों  में  बदल  दिया  गया  है  ;
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 क्या  सरकार  का  विचार  घाटे  से  चल  रहे  भारत  पयंटन  निगम  के  इन  होटलों
 को  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  पट॒टे  हर  देने  का  और

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  घाटे  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  गेर-सरकारी

 होटलों  में  लाभ  हो  रहा  है  ?

 संसदोय  कार्य  ओर  पर्यटन  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :  से  भारत

 टन  विकास  निगम  के  24  होटलों  में  से  ।2  होटलों  ने  1984-85  के  दौरान  उठाया

 जिसका  कारण  दिल्‍ली  में  3  नए  होटलों  का  जो  के  गेस्टेशन  पीरियड  में  हैं  और  जिन  पर

 भारी  ब्याज  व  हास  के  वित्तीय  भार  है  ;  खास-खास  शहरों  में  होटल  आवास  का  फालतू

 हो  तथा  कुछ  होटलों  के  पूर्णतया  संवधं  नात्मक  उद्देश्यों  क ेलिए  अवस्थित  होना  था  ।

 अकब  र  होटल  के  विदेश  मंत्रालय  द्वारा  प्रयोग  किए  जाने  के  संबंध  में  एक  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचा  राधीन  है  ।

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  पास  अपने  किसी  भी  होटल  को  प्राइवेट  सैक्टर  को  पटूटे
 पर  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पर्बतीय  स्टेशन  पर  तेनात  कर्मचारियों  को  प्रतिपूर्ति  भत्ता

 5023.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  ध्यान  दिया  है  पवं॑तीय  स्टेशनों  पर  तनात  केन्द्रीय  सरकार  के

 चारियों  में  इस  पर  असंतोष  है  कि  राज्य  सरकारी  सेवाओं  में  उनके  समकक्ष  अधिकारियों  की

 तुलना  में  उन्हें  बहुत  कम  प्रतिपूर्ति  भत्ता  दिया  जाता  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  कम  चारियों  को  राज्य  सरकारी

 कमं  चारियों  को  दिए  जा  रहे  भत्तों  के  बराबर  सभी  भत्त  देने  सम्बन्धी  उनकी  मांग  पर  विचार
 किया  है  और  कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  लिए  गए  निर्णय  का  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उनकी  शिकायत  दूर  करने  के
 लिए  क्या  अनुवर्ती  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ओर  उनकी  मांग  चौथे  वेतन  आयोग  को
 भेजी  जाएगी  और  यदि  पहले  ही  भेज  दी  गई  है  तो  उसे  किस  तारीख  को  भेजा  गया  है  ?

 विस  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंस  से  पव॑तीय

 _  स्थानों  पर  तैनात  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  प्रतिपूरक  भत्ता  जैसे  पब॑तीय  प्रतिपूरक
 और  शरबदकस्लीव  भत्त  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 चौथा  वेतन  आयोग  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  वेतन  और  भक्तों  और  अन्य  सेवा

 शर्तों  का  सम्पूर्ण  तंत्र  का  पहले  ही  अध्ययन  कर  रहा  इन  भक्तों  के  संशोधन  के  प्रश्न  पर  चौथे

 बेतन  आयोग  की  सिफारिशें  प्राप्त  होने  पर  उनको  दुरष्टि  में  रखकर  विचार  किया
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 कम-पन्‍-++  कर

 ऐसे  जिन्हें  कष्टअभद  और  दूरस्थ  समझा  जाता  पर  तैनात  केन्द्रीय  सरकार  के

 कर्म  चारियों  को  विशेष  प्रतिपूरक  भत्ता  भी  दिया  जाता  इनमें  पबंतीय  क्षेत्र
 भी  शामिल  हैं  ।  इस  भत्त  की  स्वीकृति  के  लिए  क्षंत्रों  के  वर्गीकरण  के  मामले  भारत  सरकार

 उन  दरों  को  नहीं  अपनाती  जिन  पर  राज्य  सरकारें  अपने  निजी  कमंचारियों  को  विशेष  प्रतिपूरक
 भता  देती  बल्कि  इस  भत्ते  की  ग्राह्मता  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  गए  केवल  क्षंत्रों

 के  वर्गीकरण  को  अपनाती  है  और  दरों  का  निर्धारण  राष्ट्रीय  स्तर  पर  उनके  प्रभाव  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  किया  जाता  यह  भत्ता  उत्तर  हिमाचल  जम्मू  और  कश्मीर  में

 विशेष  स्थानों  पर  ग्राह्मय  हाल  ही  में  स्थिति  की  समीक्षा  की  गई  थी  और  हिमाचल  प्रदेश  और

 उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  क्षंत्रों  के  सम्बन्ध  में  संशोधित  आदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।

 गुजरात  में  स्वरोजगार  के  अन्तर्गत  ऋण  प्राप्त  करने  के  संबंध  में  शिकायतें

 5024.  श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजोभाई  सावणि  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  और  बैंक  अधिकारियों  को  कुछ  बेईमान  लोगों  द्वारा  अनुचित  तरीके  से
 स्वरोजगार  योजनाओं  के  अंतगंत  ऋण  प्राप्त  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 हैं  ;

 यदि  तो  गुजरात  के  अमरेली  और  जूनागढ़  जिलों  में
 1  1984  से  30  1985  की  अवधि  के  दौरान  प्राप्त  शिकायतों  और  ऐसे  मामलों

 का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 4 उन  लोगों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्होंने  बैंकों  को धोखा  देकर  इस  तरह  के  ऋण  लिए
 और  छ्

 न्‍

 ऋणों  की  राशि  वापस  लेने  के  लिए  और  इन  लोगों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  से  बैंकों  को  व  मान
 आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  प्रश्न  में  पूछे  गए  ढंग  से  आंकड़  प्राप्त  नहीं  होते  एक
 ऐसी  योजना  जिसे  इतने  बड़े  पैमाने  पर  सारे  देश  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  ऋण  मंजूर
 करने  में  दरी  ऋण  मंजूर  न  किए  ऋणों  के  दोषपूर्ण  बित्रण  और  अपात्र  व्यक्तियों  द्वारा
 ऋण  प्राप्त  किए  जाने  की  कुछ  शिकायतें  हमंशा  हो  सकती  जब  कभी  खास-खास

 शिकायतें  सामने  आती  उचित  उपचरात्मक  कारंवाई  करने  के  उद्देश्य  से  उनकी  जांच  की  जाती

 है  ।
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 गुणरात  के  जिलों  में  स्व-रोजगार  के  अग्तर्गंत

 5025.  पटेल  रमाबेन  रामजी  भाई  मावलि  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृगा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  और  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बैंकों
 ने  इस  बीच  प्रक्रियाओं

 को  सरल  बना

 दिया  है  जिससे  शिक्षित  बेरोजगार  स्व-रोजगार  योजना  के  अंतगेत  बिना  अधिक  कठिनाई  के  बैंकों

 से  ऋण  और  अनुदान  प्राप्त  कर  सकें  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 गुजरात  के  जूनागढ़  और  जामनगर  जिलों  में

 1984  से  30  1985  के  दोरान  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  कितने  शिक्षित

 बेरोजगार  लोगों  को  बैंक  ऋण  दिए  गए  ;

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  लोगों  ने  ऋण  के  लिए  आवेदन  दिए  ओर  किमने  मामलों

 में  ऋण  के  आवेदन  अस्वीकार  किए  गए  थे  और  उनके  अस्वीकार  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  ;

 और

 प्रत्यक  बैंक  द्वारा  उक्त  जिलों  में  वर्ष  1986,  और  1987  के  दौरान  इस  प्रकार  ऋण

 देने  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंतन  :  ओर  संभवत  माननीय

 सदस्य  का  आशय  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  स्वरोजगार  से  है  वर्ष  1983  में

 आरभ्भ  की  गई  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  समय-समय  पर  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  युवकों
 को  ऋण  देने  की  प्रोक्रया  को  सरल  बनाने  के  लिए  उचित  मार्मदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  इनके

 अनुसार  बैंक  को  ऋण  के  लिए  मार्जिन  राशि  या  संम्पश्विंक  प्रतिभूतिना  तीसरे  पक्ष  की  गारंटी  के

 रूप  में  मालिक  के  अंशदान  की  मांग  नहीं  करनी  चाहिए  ।  बेंक  के  लिए  प्रतिभूति  बंक  द्वारा  दीं  गई

 वित्तीय  सहायता  से  निर्मित  परिसंपत्तियां  होंगी  ।  बैंकों  को  योजना  के  अन्तगंत  प्रयोजित  मामलों  के

 संबंध  में  शाखा  प्रगन्धकों  को  पर्याप्त  विवेकाधीन  अधिकार  देने  के  लिए  कहा  गया  है  ताकि  वे
 उच्च  अधिका  रियों  को  संदर्भ  किए  बिना  ऋण  मंजूर  कर  सकें  ।  प्राप्त  आवेदन-पत्रों  पर  कारंवाई

 करने  और  बेंकों  की  शाखाओं  को  उधित  की  सिफारिश  करने  के  लिए  प्रत्येक  जिले  से  एक

 कृतिक  बल  का  गठन  किया  गया  है  ।  शाखा  प्रबन्धक  द्वारा  ऋण  प्रस्ताव  को  उसकी  प्राप्ति  की

 तारीख  से  14  दिन  के  अन्दम-अन्दर  निपटाना  होता  है  ।

 और  बैंकों  की  आंकड़ां  सूचना  प्रणाली  से  प्रश्न  में  मांगे,गए  ढंग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं
 होती  ।  प्राप्त  सूचना  के  संबंधित  जिलों  के  बारे  में  वर्ष  1983-84  और  1984-
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 85  के  दौरान  मंजूर  किए  गए  आवेदनों  की  संख्या  के  आंकड़े  निम्नानुसार  हैं  :--

 जिले  का  नाम  1983-84  1984-85 5

 राजकोट  799  97.

 ः

 भावगनर  404  335

 अमरेली  150  184

 568  122

 जूनागढ़  328  149

 जामनगर  +एन०आर०  196

 जिले  की  वर्ष  198  :-84  से  संबंधित  सूचना  विकास  लधू  उद्योग
 के  कार्यालय  में  प्राप्त  नहीं  हुई  थी  ।

 (5)  इस  योजना  की  परिचालन  अवधि  केवल  वर्ष  1985-86  के  लिए  बढ़ाई  गयी  है  ।

 वर्ष  1986  और  1987  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  करने  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 भारत  एल्यूमिनियम  कोरवा  में  अनुसूचित  जातियों  ओर

 अनुसू खित  जन-जातियों  के  कोटे  की  परत  करना

 5926.  श्री  कवर  राम  :  क्‍या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बैताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 भारत  एल्यूमि।नियम  कोरबा  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  आरक्षित  कोटा  न  भरने  के  क्या  कारण  हैं

 आरक्षित  कोटे  को  भरने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारों  :  और  भारत
 मिनियम  कंपनी  लि०  की  कोरवा  यूनिट  सरकार  की  आरक्षण  नीति  के  समूह
 और  श्र  णियों  में  अनुसुचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  पर्माप्त  कर्मचारी  हैं  ।

 कंपनी  के  निर्माण  के  समूह  और  समूह  के  तकनीकी  और  म  हत्वपूर्ण  पदों
 इन  समुदायों  के  लोगों  योग्य  व्यक्त  न  मिलने  के  पर्याप्त  संख्या  में  नियुक्त

 करना  संभव  नहीं  हुआ  ।  कंपनी  ने  मेबंधक-प्रशिक्षओं  के  रूप  में  भर्ती  हेतु  एक  मात्र  इन्हीं  समुदायों
 के  उम्मीदवारों  से

 आवेदन  पत्र  आमंत्रित  करने  के  लिए  खुले  विज्ञापन  देना  पहले  ही  शुरु  कर  दिया

 कंपनी  द्वारा  पदोन्नति  में  आरक्षण  के  माध्यम  से  उच्च  ग्रेड  पदों  में  भी  इन  समुदायों  के

 निधित्व  को  बढ़ाने  के  लिए  भरसक  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 जयनआई कं  पे  2  कक  whe  आाक
 गगनचुम्बी  सवतों  के  निर्माता  अ(र  उनके  द्वारा

 फ्लेटों  के खरीदवार

 तर  गए

 कुंवर  राम  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कालेधन  का  पता  लगाने  के  लिए  गगनचुम्बी  भवनों  के  निर्माताओं  और  उनके

 द्वारा  बेचे  गए  फ्लटों  के  उरीददारों  अथवा  तथाकथित  सामूहिक  आकास  समितियों  के  वास्तविक

 अथवा  नकली  पदधारियों  अथवा  इन  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  आथिक  सहायता  देने  वाले

 करणों  की  मूल  परिसंपत्तियों  का  पता  लगाने  के  लिए  नमूना  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इसमें  उनकी  अवध  सम्पत्ति  का  पता  लगाने  में  सहायता  मिली

 और

 क्‍या  इन  तत्वों  द्वारा  कालाधन  एकत्र  करने  के  लिए  प्रयोग  किए  जा  रहे  तरीकों  के

 बारे  मेंकोई  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  ?
 ॥

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से  (7)  सरकार  ने  ऐसा  कोई

 अध्ययन  नहीं  किया  है  ।  फिर  जब  कभी  आयकर  विभाग  को  को  निश्चित  सूचना  मिलती  है  तो

 उपयुक्त  कायंवाही  की  जाती  है  ।

 |
 बिहार  के  गया  जिले  से  मूतियों  और  अन्य  पेंटिग्स  का  निर्यात

 5028.  श्री  कुंवर  रास  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  गया  जिले  के  पथ्थलकटी  ग्रामं  के  कारीगरों  द्वारा  निर्मित  पेंटिग्स

 मूर्तियों  और  पत्थर  की  बनी  अन्य  वस्तुओं  का  निर्यात  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  क्‍या  मंत्रालय  अशांक  के  समय  से  आ  रही  उक्त  प्रस्तर  कला  के  विकास

 के  लिए  उपाय  करेगा  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोद  आलम  :  जी  हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]
 राष्ट्रीयकृत  पटसन  मिलों  के  लिए  कच्णे  पटसन  की  आवश्यकता

 5029.  भी  अनिल  बसु  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  पटसन  निर्माता  संध  अथवा  गैर-सरकारी  पटसन  मिल

 मालिकों  को  कच्चे  पटसन  का  बफर  स्टाक  जमा  करने  पर  सहमत  कराया  है  ;

 170



 29  1907  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  कया  हैं

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 राष्ट्रीयकृत  पटसन  मिलों  को  कितने  पटसन  की  आवश्यकता  है  ;

 क्‍या  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  कुल  आवश्यकताएं  सप्लाई  की  जाती  हैं  ;

 यंदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  आलम  :  से  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 से  नेशनल  जूट  मँन्युफैक्च्स  कारपोरेशन  मिलों  की  कक्‍वे  पटसन  की  सस्पूर्ण
 जरूरतों  की  सप्लाई  जूट  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  द्वारा  की  जाती  बताया

 गया  है  कि  नेशनल  जूट  मैन्युफैक्चर्स  कार्पोरेशन  ने
 चालू  पटसन  मोसम  के

 दौरान  अपनी  सम्पूर्ण  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  कच्चे  पटसन  की  7.53  लाख  गांठों  की

 खरीद  के  लिए  जे०सी  ०आई०  को  माँग  भेजी  है  ।

 विवरण

 पटसन  और  आदेश  1961  की  धारा  के  अधीन  पट्सन  आयोग

 द्वारा  6-9-85  को  निजी  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रही  54  पटसन  मिलों  के  सबंध  में  एक  आदेश  जारी

 किया  जिसमें  इस  बात  का  आदेश  था  कि  क्रमशः  30-9-85  और  31-10-85  तक  6  सप्ताह  और

 10  सप्ताह  की  खपत  जरूरतों  के  बराबर  कच्चे  पटसन  के  स्टाकों  को  बनाया  दस  सप्ताह

 के  स्तर  तक  कच्चे  पटसंन  का  स्टाक  बनाने  के  लिए  समय  सीमा  31-10-1985  से  बढ़ाकर

 15-11-1996  कर  दी  गई  है  ।  6-9-1985  के  उनके  निदेश  का  अनुवालन  करते  हुए  जिन

 सन  मिलों  ने  31-10-1985  को  10  सप्ताह  के  स्तर  तक  का  स्टाक  बना  लिया  था  उन्हें  यहां  भा

 निदेश  दिया  गया  था  कि  ऐसे  स्टाकों  को  1985  के  दौरान  किसी  समय  इस  स्तर  से

 नीचे  न  जाने  दें  ।  29-11-85  के  अन्य  आदेश  द्वारा  पटसन  मिलों  को  यह  निर्देश  दिया  गया  था

 कि  31-12-85  तक  10  सप्ताह  के  स्टाक  से  कम  स्टाक  स्तर  न  रखा  उन  54  मिलों  में  से

 जिन्हें  पटसन  आयुक्त  द्वारा  निदेश  जारी  किया  गया  28  मिलों  ने  30-9-1985  तक  6  सप्ताह
 के  छपत  स्तर  और  उससे  अधिक  के  बराबर  स्टाकों  को  बनाकर  निदेश  का  अनुपालन  किया  ।

 31-10-85  को  स्थिति  के  अनुसार  34  मिलों  ने  10  सप्ताह  और  अधिक  खपत
 के  स्तर  के  स्टांक

 बनाएं  ।

 पटसन  आयुक्त  द्वारा  दोषी  मिलों
 के

 खिलाफ  नवम्बर  1985  महीने  के  लिए  बी०  ट्रिवल

 के  कोटा  आवंटन  से  उनको  बंचित  करके  प्रशानिक  उपाय  किए  इसका  हितकारी  प्रभाव  हुआ

 है  तथा  दोषी  मिलों  द्वारा  स्टाक  बने  जाने
 के

 भ्रयासों  में  हाल  में  अच्छा  सुधार  हुआ  है  ।
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 कच्छे  पटसन  का  बफर  स्टाक

 5030.  श्री  अनिल  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  पटसन  निगम  ने  1985  में  कच्चे  पटसन  की  खरीद  आरम्भ

 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्‍या  भारतीय  पटसन  निगम  ने  इस  वष॑  राष्ट्रीयकृत  पटसन  मिलों  की  आवेश्यकताओं

 अतिरिक्त  कच्चे  पटसन  का  बफर  स्टाक  जमा  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मत्री  खुर्शोद  आसम  और  भारतीय  पटसन

 निगम  ने  1985  के  शुरू  से  कच्चे  पटसन  की  खरीद  द  प्रारम्भ  की  तथा  राज्य  सहकारी
 समितियों  के  सहयोग  से  11-12-85  2-85  तक  लगभग  20  लाख  गांठों  की  रिकार्ड  खरीद  भागे

 खरीद  तेजी से  चल  रही  है  ।

 से  एन०  जे०एम०सी०  मिलों  की  कच्चे  पटसन  की  आवश्यकताओं  के  अतिरिक्त

 भारतीय  पटसन  निगम  रं।ज्य  सहकारो  समितियों  के  सहयोग  से  पटसन  उत्पादकों  के  हितों  की
 रक्षा  करने  के  लिए  मूल्य  समर्थन  संचालन  के  अन्तगंत  कच्चे  पटसन  खरीद  कर  रहा  है  ।

 भारतीय  फ्टसन  निगम  द्वारा  कच्छे  पटसन  को  खरोद

 5034.  भरी  अनिल  बसु
 :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कं

 भारतीय  निमम  द्वारा  1985  के  अन्त  तक  कच्चे

 क्रितनी  भात्रा  खरीदी  गई  और  खरीद  के  राज्य-वार  आंकड़े  क्‍या

 हु  )  क्‍या  उपयुक्त  खरीद  इस  वर्ष  के  कच्चे  पटसन  के  उत्पादन  का  33  प्रतिशत  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  उक्त  खरीद  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  में  25  रुपए  और  मिलाकर  की  गई  थी  ;
 और

 (5)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लुशोंद  आलम  एक  विवरण  संलग्न

 और  यह  मानते  हुए  कि  मध्य  1985  तक  बाजार  में  85.90  लाख
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 जज 5 ——

 गाठों  की  अनमानित  फसल  का  लगभग  75  प्रतिशत  बाजार  में  आ  गया  भारतीय  पटसन

 निगम/सहकारिताओं  द्वारा  12-12-85  तक  की  गई  कुल  अधिप्राप्ति  लगभग  30-32  प्रतिशत

 बनती  आगे  खरीदारियां  चल  रही  हैं  ।

 और  भारतीय  पटसन  निगम  ने  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  सांविधिक

 कीमत  से  ऊपर  25  रुपए  प्रति  क्विंटल  की  कीमत  सीमा  के  अन्दर  अपने  सीमत  वाणिज्यिक

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लगभग  1.34  लाख  मांठों  की  कुल  मात्रा  की  खरीद  की  ।

 विथरण

 सहकारिताओं  के  सहयोग  से  भारतीय  पंटसन  निगम  द्वारा  12-12-85  तक  चालू  पटसन

 सीजन  के  दौरान  महीनेभ्वौःर  खरीदें  भएं  कज्वे  पट्सन  की  कुल  मात्रा  नीचे  दिए  गए  अनुसार

 है

 न  प्रत्येक  180  किग्रा०  की  लाख  गाठों

 मात्रा  भो०्प०्नि०  सहका  रिताएं  योग

 अगस्त  0.26  0.83  0.29

 सितम्बर  2.91  2.10  4.01

 अक्तूबर  4.75  2.26  7.01

 नवम्बर  4.17  2.89  7.06

 1.14  0.82  1.96

 योग  1325  7.10  2023

 12-12-85  2-8  5  तक  राज्य-वार  खरीदारियों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  अनुसार  है  :--

 प्रत्येक  180  किग्रा०  को  लाख  गांठों

 राज्य  खरीदारियां
 का

 ।  2

 पश्चिमी  बंगाल  13.33

 असम  2.80

 2-44

 उड़ीसा  0.62
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 1  2
 i  .......  ......0.06  -...  ----..-.  _

 मेघालय  0.11

 त्रिपुरा  0.68

 आंध्र  प्रदेश  0.33

 उत्तर  प्रदेश  0.02

 योग  :  20.33
 ee  6“  35  है  नताजपपपः

 कोखोन  बस्बई  पसनों  पर  सोसा  शुल्क  अधिकारियों  की
 काली  सूचियां  तेयार  करना  में  संशोधन

 5032.  श्री  एन०  वें  कट  रत्नम  :  क्या  वि्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  बंबई  आदि  पत्तनों  में  जांच

 करने  और  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  की  काली  सूची  त॑यार  करने  के  लिए  स्वतत्र  जांच  दल  भेजे

 जाते  हैं  ;

 क्‍या  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  दें  दी  हैं  ;  और

 यदि  तो  उनकी  जांच  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादेन  :  से  मंत्रालय  द्वारा  सीमा

 शुल्क  अधिकारियों  की  न  तो  कोई  काली  सूची  तेयार  की  गई  न  ही  इस  उद्ंश्य  के  लिए  कोई

 जांच-पड़ताल  की  गई  विभाग  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  क ेसाथ  ऐसे  राजपत्रित  अधिकारियों

 की  सूची  तेप्रार  करता  है  जिनकी  सत्थनिः्ठा  के  संबंध  में  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  या  जिनकी

 सत्यानिथ्ठा  पर  संदेह  होता  इन  सूचियों  की  सत्‌ृत  समीक्षा  की  जाती

 आवासोय  मकान  से  होने  वाली  सम्भावित  आमदनी  पर  छूट  देने  हेतु
 आयकर  अधिनियम  में  संशोधन

 5033.  श्री  नित्यानम्द  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  राज्य  सरकारों  और  शहरी  विकास  और  स्थानीय  सरकार  की  केल्लीय

 परिषद  ने  एक  व्यक्ति  द्वारा  वास्तव  में  निवास  के  लिए  प्रयोग  में  लाए  जाने  वाले  कम  से  कम  एक

 रिहायशी  मकान  को  सम्भावित  आमदनी  से  छूट  देने  के  लिए  सरकार  से  कई  बार  अनुरोध
 किया  है  ;

 यदि  हां  तो  क्या  निकट  भविष्य  में  कर  ढांचे  को  युक्तति-संगत  बनाने  और  शहरी
 क्षेत्रों  में  रहने  वाले  को  अपने  प्रयोग  के  लिए  अधिक  मकान  बनाने  हेतु  प्रोत्साहित  करने  की
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 दृष्टि  से  उक्त  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आयकर  अधिनियम  को

 संशोधित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और  ह

 यदि  तो  उक्त  प्रस्तावों  को  स्वीकार  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादेन  :  से  स्वघारित  सम्पत्ति  से

 होनेवाली  आय  पर  कर  से  छुट  देने  के  लिए  इस  मंत्रालय  को  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  यह
 प्रस्ताव  स्थानीय  शहरी  व_विकास  और  आवास  को  परिषद  द्वारा  की  गई

 सिफारिश  से  उत्पन्न  हुआ  सरकार  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  प्रस्ताव  के  बारे  में  निर्णय

 अगले  वर्ष  संध्द  में  पेश  किए  जाने  वाले  करਂ
 ”

 विधेयक  से  परिलक्षित  होगा  ।

 मेटल  एंड  स्क्र  ?  ट्रेंड  कारपोरेशन  को  आयरन  स् क्र  ५  की  सप्लाई

 5034.  थी  एन०  बेंकट  क्‍या  इस्पात  और  खान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बम्बई  पोर्ट  ट्स्ट  द्वारा  मेटल  एंड  स्क्रप  ट्रेंड  कारपोरेशन

 को  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  का  आयरन  स्क्र  प  सप्लाई  किया  गया  ;
 ह

 क्या  यह  सच  है  कि  ब्रबंई  पोर्ट  ट्रस्ट  ने  आयरन  स्क्रप  की  सप्लाई  बंद  कर  दी  है

 जिसके  परिणामस्वरूप  40  एककों  द्वारा  किए  जाना  वाला  पोतों  को  तोड़ने  का  कार्य  रुक  गया  है  ;

 और
 यदि  तो  इसका  श्रमिकों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  सरकार  को  इस  बात  की

 जानकारी  नहीं  है  कि  बम्बई  पोर्ट  ट्रस्ट  द्वारा  मेटल  स्क्रप  ट्रेंड  कारपोरेशन  को  लोह  स्क्रेप  की

 सप्लाई  की  गई  परन्तु  बम्बई  पोर्ट  ट्रस्ट  ने  मेटल  स्क्रप  ट्रंड  कारपोरेशन  से  अनुरोध  किया  है

 कि  बम्बई  को  सप्लाई  करने  के  लिए  तोड़ने  हेतु  विदेशी  ध्वज  पोतों  का  आयात  न  किया

 फिर  उन्होंने  बम्बई  में  भारतीय  ध्वज  पोतों  को  तोड़ने  के  लिए  अनुमति  दी  चूकि  वहां

 पर  भारतीय  ध्वज  पोतों  को  तोड़ने  के  लिए  श्रमिकों  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  अतः  श्रम-शक्ति

 पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 विश्व  मिर्च  बाजार  में  भारत  की  स्थिति

 5035.  प्रो०  पी०जे०  क्रियन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  ने  विश्व  मिर्च  बाजार  में  अपनी  स्थिति  खो  दी  है  ;

 यदि  तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;  और

 इस  व्यापार  में  भारत  की  खोई  हुई  स्थिति  को  पुनः  प्राप्त  करने
 क ेलिए  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 वस्त्र  संत्रासय  के  राज्य  मंत्री  शुर्शीद  आल  :  और  भारत  विश्व

 बाजार  में  काली  मिचं  के  मुख्य  निर्यातकों में  से  एक  ग्रत  चार  वर्षों  ग्रें  विश्व  के  काली  सिर्ज
 के  व्यापार  में  भारता  का  भाग  निम्नोकत  प्रकार  रहा  है  :--

 1981  14  प्रतिशत

 1982  ध्ा  16  प्रतिशत

 1983  जा  22  प्रतिशत

 1984  ना  20  प्रतिशत

 अपेक्षाकृत  लम्बी  अवधि  की  स्थिति  देखने  पर  मुख्य  रूप  से  ब्राजील  के  विश्व  बाजार

 में  काली  मिर्च  एक  महत्वपूर्ण  सप्लायर  के  रूप  में  उभरने  के  सापेक्ष  रूप  से

 गिरावट  आई  है  ,

 क  मिर्च  के  उत्पादन  तथा  उत्कादकता  को  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  गए

 अन्तर्राष्ट्रीय  काली  मिच॑  समुदाय  के  तत्वावधान  अन्सर्राष्ट्रीम  सहयोग  किया

 जाता  मेलों  से  भाग  व्यापार  प्रतिनिधिमण्डलों  के  दौरे  आदि  जैसे  अन्य  संवध॑नात्मक

 उपाय  किए  जा
 रहे  हैं  ।

 लक्षद्वीप  में  पर्यटज  बढ़ासे  का  फशताथ

 5036.  श्री  पो०  ए०  एस्टवी०  :  क्‍या  संधदीय  कार्य  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कालीकट  और  लक्षद्वीप  के  बीच  विशेष  रूप  से  पर्यटकों  के  लिए  पोत  सेवा  में

 वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  औ

 लक्षद्वीप  में  प्यंटन  बढ़ाने  का  क्या  कोई  अन्य  प्रस्ताव  है  ?  नि

 संसदीय  कार्य  ओर  पर्यटन  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :  कालीकट  ओर

 द्वीप  के  बीच  यात्री-तौ-परिवहन  सेवाएं  प्रारंभ  कम्ने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 परिस्थितिय  व  प*  ्वेशात्मक  पक्षों  तथा  अधारभूत  संरचना  की  उपलब्धता  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  सरकार  लक्षद्वीप  द्वीप-समूह  में  चयनात्मक  आधार  पर  पयंटन
 का  संवर्धन  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।

 बेकों  में  ऋष्टाखार  के  विरद्ध  शिकायतें

 5039.  श्री  के०  कुन्जम्बु  :  क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 के  लोगों  को ऋण  वितरित  करते  समय  बैंक  अधिकारियों  द्वारा  किए  जा  रहे  कदाचार के  बारे  में

 सरकार  को  आम  शिकायतों  की  जानकारी  है  ;  [
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 ++  ५  कली  किन  +े  अल  जन++  -+- जप  -  अर

 यदि  तो  राज्य-वार  इस  वर्ष  ऐसी  कितनी  शिकायतें  मिली  हैं  ;  और

 दोषों  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  वर्त  मान  आंकड़ा  सूचना
 प्रणाली से  प्रश्न  में  पूछे  गए  ढेंग  से  आंकड़े  प्रोप्त  नहीं  होते  ।  ऐसी  योजनाएं  जो  इतने

 बड़े  पैमाने  पर  सारे  देश  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  उनमें  ऋण  मंजूर  करने  में  देरी  ऋण

 मंजूर  न  किए  ऋणों  के  दोंष  पूर्ण  अपात्र  व्यक्तियों  द्वारा  ऋण  प्राप्त  किए

 बैंक  अधिकारियों  की  अन्तर्ग्र  स्‍तता  की  कुछ  शिकायतें  हमेशा  हो  सकती  सरकार  को  बैक

 चारियों  के  विरूद्ध  कदाचार  या  भ्रष्टाचार  की  विशिष्ट  शिकायतें  जब  कभी  मिलती  हैं  उनकी  जांच

 की  जाती  है  और  सम्बन्धित  बंकों  द्वारा  दोषी  कमंचारियों  के  विरुद्ध  उपयुक्त  कारंवाई  की

 जाती  है  ।

 धस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  दर्ज

 मामलों  का  ब्योरा

 5038.  श्री  यू०  एच०  पटेल  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यरों  ने  कुछ  सरकारी  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌
 के  अध्विका  रियों  और  ब्त्र  निर्यातकों  के  विरुद्ध  फरवरी  में  मामले  दर्ज  किए  थे  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  गया  है  ;

 उन  मामलों  के  क्‍या  परिणाम  रहे  ;  और

 उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 :  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  भ्रालम  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं

 भध्रमाईट  शिलाओं  का  निर्यात

 5039.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्त्रन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 उन  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  किन्हें  कर्नाटक  में  नए  मंगलौर  पत्तन  सेबड़ी  मात्रा  में

 ग्रेनाइट  शिलाओं  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ;

 इसका  निर्यात  किस  प्रयोजन  के  लिए  किया  जाता  है  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  इससे  वाधिक  आय  कितनी  है  ;  और

 के  दोरान  उपरोक्त  से  कितनी
 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  की

 द बस्त्र मंत्रालय के राष्य मंत्री खुशोंद आलम : कर्नाटक में न्यू मंगलौर



 लिखित  उत्तर  20  1985

 बंदरगाह  से  पश्चिम  ताइवान  सं०  रा०  द०

 स्पेन  अदि  को  ग्रेनाइट  बोल्डरों  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 इन  ग्रेनाइट  बोल्डरों  का  निर्यात  स्मारकों  के  पालिस  की  हुई  ग्रेनाइट  की

 टाईलों  के  सजावटी  फर्शों  आदि  को  तैमार  करने  में  प्रयोग  के  लिए  किमा
 रहा

 और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रे  नाइट  ब्लाकों  के  मिर्यात  से  अजित  विदेशी

 मुद्रा  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 रु०

 1982-83  न्‍्न्  10.29

 1983-94  see  18.48

 1984-85  5  oes  32.76

 भारत  और  सोजिधत  संध  के  बोल  हस्ताक्षरित  व्यापार  समझौते

 5040.  मुल्लायल्लो  राजचखलने  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले  के  पश्चात्‌  भारत  और  सोवियत  संघ  के

 बीच  किसी  व्यापार  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  व्यापार  समझौतों  का  कुल  मूल्य  क्या  है  ;  और

 समझौता  मुख्य  रूप  से  किन  उत्पादों  के  संबंध  में  हुआ  है  ?

 यस्‍्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोद  अप्लम  :  से  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  जैसे  ही  उपलब्ध  हो  सभा  पटल  पर  रख  दी

 सातवीं  पंजवर्धोय  योजना  के  दोरान  खनन  क्षत्र  में  विकास  लक्ष्य

 504).  ञओऔी  राघाकांत  डिगाल  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  खनन  क्षेत्र  के  लिए  क्‍या  बिकास  लक्ष्य

 निर्धारित  किए  गए
 हैं

 विकास  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  उहाय  करने  का  विचार  है  ;

 इसके  लिए  क्‍या  योजनांयें  लागू  करने  का  विचार  है  ;

 सातवीं  योजना  में  खनन  क्षेत्र  क ेलिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गईं  है  ;  और

 (७)  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 खाद्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  रामदुलारी  :  से  (e)  वांछित

 कारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 यह  प्रश्न  कदाचित  खान  विभाग  की  खनन  यूनिटों  के  बारे  में

 हिल्दुस्तान  कापर  लिसिटेड

 सातवीं  योजना  के  दौरान  वर्ष  1985-86  तथा  1989-90  में  तांबे  की  मांग  क्रमक्ः

 लगभग  1,16,000  टन  होने  का  अनुमान  अर्थात्‌  उसमें  वर्ष  3.6'/.  की  औसत  वार्षिक

 वृद्धि  होगी  ।

 खनिज  गवेषण  गिगम  लि०

 योजना  के  लिए  इस  कम्पनी  का  वार्षिक  विकास  लक्ष्य  11//.  के  लगभय  है  ।

 भारत  एल्युलिमियम  कम्पनी  लि०

 थोजना  के  लिग  वागिक  विकास  दर  9'/.  आंकी  गई  निम्नलिखित  सारणी  में

 घरेलू  उत्पादन  तथा  तथा  भलित  बढ़ौतरी/कमी  के  अनुमान  दिए  गए

 (टन/वर्ष)
 ः

 माँग  है  उत्पादन  बढ़सर्री/कमी

 1985-86  338  280  (--)  58

 1986-87  368  289  (--)  79

 1987-88  400  393  (--)  7

 1988-89  436  483  (+)  47

 1989-90 =  475  496  (+)  24

 हिलुस्‍्तान  जिक  लि०

 जस्ते  के  लिए  7  “/.  तथा  सीसे  के  लिए  14:5'/.  चक्रवृद्धि  विकास  दर  की  परिकल्पना  की

 गई  है  ।

 मेशनल  एल्यूसिनियम  कंपनी  लि०

 यह  एक  बड़ी  एल्यूमिना/एल्यूमिनियम  परियोजना  जिसमें  24  लाख  टन  वार्षिक  क्षमता

 की  ब  कक्‍्साइट  8  लाख  टन  वार्षि  क्षमता  का  एल्यूमिना  संयंत्र  तथा  2.18  लाख  ८न  वाधिक

 का  एल्यूमिनियम
 प्रद्रावक  शामिल  है  ।  परियोजना  की  संशोधित  लागत  24५  8.14  करोड़

 ₹०  होने  का  अनुमान  वाणिज्यिक  उत्पादन  अर  1987  से  आरूम  हो

 179



 लिखित  उत्तर  20  1985

 भारत  गोल्ड  साइसर  लि०

 सातवीं  योजना  के  लिए  इस  कम्पनी  की  दर  का  कोई  लल्य  नहीं  रखा  गया  है  ।

 और  हिन्दुत्तान  कापर  लि०

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अल्पकीन  उपायों  खेतडी  और  घाटशिला

 वारप  कम्पलेक्स
 के

 प्रद्रावकों  एवं  शोधनशालाओं  की  खराबियों  को  दूर[करना/आधुनिकी-
 करण  करना  तथा  देशी  प्रद्रावण  क्षमता  से  अधिक  सान्‍्द्रों  को  टोल  प्रद्गावण  हेतु  विदेश  भेजना

 शामिल  हैं  ।

 ताम्बोत्पादन  की  दीघंकालीन  योजना  के  लिए  बिहार  की  सिहभूम  तथा  मध्य  प्रदेश  की

 मलंजखंड  ताम्बा  पट्टी  के  विस्तृत  गवेषण  का  इंतजार  है  ।

 खनिज  गवंधण  निगम  लिमिटेड

 ड्रिलिंग  खनन  और  भूविज्ञान  संबंधी  पुराने  उपकरणों  के  बदले  आधुनिक  उपकरण  अपना
 कर  बड़  पैमाने  पर  भूभौतिकी  विधियां  एवं  कम्प्यूटर  मानव  संसाधन  के  सधन  विकास

 तथा  उत्पादकता  में  वृद्धि  द्वारा  अतिरिक्त  क्षमता  उत्पन्न  करके  लक्ष्य  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव

 निक्‍म  का  18  लाख  मीटर  ड्रिलिंग  तथा  9500  मीटर  खनन  का  प्रास्ताव  है  ।

 भारत  एल्यूमिनियम  कंपनो  लि०

 बिजली के  प्रसंग  में  आत्मनिभंरता  अधिकतम  उत्पादन  हासिल  करने  के  लिए  नाल्‍्को
 और  बालको  दोनों  सरकारी  उपक्रम  अपने  निजी  बिजलीघर  लगा  रहे  निजी  क्षंत्र  में  हिन्डाल
 को  का  अपना  ग्रहीत  बिजलीघर  है  ।

 हिख्बुस्तान  लि०

 के  दौरान  सीसा  तथा  जस्ता  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  प्रस्तावित  तरीके

 (1)  नई  उत्पादन  क्षमताओं  का  तथा  (2)  मौजूदा  क्षमताओं  के  अधिकतम  उपयोग

 के  लिए  मौजूदा  संयंत्रों  का  अधुनिकीकरण  निम्नलिखित  के  कार्यान्वयन  का  प्रताव  है  :--

 राजस्थान  में  जस्ते  की  70,000  टन  वार्षिक  क्षमता  तथा  सीसे  की  35,000  टन  वाधिक
 क्षमता  के  एक  विशाल  सीसा-जस्ता  प्रद्गरावक  की  स्थापना  ।  यह  परियोजन  राजस्थान  के

 सीसा  जस्ता  निक्ष पों  पर  आधारित  होगी  जिसका  योजना  दौरान  विकास  किया
 जाएगा  ।

 भारत  गोल्ड  माइनस  लि०

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 सेहनय  एल्यूमिनियम  कंपली  लि०

 कम्पनी  अभी  निर्माणाधीन  है  ।
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 अअन्‍>««>«»गीरे

 ओर  (3)  हिन्हुस्तान  कापर  लि०

 योजना  में  शामिल  कई  स्कीमें

 स्कीम  नाम/किस्म  योजना  परिवब्यय

 रु०  में  ) mare निगम  लि०  नी  ऑन  लिन >>  हक  ५  न  अंत  ..
 मौसाबानी  खान  विस्तार  0.60

 2.  मलंजखंड  तांबा  परियोजना  0.60

 £.  सुर्दा  विस्तार  0.50

 4.  खेतड़ी  कापर  कम्पलैक्स  में  गैस  टरबाइन

 5.  नई सकी  में  70.84
 6.  नवीकरण  तथा  बस्ती  65.00

 72.  कैपीटल  खान  विकास

 8.  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  कार्य  क्रम  5.20

 खगिज  गजेदण  निगम  लि०

 प्रोन्‍्नत  परियोजनाओं  के  लिए  70  करोड़  रु०  तथा  पूंजी  परिव्यय  के  लिए  55  करोड़  रु०

 किर्धारित  है  ।

 भारत  एल्युसिसियम  कंपनो  लि०

 तोजूदा  स्कीमें  रु०

 गन्धमाद॑न  खानें  25.54

 ताप बिजलीघर

 विशेष  ग्रेड  एल्यूमिना  तथा  गैलीयम  के  लिए  साध्यता  2.45
 अध्ययन

 जोड़

 (2)  नई  स्कीमें

 एल०«पी०जी०  जे०  के०  नगम  में

 (3)  प्रतिस्थापन/नवीकरण  तथा  टाऊनशिप  8.00.

 (4)  अनुसंधान  और  विकास  स्कीम  3.00

 जोड़



 लिखित  उसरें  .20'  198s
 तन

 हस्दुस्तान  जिक  लि०

 योजना  में  104  करोड़  रु०  का  प्रावधान  इस  प्रकार  है  :--

 रु०

 (1)  मौजूदा  स्कीमें  6.40

 (2)  नई  स्कीमें  44.20

 (3)  प्रतिस्थापन  तथा  नवीकरण  50.00

 (4)  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  स्कीमें  3.40

 जोड़  104.00

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०

 इसके  लिए  योजना  में  21.10  करोड़  ₹०  का  प्रावक्षण  निम्कलिखित  है  :--

 ₹०.

 (1)  मौजूदा  स्कीमें  8.42

 (2)  नई  स्कीमें  2.10

 (3)  प्रतिस्थान/नवीकरण  10.28

 (4)  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  स्कीमें
 ह

 0.30

 जोड़  21.00

 नेशनल  एल्यूमसिसियम  कंपनी  लि०

 (1)  मौजूदा  स्कीमें

 उड़ीसा  एल्यूमिनियम  कम्पलैक्स  1154.00

 (2)  नई  स्कीमें  ;
 हाऊनस्ट्रीम  सुविधायें  20.00

 जोड़  144.00

 ओपन  जनरल  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  सोडा  का  आयात

 5043.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  ओपन  जनरल  लाइसेंस  के  अन्तगंत  सोडा  एश  का  संपूर्ण
 भायात  करने  से  पहले  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  में  पंजीकृत  करना  अपेक्षित  होता  है  ;
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 यदि  तो  यह  योजना  किस  वर्ष  से  लागू  की  गई  है  ;  और

 वर्ष  1982-83,  1983-84,  1984-85  और  1985-86  माह  तक )

 के  लिए  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  में  पंजीकृत  आधात  का  लेरा  क्या  है  और

 तकों  के  आयात  की  सी०  आई०  एफ०  कुल  और

 उन  देशों  के  नाम  जहां  से  आयात  किया  गया  है  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुद  आलम  :  जी

 |

 विवरण  संलग्न  है  ।
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 नली नी  -+  ——

 केरल  में  कम्नामोर  जिले  में  हपकरधा  क्षत्र  के  विकास  के  लिए
 आबंटित  धनराशि

 5043.  ओ  मुल्लापलली  रामचसन  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  हाथरघा  क्षेत्र  के  विकास  के

 लिए  किनती  धनराशि  आबंटित  की  है  ;

 केरल  में  हथकरघा  क्षेत्र  के  विकांस  के  लिए  कितने  प्रतिशत  धनराशि  आबंटित  की

 गई  ओर

 क्‍या  जिला-वार  धनराशि  के  आवंटन  के  मामले  में  केरल  में  कन्नानौर  जिले  की  ओर

 कोई  विशेष  ध्यान  दिया  गया  है  क्योंकि  जिले  की  गरीब  जनता  का  प्रमुख  भाग  हथकर्घा  निर्माण

 व्यापार  में  लगा  हुआ  है  ?

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोद  झालम  :  अर  हथकरघा  क्षेत्र  को

 संघ  सरकार  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  168  करोड़  रु०  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की
 गई  है  ।  हथकरघा  क्षेत्र  के लिए  संघ  सरकार  की  योजना  निधियों  का  कोई  राज्य-वार  या  जिले

 वार  आबंटन  नहीं  किया  जाता  ।  राज्यों  को  धन  अनुमोदित  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  राज्य

 कारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  के अधार  पर  रिलीज  किया  जाता  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठाता  ।

 बस्तर  निर्यात  संबंधी  बागबचोी  समिति  .

 5044.  भरी  यू०  एच०  पटेल  :  क्‍या  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वस्त्र  निर्यात  संबंधी  बागची  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 समिति  को  ज्ञापन  देने  वाले  वस्त्र  और  निर्यातकों  क्रा  ब्यौरा  कया  है  ;  सुझावों

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 मौखिक  साक्ष्य  के  लिएः  बुलाए  गए  वस्त्र  निर्यातकों  आदि  काਂ  ब्यौरा  क्‍या  है

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खु्शोद  आलम  और  अध्ययन  समूह  की

 प्रमुख  सिफारिशों  को  स्वीकार  करते  हुए  सरकार  ने  सावंजनिक  सं०

 दिनांक  4  1985  के  द्वारा  औएर  निटवियर  के  लिए  निर्यात

 दारी  वितरण  नीति  की  घोषणा  कर  दी  है  जिसकी  मुख्य  विशेष्वताएं  संलंग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 अपैरल  निर्यात  संवधन  परिषद  और  कुछ  एसेसियेशनों  ने  अध्ययन  समूह

 को  अपनी  सिफारिश  प्रस्तुत  की  थी  जिन्हें  नीति  तयार  करते  समय  ध्यान  में  रखा  गया.था  ।

 मौखिक  साक्ष्य
 लेने  की  कोई  प्रथा  नहीं  है  ।

 ? ४
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 विवरण  ।

 सरकार  द्वारा  घोषित  परिधानों  तथा  निटवियर  संबंधी  1986  हेतु  निर्यात  हकदारी  विवरण

 नीति  के  1986  में  चार  आबंटन  प्रणालियां  होगी  ।  प्रत्येक  प्रणाली  में  आबंटित॑  प्रणालियां

 तथा  स्तर  निम्नोक्तत  प्रकार  हैं  :--

 ह

 प्रणाली
 वाधिक  स्तर  की  प्रतिशतता

 पिछला  निष्पादन
 ह

 65

 एक०सी०एक०  सम०  छोटे  आड्डर  25

 विनियर्माता  ही

 केन्द्रीय  राज्य  निगम  3
 दया  काम  का  —

 आबंटन-्वर्थ  बितरण  ओर  मात्रा  वितरण  :

 2.  पी०पी०ई०  प्रणाली  और  एम०ई०ई०  प्रणाली  के  अन्तगंत  1986  से  30
 1989  तक  एक  आबंटन  अवधि  होगी  ।  पी०पी०ई०  प्रणाली  के  अन्तर्गत  50  प्रतिशत

 आबंटन  का  उपयोग  30  1986  तक  दिया  जाना  होगा  ।  एफ०सी०एफ०एस०  छोटे

 आदेश  प्रणाली  के  अधीन  बुनी  हुई  मदों  के  लिए  तीन  अवधियां  होंगी  ।.  उपरोक्त  के लिए  इन
 तीनों  अवधियों  में  आबंटन  पहली  अवधि  में  कुछ  वर्षिक  स्तर  का  15  प्रतिशत  दुसरी  अवधि  में  7
 ब्रत्तिशित  और  तीसरी  अवधि  में  3  प्रतिशत  होगा  ।  एफ०  सी०  एफ०  एस०  प्रणाली  के  अन्तर्गत

 बु्नी  मदों  के  लिए  दो  अवंधियां  होंगी  ।  पहली  अवधि  में  निर्धारित  स्तर  के  85  प्र०  श०  की

 है  और  दूसरी  अर्वाधि  में  15  प्रतिशत  की  अनुमति

 विगत  निष्पादन  प्रणालो  :

 3.  विगत  वर्षों  की  भांति  विगत  निष्पादन  का  हिसाब  लगाने  की  21/2  वर्ष  अर्थात्‌
 1983,  1984  तथा  1985  होगी  ।  इस  प्रणाली  के  अन्तंगंत  निर्यातक  आबंटन  हेतु

 भी  पात्र  होगा  यदि  उसका  इन  तीन  वर्षों  में  से  हिन्दी  दो  वर्षों  के दोरान  संगत  देश/श्रंणी  में
 निर्यातक  निष्पादन  हों  ।

 पहले  पहले  पांग्रो  छोटे  आईर  प्रणाली  :

 4.  फर्मों  द्वारा  हकदारयों  संबंधी  हस्तक्ष  प  समाप्त  करने  के  उददेश्य  से  इस  प्रणाली  के
 अन्तर्गत  आवेदन  को  निर्धारित  प्रपत्र  में  एक  ऐसा  हलफनाका  देना  होगा  कि  उनका  किसी  भी
 संबंध  फर्म  ने  इस  प्रणाली  के  अन्तर्गत  हकदारी  हेतु  आवेदन  नहीं  किया  नकस्‍्लों  भूविंग  मदों
 आबंटन  की  पात्रता  हेतु  बंबीकरण  की  तारीख  31-12-1983

 ह

 बविसिमति-निर्यातक  प्रणोरी  :

 ह  इस  प्रण  ली  के  अन्तगंत  आबंटन  बस्त्र  आयुक्त  द्वारा  किया  जाता  रहेगा  ।  इस  प्रणाली
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 के  अन्तगंत  आबंटन  हेतु  उत्पादन  क्षमता  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 तो  सुदिण  भर्दे  :

 6.  स्‍लों  मू  विंग
 मदों  की  श्रेणी  के  अन्तर्गत  और  अधिक  मर्दे  जोड़ने  के  उद्देश्य  से  स्‍लों  मूविंग

 मदों  की  परिभाषा  उदार  बना  दी  गई  है  ।

 शेक  गायंटी  प्रणाली  का  सरलोकरण  :

 7.  बैक  गारं  टी-प्रणाली  आसान  बना  दी  गई  है  ।

 ]
 जड

 उब  डोजल द्रृ  ट्रकों  आदि  पर  आयात  शुल्क

 504  महेल  सिह  :  क्‍या  बिक्ष  मंत्री  यह  वातने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  माध्यम  कुछ  राज्यों  में  इटली  की  सहायता
 परियोजनाएं  प्रारम्भ  की  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  इन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  परियोजना  के  अंतगंत  प्राप्त  उब॑  डीजल

 जीपों  और  अन्य  उकरणों  पर  राज्यों  के  अनुरोध  की  परवाह  न  करके  सरकार  आयात

 शुल्क  वसूल  करती  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इन  सभी  उपकरणों  पर  आयात  शुल्क  में  छूट  देने

 का

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  हां  ।

 परियोजना  मध्य  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  के  चुने  हुए  जिलों

 चल  रही  है  ।

 से  उर्वरकों  पर  साधारणतया  सीमा  शुल्क  नहीं  लगाया  जाता  है  ।  कृषि  मंत्रालय में
 प्राप्त  एक  अस्ताव  पर  कृषि  सम्बन्धीक  तिपय  विशिष्ट  मशीनरी  तथा  उपकरण  जिनमें

 हार्वेस्टरों  और  चल  कार्य-शालाओं  के  उपकरण  भी  शामिल  सम्पूर्ण  सीमा  शुल्क  से  छूट  गई
 उस  परियोजना  के  लिए  कारों  और  ट्रकों  पर  सीमा-शुल्क  से  छूट  जहीं  दी  गई  इस

 माल  को  सीमा-शुल्क  से  छूट  दिए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  इस  मंत्रालय  के  विचाराधीन  नहीं

 इस्पात  संयंत्रों  के  उत्पादन  लक्ष्य

 5046.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थापित  इस्पात  संयंत्रों
 के लिए  उत्पादन

 लक्ष्य  निर्धारित  किए  हैं  ;
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 यदि  तो  संयंत्र-बार  तत्संबंधी  ब्यौरा  कमा  है

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  इस्पात  संयंत्रों  का  अनुमानित  उत्पादन  कितना  होगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कृष्ण  चश््र  :  जी,हां  ।

 और  वर्ष  1985-86  के  लिए  के  इस्पात
 कारखानों

 के  उत्पादन  के

 निर्धारित  लक्ष्य  तथा  अर्रैल  से  1985  तक  उनके  विक्रेय  इस्पात  क  उत्पादन  का  ब्यौरा

 नीचे  दिया  गया  है  :--

 कारखाना  वर्ष  1985-86  के  लिए  अप्र लसे  85  तक

 :  निर्धारित  लक्ष्य
 |

 उत्पादन

 '
 लाई  इस्पात  20.4  12.3

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  7.2  4.2

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  10.0  6.2

 ॥

 बोकारो  इस्पात  कारखाना  17.2  10.5

 इंडियन  आयरन  स्टील  कम्पनी  4.8  4.1
 बंगाल

 ग्रूप  59.6  36.3

 ]

 पोरबन्दर  और  कछछ  में  तस्करी  के  माल  का  पकड़ा  जाना

 5047.  श्री  यू०  एच०  पड़टेल  :  क्‍या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1985  से  30  1985  के  दोरान  गुजरात  राज्य  के

 पोरबन्दर  और  कच्छ  से  तस्करी  ओर  विदेशी  माल  की  कितनी  मात्रा  पकड़ी  गई  है

 इस  संबंध  में  किन-किन  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  अथवा  हिरासत  में

 लिया  गया  है  ;
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 € उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  की  जमानत  हो  गई  है  और  छो  ।  ड

 उन्हें  छोड़े  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  प्रकार  की  और  गैर  कानूनी  धन्धे  को  रोकने  के  लिए  कया  कारंवाई  की  गई  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाबंन  :  85  के  दौरान  कच्छ

 और  सलाया  से  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  तहत  2.51  लाख  रु०  के  मूल्य  का  निषिद्द  माल

 गृहीत  किया  गया  था  |  अभिगुहीत  की  गई  मदों  में  कलाई  इलैक्ट्रानिकीय
 सौन्दयं  प्रसाधन  आदि  शामिल  हैं  ?  पोरबन्दर  से  कोई  भी  माल  अभिगृहीत  नहीं  किया  गया  था  ।

 से  1985  के  दौरान  सीमा-शुल्क  अधिनियम  से  तहत  16  व्यक्तियों
 को  सलाया  से  गिरफ्तार  किया  गया  था  और  5-12-85  तक  हिरासत  में  रखा  यया  था  ।
 ये  व्यक्ति  विदेश  को  जा  रहे  एक  जलयान  के  कर्मों-दल  के  सदस्य  थे  जो  यात्रियों  के  साथ

 खाड़ी  के  से  आया  था  ।  मामले  के  गणावगुणों  पर  विचार  करते  हुए  माननीय  मजिस्ट्रेट  ने  बाद

 में  उन्हें  जमानत  पर  इस  शर्तं  पर  रिहा  कर  दिया  कि  वे  बिना  अनुमति  के  जाननगर  जिला  की

 सीमा  से  बाहर  नहीं  जायेंगे  । ऊपर  उल्लिखित  अवधि  के  दौरान  कच्छ  और  पोरबन्दर  से  कोई  भी

 व्यक्ति  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  था  ।

 इस  क्षंत्र  में  तस्करी  के  विरुद्ध  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  है  ।  क्षेत्र  में  स्थित

 सीमा  शुल्क  विभाग  के  निवारक  और  गुप्तचर्या  तस्करी  की  गतिविधियों  के  विरुद्ध  सतक  बना
 रहता  क्षेत्र  में  तस्करी  के  तोर-तरीकों  और  पकड़  गए  माल  की  सतत्‌  समीक्षा  की  जाती  है

 ताकि  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  क ेसाथ  घनिष्ठ

 मेल  स्थापित  करके  समुचित  उपचारी  उपाय  किंएं  जा  संकें  ।

 तस्करी  की  गतिविधियों  में  अन्तग्रं स्‍त  पाए  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  खिलाफ  विभागीय

 कांयवाही  के  साथ-साथ  न्यायालय  में  मुकदमे  चला  कर  भी  सख्त  कार्यवाही  की  जाती  अन्‍्तग्र स्त

 माल  जो  जब्त  किएं  जाने  और  सम्बन्धित  व्यक्तियों  पर  वैंयक्तिक  अथेदण्ड  लगाए  जाने  के

 उचित  मामलों  में  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  तहत  निवारक  नजर
 *  बन्दी  भी  की  जाती

 महुझा  टाऊन  भावनगर  के  मिकट  तस्करी  का  साल

 पकड़ा  जाना

 5048.  भ्री  यू०  एच०  पटेल  :  कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  के  भावनगर  जिले  के  महुआ  टाऊन  में  सीमा-शुल्क

 कारियों  द्वारा  2  करोड़  रुपए  मूल्य  के  तस्करी  का  सामान  अन्य  पकड़ी  गई  थी  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 इसके  अन्तर्गत  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;
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 eT  ्क्‍ंककफकफअलनॉ््ना++++्  ्थ्:थयथ::  आ्क्‍्ूघ३3ई३आुञ६ञ5क्‍-सफसफसजनफफअअअडअक्‍ल्‍क्‍  कक्‍नसफसफकउ

 दौरान  गुजरात  के  भावनगर  जिले  के  विभिन्न  भागों  से  और  से  मई ; और  के
 दौरान  कितनी  तस्करी  का  सामान  तथः  विभिन्‍न  वस्तुएं  पाई  गई  और  पकड़ी  मई  ;  और  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (8)  इसमें  अन्तग्रं स्‍त  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से  माननीय  सदस्य  का

 इशारा  शायद  भावनगर  जिला  के  महुआ  कस्बे  में  दिकांन  के gat  को  अभिगृहीत  की  गयी

 कलाई  घड़ियों  के  कल-पुर्जों/हिस्सों,  टी०बी०/रेडियो  के  पुजों  और  विविध  की  :  ओर

 है  जिनका  कुल  मुल्य  के  करोड़  रुपए  इस  मामले  से  सम्बधित  तथ्य  निम्नोक्त  हैं  :--

 दिनांक  7-6-85  को  महुआ  कस्बे  के  पुलिस  प्राधिकारियों  ने  ऐसे  दो  ट्रकों  को  रोका  जिनमें

 कलाई  घगियों  के  कल-पुर्जे/हिस्से  ०वी  ०/रेडियो-  के  पुर्जे  तथा  अन्य  विविध  लदा

 हुआ  था  तथा  जिनका  कल  मूल्य  रुपए  है  ।  बाद  में  निषिद्व  माल  सहित  दोनों  ट्रकों
 को  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  तहत  जब्त  कर  लिया  गया  था  ।  इस  संबंध  8  व्यक्तियों  को

 गिरफ्तार  किया  था  और  बाद  में  इत  सभी  8  व्यक्तियों  को  विदेशी  मुद्रा  स्नंरक्षण  और  तस्करी

 निवारण  अधिनियम  के  तहत  नजरबंद  कर  लिया  गया  था  ।  इस  मामले  में  के  लिए
 दिनांक  के भावनगर  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  गया  तथा  न्यायर्जनर्णयन  संबंप्री

 कारंवाई  चल  रही
 और  जब्त,किए  दिनांक  माल का  से  दिनांक  किए  तक  की  अवधि  के  दोरान

 गुजरात  के  भावनगर  जिला  के  विभिन्‍न  भागों  में  तस्करी  की  गतिविधियों  के  सिलसिले  में  दर्ज  किए
 मामलों  की  जब्त,किए  गए  माल  का  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  संख्या  तथा

 विदेशी  मुद्रा  संक्षण  और  तंस्करी  निवारण  अधिनियम  के  तहत  नजरबंद  किए  गए  व्याक्तियों  की

 संख्या  के  ब्यौरे  निम्नोक्त  हैं  :--

 वर्ष  मामलों  जब्त  किए  गिरफ्तार  किए  विदेषी  मुद्रा  संरक्षण

 की  गए  माल  का  व्यक्तियों  ओर  तस्करी  निवारण
 संख्या  मूब्य  की  संख्या  के  तहत

 ३०  में  नज़रबंद  गए

 व्यक्तियों की संख्या 3 56.46 6 5 27.29 9 9 38 5.25 ता ््ा 2 20 2 ५ 8 ह की भ+भ४+3++++त“*क०कक्‍ऊकव व * न +७७ .. फलननन्‍न्‍कनवककाइक्ककककननकपन-न +क «जन न
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 अभिगृहीत  की  गयी  वस्तुओ  में  मुख्यतया  कलाई  घड़ियों  के  कल-पु्जे/हिस्से,

 क्ट्रानिकीय  वस्तुए  ,  फैब्रिक  भारतीय  मुद्रा  आदि  सम्मिलित  हैं  ।,

 तस्करी  की  गतिविधियों  के  सिलसिले  में  अन्तग्र स्‍त  पाए  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  खिलाफ

 विभागीय  कार्यवाही  के  साथ-साथ  न्यायालयों  में  मुकदमें  चला  कर  भी  कारंवाई  की  जारी

 है  ।  अन्तगग्र  स्‍्त  माल  के  जब्त  किए  जाने  और  सम्बन्धित  व्यक्तितयों  पर  वैयक्तिक  अर्थ-दण्ड  लगाएं

 जाने  के  अलावा  उचित  मामलों  में  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  तहत
 निवारक  नजरबंदी-कारंवाई  भी  की  जाती  है  ।

 प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 5049.  श्री  प्रकाश  बी०  शटिल  :

 श्री  शरद  विधे  :

 कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  वर्ष  1987-88  से  वेस्ट  बजटਂ

 प्रारंभ  करने  का  है  ;

 यदि  तो  बजट  प्रक्रिया  में  परिवर्तन  करने  की  योजना  के  लिए  क्‍या  रूपरेखा
 तैयार  की  जा  रही  है  ;

 इसे  प्रारम्भ  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ।

 क्‍या  यह  सरकारी  क्षेत्र
 और  संयुक्त  क्षेत्र  उद्यमों  दोनों  पर॑  लागू  होगा  ;

 क्या  सरकारी  और  लघु  उद्योग  क्षत्र  को  भी  इसमें  शामिल  दिया  जाएगा  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सातवीं  पंचवर्षीय
 आयोजना  के  वित्तपोषण  के  लिए  साधनों  की  त  मी  के  सन्द्  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  के

 लिए  शून्य-आधारित  बजट-निर्माण  की  आवश्यकता  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  ली
 इसके  लिए  उद्देश्यों  के  निर्धारण  और  सुस्पष्ट  इन  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  के  विभिन्‍न
 विकल्पों  की  लागत  लाभ  विश्लेषण  और  कम  लागत  सम्बन्धी  विशलेषण विशलेषण  के  माध्यम  से

 सर्वोत्तम  विकल्प  के  बहुद्देश्यों  और  कायं  क्रमों  की  प्राथमिकताओं  के  साधनों  का

 उपयोग  निचली  प्राथमिकता  वाले  कार्यक्रमों  के स्थान  पर  उच्च  प्राथमिकता  वाले  कार्यक्रमों  के

 लिए  करने  और  जिन  कायेक्रमों  की  उपयोगिता  समाप्त  हो  गई  हो  उनका  निर्धारण  करने  और

 उन्हें  बन्द  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 शून्य-आधारित  बजटः*निर्माण  की  प्रणाली  के  अन्तर्गत  मौजूदा  काग्रंक्रमों  को  अपरिवर्तनीय

 नहीं  माना  बल्कि
 उनकी  उपयोगिता  और  भप्रभावकारिता  की  नए  सिरे  से  जांच  की

 +छ
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 जिससे  नए  कायंत्रमों  के  लिए  साधन  उपबब्ध  हो  इससे  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के लिए  साधनों
 का  अधिक  सार्थक  आंबटन  करने  में  सुविधा  होगी  ।  >

 केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  में  1987-88  के  बजट  से  शून्य-आधारित  बजट-निर्माण  की

 प्रणाली  अपनाने  का  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकारी  के  नियंत्रणाधीत  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को

 जिसमें  सहकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  भी  शामिल  इस  प्रणाली  को  अपनाने  की  सलाह  दी

 जाएगी  ।

 रजड़  को  खेती  के  प्रोत्साहन  ओर  बिस्तार  पर  खर्च  को  गई  राशि

 5050.  प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़  के आयात  के  लिए  कितनी  धनराशि  प्रति

 वर्ष  खर्च  की  और  उसका  वर्ष  वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 इस  अवधि  के  दौरान  रबड़  की  खेती  को  प्रोत्साहन  देने  और  उसका  विस्तार  करने

 हेतु  कितनी  धनराशि  खच  की  गई  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  ऐसा  कोई  लक्ष्य  वर्ष  निर्धारित  किया  है  जिसके  अन्दर  रबड़  का

 उत्पादन  करने  और  उसका  आयात  रोकने  में  आत्मनिभिरता  प्राप्त  की  जाए  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  खु्शोद  आलम  :  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  प्राकतिक  रबड़  के  आयातों  तथा  रचड़  की  खेती  के  संवर्धन  तथा  विस्तार  पर  ख्ं  की  गई

 राशि  निम्नोकत  प्रकार  है  :--

 रु०
 —___—  ड  अऑ  बडअ  अआअ  अआअआअआ  आअआ8आआ888४/खब  बस  ससस  सकअस्‍  नैना  न  तक  विस्तार

 वर्ष  आयात  पर  खर्चे  सगर्धन  तथा  विस्तार  पर
 की  गई  राशि  खर्च  की  गई  राशि

 और (घ) खपत  में वृद्धि की ऊंची दर और रबड़ बागानों के  922.00

 3566.00  की

 5  3529.00
 टी  टी  कण  आज

 और  खपत  में  वृद्धि  की  ऊंची  दर  और  रबड़  बागानों  के  तैयार  होने  की  लम्बी
 अवधि  को  देखते  हुए  निकट  भविष्य  में  आत्मनिम॑  रता  प्राप्त  करना  संभव  नहीं  समझा  जाता  ।

 रबड़  को  खेती  के  लिए  राजसहायता  और  ऋण

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियत  :  क्या  वाणिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्‍या  रबड़  की  खेती

 पर दी जाने वली राजसहायता और ऋण की राशि को बढ़ाने है
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 तथा  ब्याज  पर  राज  सहायता  बरकरार  रखने  की  मांग  की  गई  है  ;

 यदि  हां  ,  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ;

 क्या  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  की  लागत  कई  गुणा  बढ़  चुकी  है  ;  और
 ५  हे  .  .

 मदि  तो  अन्य  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  रबड़  को

 .*  कारी  मूल्य  मिल  सके  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शाद  आलम  :  से  गत  क॒छ  वर्षों  में

 रबड़  कीमतें  बहुत  ही  लाभप्रद  स्तरों  पर  रही  कास्त  की  लागत  में  वृद्धि  के  कारण  वित्तीय

 यता  की  दरों  में  वृद्धि  के  लिए  सुझाव  दिए  गए  हैं  ।  वर्तमान  प्रोत्साहनों  से  भी  रबड़  के
 -  रोपण  में  सम्तोषजनक  प्रगति  हुई  है  तथा  उपदान/ऋण  की  दरों  में  और  वृद्धि  करने  से  उपलब्ध

 ०  -  सीमित  संसाधनों  के  भीतर  कम  क्षेत्र  तथा  कम  संख्या  में  उपजकर्ताओं  को  कवर
 किमा  जासकेगा  ।

 सांधिधिक/ध्यायशशासी  तिकायों  में  स्टाफ  कारों  के

 प्रयोग  को  मियंत्रित  करने  हेतु  नियम

 5052.  श्री  रामञय  प्रसाद  सिह  :  क्या  विल्ष  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  सांविधिक/स्वायत्तशामी  निकायों  में  स्टाफ  कारों

 के  प्रयोग  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  नियम  बनाए  हैं  ;

 यदि  तो  क्‍या  सांविधिक  स्वायत्तशासी  नि  क्यों  को  केन्द्र  सरकार  अनुमति  के
 बिना  उक्त  नियमों  में  संशोधन  करने  का  अधिकार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यनि  तो  इसके  क्या  कारण

 7  «  वित्त-मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनार्दन  :  नहीं  ।

 और  सांविधिक/स्वायत्त  निकाय  अपनी  स्टाफ  कारों  के  उपयोग  को  नियमित
 »  +  करने  के  लिए  अपने  निमम  बनाते  हैं  और  इश्लीलिए  एकः  सांविधिक/स्वायल  मिकाय  के  -  नियबी  से

 दूसरे  सांविधिक/स्वायत्त  निकाय  के  इन  नियमों  में  अन्तर  होगा  है  ।

 इन  नियमों  में  संशोधन  भी  सांविधिक/स्वायत्त  निकायों  द्वारा  स्वयं  ही  किया  जाता

 घाठे  बासे  क्ष  श्रो ंके  बेकिग-सु  बिधायें

 '  5053.  शी  बालासाहेब  दिखें  पाटिल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रिजवं  बैंक  आफ
 इ

 डिया  ने  एक  सर्वेक्षण  के  पश्चात  देश  में  घाटे  वाले  क्षेत्रों
 का  पता  लगाया  है  जिनके  लिए  बैंकिंग  सुविधिकों  की  आवश्यकता  है  ;
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 | यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोन-कौन  से  क्षत्रों  का  पता  लगाया  गया

 है  ;  और

 क्‍या  सुविधाएं  दिलाने  की  मांग  की  गई  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  से  हाल ही  में  वर्ष

 1985-90  की  अवधि  के  लिए  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  को  अंतिम  रूप  दिया  गया  इसका

 मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि  प्रत्येक  विकास  खण्ड  के  ग्रामीण  और  अध॑-शहरी  क्षेत्रों  में  17  हजार  की

 जनसंख्या  के  पीछे  एक  बेक  कार्यालय  हो  ।  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  कम  बैंक  शाखाओं  वाले  ऐसे

 1966  खण्डों  का  पता  लगाया  है  जहां  ग्रामीण  और  अधे-शहरी  क्षेत्रों  में  प्रति  बैंक  कार्यालय

 औसत  आबादी  17  हजार  से  अधिक  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सभी  लीड  राज्य

 सरकारों/संघ  राज्य  क्षंत्रों  को  अपने  जिलों  में  ऐसे  खण्डों  में  खोली  जाने  वाली  शाखाओं  के

 उपयुक्त  विकास  केन्द्रों
 का  पता  लगाने  के  लिए  कहा  शाखाएਂ  खोलने  पर  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  को  जब  इस  प्रकार  पता  लगाए  गए  केन्द्रों  की  सूची  प्राप्त  हो  तब  उसके  बाद  बंक

 द्वारा  नीति  के  अनुसार  विचार  किया  जाएगा  ।  ऐसी  स्थिति  अभी  उन  स्थानों  के  नाम  बताना

 सम्भव  नहीं  है  जहां  पर  इन  खण्डों  में  शाखाएं  खोली  जायेंगी  ।

 इण्डियन  आयरन  ए  ड  स्टील  कम्पनी  को  सक्षम  बताना

 5054.  भरी  बालासाहेब  जिले  पाटिल  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कंपनी  को  पुनः  सक्षम

 बनाने  के  लिए  सहमत  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  लिए  क्या  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ;

 ॥  इसका  नवीकरण  कौन  सी  तारीख  को  किया  गया  और  इससे  उत्पादन  में  वितनी

 वृद्धि  हुई  और

 क्‍या  इस  प्रकार  की  जापानी  सहायतां  का  अन्य  परियोजनाओं  के  लिए  उपयोग

 किया  जाएगा  ?

 इस्पात  ओर  श्वान  मंत्री  कृष्ण  चम्त्र  :  से  स्टील  अथारिटी  आफ

 इंडिया  लिमिटेड  के  राउरकेला  और  बर्नपुर  के  इस्पात  कारखानों  की

 आधुनिकीकरण  योजनाओं  के  लिए  आवश्यक  सेवाओं  के  लिए  तथा  तकनीकी

 दाताਂ  के  रूप  में  कार्य  करने  ने  जून  1985  में  जापान  के  निप्पन  कोकन  के०  के०
 के  साथ  मूल  तकनीकी  सहयोग  का  समझौता  किया  है  ।

 जापान  के  इस्पात  उद्योग  तथा  भारत  के  बीच  और  सहयोग  के  लिए  ने  जापान  के  इस्पात
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 उद्योग  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  जांच-पड़ताल  विषयक  विचार-विमर्श  किया  था  ताकि  भारतीय

 इस्पात  उद्योग  के  परिचालन  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  लाया  जा  सके  ।  जापान  के  इस्पात  उद्योग

 के  के  आधुनिकीकरण  में  सहायता  करने  की  संभावना  का  भी  उल्लेख  किया  गया

 प्लास्टिक  निर्माता  संघ  का  केग्द्रोय  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  अम्यावेदन

 5055.  रो  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  प्लास्टिक  निर्माता  नई  दिल्‍ली  से  प्लास्टिक  के  जूत  के  हिस्सों  को

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  दिनांक  दिल्‍ली  प्लास्टिक के  का  अभ्यावं दन  प्राप्त

 हुआ  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिनांक  24  की  अधिसूचना  संख्या  सी०

 के  द्वारा  जूतों  के  हिस्सों  अर्थात  सिथेटिक  रेजिन  अथवा  प्लास्टिक  सामग्री  से  बने  सोल

 और  पर  उपलब्ध  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  वापस  ले  ली  गई  है  ;

 यदि  तो  यह  छूट  वापस  लेने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  जूतों  के  रबड़
 और  लकड़ी  से  बने  सोल  और  एड़ियों  पर  यह  छूट  उपलब्ध  है  ;  और

 (8)  प्लास्टि  उद्योग  के  सुधार  हेतु  सरकार  का  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  .

 सरकार  शुल्क-प्रदत्त  रेसिन  और  प्लास्टिक  सामग्री  से  निर्मित  जूतं  और  उनके

 हिस्सों,क  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  पृूव  वर्ती  पूर्ण  छूट  को  फिर  से  लागू  किए  जाने  के  लिए  प्राप्त  हुए

 अनरोध  को  नहीं  माना  है  ।
 ध्

 हां  ।

 शुल्क-प्रदत्त  रेसिन  और  प्लास्टिक-सामग्री  से  निरमित  जूत॑  और  उनके  हिस्सों के
 सम्बन्ध  में  उपलब्ध  उत्पादन  शुल्क  से  पूर्ण  छूट  को  इसलिए  वापस  ले  लिया  गया  था  क्योंकि

 यह  नोटिस  किया  गया  था  कि  इस  रियायत  का  लाभ  महंगे  किस्म  के  जूतों  को  भी  प्राप्त

 जूतों  के  निर्माता  अन्य  रियायतों  का  लाभ  अर्थात्‌  प्रति  जोड़ा  30  रु०  से  अनधिक  की

 कीमत के  जूतों  के  निर्माण  के  लिए  किसी  कारखाने  में  इस्तेमाल  किए  गए  जूतों  के  हिस्सों  पर

 पूर्ण  छूट  का  लाभ  उठाना  जारी  रखने  के  लिए  स्वतन्त्र
 हिस्सों

 ऊपर  उल्लिखित  को  देखते  हुए  जहां  तक  प्लास्टिक  के  जूतों  ओर  हिस्सों  का

 सम्बन्ध  है  इस  समय  कोई  कायंवाही  किया  जाना  अपेक्षित  नहीं  है  ।

 हिस्सों
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 ——_-—— न्निपप

 केरल  में  अट्टाप्पाडी  घाटी  से  काले  पत्थर  के  लिए  भूगर्भाय  सर्वक्षण

 5056,  भी  बो०  एस०  बिजयराधबन  :  क्‍या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :.

 क्‍या  भूगर्भ  विभाग  ने  केरल  में  अटूटाप्पाडी  घाटी  में  एक  विशेष  किस्म  के  काले

 पत्थर  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  था  ;

 भू
 )  यदि  तो  सर्वोक्षण  के  क्‍या  परिणाम  और  तत्संबंधी  अन्य  ब्यौरा

 क्‍या

 क्‍या  उक्त  स्नोत  की  वाणिज्यिक  उपयोग  करने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  रामदुलारी  और  खनिजों  के

 लिए  संवरक्षणं  लगातार॑  चलने  वाला  कांयँ  तंथा  केरल  के  अटूटापदी  घाटी  में  सर्वेक्षण  करते

 समय  भारतीय  भूव॑  ज्ञानिक  सर्व  क्षणं  ने  वहां  डोलेराइट  और  गैब्बरो  की  सिल्लियां  और  प्रदट्टियां
 होने  का  संकेत  दिया  ।  डोलोराइट  पट्टिया  बारीक  दानिदार  एवं  समान  बनावट  की  तथा  इंनकी

 लम्बाई  कुछ  मीटर  से  लेकर  4.5  कि०  मीटर  ओर  चौड़ाई  कुछ  मीटर  से  लेकर  40  मीट

 तक  है  ।

 और  खनिज  गवेफ्ण  और  विकास  '  त्रिवेन्द्रम  ने  हाल  हौ  में  इन

 पटि्टियों  का  विस्तृत  ग्वेषण  शुरू  किया  है  ताकि  क्षेत्र  में  चमकदार  दानेदार-काले

 पत्थर  की  खुदाई  के  लिए  उपयुक्त  स्थान  का  निर्धारण  किया  जा  काम

 जारी

 खाड़ी  के  देशों  में  धन  भेजा  जाना

 5057.  श्री  के०  कुन्जम्थु  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  खाड़ी  के  देशों  से  कितना  धन  भेजा  गया  है  ?

 खाड़ी  के  देशों  से  अवध  तरींकों  से वाषिक  कुल  कितना  धन  भेजा  जाता  क्या
 इस  संबंध  में  सरकार  को  कोई  अनुमान  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है
 ;

 -  क्‍या  सरकार  का  विचार  वंध॒  तरीकों  .  से  धन  भेजे  जाने  को  आकर्षित  करने  के

 लए  कोएक्यायती  योजना  प्रारम्भ  करने  और  अगैध  तरीकों  से  धन  भेजे  जाने  को  रोकने  का

 है  ;  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्रोਂ  जनोर्दन  विदेशों  से  प्राप्त  प्र  षणाओं  के

 संबंध  में  देशवार  सूचना  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  असिवासी  भारतीयों  से  भारत  में  धनराशियों  की  प्र  षंणाओं  को  अऑकंधित

 करने के  लिए  सरकार'ने  समथ-समय  पर“बहुत  से  उपाय/यौजनाएं'  आरम्भ  की  इस  प्रकार

 शुरू  किए  गए  उपायों/योजनाओं  की  बराबर  समीक्षा  की  जाती

 कर  संबंधी  कानूनों  के  कार्यकरण  पर  निगरानो  रखने  के  लिए  वित्त  मंत्रालय

 सें  पृथक  सेल  धनाने  से  संबंधिए  सुझाव

 5058,  श्री  पो०  आर०  क्‍या  वि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  न्यायालयों  में  कर  सबंधी  अनेक  मामले  अनिर्णीत  पड़े  हैं  जिसके  कारण  देश  के

 संसाधन  प्रभावित  हो  रहे  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  ने  कर

 कानूनों
 के  कार्यकरण  पर  निगरानी  न्यायालयों  द्वारा  की  जाने  वाली  व्याख्याओं  की

 घता  को  समाप्त  करने  और  उनमें  तेजी  से  जैसाकि  1985  के

 आफ  इ  डियाਂ  में  छपा  है  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  में  एक  पृथक  सेल  या  विभाग  बनाने  का  सुझाव
 _

 दिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  हाँ  ।

 )  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  जिस  अभिभत  की  ओर  संकेत  किया  गया  है  बह  भारत  के

 माननीय  मुख्य  न्यायाधीश  कर-दाताओं  के  '  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  द्वारा  आयोजित  करंदौतांओों

 के  दसरे  द्वि-दिवसीय  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  का  उद्धाटनें  करते  समय  व्यक्त  गंया

 आफ  इंडियाਂ  के  के  अंफ  में  इस  आशय  का  समाचार  देखा  गया

 है  कि  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  न्यायालयों  द्वारा  किए  गए  अर्थनिरुषणों

 में  विविधता  को  शीघ्रता  से  समाप्त  करने  के  लिए  प्रवूत्त  कर  कानूनों  के  संचालन  पर  निगरानी

 रखने  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  में  अलग  से  एक  कक्ष  अथवा  विभांग  का  सृजन  किया

 आयातित  सिक्‍कों  से  उत्पन्न  भ्रम

 5059.  श्री  मानिक  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है  कि

 आयातित  नये  सिक्कों  का  आकार  भिन्‍न  होने  के  कारण  लोगों

 को  उनके  परिचालन  में  भ्रम हो  रहा  है  ;
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 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  50  पंसे  के  सिक्के  सार्वजनिक  टेलीफोनों  में  उपयोग  के

 और  प्र र  यदि  तो  स्थिति  से  किस  प्रकार  निबटा  जा  रहा  है  ;  और

 क्‍या  इस  मामले  में  क्रयादेश  देने  से  दूर-संचार  अधिकारियों  से  सलाह  ली  गयी
 अथवा  उन्होंने  अपने  विचार  व्यक्त  किए  थे  ?

 वि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  आयातित  सिक्कों  का

 परिमाण  और  बनावट  हमारी  अपनी  टकसालों  में  ढाले  गये  सिक्‍कों  के  बिल्कुल  समरूप  हैं  ।

 इसलिए  यह  प्रश्न  उपस्थित  ही  नहीं  होता  ।

 नहीं  ।

 उपरोक्त  भाग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हथकरघा  ओर  खादी  को  वस्तुओं  के  भंडार  जमा  होना

 5060.  श्री  पी०  ए०  एन्‍्टनी  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  हथकरघा  और  खादी  की  वस्तुओं  के  भंडार  जमा  हो  जाने  की  .

 जानकारी  है  ;

 क्‍या  यह  स्थिति  सरकारी  विभागों  द्वारा  हथकरघा  वस्तुएं  न  खरीदे  जाने  कारण

 पैदा  हुई  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  अनुदेश  जारी  करने  का  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुददोव  आलम  जहां  तक  हथकरघा
 माल  का  संबंध  स्टाक  का  कुछ  जमा  होना  सामान्य  बात  है  क्योंकि  उसकी  मांग  मौसमी  है  ।
 जैसा  कि  उद्योग  मंत्रालय  ने  बताया  खादी  क्रा  कोई  स्टाक  जमा  नहीं  किया  गया  है  तथा
 खादी  का  उत्पादन  व  उसकी  बिक्री  बराबर  चलते  रहे  हैं  ।

 सरकारी  विभागों  द्वारा  हथकरघा  उत्पादों  की  कोई  नियमित  खरीद  नहीं  की  गई

 है  ।  हथकरघा  एजेन्सियां  सरकारी  खरीदारी  के  लिए  अन्यों  के  साथ-साथ  टैंडर  देता  है  ।

 सरकार  द्वारा  हथकरघा  उत्पादों  की  खरीद  की  वरतं  मान  प्रणाली  और  स्टाक  के  जमा

 होने  को  देखते  हुए  सरकार  इस  काम  के  बारे  में  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 ताड़  का  रबड़  आदि  के  आयात  को  कम  करने  के  उपाय

 5061.  श्री  पी०  ए०  एन्टमी  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ताड़  का  रबड़  आदि  के  आयात  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या

 उपाय  किए  जा  रहे  और
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 क्‍या  ऐसी  फसलों  को  उगामे  के  लिए  नए  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  है  जिसमें

 आयात  को  कम  किया  जा  सके  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  लुर्शोद  आलम  :  और  स्वदेशी
 उपलब्धता  को  बढ़ाते  एवਂ  उसके  द्वारा  ताड़  के  तेल  के  आयात  कम  करने  के  लिए  आयल  पाम

 इंडिया  कोट्टायम  द्वारा  केरल  में  ताड़  के  तेल  के  व्‌.क्षों  के  रोपण  की  एक  प्रायोजिक
 परियोजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  भारत  सरकार  तथा  केरल  .  सरकार  का  संयुक्त  उद्यम  है  ।

 ताड़  के  वृक्ष  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपों  में  भी  लगाए  जा  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  रबड़  का  सवाल  देश  में  रबड़  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  रबड़  बोर्ड
 उपजकर्ताओं  को  विस्तार  परामर्श  वर्षा  से  सुरक्षा  करने  वाली  अधिक
 उपज  देने  वाली  रोपण  सामग्री  आदि  दे  रहा  है  और  रबड़  की  खेती  क॑  विभिन्‍न  पहलुओं  पर

 अनुसंधान  भी  कर  रहा  है  सभी  उत्तर  पूर्वी  अन्डमान  तथा  निकोबार

 द्वीप  महाराष्ट्र  एवं  आन्ध्र  प्रदेश  में  रबड़  की  खेती  को  प्रोत्साहन  दिया  जा

 रहा  है  ।

 हिन्दुस्तान  कापर  लिसिटेड  में  घाटे  के  लिए  अधिकारियों  को  जिम्मेदारी

 5062.  श्री  बो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  क्‍या  इस्पात  भ्ौर  खान  मंत्री  हिन्दुस्तान  कापर

 लिमिटेड  में  घाटा  के  बारे  में  6  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2974  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अयस्क  वर्गीकरण  तथा  संचालन  कार्य  और  कतिपय  अनुभागों  इत्यादि  में  डिजाइन
 श्र  टियों  का  वास्तविक  स्वरूप  क्या  और  क्या  ऐसे  कार्यों  के  लिए  कम्पनी  के  किसी  व्यक्ति

 विशेष  अधिकारी  को  जिम्मेदार  ठहराया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  और  खेतरी  तथा  मलान्जखंड  में  कायं रत
 कारी  किस  हद  तक  जिम्मेदार  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  को  उपयं क्त  दो  कापर  कम्पनियों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  कुछ  असमान्य

 कृत्यों  के  बारे  में  गंभीर  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 क्‍या  मलांजखन्ड  से  खेतरी  को  अयस्क  की  दुलाई  पर  लगातार  भारी  व्यय  किया  जा

 रहा  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 और

 स्मेल्टरों  तथा  शोधकों  क ेकिए  जा  रहे  आधुनिकीकरण  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  कया

 इस  कार्य  में  किस  विदेशी  एजेसी  को  भी  शामिल  किया  गया  है  ?
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 at

 «  »  खाल  विभाग  राज्य  संक्रो  सके  :  एकत्र

 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 गुजरात  राज्य  खनिज  विकास  निगम  को  खनत  कार्य  का  हस्तांतरण

 5063.  श्रीमती  पटेख  रमाबेन  रासजी  भाई  सावणि  :  क्या  और  खान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  वि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  खनन  कार्य  गुजरात  खनिज  विकास  निगम  को  हस्तांतरण
 करने  के  लिए  गुजरात  सरकार  से  कोई  आवेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  राम  बुलारो  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  हथफकरधा  विकास  निगम

 5064.  शी  राधाकांत  :  क्‍या  अस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  हयकरघा  विकास  निगम  का  नई  दिल्ली  के  स्थान पर  लखनऊ  में

 स्थापित  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सभी  राज्यों  की  राजधानियों  में  इसकी  शाखाएं  खोलने

 का

 दस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  आलम  :  सरकार  नें  राष्ट्रीय  हथक  रघों

 विकास  निगम  के  मुख्यालय  को  ऐसे  राज्य  .  में  स्थापित  करना  वांछनीथ:समझा  जिसमें  हथकरघा

 की  संख्या  सबसे  अधिक  है  तथा  जिसे  हथकरघा  क्षेत्र  की  वृद्धि  को  प्रोत्साहन-देने  के  उद्देश्य  से

 अवस्थापना  संबंधी  सहायता  की  जरूरत  अतः  यह  विनिश्चिय  किया  गया  कि  राष्ट्रीय  हथकरघा

 विकास  निमम  का  मुख्यालय  लखनऊ  में'स्थाषित  किया  जाए  ।

 निगम  ने  कोइम्बटूर  और  गुवाहटी  में  अपने  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोले  हैं  ।

 इसने  शरीफ  और  भागलपुर  में  यार्य  डिपो  भी  खोले  हैं  ।  अन्य  स्थानों  पर

 लय  याने  डिपुओं  का  खोला  जाना  कार्य  की  जरूरतों  पर  निर्भर  होंगा  ।

 ”  आयात  शाइसेंसों  के  दृद्पयोग  से  सीमा  शुल्क:का  क्षपवंच्रन

 5065.  श्री  के०  एस०  शराब  :

 श्री  आनन्द  पाठक  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  प्रार्टियों  द्वारा  फ्री/-आयात-लाइसेंस के  दुरुपयोग

 से  से  1,000  करोड़  रुपए  अधिक  के  सीमा-शुल्क  का  अपबंचन  किया  गया  था  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्प  मंत्री  जतादन  और  यह  सही  है  कि

 छूट  योजनाਂ  के  तहत  अग्रिम  लाइसेंसों  के  दुर्योग  का  मामला  जानकारी  में  आया  है  ।

 इन  दुरुपयोगों  में  निर्यात  सम्बन्धी  दायित्वों  को  पूरा  न  किए  जाने  के  अथवा  आयातत  निशुल्क
 सामग्री  के  गलत  इस्तेमाल  के  मामले  अन्तविष्ट  हैं  ।  अग्रिम  लाइसेसों  के  दुरुपयोग  के  कारण  सीमा

 शुल्क  के  अपवंचन  की  मात्रा  के  आंकड़  अलग  से  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा

 दिए  गए  आकलन  अतिशोयीौक्तिपूर्ण  हैं  ।

 अग्रिम  लाइसेंस  को  जारी  किए  जाने  से  पहले  प्रार्थना  पत्रों  की  बारीकी  से  छानबीन

 खासतौर  पर  प्रारथियों  की  वास्तविकताओं  की  जांच  आयात  और  निर्यात  के  समय

 सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  खासतौर  पर  संवेदनशील  मदों  के  लिए  भलीभांति  जांच  करना
 और  लाइसेंसिंग  प्राधिकारियों  सीमाशुल्क  अधिकारियों  के  साथ  समन्वय  स्थापित  करके

 शुल्क-प्रदायी  सभी  मामलों  की  सख्ती  से  निगरानी  करना--ये  कुछ  ऐसे  उपाय  हैं  जो  अग्रिम

 सेंस  सम्बन्धी  लाभों  के  दुरुपयोग  के  प्रयासों  को  रोकने/उनका  पता  लगाने  के  बारे  में  किए  गए  हैं  ।
 अग्रिम  लाइसेंसिंग  संबंधी  लाभों  का  दुरुपयोग  करने  के  सिलसिले  में  पाए  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  ..

 विरुद्ध  लाइसेंसिंग  प्राधिकारियों/सीमाशुल्क  प्रा।धकारियों  द्वारा  संगत  कानून  के  उपबन्धों  के  तहत
 निवारक  दाण्डिक  कार्यवाही  मुकदमेबाजी  भी  शामिल  की  जाती

 सिर्फ्कों  को  कमी

 5066.  श्री  भकान्त  दल  नर्रासहराज  बाडियर  :.  क्‍या  वाजिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  .

 क्या  सरकार  को  कई  राज्यों  में  सूखे  की
 स्थिति  के  कारण  मक्का  की  मांग  की  भारी

 कमी  के  संबंध  में  जानकारी  है  ;

 कया  स्टाच  उद्योग  में  मक्का  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  मक्का  की  उपलब्धता
 पर्याप्त  नहीं  है  ;

 यदि  तो  क्या  सूखे  के  कारण  हुई  कमी  और  मकक्‍का  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  मक्का  का  आयात  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  वैकल्पिक  उपाय  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 बस्‍्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  भ्रालम  :  नहीं  ।

 कोई  कमी  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 जार  भरकम»  4७५३५  थक  4३७3७  +++त+मनन-प०  कक  नमक

 एल्पूमिनियम  के  मूल्यों  सें  कमी

 5067.  भीमती  डी०  के०  भण्डारी  :  क्‍या  इस्पात  ओर  खान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  विचार  बड़े  पैमाने  पर  पेड़ों  के  कटान  को  शीघ्र  कम  करने  के  लिए

 फर्नीचर/भवन  निर्माण  में  प्रयुक्त  एल्यूमिनियम/इस्पात  के  मूल्य  कम  करने  का  है  ?

 नहीं  है  ।

 दक्षिण  दिल्ली  को  पत्यर  खदानों  में  धातक  दुघंटनाएं

 5068.  भरी  महंन्र  सिंह  :  क्‍या  इस्पात  ओर  खाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  1985  में  दक्षिण  दिल्ली  की  पत्थर  खदानों  में  हुई  घातक  दुघंटनाओं
 की  ही  तरह  बदरपुर  की  खदानों  में  दुघंटना  हुई  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1984  और  1985  में  अब  तक  ऐसी  कितनी  दुषघंटनाएं  हुई  और

 उनका  ब्योरा  कया  है  ;  और

 उस  क्षेत्र  में  उचित  सुरक्षा  उपायों  क ेबिना  गर-कानूनी  तौर  पर  खनन  को  प्रभांवी
 तौर  पर  रखने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  और  दक्षिण  दिल्ली  की

 बदरपुर  खानों  में  वर्ष  1984  तथा  1985  के  दौरान  कोई  घातक  दुघघंटना  नहीं  हुई  ।

 बदरपुर  का  खनन  1983  में  विभागीय  आधार  पर  1985

 दिल्‍ली  राज्य  खनिज  विकास  निगम  के  नाम  से  एक  नई  एजेंसी  की  स्थापना  हुई  और  उसने  दिल्ली

 राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  से  खनन  कार्य  1  1985  से  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  ।

 इसके  कलेक्टर  और  तथा  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  अवैध  खनन  स्थलों  पर

 छापे  मारे  जाते  हैं  ।  दिल्‍ली  राज्य  खनिज  विक्रास  निगम  द्वारा  खनिजों  की  अनधिकृत  ढुलाई  में

 लगे  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  जाती  है  ।  अवैध  खनन  की  रोकथाम  के  लिए  पुलिस  विभाग

 में  एक  विशेष  कक्ष  खोलने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 जावल  को  भूसी  का  सिर्यात

 5069.  डा०  पी०  वल्‍लल  पेरमान  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  से  विदेशों  को  चावल  की  भूसी  का  निर्यात  किया  जात

 है  ;  और
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 यदि  तो  किन  देशों  को  इसका  निर्यात  किया  जाता  है  तथा  1984-85  में  प्रत्येक

 देश  को  इसकी  कितनी  मात्रा  निर्यात  की  मई  और  उसकी  प्रति  टन  कीमत  क्या  थी  ?

 बस्त्र  मंत्रालम  के  राज्य  मंत्रो  खुझोंद  आलम  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सोडा  ऐश  का  आयात

 5070.  डा०  पी०  बल्लल  पेरुमान  :  क्या  वाणिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ,

 कया  वर्ष  1984-85  में  सोडा  ऐश  का  आयात  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  कितना  और  उन  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  स ेइसका  आयात  किया

 गया  और  उसकी  प्रति  ठन  कीमत  कितनी  है  ;  और

 इसकी  कमी  कों  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खु्शोद  आलम  ओर  1980-81  से

 1982-83  के  दोरान  आयातित  सोडा  ऐश  की  मूल्य  तथा  इकाई  मूल्य  प्रमुख  देश

 जहां  से  आयात  किया  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  1983  के  बाद  के

 आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 सोडा  ऐश  के  आयात  की  रियायती  आयात  शुल्क  पर  अनुमति  दी  गई  एम०

 एम०  टी०सी०  ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  सप्लाई  करने  क ेलिए  5000  मे०  टन  सोडा  ऐश
 आयात  करने  का  निर्णय  लिया
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 ननननननवनीनीन-त-3तल3आव  न  “5  जज

 सास  कल  आफथजओ  आर  अेजरक  के  उजततक्त् (” (:'॥$  ९ 5  at  हर  /(  4  ६.  बताने की  जा  रही  वस्तुओं  का  वहा  में  उत्पादन

 भरी  मुल्लापल्लो  रामचल्नन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  वर्ष  1985  में  भारत  से  निर्यात  की  गई  कुल  वस्तुओं  के  मूल्य  की  तुलना  में

 भारत  द्वारा  अधिक  मूल्य  की  वस्तुओं  का  आयात  किया  गया  है  तथा  आयात  की  गई  वस्तुओं  का

 मूल्य  कितना  आधक  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  उन  वस्तुओं  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  जो  अब
 आयाउ  की  जाती  हैं  तथा  जिन्हें  देश  में  ही  बनाया  जा  सकता  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 और

 आयात  कम/नियंत्रित  करने  तथा  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के लिए  सरकार  ने  कया  कदम

 ठाए  हैं
 ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खुर्शोद  आलम  से  उपलब्ध  अनन्तिम

 आंकड़ों  के  अनुसार  1985  तक  1984-85  के  दौरान  भारत  के  कुल  आयात

 निर्यातों  से  5319.21  करोड़  रु०  अधिक  हुए  ।

 अपरिष्कृत  तेल  एवं  पेट्रोलियम  सी  संशिष्ट  एगं  रीजैनेरेटेड

 अखबारी  कागज  अलोौह  खाद्य  तेलों  तथा  खाद्यानों  जेसी  आयात  की  बल्ब  मदों

 का  स्वदेशी  उत्पादत  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  लगातार  प्रयास  किए  गए  हैं  ओर  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 भारत  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  नीति  उपाय  बराबर  निकाले  जा  रहे  इनके

 गंत  उत्पादन  बढ़ाने  और  विविधिकरण  हमारे  निर्यातों  को  और  अधिक  प्रतियोगी

 हमारे  उत्पादकों  के  लिए  नये  बाजारों  का  पता  अधिक  मूल्य  प्राप्ति  के  लिए  वस्तुओं  का

 संसाधन  करने  के  उपाय  शामिल  हैं  वतंमान  आयात-निर्यात  निर्यातकों  को  प्रमुख  महत्व  देने

 तथा  साथ  ही  आयात  प्रतिस्थापन  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  बनाई  गई

 विदेशी  सहयोग  से  तेयार  खाद्य  सामग्री  बनाने  के  बड़  कारणाते

 स्थापित  करना

 5072.  औमती  डी०  के  भंडारी  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विदेशी  सहयोग  से  शीघ्र  तैयार  होने  वाले  खाद्य  प्रदार्थ  बनाने

 वाले  कारखानों  की  एक  श्युंखला  स्थापित  करने  ओर  तेयार  खाद्य  सामग्री  बनाने  के  लिए  बड़े

 भारतीय  उद्योगर्पातयों  में  होड़  लगी  हुई  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किए  गए  करारों  का  ओर  उन  करारों  का  जिन  पर

 चीत  चल  रही  है  ब्यौरा  क्या  क्या  है  ;  और  ॥॒
 |
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 EO

 क्या  देश  में  विदेशी  मुद्रा  की कमी  और  खाद्य  पदार्थ  ओऔद्योगिकी  संबंधी  जानकारी

 की  अनुपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अमीर  लोगों  के  लिए  इस  प्रकार  के  महंगे  भोजन  के  लिए

 ऐसा  विदेशी  सहयोग  वांछनीय  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुझोंद  आलम  से  उद्योग  मंत्रालय  के

 जो  इसके  लिए  नोडल  मंत्रालय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भारतीय  तथा  विदेशी  फर्मों  के  उत्पादन  की  मदों  तथा;सहयोग  के  स्वरुप  को  दार्शाने
 बाले  संभी  अनुमोदित  विदेशी  सहयोगों  के  ब्यौरे  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  अपने  मासिक  यूजलेटर
 के  परिशिष्ट  के  रूप  में  तिमाही  आधार  पर  प्रकाशित  किए  जाते  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद

 पुस्तकालय  को  दी  जाती

 तिलहन  खलो  ओर  लोह  अयस्क  के  निर्यात  पर  रोक

 5073.  श्रीमती  डी०  के०  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की.कपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  अधिक  निर्यात  संभावना  वाली  कतिपय  चुनिन्दा  मदों  की

 वर्धक  मदों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  केत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इन  मदों  में  वे  सुरक्षित  खाद्य  वस्तुएं  भी  शामिल  हैं  जिनकी  देश  में  कम  सप्लाई

 है  और  जो  अब  केवल  धनी  लोगों  के  लिए  उपलब्ध  हैं  और  इससे  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लोगों

 के  स्वास्थ्य  पर  प्रभाव  पड़  रहा  और

 क्‍या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करती  है  कि  कच्चा  माल  जैसे  खली  और  लौह
 अयस्क  के  निर्यात  पर  रोक  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्री  खुशोद  अलम  निम्नलिखित
 क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  है  जो  मध्यम  अवधि  में  हमारे  निर्यातों  में  पर्याप्त  अशदान  कर  सकते

 विशेषतः  पैकेजबद्ध  तथा  मूल्य-वर्धित  रूपों  में  साधित  फलों  तथा

 मांस  तथा  मांस  उत्पादों  व  ताजा  फलों  सब्जियों  समुद्री  विशेषतः  मूल्य-वर्धित  रूपों  लौह
 चमड़ा  तथा  चमड़ा  निर्मित  वस्तुओं  पर  जोर  देते  हस्तशिल्प  की  वस्तुएं  तथा

 पू  जीगत  माल  तथा  उपभोक्ता  टिकाऊ  इलैक्ट्रानिक  सामान  तथा  कम्प्यूटर

 आधारभूत  पीसगुड्स  तथा  मेड  सिले  सलाए  ऊनी  तथा
 और  परियोजनाएं  तथा  सेवाएं  ।

 इस  समय  1985  हेतु  आयात  तथा  निर्यात  नीति  के  भाग  के  कऋ्र०

 सं०  21(1)  के  अन्तगंत  एक्सपैलर  खली  के  सिवाय  सभी  किस्मों  की  एक्सपैलर  खली  के

 निर्यात  की  अनुमति  नहीं  हैं  ।  बिनौला  एक्सपेलरखली  के  निर्यात  की  अनुमति  आल  इंडिया
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 A भ  «3  —

 सीड्स  क्रशसं  बम्बई  के  यहां  संविदाओं  के  पंजीकरण  के  आधार  पर  पहले  पहले
 पाये  आधार  पर  10,000  मे०  टन  की  सीमित  अधिकतम  सीमा  के  अन्तगंत  बिनौला  खली

 रहितव  छिलका  के  तिर्तात  की  अनुमति  भी  आल  इंडिया  सीड्स  क्रशसं

 येशन  बम्बई  के  यहां  संविदाओं  के  पंजीकरंण  के  आधार  पर  पहले  पहले  पाये  आधार  पर  छह

 लाख  मे०  टन  की  सीमित  अधिकतम  सीमा  के  अन्तगंत  मू  गफली  और  1

 प्रतिशत  से  अधिक  तेल  वाली  तेल-रहित  मू  गफली  की  फली  के  निर्यात  की  अनुमति  नहीं  लोह
 अयस्क  के  संबंध  में  निर्यात  नीति  पुस्तक  के  पृष्ट  18  पर  नीति  विवरण  के  क्र  ०  सं०  45  (11)  के

 सामने  उल्लिखित  नीति  के  अनुसार  एम०एम०टी०सी०  तथा०आई०ओ०सी  ०एल«  के  माध्यम  से

 भार्गकत  है  ।

 आय-कर  निर्धारितियों  को  संख्या

 5074.  भी  सुरेश  कुरूप  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आय-कर  विभाग  के  रिकार्ड  में  3  1984  को  कुल  कितने  निर्धारिती

 और

 उपरोक्त  निर्धारितियों  में  कम्पनियों  और  न्यासों  की  संख्या  कितनी  थी  ?

 विल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनर्दन  :  31  1984 तक  की

 स्थिति  के  अनुसार  आय  कर  विभाग  के  रिकार्ड  में  कर-निर्धारतियों  की  कुल  संड्या  49,29,559

 है  ।

 उपयुं  कत  कर-निर्धारितियों  में  कम्पनियों  और  न्‍्यासों  की  संख्या  क्रमशः  52,951

 तथा  51,534  है  ।

 निर्यात  नीति  में  परिवर्तनों  के  कारण  चाय  के  निर्यात  में  गिरावट

 5075.  भ्री  अमल  दत्त  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  वर्ष  1985-86  में  चाय  के  निर्यात  में  गिरावट  आई

 यदि  तो  कितनी  ओर  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  चाय  उद्योग  के  विचार  के  अनुसार  निर्यात  नीति  में  बारम्बार  परिवर्तन  और

 निर्यातों  पर  प्रतिबन्ध  के  कारण  ऐसा  होता  है  ;  और

 यदि  तो  ऐसी  समालोचना  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खु्शोद  आलम  :  जी  नहीं  ।  अप्रैल  से  13 हे
 1983  की  अवधि  के  दौरान  अनुमानतः  176-78  मिलियन  किग्रा  के  निर्यात  लाइसेंस
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 जारी  किए  गए  जबकि  अप्रैल  से  दिसम्बर  1984  की  अवधि  के  लिए  178.63  मिलियन  किग्रा
 निर्यात  लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  सुविधाएं

 5076.  प्रो०  नारायण  चन्द  क्या  संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  या  भारतीय  पर्टटन  दिकास  निगम  द्वारा  हिमाचल  प्रदेश  में  बौद्ध  तीर्थ

 स्थान  रिवालसर  को  कोई  सुविधाएं  दी  गई  हैं  या  देने  का  विचार

 :  यवि  तो  इन  सुविधाओं  के  स्वरूप-का  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  तीर्थ  स्थान  के  अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व  को
 ह

 देघते हुए इस पर ध्यान देने और शीघ्र ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का और तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है ? संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री एच० के० एल० रिवालसर में लाख रु० की अनुमानित लागत से आवास की व्यवस्था कराने संबंधी एक प्रस्ताव हिमाचल . प्रदेश राज्य सरकार से पाप्त हुआ प्रस्ताव पर कुछ और विस्तृत सूचना मिल जाने के बाद विचार किया जो अभी राज्य सरकार से प्राप्त होनी परिष्कृत रंगोन मोती 5077. ओ प्रकाह बो० पाटिल : क्‍या बाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः क्या यह सच है कि भारत ने पहली बार रंगीन मोतियों को तैयार करने में सफलता प्राप्त की यदि तो इस प्रकार के मोतियों की निर्यात क्षमता कितनी है ; इस समय कितनी मात्रा में रंगीन मोतियों का आयात किया जा रहा है ; और क्या सरकार का विचार इसके लिए उपयुक्त आधारभूत ढ़ ैचे का विकास करने का वस्त्र संत्रालय के राज्य मंत्री खुशोंद आल सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत में रंगीन मोतियों का सफलतापूर्वक संवर्धन किया जा रहा प्रश्न ही नहीं उठता । 209
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 बिना  णह  छिंदे  जसली या  तैयार  किए गेए  मोतियों  के  आयात'की  अनुसेति
 पालिश  किए  हुए/संसाधित  मोतियों  या  संवर्धन  किए  के  नियातः  के  आधार पर

 पूर्ति  के  रूप  में  दी  जाती  है  ।  संवधन  किए  गए  रंगीन  मोतियो  के  आयात  के  अलग  से  आंकड़े

 उपलब्ध  नहों
 हैं  ।

 भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 घीम  नहीं  है  ।

 भौर॑त“रूस  ध्यॉपांर  संभभीतां

 5078.  श्री  सोमनाथ  रंथ  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  1985  में  भारत-रूस  व्यापार  पर  हश्ताक्षेर  किए  गए
 और

 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 बस्श्न  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खर्शाद  आलम  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ड्यापार  ओर  संयुक्त  कार्यों  क ेलिए  भारत-मिश्र  पेमल

 5079.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  बाणिणज्य  मंत्री  यह  थताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍्यां  यह  सच  है  कि  पेनल  की  1985  नई  दिल्ली  में

 व्यापार  संयुक्त  मामलों  और  दोनों  देशों  के बीच  सहयोग  को  बढ़ावा  देने  संबंधी  मामलों  पर

 विचार-विमर्श  करने  के  लिए  बैठक  हुई  थी  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुश्शोद  आलम  :  और  भा  रत-मिश्र

 संयुक्त  आयोग  का  पहला  अधिवेशन  नई  दिल्ली  में  ।8  से  21  1985  तक  दोनों

 पक्षों  ने  शिक्षा  और  संस्कृति  के  क्षेत्रों  में  दोनों  देशों  के  बीच  वर्सतान  सहयोग
 की  समीक्षा  की  तंथा  वे  इस  क्षेत्रीं  में सहधोग  को  और  तीत्  तथा  व्यापक  बनाने  के  लिए  सहमत

 हुए  ।

 टी०  पी०  ए०  के  आयात  के  लिए  प्रक  लाइसेंस  देना

 5080.  भी  बाला  साहेव  बिल्ले  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  ने  टी०  पी०  ए०  के  आयात  के  लिए  पूरक  लाइसेंस  देने  की  अनुमति  दे
 दी
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 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  निर्णय  रिलपरएन्स  के  सत्य  बातचीत  के  बद  लिया  था

 जैसाकि  27  1985  के  बिजवेस  स्टेन्डडं  में  समाचरर  प्रकाशित  हुआ  है  ;

 क्‍या  रिलाएन्स  इन्डस्ट्रीज  उसके  द्वारा  न्यायालय  में  दक््यर  किद्चा  गद्या  मम्नला  वापस

 लेने  पर  सहमत  हो  गई  है  ;  और

 यदि  तो  उपरोक्त  भाग  का  क्‍या  औचित्य  है  और  ऐसा  पहले  किन  कारणों
 '

 से  नहीं  किया  जा  सका  ?

 वस्त्र  मंतालय  के  राक््य  मंत्री  सुझोंद  भालम  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 मैसस  रिलाएंस  इन्डस्ट्रोंज  लिਂ
 ने

 अपनी  ओर  से  न्यायालय  का  मामला  वापिस  ले

 लिया  है  ।

 टी०  पी०  ए०  के  अनुपूरक  लाइसेंस  की  मंजूरी  के  अन्य  फर्मों  के  साथ-साथ  मैसर्स

 मसर्स  रिलाएंस  लि०  के  आवेदन-पत्रों  पर  विचार  किया  गया  है  और  सभी  संगत  बातों  को  ध्यान

 में  रखने  के बाद  गुणावगुण  के  आधार  पर  विनिश्चिय  किया  गया  हैं

 खतन  गतिविधियों  के  परिणाम  स्वरूप  हुए  आदिवासयों  के

 पुमर्वास  सम्बर्धी  योजना

 5081,  कली  भवल्लभ  पाणिप्रद्धो  :  क्या  इस्प्रत  ओर  खान  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  देश  में  बड़े  खनन  कम्पलैक्सों  में  खननः  गतिविधियों  के  परिणामस्वरूप

 पित  हुए  आदिवासियों  के  पुनर्वास  की  योजना  तंयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 धीन  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कान  विश्मम  में  राश्य  मंत्री  रास  दुलारी  खनन

 विधियों  के कारण  विस्थापित  हुए  आदिवासियों  के  पुनर्वास  की  योजना  वनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 बिचाराधीन  नहीं  है  ।  खनन  गतिविधियों  कारण  विस्थापितहोने  वाले  आदिवासियों

 को  रोजगार  तथा  पुनर्वास  के  मामले  में  वरीयता  के  लिए  खान  विभाग  तथा  कोयला

 विभाग  ने  अपने  संबंधित  उपक्रमोंको  मार्गदर्शी  निर्देश  जारी  किए  हैं  ।

 केखद्रीय  उत्पादन  शुल्क  ओर  सोमा  शुल्क  बोर्ड  का  पुनमंठनत

 5082.  थी  एक०  क०  चज्ाप्तेलर  म्‌  कया  बिक्त  मंत्री  यह  बतपने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 21)
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 क्या  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  और  सीमा  शुल्क  जो  कि  सरकार  का  सबंसे  अधिक

 राजस्व  एकत्र  करने  का  स्कंध  का  पुनगंठन  किया  जा  रहाਂ  है

 यदि  तो  प्रस्तावित  पुनर्गंठित  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;

 इस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना  और

 इससे  सरकार  कौ  किस  सीमा  तक॑  सहायता  मिलेगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  फिलहाल  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  बोडड  के  पुन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  बोर्ड  अपने  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के

 पुनर्संगठन  से  संबंधित  विभिन्‍न  प्रस्तावों
 पर

 विचार  कर  रहा  है  ताकि  उन्हें  राजस्व  वसूली  के

 लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  अधिक  अनुकूल  बनाया  जा  सके  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जपान  से  सहायता

 5083.  आओ  ई०  अयृयप्पू  रेड्डी  :  क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जपान  ने  गैस  पाइपलाइन  पनबिजली  परियोजना  तथा  दूर  संचार

 की  पांच  परियोजनाओं  के  लिए  भारत  को  39,25.9  करोड़  येन  की  सहायता  देने  की  पेशकश  की

 (a)  यदि  तो  परियोजनावार  इस  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 उपरोक्त  ऋण  के  भुगतान  के  लिए  क्‍या  शर्तें  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  जी  वर्ष  1985-86  के

 लिए  जपान  सरकार  ने  भारत  को  गँस  पाइप  पन  बिजली  और  दूर-संचार

 मोजनाओं  के  लिए  392310  लाख  येन  की  ऋण  सहायता  प्रदान  की

 सहायता  का  परियोजना-बार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 °
 [  एच०  बी०  जे०  गैस  पाइप  लाइन  158000  लाख  येन  या  लगभग  80

 करोड  रुपए  ।

 (2)  आंवला  उवंरक  संयंत्र  परियोजना  :  95000  लाख  येन  या  लगभग  47.6  करोड

 रुपए

 (3)  सरदार  सरोबर  बिजली  परियोजना  :  28500  लाख  येन  या  लगभग  14.3

 करोड़  रुपए  ।

 (4)  उज्जैनी  पम-बिजली  परियोजना  :  15000  लाख  पेन.या  लगभग  7.5  करोड़

 रुपए  ।
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 (5)  दूर-संचांर  परियोजना  :  95810  लाख  येन॑  या  लगभग  48  करोड़
 ही

 रुपए  1
 ढ  हु  हू  ल्‍्र

 जोड़  :  392310  लाख  येन  या  लगभग  197.4  करोड़  रुपए  ।

 इन  ऋणों  की  वापसी  अदायगी  10  वर्षों  की  रियायती  अवधि  सहित  30  वर्ष  में  की

 जाएगी  और  इन  पर  3.25  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  ब्याज  लगेगा  ।

 सध्य  प्रदेश  में  शुष्क  बन्दरगाहु  ओर  एयर  कार्गो  कम्पलेक्स  स्थापिन  करना

 5084.  श्री  महेल्न  सिह  :  क्‍या  वणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  शुष्क  बन्दरगाह  और  एक  ऐयर  कार्गो  कम्पलंक्स  स्थापित  करने

 की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  कब  निणंय  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  और  मध्य  प्रदेश  में  शुष्क
 बन्दरगाह  स्थापित  करने  कोई  प्रस्ताव  नहीं  एयर  कार्गो  काम्पलंक्सों  की  स्थापना  के  बारे

 में  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  सिफारिशों  की  सम्भावना  के  अनुसार  विचार  किया  जाता  हैजो
 *

 उनका  प्रबन्ध  करते  हैं  ।  इस  संबंध  में  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  से  यातायात  का  औचित्य  बताते  हुए
 कोई  विस्तृत  प्रस्ताव  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 रूई  का  उत्पादन

 5085.  श्री  सो०  जंगा  रेडडो  :  क्‍या  बच्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्ष  1982-83,  1983-84,  और  1984-85  5  के  दोरान

 बार  रूई का  कितना  उत्पादन  हुआ  है  ;

 (@)  उक्त  वर्षों  कं  दोरान  किस  दर  किस  किस्म  की  और  कितनी  में  रूई  का

 आयात  और  निर्यात  किया  गया  ;  और

 वर्ष  1985-86  में  कितनी  मात्रा  में  आयात  करने  की  संभावना  है  ओर  देश  में
 राज्य-वार  किस  किस्म  कितने  मूल्य  की  और  कितनी  रूई  का  उत्पादन  तथा

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खु्शोद  आलम  1982-83,  1983-84 4
 5  रूई  मौसमों  के  दोरान  देश  में  रूई  के  उत्पादन  का  अनुमान  क्रमशः  लगभग  84,77

 लाख  गांठ  तथा  101.5  लाख  गांठें  लगाया  गया  है  ।  राज्य-वार  तथा  किस्म-वार  उत्पादन  क
 संबंध  में  सही  और  प्रमाणिक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 || हा एक  विवरण  संलग्न
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 चालू  रूई  मोसम  के  दोरान  रूई  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नही  है  ।  चालू  रूई

 मौसम  के  दौरान  रूई  का  उत्पादन  इस  समय  अनुमानतः  लगभग  94.00  लाख  गांठें

 वार  उत्पादन  प्राक्कलन  उपलब्ध  नहों  है  ।

 विवरण

 .

 हूई  की  किस्म

 fata
 निर्यात  की  गई  मात्राएं

 लाख  गांठों

 ह  करोड़  रू०

 1982-83  1983-84  1984-85 5

 मात्रा  मूल्य  मात्चा  .  मूल्य  सात्रा  मूल्य

 1  2  3  4  5  6  7

 न  न  ता  5  "४"  कब

 बंगाल  देशी  0.31  7:61  0.33  8.99  न  न

 स्ठेषपल  6.36  «(141.44  2.88  81.56  1.68  58.97

 यखलो

 पिकिग्स  0.10  1.66  0.13  2.56  —  ---

 असम

 कोमिलास  0.16  3.95  0.09  3.10  0.11  4.82

 जोडास  0.04  0.50  0.11  2.15  न

 डी पपएपफ/”पोणत/ैपए/प/णए/प-पततक्फ
 -

 एएएएराछएछएएएछा

 योग  6.97  155.16  3.54  98.36  1.79  63.79

 1982-83  तञ्ना  1983-84  रूई  मौसम  के  दोरान  रूई  का  कोई  अ्यात  नहीं  हुआ  !

 1984-85  के  दौरान  41.90  पोंड  अमरीकी  सैंट  प्रति  पॉंड  एफ०  ओ०  बह  कराती  की  कीमत

 पर  पाकिस्तान  के  लिए  मध्यम  स्टेपल  रूई  की  75,000  गांठों  की  मात्रा  की  संविदा  की

 गई  ।

 हिन्हुस्ताव  सटोल  वक्‍्स  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड  का  बन्द  होगा

 5086.  प्रो०  सु  इंडबते
 :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बसाने की  कृपा  करेंगे

 किः
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 रा  कब  वनशननिशिनककी  वि  उपक्रम

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  हिन्दुस्तान  स्टील  वकसे  कंस्ट्रफशन  लिमिटेड  के  बन्द

 होने  और  इसके  23,000  कमंचारियों  के  बेरोजगार  हो  जाने  की  आशंका  है  ;

 यदि  तो  क्‍या  यह  ध्यान  में  स्खते  कि  उपक्रम  को  आधिक  दृष्टि  से  सक्ष्म

 बनाया  जा  सकता  सरकार  बड़ी  संख्या  में  कर्मंचारियों  को  बेरोजगारी  के  संकट  से  बचाने  के

 लिए  इस  मामले  में  हस्तक्ष  प  करेगी  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  से  सरकार  कम्पनी  की  भारी

 संचित  हानि  तथा  फालतू  श्रमिकों  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  विभिन्‍न  वैकल्पिक

 नीतियों  पर  विचोर  कर  रही  है  ।

 सरकार  कर्म  चारियों  की  संगस्या  को  भी  समझती  है  और  इस  बात  को  वेखने  के  लिए  कि

 बंया  इस  इकाई  को  जार्थिक-दृष्टि  से  सक्षम-बनाबा  जा  सकता  विभिश्स  घिकल्पों पर  विचार  कर

 रही

 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेंक  हारा  अंम  के  बशानिक  पुनंगंठन  के  लिए  उपस्कर  प्राप्त
 करने  के  लिए  भ्राप्त  आवेदन

 5087.  भरी  प्रियरंजन  दास  सं,शी  :  कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  की  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान

 श्रम  के  वैज्ञानिक  पुनगंठन  के  लिए  उपस्कर  प्राप्त  करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य  वित्तीय  निगमों  और

 -  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगमों  के  माध्यम  से  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 भारतीय  औशौगिंक  विकास  बैंक  हारा  बंधा  कदम  गए  हैं  ;  और

 उपये कत  और  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 चित्त  मंत्रालय  में  शक्त्य  मंत्री  जनार्दन  :  श्रम  के  वैज्ञामिक  पुनगंठन  के

 लिए  भारतीय  अद्यीगिक  विकास  बैक  की  कोई  विशिष्ट  स्कीम  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 उशोगपत्तियीं  दौरा  किंस्त  में  नियंत्रण  में  कमी से  विदेशी  मुद्र  को

 आमवनो  से  प्रभाव  नि

 5088.  डा०  जो  ०  विजय  रामाराव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बंताने  की  कछुंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  इजनियरी  सामान  का  निर्सत  किस्म  नियंत्रण
 की  कमी  और  सप्लाई  के  लिए  प्राप्त  क्रयादेश  से  हटाकर  फालतू  सप्लाई  के  कारण  पिछड़
 गया  है  ;

 215



 लिखित  उत्तर  20  1985

 उक्त  स्थिति  पर  नियंत्रण  पोने  के  लिए  क्‍या  सुंधारात्मक  उपाय  करने  का

 विचार  है  ;
 का  ह  ॥  -

 (a)  कया  सरकार  ने  ऐसे  उद्योगपतियों  की  मान्यता
 और

 अन्य  सुविधाएं छीम  ली  हैं  और

 उन्हें  काली-सूची  में  रख  दिया  और

 यदि  तो  काली-सूची  में  रखे  गए  ऐसे  उद्योगपतियों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  खुर्शोद  आलम  ओर  भारत  के

 जीनिर्यारिंग  सामान  के  निर्यात  भी  घटिया  ववालिटी  तथा  अनुमोदित  नमूनों  से  भिन्‍न  के  कारण

 कमी  नहीं  आई  है  ।  निर्यात  नियन्त्रण  तथा  1963  के  उपबन्धों
 के  अन्तगंत  पर्याप्त  संख्या  में  इजीनियरी  उत्पाद  अनिवाय  क्वालिटी  नियन्त्रण  तथा  पृव॑लदान
 निरीक्षण  योजना  के  अन्तगगंत  लिए  गए  इनमें  से  किसी  भी  उत्पाद  के  निर्यात  की  अनमति
 नहीं  है  जब  तक  कि  उसका  निरीक्षण  तथा  परीक्षण  उन  कर  लिया  जाए  तांकि  यह  सुनिश्चित  हो

 सके  कि  ये  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  विशिष्टियों  को  पूरा  करते  हैं  निर्यात  निरीक्षण  परिषद

 निर्यात  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जिन  इंजीनियरी  उत्पादों  को  -  मान्यता  दी  गई  है  उनकी

 मौजूदा  विशिष्टियों  की  समीक्षा  करने  और  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  मानकों  के  अनुरूप  उनके  स्तर  में

 सुधार  के  लिए  निदेश  दिया  गया  है  ताकि  भारतीय  इजीनियरी  उत्पादों  की  विदेशी  बाजारों  में

 बेहतर  मांग  का  सृजन  हो  सके  ।

 नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  में  परियोजनाओं  में  विस  पोषण  करने  के  लिए  विश्व  बेक  दारा
 कोयले  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  करने  की  पूर्व  -

 5089.  ओ  बी०  वो०  बेसाई  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  भारत  में  कतिपय  परियोजनाओं  में  वित्त  पोषण  के  लिए
 कोयले  के  मूल्यों  में  भारी  व,द्धि  की

 शत  रखी  है  ओर  इस  बारे  में  उनके  मंत्रालय से  अनुरोध
 किया  है  ;

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  शर्ते  स्वीकार  कर  ली  हैं  ;  और

 यदि  तो  निर्धारित  शर्तों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  परियोजनाओं  को  विश्व  बैंक  से

 सहायता  मिलने  की  संभावना  है  ?  *

 विस  मंत्रालल में  राज्य  संत्री  जनादंन  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 अन्‍न्‍न्‍न्‍__«_«»7ीीे

 विश्व  बैक  ने  गेवरा  और  सोनपुर  बाजारी  कोयला  परियोजनाओं  के  लिए  14.5

 करोड़  डालर  के  एक  सम्भावित  ऋण  के  वास्ते  मूल्यांकन  किया  इस  संबंध  में  ब्यौरों  पर

 बैंक  के  साथ  बात  चीत  चल  रही

 भारत  में  बहु-राष्ट्रिक  मिगमों  द्वारा  किया  गया  निवेश

 भरी  बी०  एन०  रेड्डो  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले

 तीन  वर्षों  वर्ष  भारत  में  विभिन्‍न  बहु-राष्ट्रिक  निगमों  द्वारा  किया  गया  वास्तविक  पं,जी
 निवेश  कितना-कितना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  जनादंन  :  बहुराष्ट्रिक  निगमों  की  कोई  स्वीकृत

 परिभाषा  नहीं  हैं  ।  व्यावहारिक  प्रयोजनों  के  40  प्रतिशत  से  अधिक  अनिवासी  शेयरघारिता

 वाली  कम्पनियों  को  सामान्यतः  कम्पनियों  के  नाम  से  जानी  जाती  बहुराष्ट्रिक
 कम्पनियां  समझा  जाता  है  |  कम्पनियों  द्वारा  31  1985  तक  भारत  में  किए

 गए  पं  जी  निवेश  के  बारे  में  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उसे  यथा  समय  लोक  सभा  पटल

 रख  दिया  जाएगा  ।

 सहानगरों  में  मादक  ओऔषधियों  का  सेजन

 भरो  चिस्ता  सणि  पाणिप्रही  :  क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  अम्बई  तथा  दिल्ली  जैसे  महानगरों  में  मादक  औषधियों

 के  सेवन  की  प्रवृत्ति  हाल  ही  में  बहुत  बढ़ी  है  और  इससे  इन  औषधियों  के
 अ तर्राष्ट्रीय

 व्यापार  कन्द्रों  में  वृद्धि  हुई  है  ;

 उपरोक्त  महानगरों  में  अनुमानतः  कितने  लोग  मादक  औषिधियों  के  सेवन  के  व्यसनी

 है  और  आम  लोगों  को  ऐसे  व्यसन  से  होने  वाली  हानि  के  बारे  में  बताने  तथा  उन्हें  झूठे  शान  से  दूर
 रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अफीम  के  परिष्करण  का  अधिकांश  कार्य  विभिन्‍न  प्रकार  की  हेरोइन
 के  बनाने  लिए  अब  दश  में  ही  होने  लगा  है  ;

 कया  अवं  ध  व्यापार  के  मुख्य  व्यवस्थापकों  के  साथ  विदेशियों  का  सम्पर्क  बढ़ता
 जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  मादक  औषधियों  का  धन्धा  करने  वाले  भारतीय  लोगों  और  उनको

 प्रोत्साहित  करने  वाले  लोगों  को  सफाया  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  हां  ।

 ओऔषधद-द्रव्यों  क ेदुरुपयोग  की  समस्या  के  स्वरूप  ओर  मात्रा  का  पत्ता  लगाने  के
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 प्रयोजनाथ  एक  विस्तृत  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  जिसके  वर्ष  1986  के  मध्य  तक  पूरा  हो  जाने

 की  आशा  है  ।

 औषध-द्रव्यों  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  जन-संचार  के  माध्यमों  से  प्रचार  करके  तथर
 शिक्षाप्रद  प्रचार  हेतु  स्वैच्छिक  संगठनों  को  अनुदानों  के  माध्यम  से  प्रोत्साहित  करके  लोगों  को

 समझाने-बुझाने  के  लगातार  प्रयास  भी  कर  रही  है  ।

 औषध-द्रव्यों  के  दुरुपयोग  के  सिलसिले  में  संदेशों  के  प्रथार-प्रसार  के  लिए  सवेराਂ

 और  क्योंਂ  शी्ंक  जैसे  प्रायोजित  रेडियों  कार्य क्रम  शुरू  किए  गर  हैं  ।

 प्रचार  को  अपेक्षाकृत  अधिक  रोचक  बनाने  के  लिए  कल्याण  मंत्रालय  ने  नौ  क्षेत्रीय  टी०
 वी०  स्टेशनों  से  संबंधित  विश्वविद्यलयों  में  टी०  वी०  नाटकਂ  प्रतियोगिताएं  प्रायोजित  की  हैं  ।
 प्रत्येक  क्षेत्र  में  पुरस्कार  जीतने  काली  उच्च  कोटि  को  तीन  टीमों  को  5000  3000

 और  2000  रु०
 के  मूल्य  के  नकद  पुरस्कार  दिए  जाने  पेशकश  की  गई  इसके

 प्रत्येक  मेजबान  विश्वविद्यालय  को  5000  रु०  का  एक  अनुदान  भी  दिए  जाने  की  पेशकश  की

 गई  है  ।

 अफ्रीम  का  प्रसंस्करण  कर  हेरोइन  बनाने  का  प्रयास  किए  जाने  संबंधी  कुछेक

 पुट  मामलों  के  बारे  में  सरकार  को  पता  चला  है  ।  *

 हां  ।

 क्षेत्रीय  कार्यालय  नारकोटिक  द्रव्यों  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सतक  रहते  हैं  ।

 राज्य  सस्कार  के  प्रधिकारियों  के  साथ  परामर्श  करके  उपथुक्त  तस्करी-निबारण  उपाय  किए

 जातें  हैं  ।

 भारत-पाक  सीमा  के  आर-पार  नारकोटिक  द्रथ्यों  की  तस्करी  कौ  सोकलने  संबंधी  मामलेਂ  फर

 दिनांक  2  से  4  1985  को  दिल्‍ली  में  आमोजित  भारत-पाक्िस्तान  संयुक्त  आयोग  की

 दूसरी  बैठक  भी  विचार-विमल  किया  गक  था  ।

 ओऔषध-द्रव्यों  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सम्बध्धित  अन्तर  राष्ट्रीय  एजेंसियों  के साथ

 चघनिष्ठ  सहयोग  भी  रखा  जाता  है  ।

 दिनांक  14  1985  से  द्रष्य  तथा  मनोत्त  जक  पदार्थ

 1985”  नामक  एक  नया  अधिनियम  लागू  किया  गया  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 द्रव्यों  का  गैर-कानूनी  धन्धा  करने  के  अपराधों  के  सिलसिले  में  कठोर  दण्ड  दिए  जाने  की

 व्यवस्था  है  ।

 12.00  सध्याहू

 ]

 श्री  क्सुदेष  आचाय  :  क्या  सरकार  भारतीय  शिष्टमंडलਂ  द्वाश  दक्षिण  अफ्रीका
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 का  दोरा  किए  जाने  के  ब्रारे  में  एक  वक्तव्य  द्रेगी  ?  उनका  द्रक्षिण  अफ्रीका  में  नाबस्कि  अभिनंदन

 किया  गया

 ऋग्क्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  उत्तर  भेज  दिया  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  अगली  दफा  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  कोई  समस्या  नहीं  है  ।

 ओर  एल०  लक्ष्याल  रेड्डो  :  फ्छिले  दिनों  मंत्री  जी  भे  कहा  था  कि  वे  श्रभा  में

 स्पष्टीकरण  देंगे  ।  जो  भारतीय  दल  दक्षिण  अफ्रीका  गया  था  उसका  नागरिक  अभिनंदन  किया

 गया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  बाद  में  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  श्री  रेडडी  सही  हैं  ।  आप  कामंवाही  बुज्ञांत्  बेसें  । विदेश

 मंत्री  ने  सभा  में  कहा  था  कि  वह  स्पष्टीकरण  देंगे  । आप  कृपया  कारयवाही  वृत्तांत  देखिए  लेकिन

 उन्होंने  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उत्तर  भेज  दिया  है  ।  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  इसकी  सूचना  दी  थी

 और  मैंने  उनको  उत्तर  भेज  दिया  है  ।

 )

 श्री  सेफुद्ीत  चौधरी  :  यह  सभी  सदस्यों  के  लिए  चिन्ता  का  विषय  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  विदेश  मंत्री  पहले  ही  सभा  में  उपस्थित  उनकी  के  कारण

 आप  शायद  उन्हें  पहचान  नहीं  पा  रहे  लेकिन  वह  सभा  में  उपस्थित  आप  उनसे  पूछ

 सकते  हैं  ।

 क्रो  एस०  जयपाल  रेडडो  :  दक्षिण  अफ्रीका  में  आये  समाज  के  एक  दल  का  नागरिक

 अभिनंदन  किया  गया  था  ।  भारल  हस  बात  को  कंसे  सहन  कर  सकता  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  अगली  दका  जर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  ऐसी  कौई  समस्या  नहीं  है  ।  मैंने  एक

 उत्तर  भेजा  अगर  आप  संतुष्ट  नहीं  हैं  तो  आप  सूचना  दे  सकते  हम  इस  पर  चर्चा  कर

 सकते हैँ ।
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 शो  पी०  कुलनवईबेलू  :  श्रीलंका  समस्या  का  क्‍या  हुआ  ?

 )

 थी  पी०  आर०  कुसमारमंगलम  :  वित्त  मंत्री  ने  घोषणा  की  है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 के  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्त  की  एक  और  किश्त  देय  हो  गई  है  ।  इसका  भुगतान  कर  दिया

 जाना  चाहिए  ।  कृपया  इस  संबंध  में  आप  अपने  पत्र  का  सदुपयोग

 |

 भरी  मोहम्मद  महफूज  अलो  खां  हरयाणा  वालों के  साथ  बहुत
 हुई  25  आदमी  गायब  सरकार  से  इंसाफ  मांगने  आए  लेकिद्र  कल  टीयर-गैस

 छोड़ी  गोली  चलाई  गई***

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  ।

 श्री  माधव  रेड्डी
 :  श्रीमन्‌  हमें  सूचित  किया  गया  है  कि  हमारा  स्थगन

 प्रस्ताव  मंजूर  नहीं  किया  गया  पिछले  तीन  वर्षों  से सात  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाएं  विचाराधीन

 हैं  और  सरकार  ने  इनमें  से  एक  को  भी  मंजूरी  नहीं  दी

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  कहो  तो  मैं  फिर  डिसकस  करवा  दं,गा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :
 दे

 ऐसा  आपने  जिस  सबजेक्ट  पर  भी  हम  उन  सब  पर

 डिसक्सशन  करांते  रहे  हैं  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जो  कुछ  भी  कर  सकता  आपकी  में  हाजिर  हूं  ।

 थी  सी०  माधव  रेड्डी  :  अध्यक्ष  पीठ  के  खिलाफ  हमें  कोई  शिकायत  नहीं  हैं  ।  अध्यक्ष  पीठ

 हमारे  प्रति  काफी  दयालु  हैं  ।
 जब  कभी  हमने  कोई  विषय  आपने  उस  पर  किसी  न  किसी

 तरह  चर्चा  करने  की  अनुमति  दी  ।  लेकिन  भारत  सरकार  के  रवँये  से  हम  काफी  निराश

 **कार्यवाही-वस्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 जिसे  मंजूरी  देनी  चाहिए  थी  क्योंकि  इसके  कारण  राज्य  के  विकास  पर  प्रभाव  पड़  रही  है

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  डिसक्सशन  ही  करवा  सकता  हू  ।

 [  प्रनुवाद  ]
 अगली  दफा  मैं  इस  पर  चर्चा  करवाऊंगा  ।  आप  मुझे  लिख  कर  दीजिए  ।  .

 प्री  असुदेव  आचार्य  :  करीब  दस  परियोजनाएं  हैं**

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  कहते  तो  पहले  डिसक्सशन  करवा  आज  कहा  है  तो

 डिसक्सशन  करवा  दं,गा  ।

 )

 ]
 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  इस  सत्र  का  आज  अन्तिम  दिन  अध्यक्ष  की  हैसियत  से

 आप  सरकार  को  क्‍यों  नहीं  कहते  कि  स्थिति  को  स्पष्ट  करते  विभिन्‍न  परियोजनाओं  को

 मंजूरी  न  दिये  जाने  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  मजबूर  नहीं  कर  लेकिन  मैं  इस  पर  चर्चा  करवाऊ गा  ;

 मुझे  कोई  कठिनाई  नहीं  ऐसा  करने  में  मुझे  कोई  हिचक  नहीं  है  ।

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कढ्ते  हैं  कि

 आज  करवा  लेकित  आज  आदि  री  दिन  है  ।

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  सभा  की  सर्वंसम्मत  राय  को  देखते  आप  मंत्री  जी  को  निदेश  क्‍यों

 नहीं  देते  कि  वह  एक  वक्तव्य  दें  ?

 अध्यक्ष  ग्रहोदय  :  एक  बात  और  ।  आज  योजना  पर  चर्चा  की  अन्तिम  दिन  है  और  मैं

 समझता  हू  कि  मंत्री  महोदय  इस  विषय  पर  भी  उत्तर  देने  की  कृपा  करेंगे
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 अध्यक्ष  अह्ोदय  :  फिर  मैं  चर्चा  करवाने  के  लिए  त॑  यार  हू  ।  आप  कोई  सी  समग्र  निश्चित

 मैं  चर्चा  करवा  दं,गा  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  : आज  अन्तिम  बिन  समय  ऋल्लां  है  ?

 इस  समय  भरी  सी०  म्राप्लत्न  रेड्डी ओर  कुछ  अन्य  सदस्य  सभा-भनश्नन  से  ब्राहर  ऋले

 म्र०  प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 ]
 भारतीय  राज्य  व्याणर  निगम  सोमित  के  वर्ष  रखे गए  के  प्रोंजेक्टस  एण्ड  इक्विफ्केश

 कारफोरेक्षन  उपफ  इंडिया  के  बर्थ  1984-85  के  ओर  धारतोय  अ्यापर  प्रेका

 नई  डिल्लो  के  बर्थ  1984-85  के  कार्य  करण  को  सम्सेल्ा

 ओर  वाधिक  ब्रतिल्षेस्त

 वाणिक्रय  मंत्री  अर्ज,न  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सक्ा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1959  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के

 लिखित  पत्रों  तथा  अंग्रे  जी  की  एक-एक  प्रति  :--

 भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  सीमित  का  वर्ष  1984-85  के  कार्य  करण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  सीमित  के  वर्ष  1984-85  संबंधी  वार्षिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पिणियां  ।
 |

 में  रखे  गए  ।  वेखिए  एल०  H0-1761/85]

 प्रोजक्टस  एण्ड  इक्विपमेन्ट  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  के  वर्ष  5
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखे  गए  ।  वेलिए  संख्या  एल०
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 लि नरक  कक  कम»  लत  ——-—_—_ a  विन  नननन-मक  नीनाननाननान--+  रा

 प्रौजेक्ट्स  एण्ड  इक्विपमेन्ट  कारपोरेशन॑  आफ  इंडिया  के  वर्ष  1984-85

 संबंधी  वाषिक  लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 भारतीय  व्यापार  मेला  नई  के  वर्ष  1984-85  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारतीय  व्यापार  नई  के  वर्ष  1984-85  5  संबंधी

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रके  गए  ।  वेरिए  संख्या  एल०ण

 (2)  भारतीय  निर्यात  संगठन  नई  के  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी

 वाधिक  प्रतिवेदनਂ  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  निर्यात  संगठन  नई  के  वर्ष  1984-85  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षाਂ  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  फ्रति  ।

 में  रले  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (3)  भारतीय  हीरा  के  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वार्षिक
 प्रतियेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  फ्रति  तथा  लेखापरी  क्षित

 भारतीय  हीरा  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 सरकार  ढ्वरा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 सें  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (4)  चमड़ा  निर्यात  के  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वाषिक

 प्रतिधेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखा

 परीक्षित  लेले  ।

 चमढ़ा  निर्यात  मप्रास  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रं जी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखे  देखिए  संख्यर  एल०

 (5)  रत्म  औरਂ  आभूषण  निर्यात  संवर्धन  वर्ष  1985-85
 सम्बन्धी  कार्षिक  प्रतिकेतन  तथा  जी  की  एक  प्रति
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।
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 रत्न  और  आभूषण  निर्यात  संवर्धन  के  वर्ष  1984-85  के

 का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की

 में  रखे  बेखिए  संख्या  एल०

 (6)  व्यापार  विकास  नई  के  व  1984-85 5  सम्बन्धी

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अग्नेजी  की  एक  प्रति  तथा

 परीक्षित  लेखे  ।

 व्यापार  विकास  नई  के  वर्ष  1984-85  के

 कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक
 प्रति  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (7)  कॉफी  के  वर्ष  1982-83  के  लेखाओं  पर  लेखापरीक्षा
 |

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रे  जी  की  एक्र  प्रति  ।

 (8)  उपयुक्त  (7)  में  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए
 विलम्ब  के  कारणों  को  दर्शान  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (9)  रबड़  के  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 रबड़  के  वष  1984-85  के  कार्यकरंण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संश्या  एल०  टो०  1770/85

 (10)  बेसिक  फार्मास्यूटिकल्स  एण्ड  कॉसमेटिवस  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन

 के  वर्ष  1984-85  5  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  कथा

 अग्र॑  जी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 बेसिक  फार्मास्यूटिकल्स  एण्ड  कॉसमेटिक्स  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन

 के  वर्ष  1985-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।
 ह

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 (1)  इलायची  के  वर्ष  1984-85  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रे  जी  की  एक  प्रति  ।
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 ज्ज्जज+ पल  नलक  लीन  नमक  लक  लक  नकल  कक  लक  नल  कक  कब

 इलायची  के  वर्ष  5  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  तथा  अंग्रंजी  की  एक

 प्रन्थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 सेन्दुल  इनलेंड  वाटर  द्रान्सपोर्ट  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  और

 हिन्दुस्तान  शिपया्ं  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की

 समोक्षा  भ्रोर  वाधिक  प्रतिवेदन

 परिणहन  मंत्री  अंसी  लाल  :  मैं  कम्पनी  अधिनियम  1956  की  धारा  की

 भारा  (1)  के  निम्न  लखित  पत्रों  तथा  की  एक-एक  प्रति
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 सैंट्रल  इनलैंड  वाटर  ट्रान्सपोर्ट  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 सैन्‍्द्रल  इनलैंड  वाटर  ट्रान्सपोर्ट  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85
 संबंधी  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महा
 लेखापरी  क्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  संबंधी  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  की

 टिप्पणी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 भारत  पर्यटन  विकास  निगस  सीमित  के  वर्ष  1984-85  ओर  इ स्टीव्यूट  भ्रांफ

 होटल  केटरिंग  न्यूद्रिशन  नई  के  ब्ष  1984-85  के

 करण  को  समोक्षा  और  वाधिक  प्रतिवेदन  संबंधी  विवरण

 संसदीय  कार्य  ओर  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा-पटल  पर  रखता  हू  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के

 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  सीमित  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।
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 ऊन  या  याਂ  --+-

 भारत  पयंटम  विकास  नि  सीमित  का  यर्थ  1984-85  संबंधी  वाधिक

 लेखागरीक्षित  लेछे  तथा  उन  पर  की

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०

 (2)  इंस्ट्रीव्यूट  आक  होटल  केटरिंग  नई  के  वर्ष

 1984-85  5  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदत  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  गए  ।  देखित्‌  शंहुपर  छल ०

 इंस्टीच्यूट आफ  होटल  मैनेम  केटरिंग  टैक्नालोजी  एंड  एप्लाइड
 के  वर्ष  1984-85  संबंधी  वा्िक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  तथा  लेखापसिक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 इंस्टीव्यूट  आफ  होटल  केटर्मि  टेक्सलोजी  एंड  एप्लाइड

 वर्ष  1984-85  संबंधी  वाधिक  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्र जी  की  एक  फ्रति  बच्चा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 [  भ्रस्भात्त  भें  राक् मश  ।  देखिए  संख्या  एल०

 आफ  होटल  केर्टात्म  ठेकलालोजी  एंड
 यू  न्यू

 के  वष॑  1964-85  संबंधी-कर्ककि  प्रतिवेदन  तथा

 अंग्रे  जी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 श्ले  यए  ।  देखिए  शंदछया  एल०

 आफ  होटल  कैटरिंग  टैक्‍्नालोजी  एंड  एप्लाइड
 के  वर्ष  1984-85  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रे  जी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 फ्रध्यातय  में  देखिए  संदणा  एल०

 ंस्टीच्यूट  भफ़  होटल  मैंनेजम़ैंट  केटरिंग  एंड  अहमदाबाद  के  वर्ष

 1984-85  5  संब्रंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 सें  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 आफ  होटल  केटरिंग  टैक्नालोजी  एंड  एप्लाइड
 के  वर्ष  1984-85  5  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रं जी
 की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।  ॥॒

 में  रले  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०
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 इंस्टीच्यूट  आफ  होटल  म॑  कंटरिंग  एण्ड  एप्लाइड
 के  वष॑  1984-85  संबंधी  व्राधिक॑  प्रतिवेदन  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखाप॑रीक्षित

 में  रखे  मये  ।  देखिए  शंख्या  एल०

 इस्टीच्यूट  आफ  होटल  केटटिंग  टेकनालोजी  एण्ड  एप्लाइड
 के  वर्ष  1984-85  संबंधी  वार्षिक  प्रतिक्कश

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०  5]

 इंस्टीज्यूट  आफ  केटरिंग  टैक्नालोजी  एण्ड  एप्लाइड

 के  वर्ष  1984-85  संबंधी  वाधिक  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 प्रस्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संरैयथां  एल०
 :

 इंस्टीच्यूट  आफ  होटल  कैटरिंगः  ठेक्नालोजी  एण्ड  एप्लाइड

 के  वर्ष  1984-85  काईकक्क  प्रतिवेदन  तथा

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 ल्‍ः  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०

 फूड  के  वर्ष  1984-85  5  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रे  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०-178/४5]

 फूड  क्राफ्ट  नई  के  1924-85  संबंधी  वाधिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा

 परीक्षित  लेख  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संझ्या  एल०

 फूड  क्राफ्ट  के  बं  1984-85  संबंधी  वाधिक
 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेंखापरीक्षित

 —

 लेखे  ।

 में  रक्े  गमे  ।  देजिये  संध्या  एल०

 नई

 हैद  लखनऊ  ओर  गोवा  स्थित  इंस्टीच्यूट  आफ  होटल
 कैटरिंग  टेक्नालॉंजी  एण्ड  एप्लाइड  न्यूट्रिशन  तथा

 दिल्ली  और  तिरुश्विरापल्‍ली  स्थित  फूड  क्राफ्ट  इंस्टीच्यूट  के  वर्ष  1984-

 85  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी
 की  एक  प्रति  ।

 में  रख  देखिये  संश्या  एल०
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 मंटेलजिकल  एण्ड  इंजोनियरिंग  कंसलटेंट्स  लिसिटेड  के  वर्ष  1984-85,

 विजयनगर  स्टोल  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85,  स्पंज  आयरन  इंडिया
 मिमिटेड  था  वर्ष  1984-85  आदि  के  वाविक  प्रतिवेतन

 तथा  उनके  कार्यकरण  की  समोक्षा

 इस्पात  और  खान  मंत्रों  कृष्ण  चन्द्र  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल पर  रखता

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत

 लिखित  पत्रों(हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :---

 मैटेलजिकल  एण्ड  इंजीनियरिंग  कंसलटेंट्स  लिमिटेड  के  वर्ष

 1984-85  84-85  के  कार्य  करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 मंटेलजिकल  एण्ड  इंजीयरिंग  कंसलटेंट्स  लिमिटेड  का  वर्ष
 1984-85  सबंधी  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या

 विजयनगर  स्टील  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।

 विजयनगर  स्टील  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  संबंधी  वाधिक
 बेदन  लेखपरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 श्र  घालय  में  रखे  गए  देखिए  संख्या  एल०ट

 स्पंज  आयरन  इंडिया  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 स्पंज  आयरन  इंडिया  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  संबंधी  वाषिक
 लेखपरिक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संझघा  एल०

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  सीमित  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  इस्पात  सीमित  का  वर्ष  1984-85  संबंधी  वाधिक
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 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या

 हिन्दुस्तान  स्टील  वकक्‍्स  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  वक्‍स  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी

 वा्िक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  5]
 नीलाचल  इस्पात  निगम  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 नीलाचल  इस्पात  निगम  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  संबंधी  वाषिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 ॥  में  रखे  गए  बेखिए  संख्या  एल०

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  सीमित  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  सीमित  का  वर्ष  1984-85  संबंध  वार्षिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  की

 टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०
 भारत  रिफ्रक्टरीज  लिमिटेड  के  वर्ण  1984-85  के  कायंकरण  की  सरकार

 द्वारा  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नि  ंत्रक-महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 धातु  स्क्र  प  व्यापार  निगम  सीमित  के  वर्ष  1984-85  के  कायंकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 धातु  स्क्रैप  व्यापार  निगम  सीमित  का  वर्ष  1984-85  संबंधी  वाषिक

 /  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियाँ  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संस्या  एल०
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 मेंगनी  जਂ  ओर  खिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  का्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 मेंगंनीज  ओर  लिमिटेड  को  वर्ष  1984-85

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-मरालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्य  एल०

 उज्जन  पाइप  एण्ड  फाउन्डरी  कम्पलती  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85
 के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  सभीक्षा  ।

 उज्जैन  पाइप  एण्ड  फोउन्डरी  कम्पनी  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-

 85  संबंधी  वाषिक  लेखापरीक्षितਂ  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षिक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 (3)  विशांखांपतनम  स्टील  प्रोजेक्ट  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड  के  वर्ष

 1984-85  5  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 विशाखापतनम  स्टील  प्रोगेक्ठ  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड  का  वर्ष

 1984-85  5  संबंधी  वार्षिक  लेखापरीक्षत  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 में  रखे  गए।-केखिए:संश्या  एल०टो  ०-1801/85]

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  के  वध  1984-85  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 ईंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेंड  का  वध  1984-85  संबंधी
 वाषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 क्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या

 (2)  खनिज  विकास  नई  के  वर्ष  1984-85  वाधिक  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रे  जी  की  एक-एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 खनिज  विकास  नई  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण
 की सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रं  जी  की  एक

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या
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 बा  दि  हे  ही  _  ---

 अवश्यक्र  बह्तु  मघिनिय्म  के  अध्तर्यमत  केननीय  भर्तीय

 कुटीर  उश्ोभਂ  निमण  सीमित  का  अर्णय  198904  कान  वाषिक

 प्रतिवेदन  और  उसको  समोक्षा

 ब्ररण  अचाकता  के  कंत्री  झुशोंद  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  |

 रबता  हू  :

 अननज>>-«-ममम-मं_म--मक.

 (1)  आक्रश्यक  घस्तु  1955  की  की  के  अंतगंत
 चाय  का  पंजीयन  तथा  भंडार  की  संशोधन
 1985  तथा  अंग्रं जी  की  एक  जो  4  1985

 के  भांरत  के  राजपत्र  में  अधिछ्िचना  संख्या  का०  आ०  807  में  प्रकाशित

 हुआ  था  । न्‍
 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०टी  ०-1084/8 5]

 (2)  कम्पनी  1566  की  उप-धारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 फ्लों  ततथ्चा  अ  ग्रं  जी  की  एक-एक  प्रति  :--

 केन्द्रीय  भारतीय  कुटीर  उद्योग  मिगम  सीमित  के  वर्ष  1983-84  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 कैस्द्रीय  भारतीय  कुटीर  उद्योग  निंगम  सीमित  का  वर्ष  1983-84  संबंधी
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  प्र
 क्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब

 के  कऋररणों  को  दर्शावे  कला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रे  जी  ।

 प्म्काषथ  में  रखे  गए  ।  ६क्षए  सकया  एल०

 (4)  सिल्क  एण्ड  आर्ट  सिल्क  मिलस  रिस  के  वर्ष
 1984-85  संबंधी  वार्थिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 सिल्क  एण्ड  आर्ट  सिल्क  मिस  किसच  के  वर्ष  1984-
 85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  ।

 में  रखे  दं  खिए  संख्या  एल०

 (5)  रेशम  तथ्या  रेयय  अस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  के  वर्ष  1984-

 85  संबंधी  वार्बिक  प्रत्षिकेदत  तथा  अंग्रंजी  की  एक  प्रति

 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।
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 रेशम  तथा  रेयन  वस्त्र  निर्यात  संबंधी  परिपद्‌  के  वर्ष  1984-85  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  ।

 |  प्र्यालय  में  रखे  गए  ।  द॑  खिए  संख्या  एल०

 (6)  अहमदाबांद  वस्त्र  उद्योग  अनुसंधान  संघ  के  वर्ष  1984-85  संबंधी

 वा्धिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा

 परीक्षित  लेखें  ।

 बम्बई  वस्त्र  अनुसंधान  के  वर्ष  1984-85  संबंधी  वाधिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे  ।

 में  रखे  गए  ।  द  खिए  संख्या  एल०  टी

 दक्षिण  भारत  वस्त्र  अनु  संधान  के  वर्ष  1984-85  संबंधी

 वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  दे  लिए  संख्या  एल०

 उत्तरी  भारत  वस्त्र  अनुसंधान  के  वर्ष  1984-85  5  संबंधी
 वा  षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा

 लेखापरीक्षित

 में  रखे  गए  ।  दे  खिए  संख्या  एल०

 अहमदाबाद  वस्त्र  उद्योग  अनुसंधान  वस्त्र

 संधान  बम्बई  दक्षिण  भारत  वस्त्र  अनुसंधान  वस्त्र  उत्तरी
 भारत  वस्त्र  अनुसंधान  वस्त्र  गाजियाबाद  के  वर्ष  1984-85  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  ।

 में  रखो  गयो  ।  दे  लिए  संख्या  एल०

 सार्डन  फूड  इंडस्ट्रोज  सोमित  के  ब्र॑ं  1984-85,  बिहार
 फल  तथा  वनस्पति  विकास  निगम  सीमित  पटना  के  वर्ष

 1982-83  के  वाधिक  प्रतिवेदन  और  इनके
 कार्यतरण  की  समोक्षा

 खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  के०  पो०  सिहदं  :  मैं

 लिब्ित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हू  :--
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 नस

 .  (1)  .  ॥956  कीफ़रा  619  की  उपधारा  (1)  के

 किम्नलिखित  पत्रों  '  शत्ता  की  एक-एक

 प्रति  :--

 मार्डन  फूड  इंडस्ट्रीज  सीमित  /  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 मार्डन  फूड  इंडस्ट्रीज  के  1984-85  संबंधी  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा  की  टिप्पणियां  ।

 में  दक्के  दे  खिए  संख्या  एल०

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  के  निम्नलिखित

 सथा  संस्करण  एक-एक  प्रति  :--

 बिहार  फल  तथा  वनस्पति  विकास  निगम  के  वर्ष  1982-
 83  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 .  बिहार  फल  नियम  पटना  का  वर्ष  1982-
 83  संबंधी  वार्षिक  लेखा-परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  दे  खिए  संख्या  एल०  85]

 (5)  उपयुक्त  (2)  में  उंक्षिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब
 के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रे  जी  ।

 में  रखा  दे  लिए  संख्या  एल०

 (4)  भण्डागारणः  क्गिंम  1962  की  धारा  31  की  उपधारा

 (1)  के  अन्तगं  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  के  वर्ष  1984-85  संबंधी
 वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रजी  की  एक  प्रति  तथा

 परीक्षित  लेखे  ।

 केन्द्रीय  भाण्डागारण  निगम  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार
 हारा  समीक्षा  तथा  अंग्रजी  एक  ।

 में  रखे  गए  ।  व  खिए  संख्या  एल०

 आ्टिफिशियल  लिम्बस  मंग्रउफ्रंक्धरिंग  कारपोरेशन  इंडिया  कानपुर  के  वर्ष

 1984-85  इन्स्टोट्यूट  फार  वि  फिजिकली  हैप्डोकृपड  के  वर्ष  1984-
 85  के  वाबिक  प्रतिबेदन  तथा  इसके  कार्यकरण  की  समोक्षा

 :
 कल्याण  बषेत्रालय

 सें  उपਂ  मंत्री  लिरिथिर  :  भहोदय  डा०  राजेन्द्र
 बाजपेयी  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :  ः
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 ::

 -20  1985

 अमन  ल  कक  क  नकली  की  कल  कक  नकल  कली ....................  रब  अली

 >  कम्पनी  की  घारा  की  उप-धारा  के

 निम्म॑लिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  ।

 आर्टिफिशिल  लिम्बस्‌  मैन्युफैक्चरिंग  कारपोरेशन  आफ  के
 वर्ष  1984-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 आ्टिफिशिल  लिम्बस्‌  मैन्युफंक्चरिग  कारपोरेशन  आफ  का
 वर्ष  1984-85  संबंधी  वाधिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन
 पर  नियंत्रक  महालेखापरोक्षक  कीं  टिप्पणियां  ।

 ,  में  रखे  गए  ।  द  लिए  स  ख्या  एल०

 (2)  इन्स्टीट्यूट  फार  दि  फिजिकली  हैण्डीकंपड  के  वर्ष  1984-85
 संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 इन्स्टीट्यूट  पर  दि  फिजिकली  हैण्डीकैपड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखे  गए  ।  दे  लिए  सरु्या  एल०

 (3)  अली  यावर  जग  नेशनल  इंस्टीट्यूट  फार  दि  हेयरिंग  बम्बई
 के  वर्ष  1984-85  संबधी  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण

 की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 अली  यावर  जंग  नेशगल  इंन्स्टीट्यूट  फार  दि  हेयरिंग
 के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा
 अँग्र ेजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखे  द  खिए  स  रूया  एल०

 दूर  स  चार  परामर्शो  भारत  सीमित  का  वर्ष  1984-85  का  वाधिक

 प्रतियेदन  और  इसके  कार्यकारण  को  समोक्षा

 सं  सदोय  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्रो  गुलाम  नथी  :  श्री  राम

 निवास  मिर्धा  की  ओर  से  मैं  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के

 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  पटल  पर

 रखता  हू  :--

 (1)  दूर  संचार  परामर्शी  भारत  सीमित  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (2)  दूर  संचार  परामर्शी  भारत  सीमित  का  वष्ष  1984-85  संबंधी  वार्षिक
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 व  लेखापरीक्षित  लेखे  तेथा  उनः  पर  नितंत्रक-महालेखापरीक्षक
 हम

 की  टिप्पणियां  ।
 '

 में  रखे  द  लिए  स  ख्या  एल०

 केख्रीप  कर्मकार  शिमला  बोर्ड  के  वर्ष  1984-85  रा  वाधदिक
 arf

 आवबि  और  राष्ट्रीय  भ्रम  स  नई  दिल्‍लो  के  वर्ष  1984-85
 ४  7  ::

 का  जाधिक  आदि

 ५  झरीलंत्रालय  के  राज्प  मंत्री  निम्तलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :--  :

 (1)  केन्द्रीय  क्मेंकार  शिक्षा  बोर्ड  के  वर्ष  1984:85  संबंधी  वाधिक  प्रतिवेदन
 तथा  अ ग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 (2)  कमंकार  शिक्षा  बोर्ड  के  व  1984-85  5  संबंधी  वाथिक  प्रतिवेदन
 न  ता  :  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  उनपर  लेखा-परीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 कि  थालय
 में  रखे  गए  ।  दं  खिए  संख्या  एल०

 .  ,
 (3)  राष्ट्रीय  श्रम  नई  के  1984-85  संत्रंधी  वाधिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 ॥

 कक  एक  में  रखे  व  लिए  सरुया  एल०  85] ॥
 भारतोय  विद्युत  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिक्ूयनाए  तथा  प्रामोण

 दिल्यू  तोकरण  निगम  सोमित  का  वर्ष  1984-85  का  वाथिक

 ८57,  ः  ब्रेतियेदन  ओर  इसके  कार्यकरण  की  समोक्षा

 विद्युत  विभांग  में  राज्य  मंत्री  अ।रिफ  मोहम्मद  :  मैं  निम्न  लखित  पत्र  सभा  पटल
 पर  रखता  हू

 1)  भारतीय  विद्युत  1910  की  धारा  38  की  उपधारा  (3)  के
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की

 ह  एक-एक  प्रति  :---

 भारत  विद्युत  1985,  जो  9  1985  को  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्यां  सा०  का०  नि०  1049  में  प्रकाशित

 हुए
 ।

 भारतीय  विद्युत  1985,  जो  9  1985  को

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  1050  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 स्भाध्यटसापरः  रखेःगए  20  दिसम्बश  1985?

 भारतीय  वि  पुत  -
 1985,  जो  9  1985  को

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  1051  में  प्रकाशित

 ह  हुए  थे  ।
 ह

 भारतीय  विद्युत  1985  जो  16  नवम्बर  1985  को

 भारंत  के  राजपन्न  में  अधिसूचना  संख्या  1074  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्रन्थाश्य  में  रखे  गए  ।  दब  लिए  स  ल्या  एल०  85]

 (2).  कम्पनी  1956  कीजधारा  की  उपधास  (1);  के  अन्तगंत

 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :---

 ग्रामीण  विवृधुत्क्हण  सिन्तम  सीमितः  के  व  1984-85  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 ग्रीमीण
 :
 विदृमृुतक रण  निभरमः  सीलित  1988-65;  संबंधी  वाधिक

 लेखापरीक्षितः  सेलेः  तश्माਂ  उमः  पर  निष॑त्रक-महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।
 वा  ,  [९:थारे  य  में  गए  ।  दे  हि  एस  ल्या  एल०  85]

 हा
 एक  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  सीमित  के  वर्ष  1984-85  के
 का्यंकरणਂ  की  सरंकारं  द्वांरा  समीक्षा  ।

 :  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  सीमित  का  वर्ष  1984-85  संबंधी
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 /
 -  परिक्षक  की  ।

 [  में  ३  देखिए:संश्का  एल०  टो  1822/85]

 (3)  केन्द्रीय  दिद्यूत  अनुसंधान  संस्थान  वर्ष  1984-85  संबंधी  बाधषिक
 प्रतिवेदन  तथां  अंग्रेजी  की  एक  प्रतिं  तंथां

 परिक्षित  लेखे  ।

 केन्द्रीय  विद्युत  अनुसंधान  संस्थान  के  वर्ष  1984-85  5  के  कार्यकरण  का

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रे  को  एक  प्रति  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०

 12.09  म०  प०

 [  प्रनुबाद )  ;

 संखधोय  क्राय  तथा  मत्रो  एच०:के०  एल०  मैं  एक  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  विपक्ष  ने  आज  सभा  से  बहि्ममन  का
 निर्णय  लिया
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 न-तत+  न  न  -  —_————  --  —  ना

 जो  कि  उन्होंने  पहले  ही  ले  लिया  बहुत  से  विषयीं  पर  चर्चा  हो  चुकी  है  ।
 जिसे  किंसी  विषैय  पर  भी  उन्होंने  पूछा  है  उस  पर  आपकी  अनुमति  से  चर्चा  हो  चुकी  जिन

 मामलों
 '  पर  भी  उन्हींने  मागें  की  उने  पर  चर्चा  की  एफं'भी  मामला  छोड़ा  नहीं  गया

 उसकी '  उन्होंने  कभी  भांग  नहीं  की  ।  आज  वे  सभा  से  बहिर्म मन  करना  चाहते  थे  ।  मैं  सरकार  की
 और  से  एक  स्पष्ट  वक्तव्य  देना  चाहता  हूं  कि  किप्ती  सरकार  की  किसी  भी  परियोजना  में
 बिना  कारण  देरी  नहीं  की  गई  है  ।  सरकार  का  रवंया  न्यायपूर्ण  तथा  संगत  रहा  यह  बहिग॑मन
 केवल  नाटकीय  है  |  फिर  भी  उन्होंने  जो  सहयोग  हमें  दिया  मैं  उसके  लिए  उन्हें  धन्यवाद  देता

 हूं  ओर  हमने  भी
 भी  उनके  सांथ  किया  बहिर्गमन  कैਂ  लिए  भी  मैं  उन्हें  सभा

 से  बहिगमन  करने  के  लिए  भी  धन्यवांद॑  देता  हूं  ।

 12.10  म०  प०

 सभा-पंटल १र॑  रखेगए  पत्र

 लअनुवॉदी

 राजधोर्ट  समाधि  सर्मितिं  के  वर्ष  के at में  संबंधी  बाषिक  प्रतिबेंतन  तथा
 ०  को  «४  $

 इसकी  के  में  एंक  विधरेंणਂ

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  ।  ु

 (1)  राजघाट  सर्माधि  समिति  केਂ  वर्ष  1984-85  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रजी  की  एक  प्रति  त्तया  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (2)  राजघाटटं  समाधि  संमिति  के  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्र॑  जी  ।

 में  रखे  गए  संख्यीं  एल०ਂ  टी०  1824/85]

 उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  भ्रधिनियंम  स्‍झ्ौर  उच्च

 स्थायल्लेय  सिवा  दातों  अधिनियम  के  अस्तरनेत  अफ्यूबनाएं

 संसदोय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  गुंलांम॑  नबी  :  मैं  श्री  एच०  आर०

 भारद्वाज  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  संमा  पटल  पर  रखता  हूँ  :

 (1)  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  )  1958  की  धारा

 24  की  उपधारा  (5)  के  अन्तगंत  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश

 संशोधन  1985  तथांਂ  अंग्रेजी  संस्करण  की  एक

 प्रति  जो  28'  1985  को  भारतਂ  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्यासा०  का०  नि०  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ह
 प्रयारूय  में  रखी  गयो  ।  दें  लिए  संस्या  एल०
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 जनयतथतीतनन

 (2)  उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  कीं  घारा

 हैं  24  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  उच्च!न्यायालय

 संशोधत  तथा  अंग्रेजी  एक  .
 जो  2  1985  को  भारत  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  स०  का०
 नि०  1007  में  प्रकाशित  हुए  +-

 में  रखा  गयो  ।  देलिए  संख्या  एल०  /85 ]

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तियभों  के  अधोन  अश्निूचनना  तया  भारतीय  जोबन  बोसा

 निगम  के  वर्ष  1984-85  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  और  समोक्षा

 वित्त  मंत्रो  विश्व  नाथ  प्रताप  :  भ्री  जनादंन  पुजारी  की  ओर  से  निम्नलिखित

 पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :
 रु

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अंक्लांत  जारी  की  गई  अधिसूचना

 सं०  सा०  का०  नि०  902  त्तथा  अंग्रेजी  ,

 प्र को भारत के राजपृत्र में प्रकाशित हुई थी बा एक व्याख्यात्मक फ्लिट , बटनों सहित रफ अफ्थल्मिक ह , ग्लास ब्लेकों उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क छूट देने के बारे में है । रण ॥ ., ००. , + : में रखे गए । देखिए संख्या एल० ॥॒ ५५ : (2) - कम्फ्नी की धारा'69क की उपधारा के ५, पत्रों तथा अंग्रेजी की एक-एक प्रति :--- _ भारतीय जीवन निगम के वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । भारतीय जीवन बीमा निगम का वर्ष संबंधी वाषिक लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । में रखे देखिए संख्या एल० (3) निम्नलिखित प्रतिवेदनों तथा अंग्रेजी की एक-एक प्रति :-- को समाप्त हुए वर्ष के लिए गोड़ ग्रामीण बैंक का प्र लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकीं का प्रतिवेदन । में रखे गए । देखिए संख्या एल० को समाप्त हुए वर्ष के लिए भोजपुर रोहताश 238



 :29  1907  सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 ग्रामीण  बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखा-परीक्षकों  का  प्र

 बेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  वेलिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  फरुखाबाद  ग्रामीण

 बैक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  मारवाड  ग्रामीण  बैंक
 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  के  प्रतिवेदन  ।

 में  रखें  देखिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  शाहजहाँपुर  ग्रामीण

 बैक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रयिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  समस्त  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बैक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  बनसक  मेहसाना

 ग्रामीण  बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 भालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  बालसाड़  डाग्स

 ग्रामीण  बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्र  थालय  में  गले  देखिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  लांगपी  डंहगी  ग्रामीण
 बेंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-1837/85

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  देवसम  शाजापुर  ग्रामीण

 बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  पंचमहल  ग्रामीण

 बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पन  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रियालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०
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 ,  31  1983  को  वर्ष  लिए  रत्नगिरि  सिन्धुदुगं
 ग्रामीण  बैंक  लेखे  तथा  उन  पर  लेखाफरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 थालप  सें  रखे  गये  ९  देखिए  संख्या  एल०  Zt0-1840/85]

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  बस्तर  ग्रामीण  बैंक  का

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 .31  1984  को  समाप्त  हुए  ब्रय  कें  लिंग  डू  गरपुर  बांसवाड़ा
 क्षेत्रीय  ग्रमीण  बैंक  का  प्र  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का

 प्रतिवेदन  ।

 में-रले  गए  ॥,द्रेलिए  संह्या  एल०

 3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  कपूरथला  फिरोजपुर
 क्षेतीय  ग्रामीण  बंक  का  लेख  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का
 प्रतिवेदन  ।

 में  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 31  समरप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  मालाप्रभा  ग्रामीण

 का  लेखे  त्तथा  पर  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  कामराज  ग्रामीण  बेक

 का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  85]

 31  1984  को  समाप्तहुए-बर्ष  लिए  मेकाड़  आंचलिक

 ग्रामीण  बेक  लेखे  तथा  उन  पर  लेबखारीपक्षकों  का

 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  ममे  +  सेल ए  संख्या  एल०

 31  1984  ख़बाफ़ा  हुए  वर्ष  के  लिए  मेवाड़  सहयद्री  ग्रामीण

 अंक  का  खेखे  उनपर  लेखरपसींक्षकों-का  ।

 में  रे  गये  एल०
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 31  1974  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  मगध  ग्रामीण  बैंक  का

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०ਂ

 3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  कृष्णा  प्रामीण  बैंक  का

 प्रतिवेदन  लेखे  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  बुन्देलखंड  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का

 प्रतिवेदन  ।

 में  रछो  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 3  दिसम्बर  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  सउथ  मालाबर  ग्रामीण

 बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रहो  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 31  1954  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  श्री  अनन्त  ग्रामीण  बैंक

 का  लेख  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रहो  देखिए  संख्या  एल०  ]

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  नागाजून  ग्रामीण  बैंक

 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रंतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिए  संह्या  एल०

 3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  पाण्डयान  ग्रामीण

 बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरिक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  चैतन्य  ग्रामीण  बैंक

 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 ५1  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक

 होशंगाबाद  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का

 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  856/85]
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 31  1984 को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  कोसी  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  साबरकंठा  ग्रामीण  बैंक  -

 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 31.  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  चित्रदुगं  ग्रामीण  बैंक

 का  लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 थालम  सें  रखे  दे  खिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  सुरेन्द्र  नगर  भावनगर

 ग्रामीण  बैंक  का  लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  द  लिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  एटा  ग्रामीण  बंक  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  दे  खिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  मु
 गेर  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  द  खिए  संख्या  एल०  ]

 '3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  व्धंमान  ग्रामीण  बैंक

 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।
 |

 यालय  में  रखे  गए  ।  दे  खिए  संख्या  एल०  टी  ०-1863/85]

 3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  प्रागज्योतिष  गांवलिया
 बैंक  का  प्र  लेखे  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  दे  लिए  संख्या  एल०

 ।  3  दिसम्बर  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  केਂ  लिए  जामनगर  ग्रामीण  बैक
 “  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 ;
 ्यालंय  में  रखें  दे  लिए  संख्या  एल०
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 -  न्नजभिपपपपनयय  —___—

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर  के
 लिए  सुल्तानपुर  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  दे  खिए  संख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  मधुबनी

 ग्रामीण  बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का

 प्रतिबेदन  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  स  ख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  दुगगं-राजनन्द  गांव

 ग्रामीण  बंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  दे  खिए  स  रुया  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  लिए  राजगढ़  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेंखापरीक्षकों  का
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  द  खिए  स  रुूया  एल  ०

 1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  शारदा  ग्रामीण  बैंक  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्थालय  में  रखे  गए  ।  द॑  लिए  सं  ख्या  एल०

 3  1984  को  हुए  वर्ष  के  लिए  प्रतापगढ़  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  बैंक  का
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  दं  खिए  स  र्या  एल०  हो  ग्रामीण

 को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  जम्मू  ग्रामीण  बैंक  का
 लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 ग्रिस्धालय  में  रखे  द  खिए  स  ख्या  एल०  2/85]
 हैं

 3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  पिनाकिनी  ग्रामीण

 बैक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  !

 में  रखे  द  लिए  स  रुया  एल०  5]

 3:  1985  को  समाप्त  हुए  ब्  के  लिए  -  श्री  गंगानगर  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बेंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  द  लिए  स  स्‍्था  एल०
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 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  विन्ध्य  वासिनी

 ग्रामीण  बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का

 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  मए  ।  द  लिए  स  ख्या  एल०

 41  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  बूंदी  चितोड़गढ़
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  द  खिए  स  र्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ण  के  लिए  मणिपुर  ग्रामीण  बैंक
 ह

 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  द  लिए  स  रुया  एल०  ]

 3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ण  के  लिए  मरुधर  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीद्यकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  द  लिए  सख्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ण  के  नए  अमृतसर
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों

 का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  द  खिए  संख्या  एल०

 3  1984  जो  समाप्त  हुए  वर्ण  के  लिए  बीजापुर  ग्रामीण  बैंक

 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  दे  खिए  स  ख्या  एल०

 3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ण  के  लिए  श्रीसतवाहन  ग्रामीण

 बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 य  में  रखे  दे  लिए  स  रुया  एल०

 3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  काबरी  ग्रामीण  बैंक  का

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरी  क्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  दब
 लिए  सल्या  एल०

 3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  अम्पारन  क्षत्रीय

 ग्रामीण  बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का

 प्रतिवेदन  ।

 य  में  रखे  गए  ।  द लिए  संल्या  एल०  $]
 हि
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 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  बाराबंकी  ग्रामीण  बैंक
 का  लेख  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  द  लिए  स  र्या  एल०  टी  ०-1884/85]

 31  1984  को  समाप्त  हुए  कषं  के  हिमाचल  ग्रामीण
 बैक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  लेखे  तथा

 उन  पर  लेखा  परीक्षकों  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  तुलसी  ग्रामीण  बैंक

 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्र  तिवेदन  ।

 में  रख  द  खिए  स  ख्या  एल०

 3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  तु  गभद्वा  ग्रामीण  बैंक

 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखते  दे  खिए  स  ख्या  एल०  Z.0-1887/85]
 3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  हदोती  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिए  स  ख्या  एल०  टी

 को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  निमाड़  क्षंत्रीय  ग्रामीण

 बैंक  का  लेख  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  द  लिए  संख्या  एल०  प्रतिवेदन
 को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  जमुना  ग्रामीण  बेंक  का

 प्रति  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  द  लिए  संख्या  एल०

 3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  राजगढ़  ग्रामीण  बैक

 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  द  लिए  संख्या  एल०  ]

 3।  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  हरियाणा  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  ब  क  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  द  लिए  संक्या  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  मांडला  बालाघाट  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीद्यकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  दे  लिए  स  र्या  एल०

 3  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  शिवपुरी  गुना  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  दे  लिए  स  स्पा  एल  ०  टी  ०-1894/85]
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 31  19९5  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  गुड़गांव  ग्रामीण  बैंक
 का  लेखे  तथां  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  दे  खिए  स  ख्या  एल०  टी  95/85]

 31  1964  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  छत्रसाल  ग्रामीण

 बैंक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रस्थालय  में  रखे  गए  ।  व  खिए  संख्या  एल०  5]
 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  धेनकनाल  ग्रामीण  बैंक

 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  दं  खिए  स  रख्या  एल०  5]

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  नालन्दा  ग्रामीण  बैंक

 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  प्रतिवेवन  ।

 [  ग्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  स  रूया  एल०

 31  1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  शाहडोल  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैक  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का

 प्रतिवेदन  ।

 सें  रखे  गए  ।  देखिए  स  ख्या  एल०
 1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  पालामाऊ  क्षेत्रीय

 .  -:
 ग्रामीण  बेक  का  लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षकों  का  प्रतिवेदन  ।

 ,
 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 लोबें  एशियाई  खेलों  को  विशेष  आयोजक  समिति  को  समीक्षा  के  संबंध

 में  वर्ष  1984-85  का  वाधिक  प्रतिवेंदन  और  विवरण

 स  सदोय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबो  :  मैं  श्रीमती  मारग्रेट  अल्वा

 की  ओर  से  निम्नलिखित  पर  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  नौवें  एशियाई  खेलों  की  विशेष  आयोजक  के  वर्ष

 1984-85  5  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक
 प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (2)  नीवें  एशियाई  खेलों  की  विशेष  आयोजक  नई  के

 1684-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  स|श्या  एल०
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 -  भारत  हैवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  को  और  .  हैवो  इम्जिसियरिंग
 कारपोरेशन  लिमिटेड  को  वर्ष  1984-85  को  समोक्षा

 तथा  वाधिक  प्रतिवेदन  स  बंधी  विवरण

 -  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हू  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619%  की  उपधारा  (1)  के  अन्त

 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यंकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  हैवी  इलैक्टि  कल्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  संबंधी  वा्धिक हि  प्र
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 5.  घालय  में  रखे  देखिए  सख्या  एल०  902/85]

 .  हैवी  इन्जिनियारेंग  कारपोरेशन  लिमिंटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  एक  बिवरण  ।

 हैबी  इन्जिनिरयरिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  5  संबंधी
 :  बाषिक  बाधिक  लेखापरीक्षित  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की

 पालय  में  रखे  देखिए  सल्या  एल०

 .  भारत  पम्प्स  तथा  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यंक रण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बांरे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  पम्पूस  तथा  कम्प्रेशसं  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  संबंधी  वाषिक
 प्रतिव  लेखापंरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 चण्डीगढ़  स्ट्रियल  एण्ड  जनरल  डिवेलपमेंट  कारपोरेशन

 के  वर्ष  1984-85  के  कार्य  करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 -  एक  विवरण  ।

 चण्डीगढ़  इंडस्ट्रियल  ,  एण्ड  जनरल  डिवलपमेंट  कारप्रोरेशन  लिमिटेड  के
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 वर्ष  1984-85  संबंधी  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा

 उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिघालय  में  रखे  देखिए  स  र्या  एल०

 दिल्ली  स्टेट  इन्डस्ट्रियल  डिवेलपमेंट  कारपोरेशन  दिल्ली  के

 व  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक
 विवरण  ।

 दिल्‍ली  स्टेट  इन्डस्ट्रियल  डिवेलपमेंट  कारपोरेशन  का

 वर्ष  1984-85  संबंधी  वाषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन
 पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  मद  (1)  की  उपमद  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलम्ब  के  करणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 घालय
 में  रखे  देखिए  स  ख्या  एल०

 (3)  टूल  रूम  एण्ड  ट्रेनिंग  सौंटर  के  वर्ष  1984-85  संबंधी  वाधिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा

 परीक्षित  लेखे  ।

 थालय  में  रखे  देखिए  स  रुया  एल०

 सेंट्रल  टूल  रूम  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  देखिए  स  ख्या  एल०

 सेंट्रल  टूल  रूम  एण्ड  ट्रेनिंग  के  वर्ष  1984-85  के  वा
 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा

 परीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  देखिए  स  क्या  एल०

 सेंट्रल  इंस्टीट्यू  आर्फ  टूल  डिजाइन  हैदराबाद  के  वर्ष  1984-85  संबंधी
 वा्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखा

 परीक्षित  लेखे  ।

 प्रिन्यालय  में  रखे  गएं  ।  देखिए  संख्या  एल०

 दि०  इंस्टीआ्यूट  फार  डिजाइन  ले  ऑफ  इलेक्ट्रीकल  मेजरिंग
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 के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथः  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  तथा  लेखा  प  रैक्षित  लेखे  और  नियंत्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 यालय  में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०

 सेंट्रल  इंस्टीच्यूट  आफ  हैंड  के  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी
 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति

 परीक्षित  लेखे  ।

 टूल्स  रूम  एण्ड  ट्रेनिंग  सेंट्रल  लुधियाना  सेंट्रल  टूल  रूम

 एण्ड  ट्रेनिंग  सेंट्रल  इंस्टीच्यूट  आफ  टूल
 इंस्टीच्यूट  फार  डिजाइन  आफ  इर्लक्ट्रिकल  मेजरिग  इन्ट्र

 सेंट्रल  इंस्टीच्यूट  आफ  जालंधर  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 ।

 में  रखे  गए  ।  वेखिए  सरूया  एल०

 भोपाल  जहूरोलो  गंस  के  रिसाव  से  सम्बन्धित  वेज्ञानिक  अध्ययन

 सम्बन्धी  प्रतिवेदन

 रसायन  ओर  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयबगा  :  मैं

 भोपाल  जटरीली  जैस  के  रिसाव  से  संबंधित  तथ्यों  के  बारे  में  वैज्ञानिक  अध्ययन  तथा

 अंग्रेजी  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभापटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखे  देखिए  सख्या  एल०

 हिन्दुस्तान  जिक  लिसिटेड  को  ओर  भारत  गोल्ड  माइंज  लिमिटेड  बर्ष  1984-85
 की  समीक्षा  संबंधी  और  वा्धिक  प्रतिवेदन  ।

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  मैं  श्रीमती  राम  दुलारी  सिन्हा  की  ओर

 से  कम्पनी  अधिनियम  1656  की  धारा  को  उपधारा  (1)  के  निम्नलिजित
 पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हू  ---

 (1)  हिन्दुस्तान  जिक  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा ।

 हिन्दुस्तान  जिक  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  सबंधी  वाधिक

 लेखा-परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की
 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  देखिए  सख्या  एल०
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 न  —

 (2)  भारत  गोल्ड  माइंज  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  गोल्ड  माइन्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  संबंधी  वाषिक
 लेखापरीखित  लेखे  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।  *

 थालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 भरतोय  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  निगम  को  वर्ष  1984-85  को  समोक्षा

 झौर  वाधिक  प्रतिवेदन  के  बारे  मे  एक  विवरण

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  श्री  शिवराज  वी०

 पाटिल  की  ओर  से  मैं  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के

 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं
 :-

 (1)  भारतीय  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  निगम  सीमित  के  वर्ष  1984-85 5  के ह
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  .  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (2)  भारतीय  राष्ट्रीय  अनु  संघान  विकास  निगम  सीमित  का  वर्ष  1984-85  984-8 5  संबंधी

 बाधिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 थालय  में  रखे  गये  ।  वेखिये  संख्या  एल०  टी  5]

 राजा  राम  मोहन  राय  पुस्ताकालय  प्रतिष्ठान  के  वर्ष  1984-85  के  तथा

 राष्ट्रीय  शारोरिक  शिक्षा  ओर  खेल  पटियाला  के  वर्ष
 1984-85  5  के  वाधिक  प्रतिवेदन  और  समोक्षाएं

 शंसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  मैं  श्रीमती

 रौहतगी  की  ओर  से  निम्नलिखित  पर  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  राजा  राम  मोहन  राय  पुस्तकालय  प्रतिष्ठान  के  वर्ष  1984-85  सबंधी
 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अग्नेजी  की  एक  प्रति  तथा

 परीक्षित  लेखे  ।

 राजा  राम  मोहन  राय  पुस्तकालय  प्रतिष्ठान  के  वर्ष  1984-85  5  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०
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 (2)  राष्ट्रीय  शारीरिक  शिक्षा  और  खेल  संस्थान  के  वर्ष

 1984-85 5  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेख  ।

 राष्ट्रीय  शारीरिक  शिक्षा  और  खेल  संस्थान  के  वर्ष

 1984-85  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एलं०

 (3)  भारतीय  प्रबन्ध  के  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वाधिक

 प्रतिवेदन  तथा  अग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 भारतीय  प्रबन्ध  के  वषं  1984-85  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अग्रेजी  की  एक

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  वेखिए  संख्या  एल०

 (4)  संगीत  नाटक  नई  के  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वाधिक

 प्रतिवेदन  तथा  अग्न॑जी  की  एक  प्रति  तथा

 परीक्षित  लेखे  ।

 संगीत  नाटक  नई  के  वर्ष  1984-85  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की

 $  प्रति  ।

 [  प्रम्यालय  में  रखे  गए  ।  बेखिए  संख्या  एलं०  टौ०  1920/85]

 (5)  भारतीय  प्रौद्योगिकी  के  वर्ष  1984-85  संबंधी

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रे  जी  की  एक  प्रति  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 -  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 प्रति  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (6)  भारतीय  प्रौद्योगिकी  के  वर्ष  1984-85  संबंधी  वाधिक
 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०
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 रे  __  विनिनिशनिमनिनिनिशीी  रे  a

 अन्दमान  श्रौर  निकोबार  द्वॉपसम्‌ह  वन  और  बागान  विकास  निगम  सीमित

 हर  पोर्टब्लेयर  का  वर्ष  संबंधी  वाषिक  प्रतिवेदन  और  समोकषा

 संसदोग  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नथो  :  मैं  श्री  जिबाउरंहमान
 ओर  से  कंपनी  एक-एक  की  धारा  पटल पर  के  अन्‍्तगंत  निम्नलिखित  प्रों

 तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :--

 अन्दमान  और  निकोबार  द्वीपसमूृह  वन  और  बागान  विकास  निगम  सीमित

 पोर्टब्लेयर  के  व्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (2)  अन्दमान  और  निकीबार  ह्वीपसमूह  वन  और  बागान  विकास  निगम  सीमित

 पोटंब्लेयय  का  वषं॑  1984-85  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 नेशनल  इंस्टीख्यूट  फार  वि  बिजुअली  हैंडिकंप्ड  का  वर्ष  1984-85

 संबंधी  वाधिक  प्रतिवेदन  ओर  समोक्षा

 कल्याण  संत्रालय  में  उपमंत्री  गिरिधर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 रखता  हू  :--

 (1).  नेशनल  इंस्टीच्यूट  फार  दि  विजुअली  हैंडिकंप्ड  के  वर्ष  1984-85

 सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति

 तथा  लेखापरीक्षित

 नेशनल  इंस्टीच्यूट  फार  दि  विजुअली  हैंडि,कंप्ड  के  वर्ष  1984-85  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  ।  .

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 12.11  म०  प०

 गेर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबन्धी  सर्माति

 ]
 श्री  एम०  तम्बि  बुराई  :  महोदय  मैं  चालू  सभा  के  दौरान  हुई  गैर-सरकारी

 सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  की  छठी  से  दसवीं  तक  बैठकों  के  कार्य
 सारांश  तथा  अंग्रे

 जी
 सभा  पटल

 पर
 रखता
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 12.11  1/2  भ०  प०

 लोक  लेखा  समिति

 ]
 भी  राज  मंगल  पांड़े  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :--

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  संबंधी  प्रतिवेदन  लोक
 के  अध्याय  एक  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  और  अध्याय-पांच  के  संबंध  में  अन्तिम  उत्तरों  का  विवरण  ।

 सीमा-शुल्क  प्रान्तियों  संबंधी  प्रतिविदन  लोक  के

 अध्याय-एक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई-कायंवाही
 और  अध्याय-पांच  के  संबंफ  में  अन्तिम  उत्तरों  का  विवरण  ।

 भारत  संघ  उत्पाद-शुल्क  संबंधी  प्रतिवेदन  लोक

 के  अध्याय-एक  में  अंतविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई-कार्य -
 वाही  और  अध्याय-पांच  के  संबंध  में  अंतिम  उत्तरों  का  विवरण  ।

 तेल  निकाले  चावल  के  चोकर  निर्यात  के  लिए  नकद  सहायता  संबंधी

 प्रतिवेदन  लोक  के  अध्याय-एक  में  अंत्विष्ट  सिफारिशों
 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  और  अध्याय-पांच  के  संबंध  में  अंतिम

 उत्तरों  का  विवरण  ।

 मैससं॑  इंटरनेशनल  कम्प्यूटसं  संबंधी  प्रतिवेदन
 लोक  के  अध्याय-एक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार

 द्वारा  की-गई-कायंवाही  और  अध्याय-पाँच  के  संबंध  में  अंतिम  उत्तरों  का
 विवरण  ।

 एक  नौसनिक  परियोजना  का  कार्यनिष्पादन  तथा  एक  आयुध  कारखाने
 द्वारा  अल्यूमोनियम  छीजन  के  निपटान  संबंधी  प्रतिवेदन

 लोक  के  अध्याय-एक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की

 गई-कार्यवाही  और  अध्याय  पांच  के  संबंध  में  अंतिम  उत्तरों  का  विवरण  ।

 एक  कमान  में  मिलिटरी  इंजीनियरी  सेवा  में  वरतु  सूची  प्रणाली  की

 रीक्षा  संबंधी  प्रतिवेदद  लोक  के  अध्याय-एक  में

 अंत्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की-गई  कार्यवाही  और  अध्याय
 पांच  के  सम्बन्ध  में  अंतिम  उत्तरों  का  विवरण  ।
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 राम

 लवण  भूमि  पर  अनधिकृत  कब्जा--भारपुर  कारखाने  और  शुष्क  बुझा

 चूना  और  प्रोजोलाना  मिट्टी  कारखाने  सम्बन्धी  प्रतिवेदन
 लोक  अध्याय  एक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा

 की-गई-का्यं  वाही  और  अध्याय-पांच  के  संबंध  में  अन्तिम  उत्तरों  का

 विवरण  ।

 गुम  सम्पत्ति  कार्यालय  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  लोक  के

 अध्याय-एक  में  अंतविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की-गई-कार्यबाही
 और  अध्याय-पांच  के  सम्बन्ध  में  अंतिम  उत्तरों  का  विवरण  ।

 मुगलसराय  माशंलिंग  यार्ड  के  पुननिर्माण  संबंधी  प्रतिवेदन

 लोक  के  अध्याय-एक  में  अंतविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार

 द्वारा  की-गई-कायंवाही  और  अध्याय-पाँच  के  संब्भंध  में  अंतिम  उत्तरों  का ,

 भारत  संघ  उत्पाद-शुल्क  कालातीत  हो  जाने  के  कारण  राजस्व  की  हानि
 संबंधी  प्रतिवेदन  लोक  के  अध्याय-एक  में  अंतर्विष्ट

 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की-गई-का्यवाही  और  अध्याय-पांच  के

 .  संबंध  में  अंतिम  उत्तरों  का  विवरण  ।

 लघु  कृषक  .  विकास  एजेंसियों  संबंधी  प्रतिवेदन  लोक
 के  अध्याय-एक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा

 कायंवाही  और  अध्याय-पांच  के  संबंध  में  अंतित  उत्तरों  का  विवरण  ।

 भारतीय  लंदन  के  आपूर्ति  स्कंघ्॒  के  क्रय  कार्य  संबंधी
 प्रतिवेदन  लोक  के  अध्याय-एक  में  अंतर्विष्ट  सिफा  रिशों  पर
 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  और  अध्याय-पांच  के  संबंध  में  अंतिम
 उत्तरों  का  विवरण  ।

 काम  के  बदले  अनाज  कारयंक्रम  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  लोक
 के  अध्याय-एक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की-गई

 कायंवाही  और  अध्याय-पांच  के  पंबंध  में  अंतिम  उत्तरों  का  विवरण  |

 शस्त्र  प्रशिक्षण  की  नई  प्रणाली  के  आरंभ  सम्बन्धी  प्रतिवेदन
 लोक  के  अध्याय-एक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार

 द्वारा  की-ाई-कार्यवाही  और  अध्याय-पांच  के  संबंध  में  अन्ति  म  उत्तरों  का
 विवरण  ।

 ह

 चितरंजन  लीकोमोटिव
 वर्क्स--डीजल  शंटरों  के  लिए  सूरी  ट्रांसमिशन  और

 रिवसिंग  गियर  बॉक्स  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  लोक
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 29  1907  प्राकबकलन  समिति

 के  अध्याय-एक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  और  अध्याय-पांच  के  सम्बन्ध  में  अंतिम  उत्तरों  का  विबरण  ।

 दिल्ली  संघ  राज्यक्षेत्र  की  प्राप्तियां-बिक्री  कर--एक  व्यापारी  द्वारा
 जाली  दस्तावेज  तंयार  करने  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  लोक

 के  अध्याय-एक  में  अंतविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा

 कार्यवाही  और  अध्याय-पांच  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  उत्तरों  का  विवरण  ।

 हा

 दिल्‍ली  संघ  राज्यक्षेत्र  की  प्राप्तियाँ--स्टाम्प  शुल्क  और  रजिस्ट्रं शन
 फीस--स्टाम्प  शुल्क  की  उच्च  दरों  का  अपवंचेन/परिहार  सम्बन्धी

 प्रतिवेदन  लोक  के  अध्याय-एक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों  पर

 सरकार  द्वारा  की-गई-कार्यवाही  और  अध्याय-पांच  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम

 उत्तर  का  विवरण  ।

 अन्‍्तर्देशीय  पत्र  कार्डों  का  स्थानीय  मुद्रण  तथा  अन्नानगर  में  स्टाफ  क्वाटरों

 के  निर्माण  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  -  लोक  के

 एक  में  अंतविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की-गई-कायंवाही  और
 अध्याय-पांच  के  सम्बन्ध  में  अक्तिम  उत्तर  का  विवरण  ।

 भारत  संघ  उत्पाद  शुल्क  सम्लन्धी  225  वें  प्रतिवेदन  लोक
 के  अध्याय-एक  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा

 वाही  और  अध्याय-पांच  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  उत्तरों  का  विवरण  ।

 12.  13  झ०  प०  ॥  ।
 जिका  समिति

 कार्य  वाही-सारांश

 कत्ल श्लरोमतो  आबिदा  अहमद  :  याचिका  समिति  की  पहली से  चौथी  तक  की  बैठकों  के

 कार्यवाही-सारराश  तथा  अंग्रेजी  संस्कर  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 12.13-1/2  म०प०

 प्राककलन  समिति

 और  प्रतिवेदन

 भी  चितासमणि  पाणित्रही  :  महोदय  मैं  प्राककलन  समिति  के  निम्नलिखित
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  20  1985
 सम्बन्धी  समिति

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं
 :--

 वित्त  मंत्रालय  कार्य  विभाग)--बैंकिग--के  संबंध  में  प्राककलन

 समिति  लोक  के  प्रतिवेदन  में  अंतविष्ट  सिफारिशों

 ह  र  सरकार  द्वारा  को  गयी  कार्यवाही  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  ।

 वित्त  मंत्रालय  बिभाग)--केन्द्रीयउत्पाद-शुल्क  तेथा  सीमा-शुल्क
 बोर्ड  के  संबंध  में  प्रावककलन  समिति  लोक

 वेदन  में  अंतविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई-कार्यवाही  सस्बन्धी

 प्रतिवेदन  ।

 नि  १

 2.14  स०  प०
 वि

 ,
 हं  लोक  लेखा  समिति

 प्रतिवेदन

 ]  े
 कि श्री  राजमंगल  पाण्ड य

 :  महोदय  मैं  एक  विशिष्ट  हेलिकाप्टर  के  लिए

 ओवरहॉल  करने  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  में  विलम्ब  के  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  समिति  का

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रे  जी  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 12.14  1/2  स०  प०

 झनुर्सादित  जातियों  तथा  प्रनुर्साचत  जनजातियों  के  कल्याण  सब  घी  सर्मात

 पांचव  और  आठवां  प्रतिवेवन

 कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरोी  :  महोदय  मैं  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  की-गई-कार्यवाही  सम्बन्धी  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रे जी  प्रस्तुत  करता  हूं
 :--

 वाणिज्य  मंत्रालय  विभाग)--नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन
 लिमिटेड  में  और  विशेषतः  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  बंगाल

 आसाम  और  लिमिटेड  में  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  लिए  आरक्षण  तथा  रोजगार  के  सम्बन्ध
 में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी
 समिति  के  प्रतिवेदन  लोक  मे  अंतर्विष्ट  सिफा  रिशों
 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  प्रतिवंदन  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  लिमिटेड
 टंग  डिवीजन  और  रिफाइनरीज  तथा  पाइप  लाइन्स  में

 अनुसूचित  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  स|मति  के

 प्रतिवेदन  लोक  में  अंत्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार
 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  ।

 ह
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 29  1907  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  पंजाब  और  हरियाणा  के  किसानों
 से  खरीद  गए  धान  की  राशि  की  बकाया  राशियों  के  बारे
 में  वक्‍तव्य

 12.15  म०  प०

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  पंजाब  श्रोर  हरियारणा  के  किसानों  से  खरोदे

 गए  धान  की  राशि  को  बकाया  राशियों  के  बारे  में  वक्‍तश्य

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिंह  :  अध्यक्ष

 इस  सदन  के  माननीय  सदस्य  श्री  बलवंत  सिंह  रामूवालिया  ने  2।  1985  को  नियम

 377  के  अन्तगंत  मामला  उठाते  साथ-साथ  इस  बात  का  भी  उल्लेख  किया  था  कि

 और  हरियाणा  के  सानों  को  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खरीदी  गई  धान  की  राशि  उन्हें  अदा

 नहीं  की  गई  है  ।  ये  सभी  धान  कमीशन  एजेन्टों  के  माध्यम  से  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा
 खरीदी  गई  थी  ।  बहुत  से  मामलों  में  25  दिनों  से  एक  महीने  की  अवधि  खत्म  हो  गई  है  ।  जिन

 किसानों  की  बकाया  राशि  अदा  नहीं  की  गई  है  उनकी  संख्या  हजारों  में  है  और  घनराशि  150.
 करोड़  रुपए  से  भी  अधिक  बैठती  है  ।”

 wo इस  मामले  की  जांच  की  गई  है  ।  पंजाब  में  274  करोड़  रुपए  के  मूल्य  की  कुल  18.69

 लाख  मीटरी  टन  धान  खरीदी  गई  थी  ।  इसमें  से  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  265  करोड़  रुप

 की  राशि  का  भुगतान  किया  जा  चुका  है  ।  पंजाब  के  वतंमान  कानूनों  के  अनुसार  ये  सभी  भुगतान

 आढतियों  को  किए  जाते  हैं  ।  हरियाणा  में  भी  यही  प्रथा  पंजाब  के  आढ़तियों  की  9  करोड़

 रुपए  की  राशि  को  इस  कारण  रोक  लिया  गया  है  क्‍योंकि  धान  की  पैकिंग  करने  हेतु  भारतीय
 खाद्य  निगम  द्वारा  उन्हें  बोरियां  दी  गई  थीं  और  उनमें  से  कई  एक  ने  उनके  लेखे  अभी  भी  प्रस्तुत
 नहों  किए  हैं  तथा  इस  वजह  से  उनके  अन्तिम  बिल  निषपटान  हेतु  लम्बित  पड़  हुए  सामान्य

 अनदेशों  के  अधीन  भारतीय  खाद्य  निगम  आढ़तियों  द्वारा  बिल  पेश  करने  के  2-3  दिनों  के

 अन्दर  उन्हें  भगतान  कर  देता  इस  प्रयोजन  चेक  तेयार  करने  के  लिए  35  भुगतान

 कार्यालय  और  आढ्तियों  को  जारी  किए  गए  चेक़ों  का  भुगतान  करने  के  लिए  बंक  की  140

 शाखाएं  कार्य  कर  ये  भारतीय  खाद्य  निगम  को  अलाट  की  गई  मंडियों  अथवा

 जन

 क्रय  केन्द्रों  से  सम्बद्ध  हैं  ।

 जहां  तक  हरियाणा  का  सम्बन्ध  4-79  करोड़  रुपए  के  मूल्य  की  कुल  33486  मीटरी

 टन  धान  खरीदी  गई  थी  और  अब  तक  4.7  करोड़  रुपए  की  राशि  का  भुगतान  किया  जा  चुका

 3  ।  केवल  8  लाख  रुपए  की  शेष  राशि  का  भुगतान  किया  जाना  बाकी  है  और  आशा  है  कि

 टूस  राशि  का  भी  बहुत  जल्दी  भुगतान  कर  दिया  जाएगा  ।

 बिचौलिया  प्रणाली  को  समाप्त  करने  और  आढ़तियों  द्वारा  किसानों  के  शोषण  को  खत्म

 करने  और  इसके  फलस्वरूप  होने  वाले  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  विषयक  संसद  सदस्य  की

 इच्छा  का  आदर  करते  हुए  दोनों  खाद्य  विभाग  और  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  पंजाब  और

 हरियाणा  की  सरकारों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  आढ़तिया  प्रणाली  को  समाप्त  कर

 दें  ताकि  किसानों  को  सीधा  भुगतान  किया  जा  सके  ।  आढ़तिया  प्रणाली  केवल

 पंजाब  और  हरियाणा  के  राज्यों  में  विद्यमान  है  जबकि  देश्ल  के
 े  श्रेय

 भाग  में  इसे

 समाप्त  किया  जा  चुका
 तथ  पंजाब  और  हरियाणा  सरकारों  से  बार-बार  अनुरोध
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 पथ)पतनन  न  णाण  PEE  जा

 करने  के  बावजद  भी  यह  प्रणाली  अभी  भी  जारी  यह  एक  अनु  भव  है  कि  भारतीय
 खाश  निगम  से  घनराशि  प्राप्त  करने  के  आढ़ती  यह  धनराशि  दो  से  तीन  महीनों  तक  अपने

 स  रोक  लेते  हैं  और  इससे  किसानों  को  भारी  दिक्कत  होती  हि

 अतः  मैं  पंजाब  और  हरियाणा  का  प्रतिनिधित्व  करने  थाले  इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों
 से  अनुरोध  करू  गा  कि  वे  आढ्तिया  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  लिए  अपनी-अपनी  राज्य

 कारों  को  मैं  इस  सदन  में  इस  बात  का  पहले  भी  उल्लेख  कर  चुका  हूं  कि  सरकार

 किसानों  और  ५शरतीय  खाद्य  निगम  के  मध्य  कार्थ  कर  रहे  किन्‍्हीं  बिचौलियों  है  खिलाफ  है  और

 इस  उद्देश्य  को  बेहतर  तरीके  से  तभी  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  यदि  किसानों  को  आढ़तियों  की

 शैजाय  भारतीय  खाद्य  निगम  अथवा  उसक्री  एजेन्सियों  के  पास  सीधे  ही  आने  और  उन्हें  सीधे

 लांशान्न  बेचने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाता  उस  दशा  में  किसानों  को  विलम्ब  से  भुगतान

 करने  जैसे  कदाचारों  को  बिल्कुल  समाप्त  किया  जा  सकता  है  ।

 मैं  अपने  वक्‍तव्य  को  यह  सूचित  करते  हुए  समाप्त  करना  चाहूंगा  कि  बकाया  धनराशि

 150  करोड़  रुपए  जितनी  बड़ी  नहीं  है जैसाकि  माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  ।  यह  राशि  केवल

 9  करोड़  रुपए  है  ओर  इसे  किसानों  को  अदान  की  गई  राशि  नहीं  माना  जा  सकता  है  क्‍योंकि  यह

 राशि  आढ्तियों  को  दी  गई  बोरियों  के  लिए  प्रतिभूति  के  रूप  में  रोकी  जा  रही  आढ़तियों  ने

 इन  वोरियों  का  अभी  लेखा-जोखा  नहीं  दिया  जहां  तक  हरियाणा  का  संबंध  इस  संबंध

 में  कोई  खास  समस्या  नहीं  है  ।  यह  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  कि  वे  आढ्तियों  पर  जोर  दें

 कि  वे  किसानों  की  बकाया  राशि  को  अपने  पास  न  रोके  रखें  ।  हमने  दोनों  राज्य  सरकारों  से

 रोध  किया  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  किसानों  को  किसी  प्रकार  की  कठिनाई  का

 सामना  नहीं  करना  पड़ता  तत्काल  उपचारी  उपाय  करें  ;

 12.17  भ०  प०

 भारतीय  क्‍झौद्योगिक  विकास  टोंक  विधेयक *

 ]  ह
 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय

 औद्योगिक  विकास  बैंक  1964  में  और  संशोधन  करने  वाले  विध्रेयक  को  स्थापित

 करने  की  अनुमति  दी

 '  अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  1964  में  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 ननन-->नननन  |  म  ना  वन  पन्‍िफिनान  ली  आरभरभरगरगणग  भननग>गफग  तनन  oe  5  5.

 दिनांक  29-12-1986  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 ओऔी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित)५  करता  हूं  ।

 क्मजयज््

 भ०  प०

 प्रौद्योगिक  वित्त  निगम

 वित्त  मंत्री  विश्दनाथ  प्रताप  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  औद्योगिक

 वित्त  निगम  1948  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी

 अध्यक्षा  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 औद्योगिक  वित्त  निगम  1948  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 को  पुरः  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  । रे

 श्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :
 मैं  विधेयक  पुर:स्थापित2४  करता  हूं  ।

 12.18  स०प० |
 नियम  377  के  भ्रधीन  मामले

 ]
 सध्य  प्रदेश  के  पश्चिमी  भागों  को  सूखा-प्रस्त  क्षेत्र  धोषित  करने  को  सांस

 कुंमार  पुष्पा  देवी  :  मध्य  प्रदेश  में  45  जिलों  में  से  271  बलों  में  बहुत  सूखा

 पड़ा  है  ।  पश्चिमी  मध्य  प्रदेश  में  जहां  उज्जैम

 रतलाम  और  मंदसौर  की  स्थिति  से  राज्य  प्रशासन  को  बहुत  चिन्ता  हो  रहो
 झाबुआ  के  मुख्यतः

 *

 जनजाति  क्षेत्र  के
 इन  9  जिलों  में  खारगोन  और  रतलाम  को  भारी  क्षति  हुई  यदि  पूर्तिकाल

 में  वर्षा  नहीं  होती  तो  1986  के  मध्य  तक  स्थिति  और  भी  बिगड़  जाने  की  आशंका
 है  ।

 12.18  1/2  स०प

 महोदय  पोठासीन
 ही

 पेय  जल  का  अभाव  बढ़ता  जा  रहा
 कुएं  सूख  रहे  हैं  और  जल  स्तर  कम  होता  जा  रहा

 »  दिनांक  20-12-1985  के  भारत  के  असाधःरण  राजपत्र  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  ।

 हे  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित  ।
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 है  ।  ऐसा  प्रतीत  हो  रहा
 है

 कि  27  क्षतिग्रस्त  जिलों  में  106  कसबों  और  5,932  प्रामों  को  शीघ्र

 ही  पेयजल  के  अभाव  का  सामना  करना  होगा  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करने  और  अभाव  वाले  ग्रामों  तथा  कस्वों

 का  पेय  जल  उपलब्ध  करने  के  लिए  सभी  संभव  प्रयास  कर  रही  है  ।  किन्तु  केन्द्र  की  सहायता
 के  बिना  राहत  कार्य  तथा  पेयजल  की  पूर्ति  के  काये  क्रमों  को  तेज  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 मैं  इस  बात  की  मांग  करता  हुं  कि  भारत  सरकार  शीघ्र  उन  जिलों  को  सूखा-ग्रस्त
 जिले  घोषित  करे  ।  राहत  कार्य  युद्ध  स्‍तर  पर  आरम्भ  किए  उन  ग्रामों  तथा  कस्बों  में  पेय

 जल  की  आपूर्ति  के  कार्यक्रमों  को  तेज  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  राज्य  को  अतिरिक्त  राशि  दी  जानी

 चाहिए  ।

 कृत्रिम  धागे  पर  उत्पाद-शुल्क  की  दर  घटाने  की  आवश्यकता

 श्री  एस०जी०  नई  कपड़ा  नीति  से  इस  बात  की  आशा  की  जाती  थी  कि  सभी

 कृत्रिम  धागों  और  सूती  कपड़ों  पर  उत्पाद  शुल्क  घटाया  कितु  सितंबर  1985  में  जारी
 की  गई  अधिसूचना  के  अनुसार  सरकार  ने  पोलिएस्टर  धागे  पर  शुल्क  श्वटाया  है  जो.अधिकतर

 संघटित  कारखानों  का  कच्चा  माल  है  और  कृत्रिम  धागे  पर  नाइलन  पोलिएस्टर

 जो  अधिकतर  विद्य  तकरघा  क्षेत्र  का  कच्चा  माल  शुल्क  में  ऐसी  कमी  नही  की  गई  है  ।

 यह  भी  सत्य  है  कि  देश  में  कृत्रिम  धागे  की  तस्करी  बड़े  पैमाने  पर  हो  रही  है  क्योंकि

 महत्वपूर्ण  माल  पर  उत्पाद  शुल्क  बहुत  अधिक  अतः  हमारे  कृत्रिम  कपड़ों  का  मूल्य  बहुत
 ही  अधिक  है  ।  यदि  कृत्रिम  हधागे  पर  शुल्क  को  कम  किया  जाए  जैसा  कि  विद्युत  करा  क्षेत्र

 द्वारा  मांग  की  गई  है  तो  तस्करी  स्वतः  ही  समाप्त  होगी  ।

 महाराष्ट्र  में  देश  के  विद्य  त-करधों  की  संख्या  सर्वाधिक  संख्या  है  जहां  5  लाख  जुलाहे
 कार्य  कर  रहे  अथः  यह  मामला  महाराष्ट्र  राज्य  के  लिए  अत्यन्त  महत्  वपूर्ण  अतः  इस  बात

 का  अनुरोध  है  कि  सरकार  इस  मामले  की  ओर  ध्यान  दे  और  विद्युत-करघा  क्षेत्र  की  सहायता
 के  लिए  उपयुक्त  कामंवाही  करे  ।

 ह॒

 राजस्थान  के  विशेषकर  श्रीगंगानगर  जिले  हरिजनों  को  आवासोय  प्लाट

 देने  को  आवश्यकता

 झी  बोरबल  :  उपाध्यक्ष  राजस्थान  के  श्रीगंगानगर  जिले  में  हरिजनों
 के  निमित  बनाए  गए  स्पेशल  काम्पोनेन्ट  प्लान  के  अन्तगंत  आने  वाली  विभिन्‍न  योजनाओं  का

 लीफरण  ग्रामीण  विकास  अधिकरण  द्वारा  सो  ढ़ंग  से  किया  नहीं  जा  रहा
 ह

 स्पेशल  कम्पोनेन्ट  प्लान  के  अन्तर्गत  बेरोजगार  हरिजन  स्नातक  एवं  उत्तर  स्नातकों  एवं

 अन्य  शिक्षित  बेरोजगारों  को  स्व-रोजगार
 के

 निमित  बैंकों  से  ऋण  नहीं  दिया  जाता  न  ठीक

 ढंग  से  अनुदान  की  व्यवस्था  की  जाती  परिणामस्वरूप  शिक्षित  हरिजन  बेरोजगारों  में  निराशा
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 व्याप्त  निराशा  से  अन्यं  हरिजन  छात्रों  को  शिक्षा  प्राय्त  करने  में  उदासीनता  उत्पन्न  होती  है  ।

 उदासीनता-जन्य  वातावरण  सभी  हरिजनों  के  शिक्षा  प्राप्त  करने  में  बाधक  हो  जाता  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हरिजनों  को  अवासीय  भूछण्ड  कतई  नहीं  मिल  पाने  से  एक  भंयकर
 आवासीय  समस्या  खड़ी  हो  गई  है  ।  शहरी  क्षेत्रों  के  आवासीय  भूखण्ड  आवंटन  में  जनसंख्या  के

 अनुपात  से  आरक्षण  किया  जाना  अत्यन्त  आवश्यक  होगा  ।

 राजस्थान  सरकार  के  20  सूत्री  कार्य क्र  के  अनुसार  भी  गरीब  को  छप्पर  की  योजना  है
 जिसे  ठीक  ढ़ंग  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा

 मैं  भारत  सरकार  के  कल्याण  मंत्रालय  के  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित

 करना  चाहूंगा  कि  हम  गरीब  हरिजनों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विशेष  रूप  से  आवासीय  भूखण्ड

 वाने  की  व्यवस्था  करावें  ।  साथ  ही  बेरोजगार  हरिजन  शिक्षितों  को  सरकारी  रोजगार  के

 रिक्त  स्व-नियोजन  के  लिए  समुचित  घनराशि  की  व्यवस्था  स्पेशल  कम्पोनेन्ट  प्लान  में  कराई

 जाए  ।

 राजस्थान  और  भध्य  प्रदेश  के  जंगलों  से  लकड़ो  की  तस्करी  को  रोकने  के

 लिए  आवश्यक  कदस  उठाने  को  सांग

 भी  जझार  सिह  :  उपाध्यक्ष  सरकार  के  वर्षों  के  प्रचार  प्रसार  के  बाद

 जनता  में  पर्यावरण  के  प्रति  उत्साह  उत्पन्न  हुआ  है  ओर  गांवों  में
 भी  ऐसा  वर्ग  दिखाई  पड़ने  लगा

 है  जो  भूमि  कटाव  रोकने  व  जंगल  बढ़ामे  में  दिलखस्‍्पी  रखता  है  ।  इस  प्रवृत्ति  को  बढ़ावा  देते

 रहना  आवश्यक  है  |

 राजस्थान  व  मध्य  प्रदेश  की  सरहद  कोटा  जिले  की  छावड़ा

 शाहबाद  व  झालवाड़ा  जिले  की  मनोहर  थाना  तहसीलों  में  किसी  समय  अच्छा  जंगल  मौजूद  था

 जिसे  वन  विभाग  की  लापरवाही  व  मिलीभगत  के  कारण  तस्कसें  ने  नष्ट  कर  दिया  है  ।  बचे  हुए

 जंगल  को  भी  गुगोर  क्षेत्र  अवैध  रूप  से  सागवान  की  लकड़ी  काटकर  छीपाबड़ोद  क्षेत्र  में  आरा

 मशीन  पर  तैयार  करके  बीनागंज  के  रास्ते  बम्बई  बेचने  हेतु  भेजा  जा  रहा  है  ।  मध्य

 प्रदेश  के वन  विभाग  से  लकड़ी  के  झुठे  बिल  प्राप्त  कर  लिए  जात  हैं  जिससे  राजस्थान  से  चोरी  की

 गई  लकड़ी  आसानी  से  बम्बई  पहुंच  सके  ।  इस  प्रकार  मध्य  प्रदेश  व  राजस्थान  के  वन  विभागों  की

 जानकारी  में  सरहद  पर  लकड़ी  की  तस्करी  बिना  रोक  टोक  चल  रही  है  ।

 अतः  निवेदन  है  कि  भारत  सरकार  को  जंगल  के  बचाव  हेतु  व्यावहारिक  कदम  उंठाकर

 राजस्थान-मध्य  प्रदेश  की  सरहद  पर  हो  रही  जंगल  की  कटाई  को  रोकने  का  शीघ्र  प्रबन्ध  करवाना

 चाहिए  ।

 |
 उड़ी  ता  के  सि्सिलोपाल  राष्ट्रीय  उधान  में  अनधिकार  शिकार  रोकने  को

 आवश्यकता

 *श्वी  हरिहर  सोरन
 :  जिला  उड़ीसा  में  सिमिलीपाल  राष्ट्रीय  उद्यान

 *»
 मूलतः  उड़िया  में  दिए  गए  वक्‍तम्य  से  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 की  पहाड़ियों  में  रहने  वाले  शिकार-चोरों  ने  श्रमिकों  को  अपने  खेतों  में  काम  करने  के  लिए

 दूरी  के  बदले  दुलभं  पशुओं  का  मांस  देकर  आक्रृष्ट  करना  आरम्भ  किया  ।

 शिकार  चोर  जंगली  सांड  और  सांबर  जंसे  दुलभ  तथा  सुरक्षित  पशुओं  को  गोली  से
 डालते  हैं  ।  जनजातीय  श्रमिकों  को  ऐसा  माँस  अच्छा  लगता  है  अतः  जब  उन्हें  ऐसा  मांस  दिया

 जाता  है  तो  वह  शीघ्र  शिकार-चोरी  के  फार्मों  पर  काम  करना  स्वीकार  कर  लेत

 मयूरभंज  जिले  में  केन्दुच्‌आ  और  पुरतनगर  क्षेत्र  में  शिकार  चोर

 अधिकतर  इन  गतिविधियों  में  लगे  हुए  जब  तक  शिकार  चोरी  को  रोकने  के  लिए  शीघ्र  उपाय

 नहीं  किए  जाले  सिमिलीपाल  राष्ट्रीय  उद्यान  में  रहने  वाले  दुलभ  पशुओं  का  विनाश  हो
 जाएगा  ।  अतः  मैं  इस  बात  पर  बल  देता  हू  कि  कि  केन्द्रीय  सरकार  उड़ीसा  की  राज्य  सरकार  को

 इस  संबंध  में  आदेश  दे  और  उन  दुलभं  पशुओं  को  बचाये  ।

 विदेशी  सिगरेट  निर्माता  कम्पनियों  द्वारा  किए  जाने  वाले  कर-अपवंचन  को

 रोकने  के  लिए  कार्यवाही-को  सांग

 श्रीमती  बसव  राजेश्बरो  :  विदेशी  मिगरेट  कम्पनियां  भारतीय  सिगरेट

 कम्पनियों  की  साठ-गांठ  से  बहुत  बड़ा  घोटाला  कर  रही  हैं  ।  उनके  द्वारा  अपनाया  गया  कार्य  करने

 का  ढंग  यह  है  कि  वे  उपने  ब्रांड  के  भारतीय  सिगरेट  उत्पादकों  द्वारा  तैयार  करवात  हैं  और

 इनको  इन्हीं  के  द्वारा  बेचते  हैं  और  इस  प्रकार  विभिन्न  करों  के  भुगताम  से  बच  जाते  हैं  ।  विदेशी

 कम्पनियां  विदेशों  में  अपना  नाम  देने  क ेलिए  भारतीय  उत्पादकों  से  विदेशी  मुद्रा  में  रायलटी

 लेती
 हैं  ।  इस  प्रकार  राष्ट्र  को  विदेशी  मुद्रा  का  बहुत  बड़ा  नुकसान  हो  रहा

 नये  पदों  के सुमन  अथवा  रिक्त  पड़े  बर्तमान  स्थानों  को  भरने  पर  सगे

 प्रतिबंध  को  हटाने  की  मांग

 डा०  ए०  कलानिधि  :  नये  पद  बनाने  और  नई  भर्ती  पर  लगी  रोक  से
 न  केवल  बेरोजगारों  को  कठिनाई  हो  रही  है  बल्कि  केन्द्रीय  सरकार  और  अन्य  अधंसरकारी  कई
 कार्यालयों  के  सामने  भी  कठिनाई  उत्पन्न  हो  रही  है  ।  मद्रास  की  एम०एम०डी  ण्ए्‌०
 कालोनी  जो  मेरा  चुनाव-क्षेत्र  वहां  एक  नया  डाक-धघर  खोलने  की  मंजूरी  दी  गई

 किन्तु  इस  रोक  क्रे  कारण  उसे  खोला  नहीं  जा  मद्रास  का  डाक  विभाग  उच्च  अधिका  रियों
 से  इसमें  ढ़ील  के  लिए  गत  आठ  महीनों  से  प्रतीक्षा  में  नए  पद  बनाने  अथवा  वतंमान  रिक्त

 पदों  को  भरने  पर  हुए  खर्च  को  गर-योजना  खर्च  नहीं  कहा  जा  सकता  केवल  योजना  लक्ष्य

 पूरा  करने  के  लिए  योजनाएं  बनाई  जाती  हैं  ओर  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 पर्याप्त  जन-शक्ति  की  आवश्यकता  और  यह  केवल  नयी  भर्ती  से  उपलब्ध  होगी  क्योंकि

 मान  जन-शक्ति  दसरे  कार्यों  की  देख-भाल  करनी  होगी  जिसमें  अरैय  काम  के  साथ-साथ  दैनिक

 काम  और  गत  छः  योजनाओं  के  दोरान  कार्यान्वित  की  गई  योजनाओं  के  रख-रखाव  ओर  देख-भाख

 करते  होंगे  ।  जो  रिक्तियां  सेवा  निवृत्ति  पर  अथवा  कमंच्नारियों  के  निधन  के  कारण  होती  हैं  उन्हें
 भी  भरा  जाना  चाहिए  वरना  इस  कारण  से  अन्य  कमंत्रारियों  का  कार्यभार  बढ़  जाएगा  और
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 जपपा्पतपतपथ्पथय प॑ूयथयथयाई

 अधिकारियों  को  वतंमान  कर्म  चारियों  से अतिरिक्त  काम  निकालने  में  कठिनाई  होगी  ।  मैं  गम्भीरता

 पूर्वक  केसद्रीय  सरकार  से  इस  मामले  में  हस्तक्ष  प  करने  के  लिए  और  बेरोजग्रारों  और

 रोजगार  प्राप्त  व्यक्तियों  को  न्‍्याय  उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  करता  हू  ।

 सिक्किम  में  1975  से  रह  रहे  लोगों  को  नाग  रिकता  अधिकार  देने

 को  आवश्यकता
 “

 श्री  आतन्द  पा5क  :  सिक्किम  में  हजारों  लोग  हैं  जो  पिछले  कई  सालों  से

 वहां  रह  रहे  है  किन्तु  उन्हें  अभी  तक  नागरिकता  प्रदान  नट्टी  की  गई  सिक्किम  1975  में  भारत

 का  राज्य  बन  गया  और  भारत  के  संविधान  के  उपबंधों  और  नागरिकता  अधिनियम  के

 अनुसार  उन्हें  यह  अधिकार  बहुत  पहले  दिया  जाना  चाहिए  था  ।  सिविकम  राज्य  विधान

 वे  एकमत  से  यह  संकल्प  पारित  करके  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  कि  उन  वास्तविक

 क्तियों  को  नागरिकता  अधिकार  देने  की  मांग  स्त्रीकार  करें  जो  संधवेधात

 अधिनियम  1975  के  आरम्भ  होने  से  पांच  वर्ष  पूर्व  अर्थात  26  1975  से  सिक्किम  में  रह

 रहे  सिक्किम  सरकार  ने  भी  इस  मामले  में  भारत  सरकार  से  कई  बार  अनुरोध  किया

 मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हू  कि  इस  मामले  की  ओर  ध्यान  दिया  जाए  और  कानून  के

 अनुसार  सिक्किम  में  रह  रहे  हजारों  वास्तविक  व्यक्तियों  को  नागरिकता  अधिकार  प्रदान

 12.29  स०  प०  वि

 सातवीं  पंचवर्षोष  योजना  1985-90  के  बारे  में

 ]  ु  ।
 योणता  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  ए०के०  :  इस  लोक  सभा  में  सातवीं  योजना  पर

 45  सदस्यों  ने  भाग  लिया  ।

 भरी  पी०एम०  सईद  :  मंत्री  उत्तर  दे  रहे  हैं  ?  किन्तु  सदस्यों  के  बारे  में  आपका

 क्‍या  विचार  है
 ?

 ॥
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  ने  कल  निर्णय  लिया  था  ।

 झरी  पी०एम०  सईव  :  मैं  बोलना  चाहता  हूं  ।  मैं  बेठ  नहीं  रहा  हू  ।.  «

 संसदीये  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  45  सदस्य  ऐसे

 बहुत  कठिन  होगा  ।

 ओर  पो०  एम०  सईद  :  यह  बहुत  कठिन  आप  मेरा  अधिक।र  नहीं  छीन  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्षा  महांदय  :  यदि  आप  कोई  स्पष्टीकरण  चाहिए  तो  आप  मंत्री  से  पूछ  सकते  हैं  ।

 श्री  पो०एस०  सईद  :  सातवीं  योजना  के  बारे  में  कौन  स्पष्टीकरण  देगा  ।  मुझे  दस  मिनट

 चाहिएं  ।  गत  दो  दिलों  से  मैं  प्रतीक्षा  में  हूं
 ।  मुझे  अवसर  मिलना  चाहिए  ।  यह  बहुत  बुरी

 बात  है  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 भरी  ए०  के०  पंजा  :  मैं  मानतीम  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हु  कि  यदि  वह  इन  मुद्दों  पर

 मुझ  से  बात  करेगे  तो  सचमुच  मैं  उनकी  बातों  की  ओर  ध्यान
 दूगा  क्योंकि

 उन्हें  बोलने  के  लिए

 समय  ही  नहीं  मिला  ।  जैसा  कहा  कि  पहले  ही  45  सदस्यों  ने  चर्चा  में  भाग  ले  लिया  है  ।

 भरी  गुलाम  नथो  आजाद  :  हमने  शाम  को  बताया  है  कि  यदि  हम  बैठना  चाहते  तो  हम

 चर्ना  जारी  रख  सकते  हैं  । शाम  के  समय  इस  बात  का  निश्चय  किया  गया  था  कि  वे  बहुत  देर  तक

 बैठेंगे  ।  स्थगित  होने  से  इसे  सदन  के  सामने  रखा  गया  कि  क्‍या  थे  इसे  बीच  में  ही  रोक

 देंगे  या  जारी  रखना  क्योंकि  मंत्री  जी  कल  उत्तर  सदन  ने  बताया  कि  कल  कोई  भी

 नहीं  बोलेगा  ।  केवल  उत्तर  होंगे  ।

 भी  पी०  एम०  सईद  :  यह  सही  स्थिति  नहीं  यह  समझा  जा  रहा  था  कि  वाद-विवाद

 आज  भी  बराबर  चलता  रहेगा  और  मंत्री  जी  अन्त  में  उत्तर

 थ्रो  गुलाम  नबी  आजाव  :  उनके  बोलने  के  बाद  आप  स्पष्टीकरण  के  लिए  कह  सकते

 हैं  ।

 श्री  पी०एम०  सईद  :  आप  नहीं  चाहते  हैं  कि  हम  वाद-विवाद  में  भाग  लें  ?

 भी  गुलाम  नबो  आजाव  :  45  सं॑दस्यों  ने  पहले  ही  वाद-विवाद  में  भाग  लिया

 श्री  पी०एम०  सईन  :  आपने  आश्वासन  दिया  था  कि  हम  वाद-विवाद  में  भाग  ले  सकेंगे  ।

 क्री  गुलाम  नबो  आजाव  :  अभी  45  सदस्य  बोलना  चाहते  उसमें  दो  दिन  लगेंगे  ।

 श्री  ए०के०  पंजा  :  वाद-विवाद  सदस्यों  ने  पहले  ही  भाग  लिया  है  यह

 यह  बहुत  सहायक  रहा  है  और  सदन  में  की  गई  आलोचनाओं  को  सही  तरीके  से  लिया  गया
 जब  कभी  कोई  चर्चा  होती  है  तो  समूचे  उहं  प्रयोजन  और  लक्ष्यों  को  ध्यान  में  रखना  होता

 मुझे  बहुत  दुःख  है  कि  किसी  अन्य  मुह  पर  किसी  प्रक्रिया  सम्बन्धित  मुद्दे  पर  मुझ  कहना  चाहिए
 कि  किरोधी  पक्ष,यूहां  नहीं  है'**

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  दो  या  तीन  सदस्य  बंठ  हुए  हैं  ।

 श्री  पो०  कुलनदईबेलू  :
 मैं  बहां  हू  ।  मैं  विरोधी  पक्ष  का  हूं  ।

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  मेरे  कहने  का  मतलब  पूरे  विरोधी  पक्ष  के  कुछ  माननीय  सदस्य  जो  इस

 प्रक्रियात्मक  मुद्दे  पर  बोले  यह  नहीं  हैं  ।

 मुख्य  बात  यह  जहाँ  तक  सातवीं  योजना  का  संबंध  जहां  तक  भारतीय  की

 प्रक्रिया  का  संबंध  इस  बारे  में  एक  राष्ट्रीय  सहमति  एक  राष्ट्रोय  सहमतिली  जाती  है  ओर  इसे
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 एक  ही  रात  में  या  अचानक  नहीं  लिया  जाता  है  ।  वास्तव  वर्ष  1984  के  शुरू
 में  कार्य  शुरूकर  किया  गया  और  इसे  बड़े  आधार  पर  किया  गया  था  ताकि  जहां  तक  सम्भव

 हुआ  अधिक  से  अधिक  लोगों  जो  आयोजना  प्रक्रिया  पर  अपने  विचारों  को  देने  में  दिलचस्पी
 रखते  जो  लोग  अपने  विचारों  का  लाभ  हमें  दे  सकते  अपने  विचार  व्यक्त
 किये  हैं  ।  इस  पर  खुले  तोर  पर  विचार  हुआ  था  इसे  दृष्टिकोण  योजना  तैयार  करने  के

 साथ  शुरू  किया  गया  ।  दृष्टिकोण  योजना  पत्र  तैयार  करते  समय  छठी  योजना  की  समूची
 भूमि  का  पूरी  तरह  से  विश्लेषण  किया  गया  ।  दृष्टिकोण  योजना  पत्र  तैयार  करने  के  बाव  योजना
 आयोग  की  पूर्ण  बंठक  में  इस  पर  विचार  किया  गया  उसके  बाद  इसे  मंत्रिमंडल  के  समक्ष  रखा  गया  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  ऐसा  कोई  देश  है  जहां  मंत्रिमंडल  की  मंजूरी  के  बाद  भी  इसे  लोगों  और

 सदन  के  सदस्यों  के  सामने  चर्चा  के  उदृं  श्य  के लिए  रखा  जाता  हो  ।  1984  की  जुलाई  के  मध्य  में
 मंत्रिमंडल  के  निर्णय  के  बाद  सभी  दलों  से गणित  एक  सलाहकार  समिति  ने  भी  रस  पर  विचार

 सलाहकार  समिति  ने  सातवीं  योजना  के  दृष्टिकोण  पत्र  पर  फिर  चर्चा  की  ।  सलाहकार  समिति

 की  बैठक  के  बाद  इसे  सदन  के  दोनों  सदनों  के  पटल  पर  रखा  गया  राज्य  सभा  में  दो  दिन

 तक  इस  पर  पूरी  तरह  से  चर्चा  की  लेकिन  लोक  सभा  में  इसे  अन्तिम  दिन  लाया  गया  था

 और  इस  प्रकार  इस  पर  चर्चा  ।  नहीं  की  गईं  थी  ।  परन्तु  सदन  के  पटल  पर  रखी  गयी|इसकी
 प्रत्यक  के  पास  थी  ।  इसके  बाद  फिर  प्रक्रिया  जारी  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  ने

 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रमुखों  से  विचार-विमर्श  इस  बीच  योजना

 के  दस्तावेजों  को  पूरे  देश  में  सम्बन्धित  अर्थशास्त्रियों  को  दिखाया  गया  ।  विभिन्‍न

 चर्चाएं  और  गोंष्ठियाँ  की  गई  तथा  जहां  कीं  मुद्दे  उपलब्ध  हुए  उन  सभी  पर  विचार  किया

 गया  ।

 से  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  सामने  फिर  रखा  1984  में  राष्ट्रीय
 विकास-परिषद  के  सामने  इस  पर  चर्चा  हुई  ।  फिर  वर्ष  8  ओर  9  नवम्बर  को  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद  की  isn  हुई  ।  इसमें  सभी  लोग  उपस्थित  इस  योजना  पर  पूरी  तरह  से  चर्चा  की  गई
 थी  और  समूची  योजना  पर  सहमति  ली  गधी  ।  केवल  दो  व्यक्तियों  पश्चिम  बंगाल  और  त्रिपुरा
 के  मुख्य  मंत्रियों  की  असहमति  रही  इसके  उहं  श्यों  पर  नहीं  बल्कि  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के

 लिए  साधनों  पर  अपने  सिद्धांतों  को  भूलते  हुए  साधनों  के  औचित्य  से  राम्बन्धित  कुछ  संदेह  उन्होंने

 व्यक्त  किए  ।  उह्दे  श्यों  के  बारे  में  किसी  ने  कुछ  भी  नहीं  कहा  था  ।  योजना  को  स्वीकार  किया  गया

 था  और  एक  संकल्प  पारित  किया  गया  था  ।  माननीय  सदस्थों  में  से  एक  ने  फिर  एक  अन्य  मुद्दा
 उठाया  कि  मुख्य  मंत्रियों  और  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  सदस्यों  के  इस  पर  विचार  करने  के  लिए

 बहुत  कम  सभय  मिला  था  ।  इत  तथ्यों  को  स्पष्ट  करना  मैंत  समाचार  पत्रों  में  अक्सर

 देखा  है  कि  कुछ  सदस्य  न  कि  इस  सदत  के  संदश्त  दम  थर  बुत  से  विचार-विमर्श  करते

 हैं  ।

 चौथी  योजना  में  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  मसौदा  दिया  गया  था  और  14  दिन

 का  समय  दिया  गया  वास्तविक  तारीख  6  अप्रैल  इसे  भेजा  गया  था  और  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद ने  19  अप्रल  को  बैठक  शुरू  की  थी  ।  पांचवीं  योजना  में  राज्यों  और  संघ  राज्य
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 क्षेत्रों  को  ।2
 दिन  मिले  थे  |  वास्तविक  तारीख  13  सितम्बर  इसे  भेजा  गया.था  और

 24  सितम्बर  को  बैठक  शुरू  हुई  थी  ।  छठी  योजना  में  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  16  दिन

 दिए  गए  थे  ।  वास्तविक  तारीख  29  जनवरी  थी  ।  इसे  भेजा  गया  था  और  बैठक  13  फरवरी  को
 शुरू  हुई  थी  सातवीं  योजता  के  मामले  में  भी  इसे  15  को  भेजा  गया  था  और  हमने  पता  लगाया

 था  ठीक  मुख्य  मंत्रियों  ने  भी  इसे  उसी  दिन  प्राप्त  किया  है  तथा  इस  पर  8  और  9  नवम्बर  को

 अर्थात्‌  24  दिनों  के  बाद  चर्चा

 इस/लिए,यह  सही  नहीं  है  कि  पहले  भी  किसी  प्रक्रिया  का  उल्लंघन  किया  गया  और  इसे

 शूप्त  रखा  गया  था  तथा  उसे  इतना  अधिक  छिपया  गया  जैसे  कि  कुछ  गुप्त  बात  होने  जा  रही
 है  ।  पूरे  एक  वर्ष  चर्चा  करने  के  बाद  हम  कब  तक  चर्चा  करते  रहेंगे  ?  कार्यवाही  अपेक्षित

 जब  दस्तावेज  को  कुछ  मान्यता  मिल  गई  तो  राय  ली  गई  ।  विभिन्‍न  लोगों  ने  बहस  को  इस  पर

 वाद-विवाद  हुआ  ।  इस  पर  चर्चा  इसे  सीधे  समर्थन  की  आवश्यकता  ताकि  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद  की  उच्च  स्तर  समिति  में  चर्चा  करने  से  पहले  यह  बात  कहीं  बाहर  खुल  न

 समूचे  तय्य  ये  हैं  ।

 इसलिए  कुछ  सदस्यों  द्वारा  कही  गई  यह  बात  कि  मुख्य  मंत्रियों  को  बहुत  कम  समय  मिला

 सही  नहीं  है  और  चर्चा  के  प्रयोजन  के  लिए  पर्याप्त  समय  नहीं  दिया  गया  वास्तव  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद  में  एक  या  दो  मुख्य  मत्रियों  ने  इस  मुह  को  जोरदारढंग  से  नहीं  उठाया  था  लेकिन  इस
 पर  और  दबाव  नहीं  डाला  गया  था  ।  इसलिए  आपने  देखा  होगा  कि  दस्तावेजों  के  इन  दो  राज्यों  में

 जो  विचार-विमर्श  हुआ  उनके  आधार  पर  यह  आदि  हुआ  है  ।

 दूसरी  बात  जिस  पर  बहस  हुई  थी  और  सभी  सदस्यों  ने  विचार  व्यक्त  किए

 वह  गरीबी  के  बारे  में  यदि  हम  उस  बात  पर  जायें  कि  कितनी  राशि  खचंकी  गई  है  ।  यदि  हम
 इसमें  हुई  वृद्धि  के  प्रतिशत  पर  जायें  तो  निश्चित  रूप  से  मैं  बता  सकता  हूं  कि  छठी  योजना  में
 कितनी  राशि  खर्च  की  गई  और  सातवीं  योजना  में  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जाने  वाली  है  ।

 लेकिन  मुख्य  विषय  केवल  धन  सम्बन्धी  आंकड़ों  का  नहीं  है  ।  छठी  योजना  में  परिव्यय  3640.60
 करोड  रुपए  था  कुल  वास्त  वक  व्यय  3885.10  रुपए  था  जो  कि  परिव्यय  से  अधिक
 सातवीं  योजना  में  परिव्यय  रूूगभग  दुगना  7705.24  करोड़  रुपए

 यदि  हम  कहें  कि  हमने  इसे  दुगना  कर  दिया  है  तो  वह  सही  दृष्टिकोण  नहीं  है  ।
 जैप्ता  अवेक्षित  हैं  ।  परन्तु  जित  दृष्टिकोणसे  गरीबी  मिटाने  के लिए  कदम  उठा  रहा  है  उस  पर
 ध्यान  देना  होगा  और  मैं  माननीय  सदस्यों  स ेइनकी  सराहना  करने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  ।

 हमने  गरीब  लोगों  को  बाजार  की  दया  पर  नहीं  छोड़ा  है  ।  हमने  उन्हें  इस  प्रकार  से  नहों  छोड़ा  है
 कि  जो  कुछ  होता  है  वह  परिस्रवण  सिद्धांत  के  अनुसार  होता  है  कि  जो  कुछ  धन  ऊपर  होता  है  तो

 बाद  में  धीरे-धीरे  नीचे  आता  भारत  उस  तरह  से  से  नहीं  निपट  रहा  हैं  ।  भारत

 ने  इसे  सीधे  गरीबी  पर  सीधा  प्रहारं  करने  का  दृष्टिकोण  अपनाया  और  इसलिए  हम  योजना  के

 लिए  योजना  नहीं  बना  रहे  हम  गरीबी  दूर  करने  केप्रयोजन  के  लिए  विशेष  बना  रहे

 हैं  ।  हम  बड़े  लोगों  की  अपेक्षा  छोटे  लोगों  के  लिए  योजना  बना  रहे  हैं  ताकि  सीधे  आम  लोगों  को

 मिल  सके  ।
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 कम  से  कम  मैंने  किसी  देश  के  आर्थिक  इतिहास  में  ऐथा  नहीं  पाया  है  जिसने  गरीबी  पर
 सीधा  प्रहार  किया  हो  अर्थात  जिसने  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  ठोस  योजना  बनायी  हो  और  इसके
 लिए  विशेष  की  व्यवस्था  की  हो  ।  इस  ढंग  से  गरीबी  की  परिभाषा  करने  के  बाद  जैसा
 कि  विशेषज्ञों  ने  किया  है  और  पूरे  विश्व  ने  स्वीकार  किया  है  तथा  ऐसा  करने  के  बाद  एक  के  बाद

 एक  गरीबी  पर  प्रहार  करते  हुए  तथा  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करते  हुए  कार्य  निष्पादन  पर  नजर
 ह

 रखी  जाती  गरीब  लोगों  को  बाजार  में  किसी  को  दया  पर  नहीं  छोड़ा  जाता
 गरीबी  पर  यह  सीधा  प्रहार  विभिन्‍न  वित्तीय  उपायों  के  माध्यम  से  अप्रत्यक्ष  रूप  से  प्रहार
 किया  जाता  है  जिस  पर  विरोधी  पक्ष  के  कुछ  सदस्यों  ने  आपत्ति  व्यक्त  की  कि  इस  पर  उचित  रूप

 से  कार्यवाही  नहीं  की  जाती है  या  अनुचित  रू  प  से समाधान  किया  जा  रहा  जब  हम  पाते  हैं

 कि  एक  तर+  तो  करोड़ों  रुपया  लाखों  पीड़ित  वर्गों  की  आखों  से  बाहर  रखा  जा  रहा  है  ।  जब  हम
 सभी  इसके  संसाधनों  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  जबकि  हम  चर्चा  कर  रहे  हैं  कि  हम  अपनी
 सातवीं  योजना  में  किस  प्रकार  से  धन  प्राप्त  कर  रहे  हैं  जब  इन  गरीब  लोगों  ने  हमारी  यह  ड्यूटी
 लगाई  है  कि  हम  अपनी  आयखेों  खोलें  तब  हम  अपनी  आँखें  क॑से  बन्द  कर  सकते  हैं  ?  च्‌  कि  कुछ  लोग

 प्रभावशाली  होते  हैं  और  देश  की  कीमत  पर  गैर  कानूनी  ढेंग  से  अमीर  बन  जाते  उस  समय  हम

 आप  लोगों  को  सुविधाएं  देना  बन्द  नहीं  कर  सकते  है  ।

 यह  बताया  गया  है  कि  भारत  में  आय  का  स्तर  बहुत  कम  पूरे  भारत  में  हममें  से  प्रत्येक

 ईमानदारी  से  यह  प्रकट  करे  कि  हमारी  आय  कितनी  है  ?  यदि  इसे  किया  जाता  है  तो  मैं  कह

 सकता  हू  कि  हम  विश्व  के  सबसे  अधिक  विकसित  किसी  देशी  के  साथ  इस  बारे  में  प्रतियोगिता  कर

 सकते  है  क्रि  प्रति  व्यक्ति  औसतन  कितनी  आय  आज  हमें  व्यय  का  अध्ययन  करना  होगा  क्योंकि

 आय  के  आधार  पर  गरीबों  के  स्तर  का  अध्ययन  करना  सम्भव  नहीं

 जहां  तक  गरीबी  दूर  करने  की  समस्या  का  संबंध  है  हमें  यह  महमूस  करना  होगा  कि  एक

 विचारधारा  होनी  चाहिए  लेकिन  वास्तविक  विश्व  केवल  सैद्धांतिक  दृष्टिकोण  पर  निर्भर  नहीं  रह
 सकता  उद्दं  श्य  होना  ही  चाहिए  ।  हमारा  लक्ष्य  25  प्रतिशत  है  ।  हमें  उसके  लिए  बिस्तृत  में
 जाना  होगा  ।  इस  उद्दे  श्य  से  हमें  यह  देखना  होगा  कि  इन  बातों  को  सही  ढंग  से  किया  गया  है
 और  सही  तरीके  से  किया  जा  रहा  माननीय  सदस्य  द्वारा  एक  आपत्ति  की  गई  थी  कि  हम

 जादूगर  की  तरह  गरीबी  की  रेखा  नी  चे  ला  रहे  हैं  मैं  साफ-साफ  कहता  हूं  कि  इस  आपत्ति  का

 कोई  आधार  नहीं  माननीय  सदस्य  ने  दांडेकर  और  रथ-के  बारे  में  उल्लेख  किया  मैं

 जानना  चाहता  हू  कि  क्या  उन्होंने  बह  श्रम  किया  है  जो  योजना  आयोग  ने  गरीबी  को  परिभाषित
 करने  में  किया  है  ?  दांडेकर  और  रथ  के  अध्ययन  के  अनुसार  क्‍या  है  ?  ग्रामीण  लोगों  के  लिए  क्‍या
 संगत  है  और  शहरी  लोगों  के  लिए  क्‍या  संगत  है  यह  बताए  बिना  केवल  2250  कैलोरी  की

 श्यकता  ei  वतायी  गर  है  ।  उसने  यह  उल्लेख  नहीं  किया  है  उ।चत  खपत  कितनी  होनी  चाहिए  जिसमें
 कि  समुचित  कैलोरी  हो  ।  योजना  आयोग  के  उत्तर  और  दक्षिण  के  बुद्धिमान
 लोगों  ने  विचार  किया  और  उस  मानदण्ड  का  पता  लगाया  जो  कि  पूरे  भारत  में  मान्य  जब  तक

 ग्रामीण  क्षत्रों  के  लिए  कैलोरी  तत्व  का  सम्बन्ध  है  यह  2400  कंलोरी  है  और  नगरीय  क्षेत्रों  के
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 — —  कमा  कि  कण  ———————  कक  भर»  «न

 लिए  यह कहते  कैलोरी  की  आवश्यकता  यह  आंकड़े  कभी  भी  नहीं  बदलते  ।  चिकित्सा  विशेषज्ञ

 भी  यह  कहते  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  एक  व्यक्ति  के लिए  2400  कैलोरी  की  आवश्यकता

 है  क्योंकि  व  ह  बहुत  मेहनत  करता  है  ।  जनसंख्या  में  वृद्धि  तथा  मुद्रा  स्फीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 हमें

 यह  देखना  होगा  कि  इस  प्रकार  कैलोरी  प्राप्त  करने  के  लिए  धन  का  मूल्य  कितना  होना  चाहिए

 ठी  योजना  में  ग्रामीण  क्षत्रों  के  लिए  2400  कैलोरी  तक  के  लिए  76  रुपए  और  नगरीय  क्षुत्रों

 के  लिए  2100  कंलोरी  प्राप्त  करने  के  लिए  88  रुपए  था  ।  सातवीं  योजना  में  हमें  इसे  बढ़ाना  था

 और  ग्रामीण  क्षंत्रों  के  मामले  में  यह  107  रुपए  और  नगरीय  क्षेत्रों  क ेलिए  122  रुपए  हो

 गए  ।  गरीबी  रेखा  को  पार  करने  के  लिए  कंलोरी  की  न्यूनतम  मात्रा  करने  हेतु  प्रति

 व्यक्ति  प्रति  माह  खपत  का  वास्तविक  मूल्य  यह

 यह  आरोप  कि  हम  केवल  मरीबी  रेखा  को  नीचे  ला  रहे  सही  नहीं

 है  ।  वह  सही  नहीं  विरोधी  पक्ष  को  जानकारी  है  कि  हमने  गरीबी  को  दूर  करने  के

 लिए  उपाय  किए  हैं  |  मान  लीजिए  यह  ऊपर  से  शुरू  होता  यह  राजधानी  दिल्‍ली  से  शुरू  होता

 बाद  में  यह  आस-पास  जाता  है  और  इसके  बाद  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजाता  हम  बहुत  अच्छी

 तरह  से  काम  कर  रहे  हैं  क्योंकि  हम  आंकड़  प्राप्त  कर  सकते  परिवहन  और  संचार  सुविधा
 भी  उपलब्ध  है  ।  वहां  गरीबी  रेखा  के  केलोरिफिक  के  पास  कुछ  लोग  गरीबी  को  दूर
 करने  वाले  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  यह  निश्चित  रूप  से  यह  एक  चोट  यह  चोट  आधार  पर  है  ।

 यदि  यह  चोट  ऊपर  से  है  और  नीचे  से  भी  चोट  की  जाती  है  तो  हम  सफल  होंगे  ।  हम  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  निश्चित  रूप  से  25  प्रतिशत  के  आकड्ड  पर  पहुंच  सकते  हैं  ।

 दूसरा  मुद्दा  जिस  पर  वरिष्ठ  माननीय  सदस्यों  से  मैं  एक  सदस्य  ने  सभा  में  चर्चा  की  थी

 वह  यह  थी  कि  आधार  रेखा  में  इतना  परिवर्तन  कर  दिया  गया  है  कि  यह  1985-86  के  मूृल्यों

 तक  आ  जाए  इसलिए  हम  इस  योजना  को  इस  प्रकार  बना  रहे  हैं  जैसे  कि कोई  रहस्य  हो  यह
 गलत  माननीय  सदस्य  ने  योजना  का  अध्यथन  ठीक  ढंग  से  नहीं  किया  है  ।  महोदय  यह  मेरा

 विनम  निवेदन  है  |  योजना  में  विशेष  रूप  से  यह  उल्लेख  है  कि  1984-85  आधार  वर्ष  है  जो  कि

 पारम्परिक  और  सामान्य  आधार  रेखा  है  जिसे  प्रत्येक  योजना  के  लिए  आधार  वर्ष  लिया  जाता

 ।  इसलिए  1984-85  आधार  है  न  कि  1985-86  को  लिया  गया  वहां  से  यह  छलांग  शुरू

 होती  है और  यह  आधार  रेखा  है  जिसे  हर  स्थान  से  पारम्परिक  रूप  से  लिया  जाता

 एक  वरिष्ठ  माननीय  सदस्य  का  यह  आरोप  कि  आधार  रेखा  में  परिवर्तन  किया  गया

 सही  नहीं  है  ।

 दूसरी  बात  अन्य  वरिष्ठ  माननीय  सदस्य  प्रो०  रंगा  ने  उठाई  हम  इस  तरह
 की  रात  के  लिए  बहुत  सचेत  उन्होंने  यहां  फल  कहा  था  कि  शिक्षा  बहुत  जरूरी  है  और

 सिक  तथा  प्राथमिक  शिक्षा[दिनी
 हम  सुन्दर  सुसज्जित  स्कूलों  ओर  अन्य  चीजों  के  लिए

 प्रतीक्षा  नहीं  कर  सकते  ।  ये  उनके  शब्द  थे.और  मैं  निवेदन  करता  हू  कि  हमने  अपनी  योजना  में

 इसी  दृष्टि  को  अपनाया  क्‍योंकि  हमने  निश्चिय  किया  है  कि  निरक्षरता  को  पूरी  तरह  से



 29  1907  सांतवीं  पंचवर्षीय  1985-90  के  बारे  में  वक्‍्तर्व्य

 समाप्त  किया  जाना  चाहिए  और  जब  तक  इसे  नहीं  किया  है  जैसा  कि  विशेषज्ञ  हमें  सलाह  दे

 रहे  तब  तक  हम  जनसंख्या  को  इस  स्तर  तक  नहीं  ला  सकते  जहाँ  तक  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन

 द्वारा  घोषित  “2000  ई०  तक  सभी  के  लिए  स्वास्थ्यਂ  के  लिए  लाई  जानी  चाहिए  ।

 बीमारी  के  नियंत्रित  करने  के  लिए  शिक्षा  और  साक्षरता  प्रतिशत  जैसे  मुख्य  पहलओं  पर

 विचार  किप्रा  जाना  जरूरी  ये  राष्ट्र  की  प्रगति  पर  प्रतिकल  प्रभाव  डालते  हैं  हमारे
 माननीय  प्रधानमंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  निरक्षरता  मुख्य  पहलू  है  और  शिक्षा  जिसे  अब  मानव

 धन  के  वर्ग  में  रखा  गया  है  और  जिसे  मानव  के  पूर्ण  विकास  के  जिसकी  श्री  अरबिन्दों  ने

 कल्पना  की  बहुत  जरूरी  है  ।  इसे  कैसे  विकसित  किया  जाना  चाहिए  ?  इसे  शरीर

 आत्मा  और  भौतिक  रूप  से  विकसित  करना  होगा  ।  मानव  का  विकास  हांलाकि  उसका  «

 आर्थिक  रूप  से  विकास  हो  रहा  केवल  भौतिक  लाभों  से  नहीं  जोड़ना  चाहिए  ।  मानवसंसाधन

 विकास  के  माध्यम  से  भारतीय  दर्शन  को  व्यक्त  करना  होगा  ।  अब  मूल  पेपर  पर  बांद-विवाद  हो

 रहा  है  और  अब  शिक्षा  नीति  पर  चर्चा  की  जा  रही  है  तथा  विचार  गोष्ठी  की  जा  रही  कुछ
 लोग  इसके  समर्थन  में  बोल  रहे  कुछ  इसके  विरोध  में  बोल  रहे  हैं  और  कुछ  बीच  में  हैँ  लेकिन

 महा  होश  के  साथ  इसे  आरम्भ  करने  का  है  और  यही  हमारी  लोकतंत्र  धारण  का  मूल  श्रश्न

 यदि  बोध  प्राप्त  होता  है  यदि  महसूस  कराया  जाता  है  तो  पूरे  मानव  संसाधन  विकास  में  निश्चय
 ही  सफलता  मिलेगी  और  एक  नए  किस्म  का  विकास  न  केवल  भौतिक  लाभ  होगा  न  केवल

 पैक्ट्री  या पुल  या  सड़क  या  विद्यालय  बनेंगे  बल्कि  पूर्ण  मानव  विकास  होगा  कि  श्रीं

 विन्दो  ने  कल्पना  की  इसलिए  प्रो०  रंगा  द्वारा  शिक्षा  के  बारे  में  बताई  गई  बात  का  हमने
 ध्यान  रखा  है  तथा  उसी  दिशा  में  काय॑  कर  रहे  हैं  ।

 कृषि  मूल्यों  के  बारे  में  एक  अन्य  बात  कभी-कभी  माननीय  सदस्य  आलोचना  के
 हेश्य  से आलोचता  करते  कभी-कभी  केवत  इसलिए  विरोध  करते  हैं  क्योंकि  वह

 में  हरित  क्रान्ति  जिसे  देश  के  कुछ  भागों  में  उद्देश्यप॒वंक  ढंग  से  प्रा  किया  गया  उस
 हरित  क्रान्ति  को  और  हरित  उत्पादन  को  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  ले  जाना  होगा  ।  इससे  क्षेत्रीय

 असंतुलन  दूर  हीगा  और  लवणता  भी  समाप्त  हो  जाएगी  जो  उपजाऊ  भूमि  में  अधिक  काम  के
 कारण  कुछ  क्षेत्रों  में  आ  सकती  है  और  इससे  बचना  चाहिए  ।  इसलिए  पूर्ण  क्षेत्रों  में  करषि  पर
 अब  ध्यान  दिया  जा  रहा

 इस  विषय  पर  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  के  माननीय  सदस्यों  ने  चर्चा  की  मैं
 बताना  चाहता  हू  कि  पश्चिम  उड़ीसा  और  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  क्षेत्रों  के  साथ
 असम  ग्रहित  7  अन्य  राज्यों  में  भी  कृषि  पर  अधिक  जोर  दिया  जा  रहा  यदि  हम  इस  लिहाज
 से  देखें  कि  कृषि  पर  कितना  पैसा  लगाया  गया  है  और  कितनी  उपज  हुई  है  तो  हमें  पता  चलेगा
 कि  वहां  पर  सही  जोर  नहीं  दिया  गया  क्‍या  हमने  किसानों  को  खाद्यान्त  पंदा  करने  के

 उह्ं  श्य
 से  अपेक्षित  सही  औजार  दिए  हैं  ?  जैसा  कि  आप  सभी  जानते  हैं  कि  हमने  तीन  महत्व  पूर्ण  काम

 किए  हैं  ।
 उचित  और  वरीयता  के  आधार  पर  पानी  उपलब्ध  कराया  है  ।  कीटनाशी  दवाईयां

 उपलब्ध  कराई  हैं  और  किसानों  को  उवरंक  उपलब्ध  कराये  हैं  कड़ी  मेहनत  करने  के  बाद
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 झा  विशिशननिनिनिनिशि  -  तर

 किसान  को  क्‍या  अपनी  उपज  के  लिए  बाजार  मिले  हैं  ?  जी  गारटी  दी  जाती  मूल्य
 निर्धारित  किए  जाते  हैं  और  सरकार  माननीय  सदस्यों  द्वारा  यहां  और  बाहर  की  जाने

 वाली  विभिन्‍न  आलोचनाओं  पर  तथा  दिये  जाने  वाने  वाले  सुझावों  उदाहरण  के  लिए  यदि  सरकार
 के  ध्यान  में  लाया  जाता  है  कि

 पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  उत्पादकों  को  हानि  हो  रही  तो  हम
 उपचा  रात्मक  कारंवाई  करते  हमने  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किये  इस  प्रकार  सतकंताथरती

 जाती  देश  के  सभी  भागों  में  हरित  क्रांति  के  ले  जाना  होगा  भागों  में  देखा  गया  है  कुछ  दक्षिण

 राज्यों  के  साथ  पूर्वी  क्षेत्र  में  भी  हमें  उपयुक्त  ढंग  से  समस्या  का  समाधान  करना  होगा  ।  इस

 वारे  में  कई  बार  इस  सदन  में  भी  प्रश्न  पूछे  गए  हैं  ओर  हमने  आवश्यक  जानकारी  दी  हम

 गरीबी  का  समाधान  गरीबी  दूँ  रो  कार्मक्रमों  के  द्वारा  कर  रहे  हैं  और  इस  संबंध  में  कुछ  विशिष्ट
 क्षेत्रों  में  जहां  इसकी  आवश्यकता  अधिक  जोर  दिया  जा  रहा  है  ।  पहाडी  क्षेत्रों  का  उदाहरण

 इन  क्षेत्रों  में  फिः  विभाजन  किया  जाता  है  ताकि  सही  क्षेत्रों  और  योग्य  लोगों  की  लाभ  दिया

 जा  सके  ।

 योजना  का  पूरा  उद्ं  श्य  यह  है  कि  आम  लोगों  की  खपुत  के  मूल्य  में  वृद्धि  की  जाए  ।  हम

 हमेशा  इस  सभा  की  सलाह  पर  चल  ते  हैं  परन्तु  हमें  वित्तीय  विवशता  के  भीतर  काम  करना  होता

 है  ।  हम  छठी  योजना  के  दोरान  वित्तीय  कठिनाईयों  के  होते  हुए  भी  काफी  हद  तक  अपने  उहे  श्यों

 को  प्राप्त  करने  में  सफल  हुए  हैं  ।  वे  गेजिट  क्या  हैं  जिसने  छठी  योजना  के  दौरान  सुरक्षित  रखा

 ओर  ऊर्जा  में  दूसरी  ब्वार  जबरदस्त  वृद्धि  को  सहन  करने  के  लिए  समर्थ  बनाया  ?  वे  कौन  से

 गैजिट  हैं  जिसने  हमें  बचाया  ओर  क्‍या  पर्याप्त  अवसर  क्या  हैं  ?  छठी  योजना  के  दौरान  दो  बार

 सूखा  पड़ा  जिसने  भारत  के  एक  बड़े  भाग  को  प्रभावित  किया  लेकिन  फिर  हमने  अपनी

 उत्पादन  की  दर  को  बढाए  रखा  |  इस  अवधि  के  दोरान  जब  कि  सब  जगह  अन्‍्तराष्ट्रीय  ध्यापार

 में  मंदी  थी  लेकिन  भारतीय  मुद्रा  प्रणाली  इस  से  प्रभावित  नहीं  हुई  ।  बह  आघात  अवशोषक  कया

 है  ?  यह  आघात  अवशोषक  यह  था  कि  योजनाकर्ताओं  ने  सद्दी  स्थानों  पर  सही  बल  दिया  ।

 माननीय  सदस्य  ने  यह  उल्लेख  किया  था  कि  भारत  में  5.2  प्रतिशत  की  वृद्धि  कुछ  नहीं

 थी  ।  माननीय  सदस्यों  ने  विश्व  बेंक  की  किसी  पुस्तकें  का  उदाहरण  दिया  और  अन्यों  का  उदाहरण

 नहीं  दिया  ।  बहुत  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  वृद्धि  की  क्या  दर  है  ?  यह  दो  प्रतिशत

 जब  लोग  उस  देश  का  दौरा  करते  हैं  और  वापस  आते  हैं  तो  वे  कहते  हैं  कि  उन्होंने  बहुत  सुधार

 किया  है  ।  परन्तु  जैसा  कि  मैंने  कहा  इस  अवधि  के  दोरान  उनकी  वृद्धि  की  दर  केवल  2  प्रतिशत

 थी  ।  तौ  यू०  के०  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?  यह  लगभग
 |

 प्रतिशत

 भरी  असुदेव  आधाय  :  आप  पं  जीवादी  देशों  की  बात  कर  रहे  हो  ।

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  मैं  पं  जीवादी  और  समाजवादी  देशों  के  बीच  कोई  अन्तर  नहीं  कर

 रहा  हूं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  मुझे  अन्तर  करने  की  कोशिश  करने  के  लिए  कहें  ।  तो  मैं  आकड़

 इसी  अवधि  के  दौरान  सोवियत  संघ  में  2.6  प्रतिशत  से  3.5  प्रतिशत  मेरी  इन

 आकड़ों  को  देने  की  इच्छा  नहीं  थी  लेकिन  उन्होंने  मुझे  कहा  और  इसलिए  मैंने  इसे  दिया  ।  मैं

 यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  हमने  बहुत  अच्छा  काम  किया  जी  नहीं  ।  लेकिन  पूरे  विश्व  में  जो
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 वतन

 तीन  मुख्य  आधात  हुए  हैं  उत्ती  तुलना  में  भारत  ने  अच्छा  काम  किया  है  और  इस  बात  को
 स्वीकार  किया  जानी

 डा०  दत्ता  सामंत  दक्षिण  :  हीरोशिमा  कांड  के  बाद  भी  जापान  की  वृद्धि
 दर  11  प्रतिशत  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  केवल  पिछले  5  वर्षों  के  संदर्भ  में  बोल  रहे  हैं  ।

 क्री  ए०  के०  यंजा
 :

 यदि  जापान  की  दर  [1  प्रतिशत  है  तो  महोदय  कौन  सा
 भौगोलिक  क्षत्र  तथा  क्‍या  जनसंख्या  फिर  भी  मैं  इन  सब  पर  नहीं  जा  रहा  यहां  मुद्रा  यह
 है  कि  सभी  विक्रासशील  देशों  के  प्रतिशत  को  लेना  यदि  आप  सभी  विकासशील  देशों  की औसत
 को  लेते  हैं

 तो
 फिर  भी  उल्लेखित  अवधि  के  दौरान  भारत  की  सबसे  अधिक  वृद्धि  की  दर  5.2

 प्रतिशत  है  ।

 मैंने  यहां  तथ्य  जो  रखे  हैं  और  मैं  जानता  हूं  कि  यह  विरोधी  पक्ष  के  माननीय  सदस्यों
 को  उत्त  जित  करेंगे  ।

 और  अब  हमारे  नेता  के  निर्दोय  पर  हमें  इन  कार्यक्रमों  को  वैज्ञानिक  आधार
 पर  लाना  होगा  ।  क्‍या  उच्च  _  तकनीक  देने  का  मतलब  यहां  और  वहां  कुछ  कम्पयूटर  उपलब्ध
 कराना  जी  नहीं  ।  ऐसा  नहीं  मुख्य  बात  विज्ञान  को  प्रयोगशाला  से  खेत  तक  लाना  है  ।

 हमारा  नारा  है  कि  खेत  तक  अर्थात्‌  जो  कुछ  किया  जा  रहा  जो  भी  विशेषज्ञता
 उपलब्ध  जो  भी  अनुसंघान  तथा  विकास  कार्य  चल  रहे  उनका  सबका  लाभ  आम  लोगों  को
 मिलना  चाहिए  जो  भारत  के  विकास  के  लिए  कड़ी  मेहनत  कर  रहे  योजना  का  हमारा  उद्देश्य
 जैसा  कि  हमारे  नेता  ने  निदेश  दिया  यही  थोड़ी  रकम  खचं  करने  .  से  उच्च  किस्म  की

 नाशी  दवाएं  और  भूमि  उपयोग  को  सुधरे  हुए  तरीके  आदि  किसानों  को  उपलब्ध  कराए  जा  सकते
 हैंतो  हम  निश्चित  रूप  से  उन  क्षेत्रों  में  धन  लगाएंगे  जिसके  द्वारा  किसान  स्वयं  इस  बात  का

 निर्णय  कर  सकेंगे  कि  उनकी  भूमि  को  सुधारने  के  लिए  उवरंक  की  कौन  सी  किस्म  अच्छी

 उदाहरण  के  लिए  हम  देखें  कि  मिट्टी  के  परीक्षण  में  अब  क्या  होता  किसी  विशेष  समय  में  किसान

 को  मिट्टी  के  नमूने  बी०  डी०  ओ  के  कार्यालय  में  ले  जाना  होता  है  |  बी०  डी०  ओ  के  कार्यालय  में

 इस  परीक्षण  के  लिए  कई  लोग  प्रतीक्षा  में  खड़ं  होते  हैं  तथा  जब  तक  उसकी  बारी  आती  है  तब

 तक  गीली  मिट्टी  सूख  जाती  है  और  इसका  महत्व  खतम  हो  जाता  है  तथा-खेत  में  जो  वःस्तविक

 मिट्टी  मौजूद  होती  है उसका  वह  सही  नमूना  नहीं  रह  जाता  ।  पूरी  प्रक्रिया  का  परिणाम  विफलता

 होता  है  क्योंकि  वास्तविक  नमूने  का  परिक्षण  नहीं  किया  जाता  है  और  किसानों  को  हानि

 होती  है  अतः  हमें  कुछ  छोटे  गेजेटों  की  व्यवस्था  क्‍यों  नहीं  करनी  चाहिए  जो  वैज्ञानिक  आधार  पर

 काम  करेंगे  ?  स्वच्छता  स्वास्थ्य  ट्यूब  वेलों  आदि  के  निरीक्षण  करने  के

 लिए  गांवों  में  दौरे  पर  जाते  हैं  ।  कुछ  अन्य  गांव  के  फील्ड  महिला  स्वास्थ्य  निरीक्षक  आदि

 भी  होते  हैं  ।  इन  लोगों  की  सहायता  से  हमें  ये  छोटे  गेजेट  मिट्टी  के  परीक्षण  के  उन्हें
 सही

 स्थान  व  सही  समय  पर  देने  चाहिए  ।  इस  तरह  हमारे  लोगों  को  मिलने  वाली  विज्ञान  का  मतलब

 यह  नहीं  है  कि  हम  भारत  के  पूरे  दर्शन  के  बाहर  जा  रहे  ऐसा  नहीं  जैसा  कि  आप
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 नी  नी  -  जज  जानते हैं। 30 नवम्बर, 1958 को पंडित जी ने कलकत्ता का दौरा किया वहां वह विज्ञान 5

 जानते  30  शब्दों  को  पंडित  जी  ने  कलकत्ता  का  दौरा  किया  वहां  वह  विज्ञान  गोष्ठी

 में  बोले  ।  मैं  पड़ित  जी  के  शब्दों  के  उद्धत  करता  हूं  ।

 वैज्ञानिक  प्रगति  का  उद्दं  श्य  आध्यात्मिक  दृष्टिकोण  पर  आधारित  प्राचीन  भारतीय
 विचारों  सच्चाई  की  खोज  में  किए  जा  रहे  प्रयोगों  पर  आधारित  आधुनिक
 वैज्ञानिक  प्रयास  से  मिलन  होना  चाहिए  ।”

 पंडित  ज्वाहरलाल  नेहरू  ने  किया  में  यह  दर्शन  प्रस्तुत  किया  था  और  हमारे  गाँधी  की  योजना

 दस्तावेज  में  इसी  का  अनुसरण  किया  जा  रहा  है  ।  इस  योजना  दस्तवेज  में  हम  गाँधी  जी  के  दर्शन

 और  विचारधारा  को  अपना  रहे  कुछ  सदस्यों  नेशंका  व्यक्त  की  कि  हथकरघा  तथा  खादी

 क्षेत्र  का  क्या  बनेगा  ।  आत्म  निर्भरता  का  क्‍या  स्वदेशी  की  क्‍या  स्थिति  है  ?
 समूचा

 योजना  दस्तावेज  गांधी  जी  के  पंडित  जी  की  द्रत  दृष्टि  तया  इन्दिराजी  की  कार्यक्रम  तथा

 श्री  राजीव  गांधी  की  कार्य-कुशलता  तथा  दूर  गति  से  कार्य  करने  की  मंशा  पर  आधारित  इन

 खार  आधारों  को  लेकर  हम  आगे  बढ़  रहे  हैं  ।

 म०प०

 इस  ओर  के  भाननीय  मित्र  शोर  मचा  रहे  परन्तु  साथियो  मैं  आपको  बताना

 चाहता  हूं  कि  यह  कोई  पुस्तक  नहीं  है  ।  इसका  संबन्ध  मानव  से  इस  पूरे  दस्तावेज  का  उद्देश्य
 तथा  आधार  यही  है  ।  आज  20  agit  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अपील  करता

 कि  वे  इस  बात  पर  विचार  पिछले  वषं  इसी  दिन  हम  खेतों  में  झोपड़ियों  गांवों  के

 लोगौं  के  पास  आदिम  जातीय  लोग  के  प्ंतीय  क्षेत्रों  में  नदियों  के  किनारों  पर  जनता

 के  पास  वोट  मांगने  गये  थे  ।  वह  यही  दिन  था  और  चुनाव  के  लिए  कुछ  दिन  ही  शेष  मह  गये  थे

 मैं  माननीय  सदस्यों  स ेअपील  करु  गा  कि  उसी  भावना  को  उसी  प्रयास  और  उसी  उ

 गति  तथा  कार्यकुशलता  के  साथ  योजना  दस्तावेज  को  लेकर  खेतों  में  जो  का  लोगों  को  सातवीं

 योजना  दस्तावेज  से  अवगत  करायें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  ।

 क्री  गुलाम  नबी  आजाद  :  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  हमें  sit go के० पंजा : मैं आपको विचार के लिए मसला दे रहा हूं । अतः  और  विधेयक

 पारित  करना  है  ।  अतः  हम  आज  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  नहीं  उठेंगे  ।

 भरी  सैफुहीन  चोधरोी  :  आप  वास्तव  में  हमें  भोजन  दे  रह  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसके  लिए  आपको  खेतों  में  जाना  होगा  ।

 क्री  ए०  के०  पंजा  :  मैं  आपको  विचार  के  लिए  मसला  दे  रहा  हूं  ।  अतः  योजना

 दस्तावेज  के  पीछे  जो  दृष्टिकोण  तथा  उद्दं  श्य  है  वह  कार्य  तथा  उस

 माधार  पर  योजना  का  अध्ययन  किः
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 १  एएछएछछ  +  बा  का  ए्यया  7  एप्प

 स्थिति  थी  उत्त  पर  विचार  करना  चाहिए  इस  दस्तावेज  से  जनता  को  अवगत  कराने  के
 लिए  वही

 उत्साह  पदर्शित  करना  चाहिए  और  सावथआन  रहना  चाहिए  ताकि  सरकारी  विभागों  द्वारा  कोई
 फेरी  न  की  जा  सके  ।  भारत  में  431  जिलों  में  5092  खण्डों  में  75  करोड़  व्यक्ति  रहते  हैं  ।  हमें
 राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  75  करोड़  के  पास  पहुंचना  है  ।  इन  413  जिलों  के  5092  खण्डों

 में  जाकर  हमें  75  करोड़  लोगों  को  यह  बताना  है  कि  योजना  दस्तावेज  कोई  पुस्तक  नहीं  यह
 उनकी  गीता  है  ।  यही  जनादेश  है  जोकि  आपने  हमें  दिया  |  इसके  आधार  यह  हम  सभी

 को  काये  करना  है  ।  आप  की  आकांक्षाओं  का  प्रतिबिम्ब  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  केवल  लक्ष्यों

 को  प्राप्त  नहीं  कर  सकेंगे  अपितु  लक्ष्यों  से  भी  आगे  बढ़  जायेंगे  ।  हमने  देखा  है  कि  कुछ
 राज्यों  में  का्य  क्रम  तथा  योजनाएं  गाडगिल  सूत्र  के  अनुसार  पास  की  जाती  परन्तु  दुर्भाग्य  से t

 राज्यों  के  आंतरिक  संप्ताधतों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  मैं  किसी  राज्य  का  नाम  नहीं  लेता

 चाहता  ।  परन्तु  कुछ  राज्यों  में  वास्तविक  योजना  परिव्यय  संसाधनों  से  350  करोड़
 तक  यह  अधिक  होता  है  ।  कुछ  राज्यों  में  1206  करोड़  रुपए  अधिक  है  ।  एक  संघ-राज्य  क्षेत्र  में

 संसाधन  परिव्यय  से  6  करोड़  रुपए  कम  है  ।  मैं  किसी  को  दोष  न्ीं  देता  ।  जब  तक  राज्य  की

 मशीनरी  में  तेजी  नहीं  लाई  जाती  और  संसांघनों  को  जुटाया  नटीं  जैसा  कि  तमिल  केरल

 अथवा  कर्नाटक  में  किया  गया  तो  क्‍या  स्थिति  होगी  ?  मैं  इसे  राजनीतिक  रूप  नहीं  देना

 चाहता  ।  कुछ  राज्य  आंतरिक  ससाधन  जुटाने  में  विफल  रहे  हैं  हालांकि  उन्होने  इस  सम्बन्ध
 में  विशेष  रूप  से  आश्वासन  दिया  था  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  हमारे  एक  मित्र  ने  प्रश्म  उठाया  आंतरिक  संसाधन  जुटाने  के

 मामले  में  पश्चिम  बंगाल  1206  करोड़  रुपए  से  पीछे  पड़  गया  है  ।

 ओर  संफुद्दीन  चौधरी  :  योजना  के  दौरान  भी  राज्यों  द्वारा  अधिक  संसाधन  जुटाये  जायेंगे

 और  केन्द्र  द्वारा  कम  ।

 भ्री
 ए०

 के०  पंजा  :  मैं  उसकी  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  छठी  योजना  की  बात  कर

 रपा  हूं  ।

 श्रो  संफह्ीन  चौधरी  :  उस  के  बारे  में  भी  मेरा  कहना  है  कि  राज्य  सरकार  जहां  से

 अतिरिक्त  संसाधन  जुटा  सकती  वे  भी  केन्द्र  द्वारा  हथिया  लिए  गए  हैं  ।  राज्य  सरकार  विवश

 है  ।  उनके  पास  संसाधन  नहीं  हैं  ।  उसके  बारे  में  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ?

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  द्वारा  संसाधन  जुटाये  जाने  का  प्रश्न  है  इसमें

 अब  सुधार  हो  रहा  है  ।  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हू  कि  ऐसा  नहीं  हो  रहा  है  ।  मैं  केवल  यही  कह

 रहा  इस  पर  राजनीति  से  ऊपर  उठकर  विचार  करें  ।  इसके  लिए  कौन  दोषी  है  ?  राज्य  का

 कुल  योजना  परिव्यय  3500  करोड़  रुपए  था  ?  छठी  योजना  के  अंत  में  1206  करोड़  रुपए  की

 कमी  रही  ।  क्‍यों  ?  इसका  कारण  यह  है  कि  आंतरिक  संसाधन  जुटाने  सम्बन्धी  तंत्र  को

 मजबूत  नहीं  बनाया  हम  देखते  हैं  कि  बिक्री  कर  की  भारी  राशि  बकाया  पड़ी  कृपया

 राजनीति  से  ऊपर  उठकर  इस  पर  विचार  बिहार  में  235.23  करोड़  और  भरुणाचल  प्रदेश
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 एन  ता  —  ---

 में  6.24  करोड़  की  कमी  है  ।  परन्तु  तमिलनाडु  में  जुटाएं  गए  संसाधन  344  करोड़  और
 कर्नाटक  में  443  करोड़  रुपए  अधिक  मैं  राजनीति  को  कतई  नहीं  ला  रहा  हूं  ।  मेरा  कहना
 है  कि  हम  शुरूआत  करने  वाले  वाधषिक  योजना  पर  चर्चा  चल  रही  आज  सभा  के
 स्थगन  होने  पर  माननीय  सदस्यों  को  समय  मिल  यही  समय  है  कि  भारत  के  विभिन्‍न

 भागों  की  यात्रा  की  जाए  हम  लद्दाख  या  2  क्षेत्रों  को  छोडर  इस  समय  देश  के  किसी  भी

 भाग  में  जा  सकते  हैं  ।  मेरा  अनुरोध  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  वहां  जाना  चाहिए  और  जब  बजट

 सत्र  में  भाग  लेने  जाएं  उनके  आंकड़  होने  चाहियें  और  मुझे  बताएं  :  अपने  निर्वाचित  क्षेत्र  में

 फलां  स्थान  पर  कमी  है  ।  कृपया  इसकी  जांच  कीजिए  ।  यह  योजना  है  और  इतना  धन  दिया  गया

 है  ।  पिछले  वर्ष  100  प्रतिशत  कार्य  हुआ  है  ।  यह  धन  इतना  कम  क्‍यों  है  ?  इसे  बढ़ाया  जाना

 बाहिये  ।  अगले  वर्ष  योजना  में  हम  इन  जानकारियों  के आधार  पर  काय॑  कर  सकते  हैं  ।

 यह  बातचीत  का  विषय  है  ।  यह  एक  दूसरे  को  समझने  का  प्रश्न  यह  योजना  राष्ट्रीय

 मतैक्य  का  परिणाम  है  तथा  इसे  समूची  75  करोड़  जनता  का  आशीर्वाद  प्राप्त  इस

 उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जब  तक  हम  जनता  में  जागृति  पैदा  करने  की  चेष्ठी  नहीं  करेंगे  तब

 तक  हमें  सफलता  नहीं  मिल  सकती  ।  धन  देकर  हम  गरीबी  से  निपट  सकते  हैं  ।  भाग्य  में  जो  लिखा

 है  बही  भिलेगा  इस  सिद्धांत  को  हमें  छोड़ना  होंगा  ।  हमें  आशाबादी  बनकर  उन्हें  बताना  होगा  कि

 आम  आदमी  जो  अपना  पसीना  बहाता  है  और  मेहनत  करता  है  यह  मांग  करनै  का  अधिकार

 रखता  है  कि  उसे  फलां  चीजें  मिलनी  इन  तरह  से  उनमें  जागृति  आज॑  जाएगी  ।  मेरी

 राय  में  माननीय  सदस्यों  पर  जो  जनता  द्वारा  चुने  गए  है  निभर  करता  जनता  हमारे  कार्य  पर

 नजर  रखें  हुए  है  ।  आलोचना  करके  प्रशंसा  प्राप्त  करना  सरल  परन्तु  रचनात्मक  कार्य  करना

 कठिन  बात  है  ।  हमें  इस  कठिन  काय॑  को  हाथ  में  लेना  चाहिए  और  गति  तथा  कौयेंकुशलता  के

 साथ  काम  तथा  उत्पादिकता  की  दिशा  में  भरसक  प्रयास  करना  में  मानैसीय  सदस्यों

 से  निवेदन  करता  हूं  आज  सभा  के  स्थगित  होने  के  बाद  माननीय  सदस्यों  को  अपने

 निर्वाचित  क्षेत्रों  में  उसी  गति  तथा  कार्यकुशलता  से  जाना  चाहिए  जैसे  कि  पिछले  वैर्ष  जनता

 से  मत  प्राप्त  करने  के  लिए  गए  थे  ।  हमें  वहां  जाकर  लोगों  को  बताना  चाहिए  कि  उन्होंने  अपना

 करत ब्य  पूरा  कर  दिया  है  और  हमें  वहाँ  जाकर  अपना  कर्तव्य  पूरा  करना  हमें  उन्हें

 बताना  भाहिए  ।

 श्रीनेन्तु  विष्यें  अमुतस्य

 अजे-धामानि  दिव्यानी  तस्थु

 वेश्ामेतंग  पुरुषम्‌

 आदित्य

 तमंसः  परस्तात  ।

 अमर  भास्कर--सुनिए  कि  सूम॑  उदय  होने  वाला  है  तथा  अंधकार  समाप्त  होगा  और  श्री  राजीव

 मांधी  में  नेतृत्व  में  भारत  में  सूयं  उदय  होगा  ।
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 Sona  फाभ  कर्नाटक के हस्पात संयंत्र के बारे में क्या पान

 डा०  थो०  थें  कटेड़ा  :  कर्नाटक  के  हस्पात  संयंत्र  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सही  अब  हम  मद  संख्या  34  को

 डा०  बो०  बेंकटेश  :  बहुत  विसंगतियों

 भरी  ए०  के०  पंजा  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  आपका  निर्वाचित  आपके

 निर्वाचन  क्षेत्र  से  तथाਂ  राज्य  होता  है  और  चुने  जाने  के  बाद  आप  संसद  के  सदस्य  बन  जाते

 हैं  ।

 डा०  बी०  बेंकटेश  :  यह  विसंगति  क्‍यों  है  ?  कर्नाटक  के  इस्पात  संयंत्र के  बारे  में  स्थिति  क्या

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  समाप्त  हुआ  है  ।  अब  हम  वन्धुआ  श्रमिक  विधेयंक  को  लेते

 एक  माननोय  सदस्य  :  आपका  अभिप्राय  है  कि  वे  सभी  बंधुआ  मजदूर  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  बंधुआ  श्रम  पद्धति  को  समाप्त  कर  रहे  हैं  ।

 डा०  बो०  बेंकटेश  :  कर्नाटक  के  इस्पात  संयंत्र  के  बारे  में  कया  स्थिति  मंत्री  महोदय  ने

 उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  बताया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  स्वीकार  किया  है  कि  कर्नाटक  सरकार  अच्छा  काय  कर  रही

 अब  हम  बंधित  श्रम  पद्धति  संशो  प्रेयक  पर  चर्चा

 1.13  भ०प०

 बंधित  भ्रम  पर्डदात  सं
 शोधन  विधेयक

 |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  बंधित  श्रम  पद्धति  संशोधित  विधेयक  पर  चर्चा

 आरम्भ  करेंगे  |

 डा०  बो०  बेंकटेश
 :  इस  विधेयक  द्वारा  बंधित  श्रम  पदढ्वति

 1976  की  धारा  2  के  खण्ड  में  इस
 आशय  बा  एक  स्पष्टोकरण  जोड़ा  जा  रहा  है  कि  ऐसे

 ठेका  श्रमिक  तथा  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  जाकर  काम  करने  वाले  श्रमिक  जो  बंधित  श्रम

 पद्धति  की  शर्तें  अर्यात्‌  कजेदार-कर्जदाता  सम्बन्ध  आने-जाने  पर  प्रतिबंध  कम  मजूरी  आदि  पूरी

 करते  हैं  वे  बंधित  श्रम  पद्वति  के  अन्तर्गत  आते

 475



 बंधित  श्रम  पद्धति  संशोधन  विधेयक  20  1985  नि

 मिनी  >-----  लत  तीसऊती  सईद  थ  थक  उननिगनटन्‍ननान  «८  अभनभगन  नी  न  जननी  अयना  चडिल्टललओओ  अत

 स्वाधीनता  के  38  वर्ष  बाद  हम  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  गए  हैं  जहां  हमें  न  केवल  कानून

 अपितु  इस  कानून  में  जो  9  वर्ष  पूर्व  पारित  किया  गया  था  संशोधन  करते  की  आवश्यकता  है  ।

 इससे  प्रकट  होता  है  कि  जहां  तक  बंधित  श्रमिकों  के  उत्थान  का  सम्बन्ध  प्रशासन  कितना

 .  ढीला  रहा  है  ।  यह  वास्तव  में  भूतकाल  में  कांग्रेस  सरकार  की  विफलता  है  ।

 घित  श्रम  एक  संस्था  है
 जो  कि  एक  मुख्य  संस्था  अर्थात  सामन्तवादी  पद्धति  की  देन

 यदि  आप  देश  से  बंधित  श्रम  पद्धति  को  समाप्त  करना  चाहते  तो  हमें  श्रमिकों  को  इस

 बंधन  से  मक्‍्त  करने  के  लिए  न  केवल  बन्धित  श्रम  पद्धति  कोसमाप्त  करना  चाहिए  अपितु  सामन्तवादी

 पद्धति  को  जड़  से  समाप्त  करने  का  प्रयत्न  करना  अन्यथा  सतकार  बंधित  श्रम  व्यवस्था

 का  प्रभावी  रूप  से  उन्मूलन  नहीं  कर  सकती  ।

 कफ

 सामनन्‍्तवादी  प्रणाली  एक  सामाजिक  आर्थिक  संस्था  है  जिसने  भारत  में  जो  कुरीतियां

 विद्यमान  हैं  उनको  जन्म  दिया  है  ।  सामन्तवादी  प्रणाली  भू-स्वामियों  की  प्रणाली  है  ।  इस  देश  की

 कुल  खेती  योग्य  भूमि  का
 लगभग  8'/.  भाग  चन्द

 लोगों
 के  हाथ  में  उसमें  से  भी  कुल  भूमि  का

 50.  से  अधिक  भाग  अभी  भी  देश  के  20'/.  लोगों  के  पास  है  ।
 हे

 यही  लोग  वास्तव  में  बंधित  श्रम  पद्धति  पर  नियंत्रण  तथा  प्रभुत्व  बनाए  हुए  है  ।

 यदि  आप  बंधित  श्रम  प्रणाली  को  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  समाप्त  करना  चाहते  है  तो

 आपको  इस  सामन्‍्तवादी  प्रणाली  को  समाप्त  करना  आज  यह  प्रणाली  एक  अभिशापं

 है  ।  यहसर्वाधिकारवादी
 प्रणाली  है  जो  कि  लोकतंत्र  के  विरुद्ध  है  ।

 आज  जमींदार  सबसे  बड़ा  दोषी  भारत  में  जमींदारी  ही  बंधुआ  मजदूरी  के  लिए

 जिम्मेदार  जो  इस  देश  के  अधिकांश  लोगों  के  भाग्य  का  कर  रही  इस  सामंतवादी

 प्रथा  के  कारण  अधिकांश  लोग  पूरी  तरह  से  गरीबी  की  हालत  में  रहते  हैं  और
 दास  बने  रहते

 अतः  सरकार  को  इस  देश  में  इस  सामंतवादी  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिए  सही  कानूनी

 उपाय  करने  चाहिए  ।

 वतंमान  बंधुआ  मजदूर  प्रथा  मध्यंकाल  के  सामंतवादी  समाज  में  विद्यमान  दास  प्रथा  का

 ही  एक  परिवर्तित  रूप  है  ।  मध्यकाल  से  ही  बंधुआ  मजदूर  प्रणाली  हमारे  समाज  में  विभिन्‍न  रूपों

 में  प्रचलित  रही  दास  प्रथा  समाप्त  होने  अब  यहां  खेतिहर  मजदूरों  और  अन्य  मर  ब््दूरों  के

 रूप  में  दास  काम  कर  रहे  वास्तविक  किसान  भूमिहीन  हो  गए  हैं  जिससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 एक  नई  दास  प्रणाली  शुरू  हुई  इसका  प्रमाण  यह  है  कि  6  प्रतिशत  बंधुआ  मजदूरों  में

 सूचित
 जातियों  और  17  प्रतिशत  अनुसूचित  जनजातियों  के  हैं  ।  अन्य  पिछड़े  समुदाय  हैं  ।

 यह  विधान  तभी  प्रभावी  होगा  जई  भूमि  सुधार  लागू  किया  जाएंगे  और  ग्रामीण

 क्षेत्रों  मे ंरहने  वाले  भारतीयों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  पैदा  किया
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 जनुल  बशर  पीठासीन

 अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगडन  ने  बंधुआ  मजदर  प्रथा  के  दौरे  में  दो  बार  निर्णय  लिया  है  ।  यह
 निर्णय  आई०  एल०  ओ०  की  सरकार  की  कन्वेन्शन  सख्या  28  और  समझौतों  की  कन्वेन्शन  संख्या

 में  उल्लिखत  भारत  सरकार  ने  आई०  एल०  ओ'०  के  समझौतों  को  स्वीकार  कर

 लिया  लेकिन  वतंमान  संशोधनकारी  विधेयक  आई०  एल०  ओ०  के  स्वीकार  किए  गए  उन

 कन्वेन्शन  के  आधार  पर  नहीं  बनाया  गया  है  ।

 उच्चतभ  न्यायालय  पहले  ही  यह  फैसला  दे  चुका
 है  कि  वे  श्रमिक  जिन्हें  न्यूनतम  वेतन

 और  न्यूनतम  सुविधाएं  प्राप्त  नहीं  उन्हें  बंधुआ  मजदूर  माना  जाना  चाहिए  ।

 विधान  में  किए  गए  संसाधनों  यद्यपि  ये  अच्छे  भी  यदि  लोगों  को  वास्तव  में

 लाभ  नहीं  मिलता  तो  वे  बेकार  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  को  यही  बताना  चाहता  हूँ  ।

 भारत  के  संबिधान  के  अनुच्छेद  23  में  बंधुआ  श्रमिक  प्रणाली  पर  रोक  इसके
 अतिरिकक्‍ते  बंधुआ  मजदूर  प्रणाली  वास्तविक समस्या बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और  भी  है  ।

 ले।कन  इन  लोगों  जो  लोगों  को  जबरदस्ती  बंधुआ  मजदूर  बनाने  के  जिम्मेदार  हैं

 कानूनी  रूप  से  कठोर  दंड  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।

 वास्तविक  समस्या  बंधुआ  मजदूरों  का  पता  लगाने  और  उनके  पुनर्वास  की  है  ।

 इसलिए  इस  देश  में  उनका  पता  लगाने  और  पुनर्वास  करने  का  सहीो  तंत्र  बनाए  जाने  की

 आवश्यकता  है  ।

 मूल  कारण  ग्रामीण  क्षंत्रों  में बेरोजगारी  की  समस्या  पिछते  पांच  वर्षों  में  बेरोजगारी

 में  60  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  जब  तक  दृढ़  संकल्य  से  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  किया

 जाता  ।  हमें  वांछित  परिणाम  नहीं  मिलेगा  ।

 जो  लोग  बंधुआ  मजदूरी  के  रूप  में  काम  कर  रहे  हैं  वे  मनुष्यों  की  तरह  जीवन  व्यतीत

 नहीं  कर  रहे  हैं  अपितु  उनकी  स्थिति  बहुत  ही  खराब  हैं  |  वे  हमेशा  अपने  नियोजकों  की  दया  पर

 जीते  हैं  चाहे  उनकी  आवास  की  समरया  हो  या  भोजन  कीया  फिर  कपड़े  की  ।  वे  पूर्ण  रूप  से

 दासता  का  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हैं  ।

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  यह  केवल  एक  हो  राजनैतिक  दर  की  चिता  नटों  हैं  अपितु  पूरा
 देश  इससे  चिंतित  इसी  कारण  इस  प्रणाली  को  शीघ्र  समाप्त  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 एक राज्य से धूसरे राज्यों में आने वाले मजदूरों की स्थिति पिछली शताब्दी के दासों से 277
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 कक  ----  न  कल्प  5  शा  कान

 भी  खराब  है  ।  उड़ीसा  आदि  राज्यों  से  बड़ी  संख्या  में  मजदूर  अल्य

 विभिन्‍न  राज्यों  में  मजदूरी  के  लिए  जाते  हैं  ।  वहां  उन्हें  खनन  पत्थर  सड़कें

 बांध  आदि  के  काम  में  लगाया  जाता  उनकी  कायंदशाएं  यहां  तक  कि  पिछली  शतार्ब्द
 के  दासों  के जीवन  से  भी  खराब  कुपोषण  के  अलावा  वें  सिलिकोसिस  ,  फेफड़े  और

 चमड़े  के  कसर  जेपते  जीर्ण  व्यवसायिक  खतरनाक  रोगों  से  पीड़ित  हैं  ।  थे  प्रतिदिन  असामायिक  मौत

 मर  रहे  वे  ही  इस  देश  के  वास्तविक  निर्माता  हैं  ।

 मात्र  यह  व्याख्यात्मक  खंड  जोड़  देने  से  अन्तर्राज्यीय  प्रवासी  मजदूर  और  ठेके  के  मजद्ूब्तें
 को  अपेक्षित  संरक्षण  नहीं  मिल  जाएगा  ।  जब  तक  सेवा  रिकार्ड  में  उनके  रोजबार  का  रिकार्ड

 रखने  और  उस  रिकार्ड  की  एक-एक  प्रति  श्रम  विभाग  और  संबंधित  मजदू  सें  को  देने  के

 चित  उपाय  नहीं  किए  तब  तक  यह  अधिनियम  कारगर  ढूुंग  से  कार्यात्जिस  नहीं  किया  जा

 सकता  बंधुआ  मजदूरों  का  पता  लगाने  और  उन्हें  दासता  से  मुक्त  करना  ही  बर्याप्त  नहीं  है  ।  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  पहलू  उनके  पुनर्वास  का  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जात  तो  पुनः  दास  बनाने  के  लिए
 बाध्य  किया  जा  सकता  है  ।

 इस  विध्वेयक  में  न्यूनतम  मजदूरी  का  भी  जिक्र  किया  गया  है  ।  न्यूनतम  मजबूरी  अधिनियम

 में  कुछ  कमियां  अतः  मैं  न्यूमतम  मजदूरी  अधिनियम  में  कुछ  समुचित  संशोधन  किए  जाने  के

 लिए  सुझाव  देना  चाहता  हूं
 ।
 इस  समय  उनकी  नौकरी  की  सुरक्षा  नहीं  मेरा  सुझाव  है  कि

 यदि  कोई  नियोजक  इस  नियम  का  उल्लंघन  करता  है  तो  राज्य  अधिकारियों  या  समाज  सेबियों

 अथवा  श्रमिक  संघों  को  उनके  विरुद्ध  मुकदमा  चलाना  चाहिए  ।  बंधुआ  मजदूरों  को  मुक्त  कराने

 और  उन्हें  पुनः  बसाने  के  लिए  प्रभावी  निगरानी  समिति  बनाई  जानी  चाहिए  ।  इस  बात  की

 रेख  की  जानी  चाहिए  कि  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  या  नहीं  ।

 बंधुआ  मजदूर  की  समस्या  के  .  उन्मूलन  के  लिए  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  जाना

 चाहिए  ।  सरकार  को  यह  देखने  के  लिए  एक  निगरानी  कक्ष  ब्रनना  चाहिए  कि  इस  अधिनियम  के

 अधीन  बनाए  गए  संयठन  ठीक  तरह  से  काम  कर  रहे  हैं  और  अपने  कर्तव्यों  का  पालन  तथा  अपनी

 जिम्मेदारियों  को  ठीक  से  निभा  रहे  हैं  ।

 जहा  तक  कर्नाटक  का  संबंध  हम  इस  दिशा  में  पहले  ही  कार्यवाही  शुरू  कर  चुके  हैं  ।

 जिन  व्यक्तियों  को  मुक्त  किया  गया  है  उनके  लिए  पुनर्वास  उपाय  किए  गए  हैं  ।  हम  गर्भबती

 महिलाओं  के  पुनर्वास  का  भी  प्रबंध  कर  रहे  हैं  ।  हम  उन्हें  समुचित  राहत  दे  रहे  हम  उन्हें  गह

 भी  बताते  हैं  कि  वे महिलाएं  काम  पर  न  जाएं  ।  पूरे  देश  में  इस  प्रणाली  में  काफी  लोग  कठिनाई

 का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  सरकार  उन्हें  इस  तरह  से  पुनर्वास  किए  जाने  के  लिए  कदम  क्यों  नहीं

 उठाती  है  ताकि  उन्हें  बंधुआ  मजदूर  प्रणाली  के  अन्तगंत  आने  के  लिए  बाध्य  न  किया  जाए  ?

 धन्यवाद  ।

 शी  अल्लभ  पाणिप्रही  सभापति  मुझे  इस  बाद-विवाद  में  भाग  लेने  का
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 अवसर  मिला  है  और  मैं  इस  ब॑  धित  श्रम  पद्ेति  संशोधन  विधेयक  1985  का

 स्वागत  करता  हूं  ।

 जैसा  कि  आप  जानते  यह  बहुत  साधारण  विधेयक  है  और  इसे  कार्यान्वित  करने  वाले

 तंत्र  के  मन  में  पैदा  होने  वाले  संदेह  को  दूर  करने  के  लए  इसमें  केवल  एक  व्याख्या  और  जोड़ी

 गई  है  अर्थात  ठेके  पर  काम  करने  वाले  मजदू रों  और  अन्‍्तर्राज्यीय  प्रवासी  मजदूरों  को  इस

 नियम  के  अन्तगंत  कंसे  लाया  जाएगा  और  किन  परिस्थितियों  में  बंधित  श्रम  पद्धति

 1976  के  उपबन्ध  उन  पर  लागू  नहीं  होंगे  ।

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  कहूंगा  कि  इस  अधिनियम  को  उतनी  तेजी  से  लागू
 नहीं  किया  गया  है  जितनी  आशा  थी  ।  अपितु  इसे  बहुत  धीरे-धीरे  लागूं  किया  गया  ।  इसका  पता

 इससे  चलता  है  कि  हमने  मानवीय  अधिकारों  और  स्वतंत्रता  की  रक्षा  के  प्रति  वचनबद्धता  को  पूरा

 करते  हुए  हमने  उस  बंधुआ  मजदूर  प्रथा  को  समाप्त  किया  है  जो  अपने  आप  में  एक  सामाजिक

 बुराई  है  और  इस  देश  से  यह  प्रथा  जितनी  जल्दी  समाप्त  हो  हम  सबके  लिए  उतना  ही  अच्छा

 इस  प्रथा  से  हमारे  जहां  की  संस्कृतिक  संपदा  समृद्ध  है  का  नाम  बदनाम  होता  है  ।  यद्यपि  यह

 विधेयक  1976  में  पारित  किया  गया  था  और  बंधुआ  मजदूरों  का  पता  लगाने  और  उनके  पन

 वास  का  काम  भी  शुरू  हो  गया  है  लेकिन  कुछ  राज्यों  में  तेजी  से  कायंवाही  की  गयी  गंभीरता

 पूरक  कार्यान्वित  किया  गया  है  जबकि  कुछ  राज्यों  में  ऐसा  नहीं  है  ।  मेरा  कहने  का  अभिप्राय  यह

 है  कि  यह  यता  लगाने  में  ही  10  वर्ष  लग  गए  कि  इस  अधिनियम के  बारे  में  कुछ  संदेह  है और

 इसलिए  उन्होंने  यह  विधेयक  हमारे  सामने  अब  प्रस्तुत  किया  देर  दुरुस्त  आयद  ।

 लेकिन  साथ  ही  विपक्षी  दल  के  सदस्यों  द्वारा  लगाया  गया  यह  आरोप  कि  सरकार  हस  संबंध  में

 गंभीर  नहीं  तकंसंगत  नहीं  मैं  एक  बात  बताना  चाहता  बंधुआ  मजदूरों  के  संबंध  में

 पूछे  गए  प्रश्नों  के  मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिए  मैं  उन्हें  उद्धत  करना  चाहता  हूं  ।  28  फरवरी

 1985  अर्थात  फरवरी  1985  के  अंत  में  दिए  गए  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  कि  कुल  ],77,062

 बंधुआ  मजदूरों  का  पता  लगाया  है  जिनमें  से  1,34,802  मजदूरों  का  पुनर्वास  किया  जा  चुका  है  ।

 28  1985  को  यह  आंकड़े  बताए  गए  थे  ।  लेकिन  4  महीते  बाद  30  1985

 पता  लगाए  गए  मजदूरों  की  संख्या  ,77,000  से  बढ़कर  1,82,000  तक  पहुंच  गई  ।  इसमें  लगभग

 5000  मजदूर  और  बढ़ा  दिए  और
 उनके  पुनर्वास  की  संब्या  1,  34,000  से  बढ़कर  1,39,335  5

 तक  पहुंच  गई  4  महीनों  में  करीब  5  हजार  नए  लोगों  का  पता  लगाया  गया  किंतु  करीब  7000

 बंधुओं  मजदूरों  का  पुनर्वास  किया  गया  ।  अतः  यह  कार्य  प्रगति  पर  है  लेकिन  ठेका  मजदूरों  और

 एक  राज्य  से  दूसरे  राज्यों  में  जाने  वाले  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  अधिकारियों  के  मन  में  एक

 संदेह  पैदा  हो  रहा  था  ओर  इसका  जो  स्पष्टीकरण  दिया  गया  वह  स्वागत  योग्य  है  ।

 जहां  भी  ऋणी-ऋषणदाता  का  सम्बस्ध  हो  और  स्वतंत्रता  न  हो  आर  इस  तरह  के  मजदूरों
 -  को  कम  मजदरी  दी  गई  वहां  उन  पर  बंधित  श्रम  अधिनियम  के  उपबन्ध  लागू  होंगे  ।  उच्चतम

 न्यायालय  ने  भी  यह  निर्णय  दिया  है  कि  उंन  लोगों  जिन्हें  न्यूनतम  मजदूरी  और  न्यूनतम
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 सुविधाएं  प्रदान  नहीं  की  जाती  बन्धुआ  मजदूर  माना  जाना  चाहिए  ।  इस  में  भी  यह

 पूर्णतया  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  इन  परिस्थितियों  में  इन  श्रमिकों  को  बन्धुआ  मजदूर  कहा,जाएगा
 और  इस  अधिनियम  के  उपबन्ध  उन  पर  लाग  होंगे  और  उन्हें  राहत  दी  जाएगी  ।  लेकिन  इसमें

 कुछ  कमियां  हैं  और  उन्हें  दूर  करने  की  आवश्यकता  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  कुछ  मजदूर  बन्धुआ  क्‍यों

 बन  जाते  हैं  ?  इसका  कारण  यह  है  कि  वे  अत्यधिक  निर्धन  होते  हैं  उनके  पास  ऐसा  कुछ  नहीं
 है  जिसका  वे  सहारा  से  रुके  और  यहां  तक  कि  कई  मजदूरों  के  पास  रहने  की  जगह  भी  रहीं  होती
 है  ।  ऐसे  लोगों  को  ठेकेदार  और  कई  तरह  के  प्रलोभन  देंते  हैं  और  वे  उन्हें  विभिन्‍्त  जगहों  पर  ले

 जांते  वे  पूर्णटया  बेसहारਂ  होते  हैं  और  यहां  तक  कि  उनमें  अपने  बारे  में  भी  सोचने  की  शक्ति

 नहीं  होती  ।  जब  तक  उन्हें  पूरा  संरक्षण  प्रदान  नहीं  किया  जाता  अथवा  उनमें  आत्मविश्वास  की

 भावना  पैदा  नहीं  की  वे  अपने  आप  उन्हें  नहीं  मिल  पाएगी  ।  वे  अपने  आप  इससे  मुक्त  नहीं
 हो  सकते  अथवा  संबंधित  अधिकारियों  को  आवेदन  नहीं  कर  सक्ते  कि  वे  बन्धुओं  मजदर'हैं  और
 उन्हें  मुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।  कई  मामलों  में  तो  उनके  लिए  और  भी  कठिन  होता  है  क्‍योंकि

 ठेकेदारों  के  पास  उनकी  सेवा  का  सम्‌ूचित  रिकार्ड  नहीं  होता  है  और  ऐसी  स्थिति  में  यदि  उन

 पर  कोई  आरोप  लगाया  जाता  तब  ठेकेदार  या  नियोजक  इस  बात  से  इंकार  कर  देता  है  कि

 अमुक  व्यक्ति  उसके  अधीन  काम  कर  रहा  अतः  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  ठकेदार  जिन  मजदूरों
 से  काम  कराते  हैं  उनके  काम  का  रिकार्ड  और  सेवा-शर्तों  का  लिखा  जाना  आवश्यक  होना  साहिए
 ताकि  इसकी  नियमित  रूप  से  जांच  की  जा  सके  और  दोषी  नियोजकों  को  बचने  का  मौका  नहीं

 मिलना

 जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  है  जो  बन्धुआ  मजदूर  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  लाभ  पाने
 का  दावा  करते  हैं  उनमें  इतना  साहस  नहीं  है  और  जब  कभी  वे  संबंधित  अधिकारियों  के  समक्ष
 जाकर  राहत  दिए  जाने  की  मांग  करंते  हैं  उन  लोगों  की  तुरन्त  छंटनी  कर  दी  जाती  है  अथवा
 नियोजक  उन्हें  काम  पर  नहीं  लेते  ।  अंतः  उनकी  नौकरी  की  सुरक्षा  होमी  आवश्यकता

 इस  बात  की  है  कि  जो  लोग  राहत  प्राप्त  करने  के  लिए  संबंधित  अधिकारियों  के  समक्ष  सही  बात

 कहते  हैं  उनकी  नौकरो  की  सुरक्षा  के  लिए  संरक्षण  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  ।

 इन  टिप्पणियों  के  साथ  मैं  भाषण  समाप्त  करता  हूं  और  मंत्री  जी  से  यह  अनुरोध
 करते  हुए  विधेयक  का  हादिक  समर्थन  करता  हू्‌ਂ  कि  उनके  मंत्रालय  में  निगरानी  एकक  बनाया

 जैसा  मैंने  कहा  कि  यह  गुलामी  का  एक  और  रूप  है  ओर  हमारा  ६६-दुस्तान  एक

 ऐसा  देश  है  जिसकी  वेभवशाली  संस्कृति  तथा  सांस्कृतिक  परम्परा  है।यह  इस  देश  पर  एक

 कलंक  है  और  हभारे  शीश  झुक  रहे  हैं  अतः  जितनी  जल्दी  पूर्णरूप  से और  सफलतापूर्वक

 न्वित  किया  जाए  और  इस  प्रणाली  को  पूर्णरूप  से  उखाड़  फेंका  जाए  उतना  ही  हम  सबों  के  लिए
 अच्छा  होगा  ।  अतः  एक  निगरानी  एकक  होना  चाहिए  और  राज्यों  में  मंत्री  जी  स्वयं  इस

 कार्य  वी  देख-रेख  पता  लगाने  आदि  की  मुख्य  जिम्मेदारी  राज्यों  की  मैं  सरकार  को  इस
 बात  की  बधाई  देता  हू  क्‍योंकि  वह  वित्तीय  सहायता  देकर  ओर  गरीबी  हटाने  की  देश  में

 योजनाओं  को  चलाकर  राज्य  सरकार के  प्रयासों  में  अपना  योगदान  भी  कर  रही  पुनर्वास
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 योजना  को  उचित  रूप  में  उक्त  साथ  जोड़ा  जाना  चाहिए  ताकि  उन  बंधुआ  मजदूरों  को  बेहतर

 लाभ  प्राप्त  हों  ।  एक  बार  जब  इनका  पता  लगा  लिया  जाए  तो  उन्हें  सुव्यवस्थित  किया  जा

 है  ताकि  वे  एक  बार  गुलामी  से  मुक्त  हो  जाने  पर  वे  किसी  भी  भ्रकार  से  पुनः  गुलामी  की

 ओर  नहीं  जाएंगे  ।

 ]

 श्री  हरीश  रावत  :  सभापति  अभी  हमारे  एक  मित्र  विपक्ष  की  ओर
 से  कह  रहे  थे  कि  सरकार  बोन्डेड  लेबर  सिस्टम  को  समाप्त  करने  के  लिए  गम्भीरता  से  कार्य  नहीं
 कर  रही  मगर  वे  शायद  यह  भूल  गए  कि  इस  सिस्टम  के  ऊपर  यदि  किसी  ने  सबसे  पहले

 नैतिक  रूप  से  हमला  किया  था  तो  वह  कांग्रेस  पार्टी  ही  थी  और  कांग्रेस  पार्टी  की  सरकार

 एक  से  अधिक  बार  इस  विषय  में  कांग्रेस  पार्टी  के  स्तर  पर  प्रस्ताव  पास  हुए  और  सरकार  ने

 निश्चय  इस  सिस्टम  को  समाप्त  करने  के  जो  भी  व्यावहारिक  उपाय  हो  सकते  उन

 उपायों  को  किया  ।  आज  यदि  कहीं  यदा-कदा  कोई  मामला  प्रकाश  में  आता  है  तो  वह  हमारे
 लोगों  में  जो  अवेयरनंस  पैदा  हुई  लोगों  में  जो  जागृति  पैदा  हो  रही  वह  उसी  का  परिणाम

 है  कि  इस  प्रकार  के  मामलात  प्रकाश  में  आते  हैं  ।

 पिछले  दिनों  सुप्रीम  कोर्ट  ने  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तर  काशी  जिले  में  बौन्डेड  लेबर  के  संदर्भ  में

 एक  निर्णय  दिया  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  आग्रह  करना  चाहू गा  कि  हमारे  यंहां  जितनी  माइप्रंट
 लेबर  जो  बिहार  और  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  से  देश  के  अन्य  भागों  में  जाते  काम  के

 उनकी  दशा  आज  बहुत  खराब  है  ।  वे  जहां  काम  करते  सिर्फ  वहीं  देखने  की  जरूरत  नहीं  है
 बल्कि  वे  जहां  से  आते  वहां  भी  देखने  की  जरूरत  है  |  होता  यह  है  कि  उन  लोगों  के

 जो  सब-कान्ट्रैक्टर्स  होते  उन  लोगों  के  परिवारों  की  कई  प्रकार  से  सहायता  करते  हैं  और  उस

 सहायता  के  बदले  में  एक  प्रकार  का  प्लैज  उनसे  करवा  लेते  हैं  कि  व ेलोग  उनके  साथ  सालभर  के

 लिए  बल्कि  जीवन-पर्यन्त  काम  करेंगे  ।  इसलिए  केवल  कानून  बनाकर  ही  इस  समस्था  पर

 हमला  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  प्रथा  को  जड़  से  समाप्त  करने  के  लिए  आवश्यक  है  कि  जहां
 भी  सहायता  से  बौन्डेड  लेबर  प्राप्त  हो  जाते  हम  उसका  समाधान  वहीं  पर  उनको  वहीं
 पर  कोई-न-कोई  वैकल्पिक  रोजगार  देने  के  विषय  में  सरकार  विचार  करे  ।  जब  तक  हम  उन  लोगों
 को  वहों  पर  रोजगार  उपलल्ध  नहीं  तब  तक  वे  लोग  बहां  से  देश  के  दूसरे  इलाकों
 पंजाब  या  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  काम  करने  के  लिए  जाते  रहेंगे  और  जहाँ  भी  वे  काम  करने  के
 लिए  जाते  चाहे  डम-साइट  हो  अथवा  कोई  दूसरी  बड़  ठकेदार  उनको  हमेशा

 प्लौइट  करते  रहेंगे  ।  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  आग्रह  करना  चाहू  गा  कि  ऐसी

 लेबर  जहां  से  भी  आती  उनके  निवास-स्थान  पर  ही  उनको  वेकल्पिक  रोजगार  के  साधन

 लब्ध  करवाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  विचार  करना  चाहिए  ।

 दूसरे  आपने  कानून  के  जरिए  तो  प्रावधान  कर  मगर  उसको  लागू  रने  के  लिए
 जो  आपकी  मशीनरी  उसके  बारे  में  जिस  प्रकार  का  संदेह  हमारे  कई  मित्रों  ने  यहां

 जाहिर  भी  उनके  संदेह  के  साथ  अपनी  जाहिर  करना  चाहूंगा
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 ओर  मैं  मंत्री  जीं  से  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  वे  राज्य  सरकारों  को  कान्फिडेंस  में

 उनके  जरिये  से  इन  कानूनों  को  शख्ती  से  लागू  करवाएं  ।  जब  तक  इन  कानूनों  को  सख्ती  से

 नहीं  क

 और

 रवाया  जाएगा  तब  तक  कोई  फायदा  इन  कानूनों  को  यहां  पर  पास  करने  से  नहीं  होगा
 :  इस  तरह  से  कोई  काम  नहीं  चलेगा  ।

 बहुधा  यह  देखने  में  आया  है  कि  जो  लोग  इस  प्रकार  से  बांडेड  लेबर्स  रखते

 वे  सोचते  हैं  कि  हमारे  इस  कृत्य  की  जानकायी  दूसरों  को  मिल  जाती  इसलिए  वे  नकली

 रजिस्टर  रख्षते  हैं  जिनमें  हाजिरी  वगैरह  दिखाई  होती  और  जो  असली  रजिस्टर  होते  उनको

 वे  डिस्ट्राय  कर  देते  ताकि  उनके  इस  कृत्य  की  किसी  को  जानकारी  न  मिल  सके  ।  इसलिए
 सभापति  महोदय  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  इसकी  जांच
 के  लिए  कोई  रेगुलर  मानिर्टारिंग  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  कोई  ऐसा  सिस्टम  बनाना  चाहिए
 जिसके  तहत  रेगुलर  जांच  और  मॉनिटरिंग  हो  सके  ।

 सभापति  मंत्री  जी  की  इच्छा  और  शक्ति  की  जहां  तक  बात  उसका  तो  मैं
 स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  वे एक  से  अधिक  बार  कई  श्रम  कानून  लेकर  संसद  के  सम्मुख  आए  हैं  ।

 आपका  उत्साह  सराहनीय  मगर  इतने  उत्साह  के  साथ  ही  अगर  दूसरे  सम्बन्धित  सरकारी

 मशीनरी  से  इन  कानूनों  का  पालन  नहीं
 तो  कोई  रिजल्ट  निकलने  वाला  नहीं

 लिए  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  इन  कानूनों  का  सख्ती  से  इम्पलीमेंटेशन  करवाने  की

 कृपा  करें  ।

 ]

 *श्रो  बी०  एन०  रेड्डी  :  सभापति  यह  बंधुआ  मजदूर  प्रणाली
 पहले  भी  अपने  प्राचीन  रूप  में  विद्यमान  श्री  टी०  अंजैया  जो  मेरे  राज्य  से  हैं  वह  भी  इस
 तथ्य  को  अच्छी  तरह  जानते  चालीस  वर  पूर्व  मेरे  राज्य  के  तेलंगाना  क्षेत्र  में  बंधुआ  म  णदूरी के  प्राचीन  रूप  के  विरुद्ध  आन्दोलन  चला  कड़ी  मजदूरी  के  विरुद्ध  यह  आन्दोलन  निजाम
 सरकार  तथा  इसकी  सामन्‍्तवादी  प्रणाली  के  विरुद्ध  विरोध  का  एक  अंग  था  ।  श्री  अंजैया  को  यह
 तथ्य  अच्छी  तरह  मालूम  है  ।  इस  आन्दोलन  में  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  ने  मुख्य  कार्य  किया  ।
 अन्य  राजनीतिक  दलों  ने

 भी  इस  आन्दोलन  में  भाग  लिया  था  और  मेरा  विचार  है  कि  श्री
 अंजेया  ने  भी  इसमें  भाग  लिया  था

 ।  बंधुआ  मजदूरी  की  यह  प्रणाली  जो  प्राचीन  रूप  में  विद्यमान
 थी  आज  किसी  और  रूप  में  विद्यमान  हम  इस  तथ्य  को  नहीं  भूल  सकते  हैं  कि  दासता[अथवा
 प्राचीन  रूप  में  बंधुआ  मजदूर  की  प्रणाली  को  कांग्रेस  दल  के  सामंतवादी  तथा  पूंजीवादीं  शासन
 में  पर्याप्त  प्रोत्साहन  मिला  है  ।  काँग्रेस  दल  के  पूंजीवादी  शासन  में  प्राप्त  प्रोत्साहन  के  कारण  अब

 यह  एक  नये
 रूप  में  चल  रही  यह  नग्न  सत्य  बहुत  से  गरीब  लोग  विशेषकर  श्रमिक  इस

 बुरी  प्रथा  के  शिकार  हुए  वर्ष  1976  में  बंधित  श्रम  पद्धति  )  लागू  होने
 दी

 *मूलतः  तेलुगु  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 के  पश्चात  भी  यह  प्रथा  चल  रही  है  ।  बह  एक  विवाद  रहित  तथ्य  है  कि  उसके  बाद  भी  इस
 प्रणाली  का  उन्मूलन  नहीं  किया  ज  क  ।

 के
 किया  जा  सका  सरकार  यह  कानून  लागू  करके  बंधुआ  मजदूरी

 प्रणाली  का  उन्मूलन  करने  का  लक्ष्य  नहीं  प्राप्त  कर  सकी  है

 कितु  मैं  इस  संशोधन  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  इसका  समर्थन  किया  जाना

 चाहिए  यद्यपि  सरकार  ने  इस  संशोधन  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  में  काफी  समय  लिया  ।  संविधान

 ने  प्रत्येक  व्यक्ति  को  कुछ  मूल  अधिकार  दिए  हैं  और  इनमें  से एक  काम  करने  का  अधिकार  है  ।
 भारत  का  संविधान  वर्ष  1950  में  लागू  हुआ  जबकि  बंधुआ  मजदूरी  प्रणाली  का  उन्मूलन  करने

 वाला  अधिनियम  1976  में  बनाया  गया  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपना  निर्णय  1982  में  दिया

 कि  चाहे  किसी  भी  रूप  में  ठेके  की  श्रम  प्रणाली  को  बंधुआ  श्रम  प्रणाली  माना  फिर  भी

 यह  संशोधन  विधेयक  1985  में  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  इन  सभी  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  हम  यह  निर्णय  ले  सकते  हैं  कि  इस  संशोधन  विधेयक  के  लाने  में  असाधारण  विलम्ब  हुआ  है  ।

 इससे  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  बहुत  देर  से  गहरी  नींद  से  जाती

 इस  संबंध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  संशोधन  विधेयक  में  कुछ

 पूर्ण  बातें  नहीं  आई  हैं  ।  इस  विधेयर्क  में  कुछ  मूलभूत  मदों  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 इनमें  से  एक  करने  का  अधिकारਂ  है  जो  संविधान  में  शामिल  दूसरा  मुद्दा  यह  कि  इस

 विधेयक  में  आठ  घंटे  के  काम  के  विषय  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  अंतरराष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने

 यह  घोषणा  की  है  कि  कार्य  करने  का  समय  केवल  8  घंटे  होना  चाहिए  ।  इस  संशोधन  विधेयक

 में  काम  के  समय  के  संबंध  में  इस  निर्णय  को  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  इन  दो  महत्वपूर्ण  मुद्दों

 की  इस  विधेयक  में  उपेक्षा  की  गई

 जहां  तक  इस  अधिनियम  द्वारा  बंधुआ  मजदूरी  प्रणाली  का  उन्मूलन  करने  का  संबंध

 मैं  यह  कह  गा  कि  यह  इस  बुरी  प्रथा  का  उन्मूलन  करने  में  बुरी  तरह  असफल  हुआ  मैं  चाहता

 हूँ  कि  माननीय  मंत्री  उस  तथ्य  को  समझें  ।  यह  एक  नग्न  सत्य  है  कि  यह  प्रणाली  पूरे  देश  में  इस

 समय  भी  चल  रही  यह  लाखों  करोड़ों  लोगों  विशेषकर  ग्रामीण  गरीब  लोगों  की  सामाजिक

 तथा  आर्थिक  परिस्थितियों  से  सम्बन्धित  हाल  ही  में  अग्निवेश  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  मानव

 अधिकार  आयोग  के  समक्ष  साक्ष्य  देते  हुए  कहा  था  कि  इस  देश  में  अभी  10  करोड़  बंधुआ

 मजद र  इण्डियन  एक्सप्र  सਂ  में  सरकारी  सूत्रों  के उद्धरण  से  8  1985  को  यह

 समाचार  छपा  था  कि  उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्‍न  निर्माणकारी  उद्योगों  में  विशेषकर  राज्य  में

 वेल्डिग  और  हाडंवेयर  इकाइयों  में  20  हजार  बंधुआ  मजदूर  यह  सरकारी  सूचना  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  के  तथा  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  प्रतिनि।धयों  की  एक  समिति  द्वारा

 एक  सर्वेक्षण  किया  गया  है  और  यह  रिपोर्ट  दी  गई  कि  उस  राज्य  में  अभी  भी  30  हजार  बंघुआ

 मजदूर  विद्यमान  हैं  जिनमें  अधिकांश  बच्चे  हैं  ।  'इकनॉ/मिक  टाइम्सਂ  में  10  1984  को

 प्रकाशित  एक  रिपोर्ट  में  कहा  ग्रया  है  कि  देश  में  5  करोड़  40  लाख  कृषि  मजदूर  और  3  करोड़
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 30  20  1985

 ~~

 सीमांत  किसान  हैं  ।  इन  8  करोड़  40  लाख  व्यक्तियों  में  से  10:  प्रतिशत  बंधुआ  मजदूर  हैं  ।

 यह  तथ्य  टाइम्सਂ  में  दिया  गया

 मैं  यह  सभी  आंकड़  यह  दिखाने  के  लिए  दे  रहा  हूं  कि  आज  भी  देश  में  भारी  संख्या  में

 बंधुआ  मजदूर  विद्यमान  हैं  ।  यद्यपि  सरकार  दावा  करती  है  कि  उसने  बंधुआ  मजदूरों
 को  मुक्त  कराया  है  परन्तु  सरकार  यह  बताने  को  त॑यार  नहीं  है  कि  उनमें  से  कितनों  का  पुनर्वास
 किया  गया  है  ।  कुछ  समय  पूर्व  सरकार  इस  बात  का  दावा  किया  कि  उनमें  से  10  लाख  लोगों

 का  पुनर्वास  किया  गया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  फिर  एक  बार  आंकड़ों  की  छानबीन  करे

 जो  मैं  कहना  चातता  हू  वह  यह  है  कि  सरकार  के  जो  भी  दावे  हों  लेकिन  फिर  भी  लाखों

 बंधआ  मजधूर  एसे  हैं  पूंजीवादियों  तथा  समाज  के  अन्य  धनी  वर्गों

 के  पैर  तले  रौंधे  जा  रहे  हैं  ।  हम  वर्ष  1985  में  फिर  भी  लोग  बंधुआ  मजदूरों  के  रूप  में

 लाखों  दुखी  तथा  अमानवीय  जीवन  व्यत्तीत  कर  रहे  अतः  सरकार  को  यह  बात  समझ  लेनी

 चाहिए  कि  अधिक  कानूनों  से  उद्देश्य  प्रा  नहीं  होगा  ।  गत  अनुभव  से  पता  चलता  है  कि  बंधुअ

 मजदूरों  की  स्थिति  में  विधेयक  पारित  करने  से  भी  कोई  परिवतंन  नहीं  होगा  ।  मैं  चाहता  हू
 कि  इस  सदन  के  आदरणीय  सदस्य  इस  बात  को  समझ्न  लें  ।  इस  कान्‌ न  से  बंधुआ  मजदूरी  की

 प्रणाली  समाप्त  नहीं  होगी  ।
 |

 बंधुआ  मजदूरी  प्रणाली  के  उन्मूलन  के  लिए  इन  कानूनों  की  सफलता  के  लिए  मैं  भारतीय

 माक्सवादी  कम्युनिस्ट  पार्टी  की ओर  से  इस  माननीय  सदन  और  सरकार  के  विचाराथर्थ  कुछ  सुझाव
 देना  चाहता  हूं  ।  वे  यह  हैं  :  (1)  काम  करने  का  अधिकार  ।  यह  हमारे  वे  संविधान  में  एक  मूल
 अधिकार  कितु  यह  केतल  एक  मार्ग  निदर्शेक  सिद्धांत  हैं  किन्तु  अनिवार्य  नहीं  काम  करने  का

 अधिकार  अनिवार्य  कर  दिया  ०द्वारा  निर्धारित  काम  इस  संशो  धन

 विधेयक  के  एक  अंग  के  रूप  में  स्वीकार  किया  जाए  ।  (3)  आमूल  चूल  भूमि  सुधार  के  संबंध  में

 नियमों  को  लागू  किया  जाए  ।  भूमि  गरीब  लोगों  के  बीच  वितरित  की  जाए  ।  प्रत्येक  व्यक्ति

 को  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जाए  ।  इन  उपायों  से  प्रत्येक  व्यक्ति  को  अपने  पैरों  पर  खडा  रहने

 में  सहायता  मिलेगी  ।  केवल  तब  ही  इस  विधेयक  का  बंधुआ  मजदूरी  उन्मूलन  करने  का  उद्व  श्य

 पूरा  होगा  ।  (4)  सरकारी  कमंचारियों  तथा  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  त्रिपक्षीय  समिति

 बनाई  इस  समिति  को  इस  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  की  देख-भाल  करने  के  कार्यकारी

 अधिकार  और  कार्यान्वयन  के  संबंध  में  सरकार  को  परामश्श  देने  का  अधिकार  प्राप्त  होते  चाहिएं  ।

 इस  उहूं  श्य  के  लिए  सरकारी  मशीनरी  को  तेज  किया  जाना  इस  अधिनियम  को  लागू
 करने  के  लिए  एक  सम्पूर्ण  कार्य-प्रणाली  होनी  चाहिए  ।  उचित  कायं-प्रणाली  के  अभाव  से  यह
 अधिनियम  कभी  सफल  नहीं  होगा  ।  पुराने  अनुभव  से  यह  तथ्य  स्पष्ट  होता  है  ।  ६चं कि  बंधुआ

 मजदूरी  प्रथा  के  उन्मूलन  पर्याप्त  का्यं-प्रणाली  नहीं  अतः  इस  उद्देश्य  से  प्रभावशाली

 प्रणाली  की  रचना  के  लिए  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  चाहिएं  ।  केवल  तब  ही  इस  अधिनियम

 का  लक्ष्य  प्राप्त  हो  सकता  है  ।
 ह

 मैं  आशा  करता  हू  कि  माननीयमंत्री  जी  इन  सुझाओं  की  ओर  ध्यान  देंगे  ।  मैं  आप

 को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  *
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 ननन  5  विनकक  ०  ह  अजीज eee  न 0.  मुल्लापल्ली

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  मैं  पूरे  मन  से  बंधित  श्रम  पद्धति
 1976  के  संशोधन  का  पूरे  मन  से  स्वागत  करता  हु  ।  यह  लज्जा  की  बात  है  कि

 हमा रे  देश  के  कुछ  भागों  में  अभी  भी  बंधुआ  है  यद्यपि  इसके  उन्मूलन  के  कानून
 लगभग  एक  दशक  पुराना  हाल  में  चर्चा  का  उत्तर  देते  हुए  राज्य  सभा  में  माननीय  श्रम  मंत्री
 ने  इस  बात  को  विशेष  रूप  से  स्पप्ट  किया  कि  बहुत  सी  राज्य  सरकारें  बंधआ  मजद्री  की

 पुराई  का  उन्मूलन  करने  में  पीछे  हैं  ।  मुझे  याद  है  कि  माननी  य  मंत्री  ने  कहा  है  कि  हमारे  देश
 अभी  भी  40  हजार  से  50  हजार  बंधुआ  मजदूर  हैं  ।  मंत्री  ने  भी  यह  स्पष्ट  किया  है

 आंध्र  मध्य  उत्तर  उडीसा  और  कर्नाटक  राज्यों  में  यह  कलंक
 अभी  भी  विद्यमान  है  ।  मैं  माननीथ  मंत्री  सेबुछता  चाहता  हू  कि  यद्यपि  उन्मूलन  का  यह

 नियम  वर्ष  1976  में  लागू  हुआ  फिर  भी  क्यों  यह  कलंक  जारी  है  ।  गैर-सरकारी  सूचना  सदा

 फिन्‍न  होती  सरकारी  सूत्रना  के  अनुसार  40  हजार  से  50  हजार  लोग  अभी  भी  बंधुआ  हैं  ।

 किन्तु
 एक  स्वेच्छिक  संस्थान  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  हमारे  देश  में  30  लाख  से  अधिक

 लोग  बंधुआ  मजदूर  हैं  |  मेरा  निजी  अनुभव  भी  बताता  है  कि  केरल  जले  प्रगतिशील

 राज्य  में  किसी  व  किसी  प्रकार  बंधुआ  मजदूरी  चल  रही  मेरे  राज्य  केरल  में  यह  अभी

 .  कुछ  सरकारी  द्वारा  निर्देयता  तथा  लापरवाही  का  रुख  अपनाये  जाने  के  कारण  यह

 मामला  और  भी  बिगड़  गया  है  और  बंधुआ  मजदूरी  के  उन्मूलन  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  में  निर्धारित  राशि  से  यह  बात  पूर्ण  रूप  से  स्पष्ट  होती  छठी  योजना  में  बंधुआ

 मजदूरी  के  उन्मलन  के  लिए  जो  25  करोड़  रुपए  की  राशि  निर्धारित  गई  क्‍या  आप  जानते

 हैं  कि उन  राज्य  सरकारों  द्वारा  कितनी  राशिख  न॑  की  गई  है
 ?  देखा  गया  हैकिडइन

 सरकारों  द्वारा  ।0  करोड़  रुपए  अभी  भी  प्रयोग  करने  बाकी  यह  अत्यन्त  लण्जा  की

 बात  है  ।

 संशोधन  और  कानून  से  ही  यह  उद्ं  श्य  पूरा  नहीं  होगा  ।  बंधुआ  मजदूरों  के

 मान  में  भय  है  ।  सब  से  पहले  भय  को  समाप्त  किया  जाना  वह  भय  की  छाया  में

 रह  रहे  हैं  ।

 ऐसे  भी  अनेक  उदाहरण  हैं  जहां  भूमि-स्वामी  अभी  भी  पूरे  देश  के  कमंजोर  लोगों  और

 असुरक्षित  वर्गी  को  परेशान  कर  रहे  मेरा  नम्नतापूवक  अनुराध  यह  है  कि  सरकार  सामने

 आए  ओर  दुष्ट  भूमि-स्वामियों  को  तीव्रता  से  दण्ड  दिया

 एक  बात  स्पष्ट  है  कि  या  तो  डर  अथवा  अज्ञान  को  वजह  से  ये  बंधुआ  मजदूर

 कारियों  को  अपनी  मुश्किलें  बता  पा  रहे  अतः  राजनैतिक  ६  लों  और  देश  के  सारे

 सामाजिक  संगठनों  का  यह  कर्तव्य  होना  चाहिये  कि  गरीब  लोगों  को  बंधुआ  मजदूरी  के  दोषों  के

 बारे  में  शिक्षित  करें  और  लोगों  के  मन  में  इस  बुराई  के  प्रति  जागरूकता  और  सच्चेतना  पैदा  की

 जानी  चाहिए  ।
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 गा

 मैं  महसूस  करता  हू  कि  बंधुआ  मजदूरों  का  लगातार  बने  रहने का  मुख्य
 सारे  देश  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  शीघ्रता  से  भूमि  सुधारों  को  न  करना  हांलाकि

 कुछ  राज्यों  ने  भूमि  सुधार  कार्यक्रम  सही  ढंग  से  लागू  किए  लेकिन  कई  राज्य  भूमि  सुधार  के

 मामलों  में  पीछे  रह  गए  हैं  ।  मेरा  यह  विनम्र  अनुरोध  है  कि  सरकार  को  उन  राज्यों  को  निदेश
 जारी  करने  चाहिए  जो  भूमि  सुधारों  को  लागू  करने  में  असमर्थ  रहे  ।  ताकि  वे

 उन्हें सही
 व  उपयुक्त  तरीके  से  लागू  कर  सकें  ।

 मेरा  ख्याल  है  कि  बंधुआ  मजदूरों  को  बंधुआपन  से  छुटकारा  दिलाना  ही  मात्र  हमारी

 समस्या  नहीं  उनके  पुनर्वास  की  ओर  भी  हमें  गम्भीरता  से  सोचता  चाहिए  ।  इस  सन्दर्भ

 मैं  अपने  राज्य  का  ज्वलंत  उदाहरण  देता  चाहता  हुं  ।  इस  अधिनिथम  के  लागू  होने  के

 मेरे  राज्य  के  वायताड  जिले  के  सुगलदागिरी  इलायची  परियोजना  के  अन्तगंत  लगभग

 450  आदिवासी  बंधुआ  मजदूरों  को  पुनर्वातित  किय्रा  गया  क्या  आप  जानते  हैं  कि
 इलायची  उगाने  के  लिए  नवीनतम  कितना  बजट  रखा  गया  है  ?  उन्हें  रोजगार  देने  के  लिए  और
 उन्हें  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के लिए  करोब  सात  करोड़  रु०  खर्च  किए  गए  लेकिन
 सरकार  द्वारा  किए  गए  वास्तविक  उपायों  के  100  हैक्टर  में  रह  ये  गरीव

 वासी  अभी  भी  गरीबी  की  दशा  में  रह  रहे  हैं  ।

 इस  हालात  का  कारण  क्‍या  है
 ?  इस  परियोजना  के  अधिकारियों  के  गैर-जिम्मेदाराना  और

 कठोर  रवैये  के  कारण  ऐपा  हो  रहा  पिछने  सात  वर्षों  में  इन  सात  सौ  आदिवासी  परिवारों

 पर  जो  साथ  करोड़  रु०  ख्चे  किए  उसका  अधिकांश  भाग  इन  गर-जिम्मेदार  अधिकारियों
 ने  ऐँठ  लिए  आप  इन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रहे  हैं  ?  मेरा  यह
 विनम्र  अनुरोध  है  कि  सामाजिक  वातावरण  में  परिवर्तन  लाए  बंध्रुआ  मजदूरों  की  दशा

 में  प्रगति  नहीं  जा  सकती  ।

 मैं  अपने  भाषण  को  लम्बा  नहीं  खींचना  चाहता  ।  समाप्त  करने  से  मेरा

 यह  विनम्न  अनुरोध  है  कि  सरकार  इन  अधिकारियों  के  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  करे  और  राज्य

 सरकारों  से  कहे  कि  बंधुआ  प्रणाली  को  तत्काल  समाप्त

 डा०  गौरो  हंकर  राजहंस  :  सभापति  अभी  जो  बांडेड  लेबर  पर  चर्चा

 चज  री  है  उसके  सम्बन्ध  में  मुसे  एक  कहाती  याद  आ  गई  ।  रोम  में  एक  राजा  के  महल  के

 सामते  उक्षकी  प्रजा  ने  हाहाकार  मचाया  तो  उसने  अपने  मन्त्री  से  पूछा  ये  लोभ  क्‍या  चाहते  हैं  तो

 मन्‍्त्री  ने  कहा  ये  लोग  डबल-रोटी  चाहते  हैं  ।  राजा  ने  कहा  ये  कैसे  मूखं  यदि

 डबलरोटी  नहीं  मिलती  है  तो  केक  खाए  ।  तो  बांडेड  लेबर  की  बात  भी  कुछ  उसी  तरह  की  है  ।

 आप  उनकी  स्थिति  में  सुधार  करना  चाहते  हैं  लेकिन  मैं  कहता  हूं  कि  बांडेड  लेबर  जो  होते  हैं
 उनको  एक  समय  खाने  के  लिए  रोटी  मरता  क्‍या  न  करता  ?  यदि  आप  उनके

 लिए  रोटी  का  प्रबन्ध  कर  दें  और  उन्हें  बडेड  ही  रहते  दें  तो  कोई  हर्ज  नहीं  है  ।
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 मैंने  बांडेड  लेबर  की  समस्या  पर  बहुत  डिटेल  में  अध्ययन  किया  है  और  अपनी  नजर  से
 |

 देखा  है  कि  कंसे  बान्डेंड  लेबर  बनते  आप  मेरे  साथ  हम  उत्तरी  बिहार  चलते  हैं  जो

 हिमालथ  की
 तराई  में  वहां  पर  दिसम्बर  और  जनवरी  के  महीने  में  कड़ाके  की  ठंड  पड़ती  है

 लेकिन  उनके  तन  पर  एक  वस्त्र  नहीं  है  और  उनके  पास  खाने  के  लिए  अन्न  का  एक  दाना

 नहीं  इस  दशा  में  उनके  पास  दलाल  आते  दिल्‍ली  और  पंजाब  से  और  वे
 लोगों  से  कहते  हैं  कि  हमारे  साथ  हम  तुम्हें  तीस  रुपए  रोज  की  मजदूरी

 पूरा  गर्म  कपड़ा  देंगे  और  तुम्हारी  आराम  की  जिन्दगी  बीतेगी  ।  यह  सुनकर  वे  सोचते  हैं  कि

 यदि  स्वगं  है  तो  यहीं  और  कहां  वह  दलाल  उन्हें  रेल  किराया  भी  देता  है  जाने  के  लिए
 और  बे  लोग  उसके  साथ  में  चले  आते  हैं  दिल्ली  और  टिहरी-गढ़वाल  ।  वहां

 पहुंचने  पर  उन  लोगों  को  20  रुपए  के  बदले  में  3  रुपए  ही  दिए  जाते  उनको  अफीम

 खिलाई  जाती  है  और  उनके  साथ  जानवरों  ज॑सा  सुलूक  किया  जाता  पिछले  दिनों  आपने

 अखबार  में  देखा  होगा  कि  टिहरी-गड़वाल  में  बिहार  के  मजदूरों  को  वैसे  ही  रखा  गया  था  जैसे

 कि  जानवरों  को  रखा  जाता  है  |  अखबार  में  उनका  सारा  फोटो  आया  आपने  भी  देखा  होगा
 शताद्दी  में.जा  रहे  हैं।2!वीं  शताब्दी  में  बहुत  देर  है  पहले  हमारे  कहां  लोगों  के

 जो  जानवरों  जैसा  जीवन  व्यतीत  करना  होता  है  उससे  उनको  मुक्ति  दिलानी  होगी  ।  बांडेड

 लेबर  क्‍यों  होता  है--मैंने  बहुत  डिटेल  में  इसका  अध्ययत  किया  है  ।  वहां  पर  लैंडलार्ड  उनके  साथ

 त्याचार  करते  हैं  ।  बे  मूर्ख  होते  पढ़े-लिखे  नहीं  होते  किसी  कागज  पर  उनके  अंगूठे  का

 ठप्पा  ले  लिया  जाता  ह ैऔर  जब  उनका  बाप  मर  जाता  है  तब  उनसे  कहा  जाता  है  कि  तुम्हारे

 बाप  ने  50  हजार  रुपया  लिया  तुम्हें  सारी  जिन्दगी  गुलामी  करनी  पड़ेगी  ।  वह  उनके  लिए

 भो  तैयार  होता  ह ैलेकिन  जब  उनकी  औरतों  के  साथ  अत्याचार  किया  जाता  है  तो  मजबूर
 टोकर  वे  दलालों  के  चक्कर  में  पडते  हैं  और  यहां  पर  चले  आते  तो  यह  बांडेड  लेबर  की

 जो  समस्या  है  वह  मुख्यतः  आथिक  आप  कोई  भी  कानून  बना  दीजिए  उसका  कभी  पालन

 नहीं  होगा  क्‍योंकि  आप  लोगों  को  आल्टरनेटिग्ज  दे  नहीं  सकेंगे  । आप  उन्हें  रोजी

 रोटी  रहने  के  लिए  जगह  दीजिए  तभी  आप  बाँडेड  लेबर  की  समस्या  का  समाधान

 कर  सकंगे  ।

 बांडेड  लेबर  की  समस्या  जैसा  कि  अन्य  भाइयों  ने  कहा  सबसे  पहले  इन्दिरा

 जी  का  ध्यान  गया  था  ।  1976  में  उन्होंने  कहा  था  इस  समस्या  का  उन्मूलन  होना  चाहिए  ।

 उसके  बाद  यह  हुआ  कि  बांड  ड  लंबर  को  रिहैबिलिटेट  करने  के  लिए  आधा  खर्चा  राज्य  सरकार

 देगी  और  आधा  खर्चा  सेन्टर  देगा  तथा  राज्य  सरकारों  से
 कहा  गया  कि  आप  अपने  यहां  बांडेड

 लेबर  को  आइडेंटिफाई  कीजिए  तो  मुझे  यह  कहने  में  तकलीफ  होती  है  कि  बिहार  यू०  पी०  तथा

 अन्य  सरकारों  के  लोगों  ने  सहयोग  नहीं  दिया  क्योंकि  उन्हें  यह  सूट  करता  इतना  सस्ता  लेबर

 कहां  मिलेगा  ?  और
 वह  लेबर  भी  बेचारा  क्या

 गांव
 जायेगा  लौटकर  तो  उन्हीं  के

 चंगुल  में  चला  जाएगा  वरना  भूथों  वहां  कम  से  कम  एक  वक्त  की  रोटी  तो

 मिलती  है  ।
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 2.00  म०  प०  ॥
 यह  समस्या  कानून  से  हल  होने  वाली  नहीं  यह  आर्थिक  समस्या  है  इस  पर  बहुत

 गम्भीरंता  से  विचार  करना  लोगों  को  रिहैबिलिटेट  करने  के  उपाय  सोचने  यह  भी

 देखना  होगा  कि  मजबूर  होकर  कहीं  वे  बाण्डेड  लेबर  तो  नहीं  बन  जाते  मैं  आपको  बताना

 चाहता  हूं  कि  यह  समस्या  आज  की  नहीं  मैंने  बाण्डेड  लेबर  के  बारे  में  स्टडी  किया

 इस  देश  में  जब  अंग्रेज  आए  तो  बिहार  ऑऔर  उत्तर  प्रदेश  के  मजदूरों  को  जानवरों  की

 तरह  मारीशिस  जे  जाया  गया  ।  ब्रिटिश  गना  और  फिजी  कौन  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के

 मजदूर  और  वही  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  मजदूर  आज  भी  जानवरों  की  जिन्दगी  जी  रहे
 इसी  देश  में  जी  रहे  आप  बेशक  इस  बात  का  माखौल  लेकिन  मैं  कहता  हूं  कि  यह

 बहुत  दिनों  तक  चलने  वाली  नहीं  है  ।  बिहार  और  पूर्वी  उत्तर  प्रदश  के  मजदूरों  ने  एक

 बाल्कनी  खड़ा  कर  दिया  यदि  समय  रहते  इस  का  समाधान  नहीं  तो  देश  के  लिए
 एक  खतरा  पैदा  हो  जाएगा  ।  इसलिए  मैं  आपसे  कहता  हूं  कि  आप  दिल  पर  हाथ  रखकर

 सोचिए  ।  कई  बार  ऐसा  हुआ  है  कि  दिल्‍ली  माइन्स  में  बिहार  और  उत्तर  प्रदश  के  मजदूर  दबकर
 मर  गए  लेकिन  कोई  पता  नहीं  चला  ।  फरीदाबाद  में  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  मजदूर
 कर  मर  गए  कोई  खबर  नही  है  ।  आज  हम  बाण्डेड  लेबर  के  बैलफेयर  को  बात  करते  हैं  ।  ये

 बाण्डड  गरीब  से  जानवरों  से  भी  बदत्तर  की  जिन्दगी  जीते  यह

 समस्या  इतनी  गम्भीर  समस्या  है  कि  इसका  आसानी  से  नहीं  टाला  जा  सकता  आज  क्‍यों
 बिहार  में  अलग-अलग  सेनायें  बनी  हुई  हैं  ।  जैसे  लोरिक  क्‌  बर  सिंह  सेना--पता  नहीं  कौन
 कौन  सी  सेनायें  बनी  हुई  अखबारों  में  पढ़ते  हैं  तो  बहुत  दुःख  होता  बिहार  में  कंसी-कसी
 सेनायें  बनी  ये  सेनायें  क्‍यों  बनी  हैं  ?  करा  आपने  कभी  सोशियो-लाजिकल  रिजन  और
 मिक  रिजन  पता  करने  की  कोशिश  की  है  ।  लोगों  में  लाचारी  तबाही  है  और  ये  अपना  प्र

 टैक्शन  करने  के  लिए  इन  सेनाओं  के  खिलाफ  लड़  रहे  हैं  ।  जो  वहां  से  निकल  सकते  निकल  रहे

 हैं  और  जो  नहीं  निकल  सकते  *  वहीं  मिट  रहे  तबाह  हो  रहे  हैं  ।  इस  देश  में  आज  भी

 बारबरिक  जीवन  जी  रहे  हैं  ।

 बिहार  का  दूसरा  पर्याय  बाण्डेड  लेबर--आपको  इसः  समस्या  के  बारे  में  गम्भीरता
 से  सोचना  है  ।  यह  स्थिति  बहुत  भयावह  स्थिति  है  ।  इस  भयावह  समस्या  की  छोटे-मोटे  कानूनों
 के  द्वारा  परिवर्तन  नहीं  कर  मैंने  पहले  भी  कद्ठा  आज  भी  कहता  हूं  कि

 इस  देश  में  दो  तरह  के  तबके  एक--जिसका  नाम  है  जो  कान्सपिक्युअस
 जम्पशन  में  विश्वास  करते  गशोआराम  की  जिन्दगी  बिताते  दो-दो  गाड़ियां  रखते

 हैं  और  नम्बर-दो  की  कमाई  करते  जिन  का  कोई  बिगाड़ने  वाला  नहीं  है  ओर  दूसरा
 भारत  जो  बन्धुवा  मजदूरी  के  रूप  में  बिहार  में  काम  करते  प्रदेश  में  काम

 करते  दिल्ली  में  आकर  मरते  हरियाणा  आकर  करते  पंजाब  में  आकर  मरते
 वक्‍त  आ  गया  है  कि  हम  इस  समस्या  पर  गरम्भीरता  से  सोचें  कि  इसका  समाधान

 क्या  होगा  ।

 .  भी  सी०  जंगारेड्डो  :  सभापति  आज  हम  बाण्डेड  लेबर  के  बारे  में  चर्चा
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 कर  रहै  लेकित  इसकी  परिभाषा  मुप्ने  आज  तक  समझ  में  नहीं  आई  ।  तेलगु  में  हसका
 कहते  वैसे  तो  ज्यादातर  बचत  मजदूर  उत्तर  मध्य  और  बिहार

 में  इसके  कारण  ही  यह  बिल  लाथा  गया  है  ।  वास्तत्र  में  यदे  देखा  जाए  तो  आन्ध्र  प्रदेश  में

 ऐसे  मजदूर  बहुतकम  इनकी  संछ्या  बढ़ाने  क ेलिए  इसको  किसानों  के  ऊार  लागू  किया  जाता

 किसान  अपने  यहां  बधेल  रखता  तो  की  तन्ख्वाह  एकबार  इन  एडवांस  दे  केता  -

 हजार  रुपया  वह  दे  देता  ह ैऔर  मिनीमम  वेजेज  एक्ट  से  बढ़  कर  वह  देता  नगर

 एक  नया  आई०  ए०  एस०  और  सब-कलक्टर  आता  तो  बोंडेंड  लेबर  के  केसेज  बढ़ाने

 के  लिए  किसानों  को  पकड़  कर  ले  जाते  हैं  और  उनके  ऊपर  केस  कर  देंते  गांव  के  जितने  भी

 बघेल  होते  वे  अशर  एक  एप्जीकेशन  दें  देते  तो किसान  को  पकड़  कर  ले  जाते  हैं  ।

 मैं  साहब  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  बो्डेंड  लेबर  आन्ध्र  के  अन्दर

 आप  देखिए  कि  इस  तरह  के  कितने  केसेज  अफसरों  ने  बुक  किए  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  से  जो  पैसा

 मिलता  उस  वैसे  को  केत्रल  ख  करते  के  लिए  वे  सोचते  हैं  लेकिन  वहां  पर  बोंडेड  लेबर  नहीं

 होता  है  ।  केप्तेज  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  किसानों  के  ऊरर  वे  केस  बना  देते  मैं  ऐसे  कई

 उदाहरण  आप  को  दे  सकता  हू  ।  5  एकड़  वाला  या  10  एकड़  वाला  किसान  अगर  अपने  यहां

 किसी  को  नौकर  रखता  तो  उपको  3  हजार  रुपया  एडंज्ान्स  में  देता  है और  साथ  में  बोनप्  भी

 देता  बोतय  वह  कित  शा  ये  अतर  मि॑  पैदा  होती  तो  मिर्चा  के  दो  थैले  उस

 को  दे  देता  अगर  मक्का  होती  तो  मक्‍का  दे  देता  है  और  अगर  धान  होता  तो  धान

 दे  देता  है  और  गेहूं
 दे  देता  है  ।  तेलगु  में  इसको  मैट्टूबड़ी  कहते  हैं  और  अंग्रेजी  में  बोनस  कहते cf

 अगर  कोई  एक  कम्पलेंट  कर  देता  तो  गांव  के  जितने  भी  किसान  होते  उनंके  ऊंपर  केस

 लगा  देते  हैं  |  बोंडेड  लेबर  को  करने  के  लिए  जितना  पैसा  वह  नहीं  देते

 अब  अगर  कोई  किसान  किसी  को  नौकर  रख  लेठा  तो  क्‍या  उस  को  बोंडेड  लेबर  कहेंगे  ?

 इस  तरह  से  तो  आज  मंत्री  जी  के  घर  में  पानी  पिलाने  वाला  भी  बोंडेड  लेबर  है  ।  वह  मंत्री  के

 घर  पर  रहता  है  और  पानी  देता  है  मेरे  घर  में  कोई  नहीं  है  और  मैं  खुद
 पानी  पियाता  हूं  ।  मैं  तो  यह  समझता  हूं  कि

 अगर  किसी  ने  5  हजार  रुपए  कर्ज  ले  लिया  और

 सद  के  लिए  वह  किसी  को  काम  पर  रख  लेता  तो  वह  बोंडेड  लेबर  हुआ  ।  आप  के  उत्तर  शदश

 और  बिहार  में  इस  तरह  के  बहुत  से  केतेज  हैं  लेकिन  जहां  तक  आन्ध्र  का  सवाल  वहां  पर

 पत्थर  फोड़ने  वाला  मद्रास  से  लेता  वहां  पर  कंकर  फोड़ने  वाला  केरल  से  आता  है  और  होटल
 में

 खाना  पकाने  वाला  और  इडली  बनाने  के  लिए  केरल  से  आता  अगर  कोई  शिकायत  कर

 देता  है  तो  बोंडेड  लेबर  के  नाम  पर  होटल  मालिक  और  कान्ट्र  क्टर  के  खिलाफ  केस  बुक  हो  जाता

 है  ।  क्या  इसको  बोंडेंड  लेबर  कहेंगे  ।  कान्‍्ट्रेक्टर  क्यूबिक  फीट  और  क्यूबिक  मीटर  के  हिसाब  से

 पत्थर  फोड़ने  वाले  और  मिट्टी  खोदने  वाले  को  पैसा  देता  जो  रेट  तय  हो  जाता  उस

 हिसाब  से  पैसा  दें  दिया  जाता  है  ।

 मैं  आप  को  बताना  चाहता  हू  कि  मध्य  प्रदंश  में  जितने  भी  प्रोजेक्ट्स  बनाए  जा  रहे
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 कममज---+न्‍््पय्ू  ८  वि  निकिकिकिकिककि  कमल  नकली  कक  कक  निननिनिनिनिनिीशिीीी  विशशनीभनिशनशनिनिलनीशनिीनिनि शनि  शीश

 वहां  पर  महव्‌ब  नगर  जिले  के  मजदूर  जा  कर  काम  कर  रहे  मंत्री  जी  को  मालूम  है
 मध्य  प्रदेश  में  जा  कर  देखिए  कि  वहां  पर  जितने  भी  प्रोजेबट्स  उनमें  आन्ध्र  प्रदेश  के  कार  ।

 वे  क्यूबिक  फीट  और  क्यूबिक  मीटर  के  हिसाब  से  पैसा  देते  100  क्यूविक  मीटर
 का  एक  यूनिट  होता  है  और  उस  हिसाव  से  वे  पैसा  देते  उसको  बोंडेड  लेबर  कंपे

 कह  सकते  अपर  किपी  ते  कजक़्टर  से  शिक्रायत  कर  तो  कान्ट्रंक्टर  के  ऊपर.केप

 कर  देते  हैं  कि  इन्होंने  बोंडेड  लेबर  रखा  हुआ  बोंडेड  लेबर  तो  उसको  कहते  जो
 दीवारी  के  अन्दर  रख  कर  किप्ी  से  काम  लेते  हैं  ओर  बाहर  जाने  की  इच्छा  होते  हुए  भी  अगर

 वह  बाहर  न  जा  तो  उस  को  बोडेंड  लेबर  कहेंगे  ।  कुसेरी  वकेर  या  पत्थर  फोड़ने  वाला  अपने

 दिल  से  काम  करता  तो  उस  को  बोंडेड  लेबर  नहीं  कहेंगे  । अगर  कोई  कान्‍्ट्र  क्टर  किसी

 नीतिक  दल  वाले  को  पंसा  देने  से  इन्कार  कर  तो  वह  जा  कर  कम्पलेंट  कर  देता  है  कि  इस

 ने  बोंडंड  लंबर  रखा  हुआ  है  ।  मैं  आप  को  हैंदराबाद  की  बात  बताऊ  ।  वहां  पर  पत्थर

 फोड़ने  वाला  मद्रास  से  आता  है  और  पालामोरू  से  आते  हैं  और  आकर  काम  करते  हमें  ऐसे

 केसेज  के  संबंध  में  जानकारी  आन्‍्ध्र  प्रदेश  में  जितने  भी  लोगों  ने  बोंन्डेड  लेबर  का  दुरुपयोग
 किया  उसक्री  जांच  करने  की  कृपा  करें|  बान्डेड  लैबर  एक्ट  का  मैं  समर्थन  करता  हू  ।  बिहार
 के  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  बताया  उसे  सुनकर  बहुत  दुख  हुआ  है  ।  स्वतन्त्र  भारत  में  चार

 डिकेड  के  बाद  भी  ऐसी  हालत  है  ।  इक्कीसवीं  सदी  में  हम  प्रवेश  करने  जा  रहे  हैं  लेकिन  एक

 टी  का  इंतजाम  करने  के  लिए  कांग्रेस  सरकार  असफल  हो  गई  यह  इससे  साबित  होता
 है  ।...  लोतोें  हो  वह॒छते  के  जि  यह  हट  लाथा  गया  आप  लोग  चुनाव  कैसे

 जीतते  बह  भी  हम  जानते  हैं

 समापति  महोदय  :  आप  अपने  विषय  पर  बोलिए  ।

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  मरीज  किस  बीमारी  से  परेशान  वह  जानते  हुए  भी  आप  लोग

 उनकी  चिकित्सा  करना  नहीं  चाहते  हैं  । उसकी  बीमारी  ठीक  हो  गईं  तो  वह  हास्पिटल

 से  बाहर  चला  जाता  इसलिए  कांग्रेस  सरकार  गरीबों  को  अपने  हाथ  में  रखना  चाहती

 है  ।  बाहर  आएगा  तो  वह  आपको  मतदान  नहीं  देगा  इसलिए  उसको  परमानेंट  वहीं  पर  रख

 देते  हैं  जिससे  वह  आपको  मत  दे  सकें  और  आपकी  बात  सुन  सके  ।  बिहार  के  मित्र  जो  बोले

 उन्होने  सब  बातें  स्पष्ट  कर  दी  हैं  |  मैं  च।हता  हूं  कि  डिवीजनल  लेवल  पर  एक  कमेटी  बना  री

 जाए  ।  कांग्रेस  में  बड़-बड़े  लोग  ऐसे  हैं  जो  पुलिस  स्टेशन  पर  अपना  इन्फलुऐंस  रखते  हैं  इसलिए

 कोई  केस  नहीं  होता  आइ०  ए०  एस०  आफिसस  के  ऊपर  निर्भर  रहना  ठीक  नहीं

 हैदराबाद  के  आस-पास  पत्थर  तोड़ने  वालों  की  स्थिति  मैं  जानता  हू  ।  मुझे  पता  जिन  लोगों

 ने  चन्दा  देने  से  इन्कार  कर  उनको  बान्डेड  लंबर  बना  दिया  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  बान्डेड

 लेबर  की  खले  रूप  से  और  ठीक  तरीके  परिभाषा  क्री  सौ  मुर्गी  रखने  के

 लिए  कर्जा  दिया  जाता  है  लेकिन  उससे  कुछ  नहीं  होता  ।

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  मुर्गो  रखो  और  अन्डे  खाओ  |
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 J  ~
 ओर  सी०  जंगा  रेड्डी  :  मुर्गी  क ेलिए  दाना  कोन  देगा  ।

 2.14  मण०्प ०

 महोदय-पोठासोन

 बान्डेड  को  अगर  मुक्‍्ती  देनी  है  तो  दस-वीश्ष  हजार  रुपए  आपको  देने
 दो-तीन  हजार  रुपए  देने  से  काम  नहीं  बनता  मैं  चाहता  हूं  कि  डिवीजनल
 लेवल  पर  एक  नॉन  आफिशियल  कमेटी  बनायी  उनको  आइडेन्टीफाई
 कंवल  आइ०  ए०  एस०  आफिससं  के  ऊपर  निभंर  करना  ठीक  नहीं  बड़े-बड़  लोगों  के
 खिलाफ  कोई  केस  बुक  नहीं  होता  है  क्योंकि  उनका  इन्फलुएऐंस  बहुत  रहता  गरीब
 आदमी  के  खिलाफ  ही  केस  दर्ज  किया  जाता  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  ऐसे  तमा  केसेज  की  आप

 जांच  करवाईये  ।  उससे  आपको  सब  कुछ  पता  चल  जाएगा  ।  आप  तो  जानते  हैं  कि  आन्ध्र
 प्रदेश  में  कितनी  बौन्डेड  लेबर  है  इसलिए  एक  बार  जांच  का  कायय  कीजिए  और  उसके  बाद
 जो  भी  परिणाम  सामने  उसके  आधार  पर  आप  परिभाषा  को  बदलिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  तो  समर्थन  करता  हूं  लेकिन  इसका  दुपप  योग  नहीं
 होना  इससे  अनपढ़  किसानों  को  किसी  प्रकार  का  कष्ट  न  होने  इसके  लिए  कोई
 संशोधन  लाने  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।

 श्री  रामस्थरूप  राम  :  उपाध्शक्ष  बोन्डेड  लेबर  सिस्टम  अमेंडमैंट

 1985  का  मैं  स्त्रागत  करता  हूं  जो  1976  के  अधिनियम  में  ध्ंशोधन  करने  के  लिए  लाया
 गया  इसके  साथ  मैं  माननीय  श्रम  मंत्री  जी  का  ध्यान  कृछ  प्वाइंटट  की  और  आकर्षित  करना

 चाहंगा  ।  हमारे  देश  में  टोटल  आबादी  में  से  30  करोड़  30  लाख  व्यक्ति  अभी  भी  गरीब  रेखा
 के  नीचे  अपना  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हैं  ।  गरीबी  रेखा  से  नीचे  का  मतलब  यह  है  कि  जिनको

 दो  जन  की  रोटी  न  मिलती  जिनके  पास  रहने  का  कोई  ठकाना  न  अपना  घर  न

 यदि  उनके  बच्चे  बीमार  पड़ते  हैं  तो  उनके  लिए  दवा  आदि  की  कोई  व्यवस्था  न  हो  ।  पढ़ाई-लिखाई
 के  वारे  में  तो कुछ  कहना  ही  नहीं  जित  व्यक्तियों  के  जीतन  में  तीन  चीजों  का  अभाव

 उन्हीं  को  हम  गरीबी  रेखा  के  नीचे  मानते  मैं  मानतीय  मंत्री  जी  से  साफ  शब्दों  में  कहना

 चाहता  हूं  कि  ये  जो  30  करोड़  30  लाख  व्यक्ति  हिन्दुस्तान  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  अभी  भी

 अपना  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  वास्तव  में  वे  ही  बौन्डेड  लेबर  हैं  ।

 बैसे  1980  में  गांधी  शान्ति  प्रतिष्ठान  के  माध्यम  से  आप  लोगों  ने  एक  संन्सस  करवाया
 था  जिसमें  26  लाख  लोगों  को  देश  भर  में  बौन्डेड  लेबर  के  रूप  में  ट्रंस-आउट  किया  गया  लेकिन
 मैं  कहता  हुं  कि  जो  भी  व्यक्ति  आज  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  अपना  जीवन  व्यतीत  कर  रहा

 वह  आज  नहीं  तो  कल  बौन्डेड  लेबर  बन  जाएगा  बौन्डेड  लेबर  के  बारे  में  आज  से  10  साल

 पहले  तक  कभी  इस  सदन  में  चर्चा  नहीं  हुई  और  अभी  भी  हमारे  विरोध-पक्ष  के  लोग  यह  नहीं
 सोच  सके कि  बोन्डेड  लेबर  वह  शोषित  मानव  जोगांबों  में  पशुओं  की  इंट  भटूटों
 चाय  बयानों  में  और  खेतों  में  खेतिहर  मजदूर  की  तरह  काम  करता  है  ।
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 ]
 अध्यक्ष

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  दूसरों  को  भी  संक्षेप  में
 भाषण  करने  देने  के  लिए  मेरी  सहायता  क्योंकि  मंत्री  महोदय  3  बजे  उत्तर  देंगे  ।  साठ  सदस्यों

 ने  बोलने  के  लिए  अपने  नामों  की  सूचना  दी  है  ।  उन्हें  भी  बोलना  आपको  पांच  मिनट  का

 समय  दिया  जाएगा  ।  कृपया  अति  संक्षेप  में  अपनी  बात  कहें  ।

 श्री  रामस्वरूप  सब  को  15  मिनट  दिए  मुझे  5  मिनट  मैं  अपनी  बात

 10  मिनट  में  खत्म  करने  का  प्रयास  करू गा  ।
 हु

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  अभी  सूचना  मिली  हैं  ।  पांच  मिनट  पश्चात्‌  मैं  घंटी  बजाऊंगा  तब

 आप  अथना  भाषण  समाप्त  कर  देना  ।

 भी  रामस्वरूप  रास  :  ठीक  सर  !  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  आज  तक  हमारे  विरोधी  दल

 के  लोगों  का  ध्यान  बोन्डेड  लेबर  की  ओर  नहीं  गया  जो  इंट  के  भटटों  चाय  बगानों  खेतों

 में  खेतिहर  मजदूर  के  रूप  में  और  बड़  निर्माण-कार्यों  में  काम  कर  रहे  हैं  ।  हमारी  भूतपूर्व
 प्रधानमन्त्री  स्व०  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  का  ध्यान  सबसे  पहले  इन  26  लाख

 और  गांवों  में  पशओं  की  तरह  जीवन  व्यतीत  करने  वाले  लोगों  की  ओर  गया  और  उन्होंने  कहा

 कि  जब  तक  हम  इनका  कल्याण  नहीं  तब  तक  सही  मायनों  में  समाजवादी  समाज  की

 कल्पना  नहीं  कर  सकते  ।  उन्होंने  एक  बड़ा  स्ट्रांग  लेजिस्लिशन  लाया  और  बीस-सूत्री  कार्यकम

 के  माध्यम  से  भी  इन  लोंगों  को  राहत  पहुंचाने  की  कोशिश  की  ।  उसके  बाद  स्थिति  में  काफी

 सुधार  आया  और  जैसा  आप  सब  लोग  जानते  होंगे  कि  17  लाख  लोगों  को  अब  तक  बौन्डेड  लेबर

 में  पुनवंसित  किया  जा  चुका  सरकार  की  ओर  से  किसी  बौन्डेड  लेबर  को  पुनर्वास  के  समय  2

 हजार  रुपया  दिया  जाता  है  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  दो  हजार  रुपए  की  आर्थिक  सहायता  पर्याप्त

 नहीं  यदि  आज  आप  उसको  दो  हजार  रुपए  देंगे  तो
 आज  से  दो  साल  बाद  वह  पुनः  बौन्डेड

 लेबर  हो  जाएगा  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि आप  उसको  असैटस  के  रूप  में  कुछ  सहायता  चाहे

 वह  किसी  भी  तरह  के  अतैटस  बनाकर  दें  ताकि  उसको  कुछ  इनकम  मिले  ।

 ताकि  उससे  उप्तको  कुछ  काम  मिले  और  भविष्य  में  वह  बोंडेड  लेबर  नहीं  इस  पर  ख्याल

 करने  की  जरूरत  है  ।

 बौंडड  लेबर  बनाने  में  दो  प्रथाएं  मुख्य  हैं-एक  तो  पमारी  सामंतवादी  प्रथा  और  दूसरी
 बेरोजगारी हहै

 ।  इसके  कारण  हमारे  गांवों  में  बौंडे  ड लेकर  बनते  जा  रहे
 हैं  ।  सामंतवादी  प्रथा  में

 बड़े-बड़े  लोग  अगर  किसी  गरीब को  सौ  रुपया  भी  कर्जा  दे  देते  तो  उस  कर्जे  के  बदले  उस
 व्यक्ति  की  पुश्त-दर-पुश्त  उस  मालिक  के  घर  में  काम  करती  हैं  ।
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 आपने  राज्य  सरकार  के  जिम्मे  यह  काम  छोड़ा  आपने  छटी  पंचवर्षीय  योजना  में  6
 करोड़  रुपए  की  एलोकेशन  की  है  बौंडेड  लेबर्स  को  पुनर्वासित  करने  के  लेकिन  5  करोड़
 रुपया  खर्च  किया  गया  आपके  पास  20  करोड़  रुपया  घरा  का  धरा  रह  गया  है  ।  आपकी
 मंशा  है  कि

 आप  बौंडेड  लेबर  को  पुनर्वासित  करना  चाहते  लेकिन  इसमें  राज्य  सरकारों  की

 भूमिका  अहम  हो  जाती

 मैं  आपका  ध्यान  16  1983  के  सर्वोच्च  न्यायालय  के  फैसले  की ओर
 चाहता  इसमें  लिखा

 “(2)  16  1983  के  सर्वोच्च  न्यायालय  के  फैसले  के  जिन  मजदूरो ं.
 को  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  मिलती  उन्हें  बंधुआ  मजदूर  माना  जाए  ।”

 तो  क्‍या  आपने  ऐसे  लोगों  को  बंधुआ  मजदूर  माना  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि आज  हमारे

 देश में 43 प्रतिशत मजद्र ऐसे न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती इसी फैसले में आगे कहा गया मजदूर रखने वाले मालिक की तरह जमानत न होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ही जमानत हो । (3) मजदूरों की मुबित में अवरोध पैदा करने तथा खेतिहार मजदूरों के न्यायपूर्ण आन्दोलन को कुचलने के लिए जहां-जहां भी भू-सामन्तों द्वारा ब्रहमि सेना आदि बनाई गई उन पर तत्काल प्रतिवन्ध लगाए जाए ।” उपाध्यक्ष बिहार में आज भी जातीय आधार पर सेनाएं बन गई हैं और गरीब व्यक्ति अगर अपनी न्यूननतम मजदूरी की बात करता अपने हक की बात करता जमीन के पर्चे की बात करता तो ये जातीय आधार पर बनी जिनको बिना वैरिफिकेशन वि ए्‌ बंदूक और अन्य अग्नेयास्त्र दे दिए गए आक्रमण करती हैं और उनको दबाती हैं तथा उनकी एक सेर कच्चीं पर काम करने के लिए बाध्य करते हैं इस प्रकार की कितनी ही सेनाएं मान्यवर वहां पर बन गई हैं और इन सेनाओं की ताकत का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मिलती आज भी बिहार में हरिजनों के गांवों में आपको रोजाना दंगे-फिसादों की खबर सुनने को मिल जाएगी । इसी से आप इन सेनाओं की ताकत का पता लगा सकते हैं । उपाध्यक्ष मैं आपका ध्यान फिर सर्वोच्च न्यायालय के उसी निर्णय की तरफ ले जाना चाहता उसमें कहा गया “(4) भूमि सुधार कानूनों पर सख्ती से अमल किया (5) आकाशवाणी और दूरदर्शन ही ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिन से दूरदराज के देहाती इलाके में बे पढ़े-लिखे लोगों के बीच कानूनी अधिकारों की चेतना पैदा की जा सकती है ।! 293 देन बिहार में हरिजनों के गाँवों अगर वे अथने हक की मांग करते तो उन्हें गोली -
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 चेतना  विकसित  हो  गई  है  ।  उसको  मालूम  हो  गया  है  कि  हमें  मिनिमम  वेज  कितनी  मिलनी

 चाहिएं  और  जब  वह  यह  मांग  करता  तो  उसे  गोली  मिलती  कभी-कभी  तो
 महोदय  उस

 बेचारे  गरीब  को  नकक्‍्सलाइट  ठहराराकर  उसकी  हत्या  कर  दीजाती

 अभी  जैसा  हमारे  साथी  श्री  जी०  एस०  राजहूंस  ने  कहा  कि  कानून  का  इस्तेमाल

 नहीं  हो  रहा  यह  बिल्कुल  ठीक  बात  कही  गई  मनोविज्ञान  है  उपाध्यक्ष  महोदय  कि  कानून
 और  क्रोध  हमेशा  कमजोर  पर  लागू  होते  जब  भी  क्रोध  किया  जाएगा  तो  कमजोर  पर  किया

 जाएगा  और  कानून  को  लागू  किया  जाएगा  तो  महोदय  वह  भी  गरीब  पर  ही  लागू  किया  जाएगा
 यही  कारण  है  कि  आज  एक  गरीब  व्यक्ति  यदि  107  के  तहत  भी  पकड़ा  जाए  तो  भी

 उसे  पुलिस  जेल  में  भेज  देती  है  और  यदि  कोई  बड़ा  आदमी  307  में  भी  पकड़ा  तो  उस

 को  जेल  में  नहीं  भेजा  जाएगा  ।

 के  मतल्लिक  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  बिहार  में  आज  भी  दास  प्रथा  जिन्दा  है  और

 बिहार  में  दास-दासियों  तथा  सेवकियों  का  लेन-देन  भूमिहारों  के  बीच  अभी  भी  जारी  है  ।  उत्तर

 ह्वार  में  मध्यप्रदेश  के  कुछ  इलाकों  में  तथा  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  भू-सामन्त  अपनी  लड़कियों  के

 विवाह  में  बंधुआ  मजदूर  के  परिवार  की  किसी  लड़की  को  भी  उसके  ससुराल  भेजते  हैं
 जहां  घरेलू

 काम  के  बहाने  उसे  यौन  शोषण  का  शिकार  होना  पड़ता  है  ।  उत्तर  बिहार  में  विध  प्रथाਂ  कहते

 हैं  ।  कहीं-कहीं
 इसे  प्रथाਂ  कहा  जाता

 बिहार  में

 अरुणाचल  में  तो  पूरा  का  पूरा  सोलूंग  कबीला  ही  जाति  का  गुलाम  है  और  गु्‌

 तरह  मर  जाता  यह  न  तो  कभी  किसी  चीज  के  मालिक  बन  सकते  हैं  और  न  ही
 कोई

 रोजगार  कर  सकते  हैं  सोलंग  नौजवानों  की  शादी  करने  के  लिए  मालिक  दूसरी  सोलं,ग  लड़की

 खरीद  कर  लाता  है  ।

 शर्म  की  बात  है  ।.  मैं  इसे  किसी  राजनीतिक  दांव-पेंच  में  नहीं  लेना  चाहता  हमें  इसे  एक

 राष्ट्रीय  मुद्दा  बनाकर  सोचना  कि  आखिर  30  करोड़  30  लाख़न  यहां  पर  जो  आज  या

 कल  बौंडेड  लेबर  यदि  उनको  प्रोटेक्शन  नहीं  दिया  गया  तो  मैं  समझता  हूं  कि  एक  बहुत  बड़ा

 सड़ा-गला  अंग  ही  इस  देश  में  अछता  रह  जाएगा  और  इस  देश  का  विकास  नहीं  हो

 सकेगा  ।

 जो  कानून  आप  लाए  यह  बहुत  खुशी  की  बात  लेकिन  सवाल  यह  है

 कि  इस  पर  कितना  अमल  आप  करते  हैं  ?  मैं  आपसे  माँग  करता  हूं  कि  एक  ट्रिब्यूनल

 ट्रिब्यूनल  दिल्ली  में  बँ  ठकर  बनाने  से  या  जिले  में  बनाने  से  काम  नहीं  आप  तहसील  लेवल

 पर  ट्विब्यूनल  बनाइए  और  ट्रंस  आऊट  कीजिए  कि  हर  महीने  में  आप  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  की

 जवाब  देही  कीजिए  कि  वह  एक  तारीख  को  रिपोर्ट  द  कि  उसने  कितने  बौंडेड  लेबरसे  को  ऊपर

 उठाया  उनका  पुनर्वास  किया  है|  उसका  पुनर्वास  हो  भी  जाए  तो  भविष्य  में  वह  बॉंडेड  लेबर  न
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 इसलिए  कम-से  कम  10  हजार  की  अस्थायी  सम्पत्ति  उसको  देनी  चाहिए  ताकि  वह  अपना

 रोजगार  करे और  आगे  बढ़  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ु

 ,  *श्री  सोड़े  :  मैं  और  मेरा  दल  इस  संशोधक  विधेयक  व

 थर्न  करते  हैं  ।  लेकिन  मैं  नहीं  समझता  कि  आप  बंधुआ  मजदूर  प्रथा  को  समाप्त  करने  में  सफल

 होंगे  और  न  ही  मैं  समझता  हूं  कि  कोई  माननीय  भी  सदस्य  ही  ऐसा  समझता  लेकिन  मैं  महसूस
 करता  हूं  कि  इस  अधिनियम  को  लागू  हम  कम  से  कम  कुछ  हृद  तक  इस  समस्या  को  सुलझा
 पायेंगे  ।

 देश  में  बंधुआ  मजदूर  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिए  पहले  भी  कई  कानून  बनाए
 कार्यक्रम  फिर  कार्यक्रम  भी  है  ।  इन  सभी  कायंत्रमों  में  इस  समस्या  को

 उच्चतम  प्राथमिकता  दी  गई  ।  बंधुआ  मजदूरों  की  रिहाई  के  दावों  की  राज्य  सरकारों

 में  होड़  लग  गई  ।  लेकिन  वास्तव  में  इन  दावों  के  |  प्रतिशत  भी  बंधुआ  मजदूरों  की  रिपोर्ट  नहीं
 की  गई  ।  ऐसे  लाखों  मजदूर  दयनीय  स्थिति  में  रह  रहे  इस  संदर्भ  में  मैं  एक  बात  पर  जोर

 देना  चाहता  हूं  ।  देश  में  99  प्रतिशत  बंधुआ  गिरिजन  और  अन्य  पिछड़ी  जाति

 के  उन्हें  मुक्त  कराने  क ेलिए  उनकी  सहायता  करने  के  पहले  भी  कई  कानून  बनाए

 गए  ।  लेकिन  ये  सभी  कागजों  पर  ही  रह  लेकिन  इन  लोगों  की  दशा  में  शायद  ही  कोई

 परिवर्तन  आया  हो  ।  अगर  वे  10  बंधुआ  मजदूर  को  मुक्त  कराते  हैं  तो  20  और  इस  स्थिति  में

 आ  जाते  हैं  ।  यह  एक  पग  आगे  और  दो  पग  पीछे  चलने  वाली  बात  देश  में  बंधुआ

 मजदूरों  की  संख्या  में  वृद्धि  के क्या  कारण  जब  तक  इस  कारण  कि  जांच  नहीं  की  जाती  कई

 कानन  बनाने  से  कोई  लाभ  नहीं  ।  गि.रजनो  कों  मजबूरन  बंधुआ  मजदूर  बनते  के  क्‍या

 कारण  हैं  ?  मख्य  कारण  उनके  पास  रोजगार  नहीं  जोतने  के  लिए  उनके  पास  अपनी  जमीन

 नहीं  है  ।  सारी  जमीन  कुछ  एक  अमीर  जमींदारों  के  हाथों  में  है  ॥  यह  सत्य  है  कि  सरकार  ने  हृदः

 बंदी  का  कानून  बनायाईहै  ताकि  फालतू  जमीन  को  भूमिहनों  में  बांटा  जा  सके  ।  लेकिन  क्‍या  देश

 में  कहीं  भी  इन  अधिनियमों  को  लागू  किया  गया  है  ?  इन  भूमि  सुधारों  को  लागू  करने  के  लिए

 जिम्मेदार  है  ?  अतः  इस  फालतू  भूमि  को  जब  तक  इत  गरीब  लोगों  में  नहीं  बांठा  जाता  और कान  qf

 इन  गरीब  लोगों  को  अपने  पैरों  पर  खड़ा  करने  में  सहायता  नहीं  दी  यह  समस्या  हल  नहीं

 हो  सकती  ।

 यह  क्‍या  हो  रहा  है  कि  मुक्त  हुए  बंधुआ  मजदूर  पुनः  पुरा  नी  प्रथा  में  जा  रहे  क्योंकि

 आजीविक  का  उनके  पास  कोई  साधन  नहीं  अतः  वे  पुनः  बंधुआ  मजदूर  बनने  पर  मजबूर

 हो  रहे  उनके  पास  भूमि  का  एक.इ  प्री  टकड़ा  नहीं  उनके  पास  काये  नहीं

 है  ।  अतः  पुनः  बंधुआ  मजदूर  बनने  के  अलावा  उनके  ताले  कोई  चारा  नहीं  है

 जन  +++  वतन  ले  आन  ना  wee  बनी  न»जओ  बम  अभभगग-+  *०  eee  प>े  पजिननाजिनाना-न  *+  ee
 जननी  न  धतफिकता  जाए

 मूलतः  तेलगू  में  दिए  गए  भाषण
 के

 अंग्र  जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 295



 बंधित  श्रम  पद्धति  संशोधन  विधेयक  20  1985

 —_——  —  -  एणएा  ——  —

 सरकार  मात्र  उन्हें  मुक्त  कराने  में  ही  दितचप्ती  रखती  लेकिन  कोई  वैकल्पिक  रोजगार  नहीं
 देपा  रही  है  ।  सरकार  दावा  करती  है  कि  वे  मजदूरों  को  क्‍्त  कराने  के  समय  प्रत्येक  मजदूर
 को  4,000  रु०  ईती  है  ।  लेकिन  हमें  अच्छी  प्रकार  जानकारों  है  कि  उन  तक  इसका  कुछ  ही  अंश

 मिल  पाता  है  ।  यह  धनराशि  विभिन्‍न  भ्रष्ट  लोगों  के  हाथों  से  होती  जन  गरीब  मजदूर
 मिलती  है

 तो  यह  मूल  की  कुछ  भाग  ही  रह  जाती  अगर  यह  मान  भी  लिया  जाए  कि  उन्हें

 4,000  रु०  ही  अद्दा  किए  जाते  हैं  तो  क्‍या  इस  नाममात्र  राशि  से  नया  जीवन  आरम्भ  कर  पाना
 |  योजना  आयोग  ने  सझाव  दिया  है  कि इस  राशि  को  बढ़ाकर  10  से  15  हजार  रु०

 कर  दिप्रा  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  सुझाव  को  मानब  र  इसे  लागू  किया

 ठेके  पर  काम  करने  वाले  तथा  अन्य  राज्यों  से  आए  हुए  मजदूर  भी  बंधुआ  मजदूरों  की

 तरह  इस  अधिनियम  से  उन्हें  भी  यह  मान्यता  मिल  रही  अन्य  बंधुआ  मजदूरों  की  तरह  ये

 लोग  भी  दयनीय  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हैं  ।  उनके  कल्याण  के  लिए  कई  कानून  बनाए  गए  ।  लेकिन

 उनके  जीवन  में  कोई  विशेष  परिवर्तन  नहीं  आया  है  ।

 हाल  ही  में  एक  घटना  सामने  आई  है  ।  100  मजद  रों  को  एक  कमरे  में  बंद  कर  दिया
 ये  सभी  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम  में  कार्यकर  रहे  इस  घटना  से  हम  सबका  सिर  शर्म  से  नीचा

 हो  जाना  चाहिए  ।  हम  देश  को  शताब्दी  में  ले  जाना  चाहते  दिल्ली  के  आसपास  और

 फरीदाबाद  में  खानो  में  हजारों  बंधुआ  मजदूर  काय  कर  रहे  हैं  ।  वै  दयनीय  स्थिति  में  रह  रहे  हैं  ।

 ये  सब  हमारी  आंखों  के  सामने  हो  रहा  है  ।  यह  हैरानी  की  बात  है  कि
 सरकार

 उनकी  सहायता  नहीं
 कर  रही  है  ।

 श्रीमन्‌  बोलने  का  अवसर  देने  लिए  में  आपका  आभारी  हूं  और  अपना  भाषण

 करता  हू  ।

 श्री  सोमताथ  रथ  :  मैं  विधयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  ब्रिटिश

 राज्य  में  यह  बंयुआ  मजदूर  प्रथा  प्रचलित  केवल  कांग्र  स  सरकार  ने
 ही  इस  मामले  को  स्र्ही

 दिशा  दी  और  ईमानदारी  से  कार्य  करते  हुए  कई  लोगों  को  बंधुआ  मजदूरी  से  मुक्त  करवाया  ।

 इस  अधिनियम  की  मंशा  मात्र  उन्हें  मुक्त  कराने  को  ही  नहीं  बल्कि  उनका  पुनंवास  कराने

 के  लिए  भारी  आथिक  सहायता  दीं  जाती  जिस  व्यक्ति  को  बंधुआ  मजदूरों  से  मुबत  कराया

 जाता  है  उसे  4,000  रु०  की  फौरन  आर्थिक  सहायता  दी  जाती  है  लेकिन  समस्या  यह  है  कि
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 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  इस  बारे  में  जो  राशि  आबंटित  की  गई  उसका  सही  उपयोग  नहीं
 हो  रहा  है  ।  कई  दफा  तो  यह  खर्च  ही  नहीं  किया  जाता  मैं  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 इस  मामले  पर  ध्यान  दें  और  सुनिश्चित  करें  कि  विभिन्‍न  राज्यों  को  आबंटित  राशि  का  सही

 उपयोग  हो  ।  अगर  नहीं  होता  क्‍यों  नहीं  ?  कई  राज्यों  इस  उहं  श्यार्थ  दी  गई  राशि

 किसी  अन्य  प्रयोजनार्थ  खर्च  कर  दी  गई  है  ।  यह  मामले  की  कठिनाई  हमें  इस  बात  में  बुराई
 नहीं  देखनी  जब  कभी  भी  सभा  में  कोई  विधेयक  पेश  किया  जाता  चाहे  वे  कितना

 ही  कल्यणाकारी  क्यों  न  विपक्ष  के  मेरे  सहयोगी  विधेयक  में  कोई  न  कोई  दोष  निकाल  ही  लेते

 हैं  ।  यह  रवेया  नहीं  होना  चाहिए  ।  अगर  कोई  कमी  हो  तो  उसे  बताया  जाना  ताकि  उसे

 दूर  किया  जा  सके  ।  केवल  आलोचना  के  लिए  ही  हमें  सभी  बातों  की  आलोचना  नहीं  की  जार्न

 हिए  ।  अधिनियम  के  कार्यान्वयत्त  की  आलोचना  करने  का  हमें  अधिकार  है  |  हमें  हमेशा  ही

 बिना  वजह  आरोप  नहीं  लगाने  चाहिए  ।  मैं  जानता  हूं  कि कब  कभी  मजदूरों  पर  अत्याचार  किया

 त्राता  है  या  उहें  किया  जता  है  और  इसफी  सूचना  श्रम  मंत्री  या  उनके  भन्त्रालय  को  दी

 है  तो  उनद्वारा  इस  पर  तुरन्त  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 इस  संदर्भ  मैं  यह  कहना  चाहू गा  कि  दिल्ली  में  कई  निगम  और  साव॑ंजनिक  क्षेत्र  की

 निर्माण  कम्पनियां  जिनमें  निजी  ठेकेदारों  को  उप-ठकेदार  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जाता  है

 और  वहां  पर  मजदू रों  को  तंग  किया  जाता  पिछले  30  नवम्बर  को  ऐसे  ही  एक  उदाहरण

 की  सूचना  माननीय  मन्त्री  को  दी  मन्त्रालय  ने  सख्त  कार्यवाही  करके  और  ठेकेदार  को  जोकि

 होटल  के  एक  कमरे  में  रह  रहा  था  के  पास  से  147  पासपोर्ट  और  बड़ी  मात्रा  में  धनराशि

 जब्त  की  और  इस  मामले  की  सूचना  पुलिस  को  दी  लेकिन  जांच  पड़ताल  में  क्या  हो  रहा

 कोई  नहीं  जानता  4  अतः  केवल  श्रम  विभाग  की  ही  मजदूरों  के  लाभ  संबंप्नी  कार्यक्रम  को

 न्वित  करने  की  जिम्मेदारी  नहीं  अन्य  विशेष  रूप  से  पुलिस  विभाग  को  भी  इस

 सम्बन्ध  में  सहयोग  देना  अगर  जिसने  प्रवसन  अधिनियम  या  श्रम  नियमों

 के  अधीन  अपराध  किया  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  और  उसे  स्थतन्त्र  छोड़

 देया  जाता  तब  श्रम  विभाग  द्वारा  जो  भी  ईमानदारीपूर्वक  उपाय  किए  उनका  कोई

 लाभ  नहीं  निकलेगा  ।  विपक्ष  के  मेरे  सहयोगी  ने  तमिलनाडु  के  शिवकाशी  का  जिक्र  किया  था  ।

 शिवकाशी  में  ही  उत्तर  प्रदेश  में  भी  इसी  प्रकार  की  घटना  हुई  थी  ।  उच्चतम  न्यायालय  की

 टिप्पणी  भी  है  ।  दिल्ली  की  एक  निर्माण  कम्पनी  कास्टीनेटंल  स्ट्रेक्चरल  कारपोरेशन  है  जिसमें

 चल  प्रदेश  से  कुछ  मजदूर  भर्ती  किये  हैं  ।  ये  मजदूर  सहायता  के  लिए  चिल्ला  रहे  हैं  ।

 उडीसा  से  सैकड़ों  श्रमिकों  को  इस  कान्‍्टीनेंटल  स्ट्रकचरल  कारपोरेशन  द्वारा  संजय  विद्युत

 भाभा  गांव  जिला  हिमाचल  प्रदेश  ले  जांया  गया  ।  अनुबंध

 के  अनुसार  इन्हें  एक  घनमीटर  गोलाश्म  के  लिए  30  रुपए  और  आओआने-जाने  के  लिए

 भाड़ा  दिया  जाना  चाहिए  लेकिन  दिया  नहीं  गया  ।  आधा  भुगतान  ही  किया  निर्माण

 करने  वाली  इस  कम्पनी  से  उन्हें  अभी  भी  दो  लाख  से  भधिक  रुपए  लेने  हैं  ।  उन्हें  वहां  से  जाने

 की  भी  अनुमति  नहीं
 है  ।  मुझे  खुशी  है  कि  भेरे  द्वारा  यह  बात  माननीय  मन्‍्त्री  के  ध्यान  में  लाने हर श
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 वे  कार्यवाही  शुरू  कर  रहे  हैं  ।  इसी  तरह  अगर  हमें  यह  पता  चलता  है  कि  किसी  श्रमिक  को

 शान  कियों  जा  रहे  है  तो  यह  बात  श्रम  मन्त्रालय  के  ध्यान  में  लाना  हमारा  काम  है  ताकि

 वाही  की  जी  सके  ।  खासकर  उड़ीसा  के  ग्रामीणों  को  गांव  छोड़ने  के  लिए  प्रलोभन॑  दिए

 जाते  उन्हें  इस  आश्वासन  के  यहां  लाया  जाता  है  कि  उन्हें  विदेश  भेजा  जाएगा  ।

 उन  से  पैसा  लेकर  उनके  पार-पत्र  तैयार  किए  जाते  विदेश  भेजने  के  लिए  कानूनन  उनसे

 2000  रुपए  लेने  चाहिए  लेकिन  10,000  से  15,000  रुपए  इकट्ट  किए  जाते  यह

 घडी  1981  से  जारी  मैंने  माननीय  मन्त्री  को  कुछ  कागजात  दिखाए  हैं  और  उन्हें  इसकी  एक

 प्रति  भी  दी  उनसे  10,000  से  15,000  रु०का  इकट्ठ  किए  जा  रहे  हैं  पर  अभी  तक  उन्हें

 बाहर  नहीं  भेजा  है  ।  ये  कम्पनियां  उनसे  यहीं  काम  करवा  रही  हैं  ।  मेरी  मांग  हैं  कि  बाहर

 भेज  नेकी  आशा  बंधा  कर  श्रमिकों  का शोषण  करने  की  इस  धोखाघड़ी  की  सी०  बी०  आई०  द्वारा

 जाँच  कराई  काफी  मात्रा  में  पैसा  इकट्ठा  किया  जा  रहा  है  और|इस  धोखाधड़ी  में  अनेक  महत्व

 पूर्ण  व्यक्ति  शामिल  हैं  ।  प्रबंध  निर्देशक  ही  नहीं  बल्कि  उनके  रिस्तेदार  भी  इसमें  शामिल  हैं  ।  मैं

 उनका  नाम  नहीं  लेना  चाहता  पर  उनके  रिश्तेदार  भी  शामिल  हैं  और  श्रमिकों  से  करोड़ों  रुपया

 इकट्ठा  किया  जा  रहा  मेरा  अनुरोध  है  कि  श्रम  मन्‍्त्रालय  इस  बारे  में  उपयुक्त  कार्यवाही  करे  ॥

 *श्री  ए०  सी०  उपाध्यक्ष  अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रविड  मुनेत्न
 णम  की  ओर  से  बंधित  श्रम  पद्धति  विधेयक  पर  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं

 आपका  आभारी  विधेयक  को  पूरा  समर्थन  दंते  हुए  भी  मुझे  यह  कहते  हुए  खंद  है  कि  स्वतन्त्रता

 प्राप्ति  के  35  वर्षों  क ेबाद  भी  इस  तरह  के  विधेयक  पर  चर्चा  कर  रहे  इस  तरह  के  विधेयक
 को  लाने  को  कोई  जरूरत  नहीं  होनी  बहुत  समय  पहले  हो  बंधुआ  मजदूरी  की  प्रथा  देश
 से  समाप्त  हो  जानी  चाहिए  थी  ।  सरकार  को  देश  में  बंधुआ  मजदूरी  समाप्त  करने  के  लिए  बहुत
 पहले  हो  सक्तिय  उपाय  कर  लेने  चाहिए  मैं  नहीं  जानता  कि  यहां  बंधुआ  मजदूरी  अभी  तक

 इसलिए  है  क्‍योंकि  जिन  बंधुआ  मजदू-ं  को  स्वतन्त्र  कराया  गया  था  उन्हें  बसाने  के  लिए
 गर  उपाय  नहीं  किए  संभंवतया  ये  दोबारा  से  दासता  की  ओर  लौट  अगर  हमने  उन्हें

 रोजगार  के  अवसर  या  जीवन  की  मूलभूत  न्यूनतम  आवश्यकताएਂ  उपलब्ध  नहीं  कराईं  तो  स्वभा

 विक  है  कि  ये  दासता  की  ओर  लौटना  ही  पसन्द  मुझे  ऐसा  इसलिए  कहना  पड़  रहा  है

 क्योंकि  सरकार  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  आजंटित  25  करोड़  रुपए  की  रकम  खर्च  नहीं  कर

 ऐसा  माननीय  श्रम  मन्त्री  श्री  अंजैया  ने  बताया  है  ।  25  करोड़  रुपए  की  आबंटित  राशि  में  से  10

 करोड़  रुपए  इस  काम  पर  व्यय  नहीं  किए  जा  सके  ।  25  करोड़  की  इस  राशि  की  बढ़ाकर  अगर

 50  या  100  करोड़  कर  दिया  गया  होता  तो  मुझे  खुशी  होती  ।  लेकिन  25  करोड़  रुपए  में  से  10

 करोड़  रुपए  हम  व्यय  नहीं  कर  सके  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  बंधुआ  मजदूरी  को  समाप्त  करने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  ठीक  से  काम  नहीं  किया  जा  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  समस्या
 के  प्रति  अधिक  जागरुकता  तथा  समझदारी  दिखाए  तथा  इसे  समाप्त  करने  के  लिए  धैयं  और

 हार  कुशलता  से  काम  करे  ।

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 माननीय  मन्त्री  ने  बताया  है  कि  राज्य  सरकारों  को  जिला  स्तर  पर  सतकंता  समितियां

 गठित  करने  की  सलाह  दी  गई  जहां  तक  तमिलताडु  का  सम्बन्ध  है  वहां  सभी  जिलों  में  ऐसी
 सतकेता  समितियां  गठित  कर  दी  गई  मैं  जानता  हूँ  कि  कई  राज्यों  में  ये  समितियां  अभी  तक

 गठित  नहीं  की  गई  हैं  ।  माननीय  मंत्री  को  इसकी  जांच  करानी  20  सूत्री  कार्यक्रमों  को

 लागू  करने  के  मामले  में  महाराष्ट्र  के साथ  तमिलनाडु  को  सर्वोत्तम  माना  गया  यहां  यह  कहना
 उल्लेखनीय  है  कि  20

 सूत्री  कार्यक्रम  में  एक  सूत्र  बंधुआ  मजदूरी  समाप्त  के  बारे  में

 नाडु  के  हमारे  मुख्य  मन्‍्त्री  डा०  एम०  जी०  आर०  के  प्रेरक  नेतृत्व  में  इस  क्षेत्र  में  उल्लेखनीय

 उपलब्धियां  रोजमर्रा  की  बात  हो  गई  है  ।

 जैसा  कि  मैंने  शुरू  में  कहा  था  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  किया  जाना  चाहिए  ।  इसे

 करने  के  लिए  जनसंख्या  नियन्त्रण  की  ओर  ठीक  से  ध्यान  दिया  जाना  चोहिए  ।  जनसंख्या  नियंत्रण

 उपायों  के  मामले  में  तमिलनाडु  प्रकाशस्तंम  का  काम  दे  रहा  इस  उल्लेखनीय  कार्य  के  लिए

 उसे  एक  करोड़  रुपए  का  पुरस्कार  मिला  |  बड़  खेद  की  बात  है  कि  इस  दौरान  तमिलनाडु  की

 ओर  से  एक  संसद  सदस्य  कम  हो  गया  है  ।  जनसंख्या  वृद्धि  में  कमी  से  एक  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र

 खाली  हो  गया  ।  ऐसे  राज्यों  को  एक  करोड़  रुपए  का  पुरस्कार  देना  ही  काफी  नहीं  जो  राज्य

 परिवार  कल्याण  योजनाओं  को  कुशलता  से  चला  रहे  उन्हें  विशेष  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।

 प्रोत्साहन  मिलने  पर  ही  जनसंख्या  नियन्त्रण  की  दिशा  में  अनथक  और  निरन्तर

 प्रयास  किए  जाएंगे  ।

 देश  में  लगभग  22  करोड़  खेतिहार  मजदूर  हैं  ।  बड़ी  हैरानी  की  बात  है  कि  देश

 के  कुछ  भागों  में  आज  भी  उन्हें  1-2  रुपए  मजदूरी  प्लिलती  न्यूनतम  मजदूरों  अधिनियम  के

 बावजूद  खेतिहर  मजदरों  को  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  दी  जाती  ।  न्यूनतम  मजदूरी  अंधिनियम  को  लागू

 कराने  के  लिए  कारगार  ढ़  ग  से  कोई  निगरानी  नहों  रखी  जाती  ।  1000-5000  एकड़  भूमि  के

 उन  मालिकों  को  कड़ी  सजा  दी  जानी  चाहिए  जो  खेतिहर  मजदूरों  को  न्यूनतम  मजदूरो  नहीं  देते  ।

 उक्त  अधिनियम  को  लाग्‌  न  करने  पर  उन्हें  कारावास  की  सजा  दी  जानी  चाहिए  ।  इसके  लिए

 संबंधित  काननों  में  संशोधन  करना  चाहिए  ।

 बंधआ  मजदरी  प्रथा  तब  तक  समाप्त  न  ट्री  हो  सकती  जब  तक  भमिहीनों  व

 गे  जाती  ।  1982-83  में  तमिलनाडु  सरकार  ने  भ्‌  मि  की  अधिकतम  सीमा  अधिनियम

 पास  भेजा  था  ।  दुर्भाग्य  से  इसे

 ।  राज्य  सरकार  अतिरिक्त

 भूमि  नह

 पारित  करके  उसे  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  के
 लिए  सरकार  के

 राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  नहीं  मिली  ।  इसे  यहां-वहां  भेजा  जाता  रहा  ढ

 भूमि  को  अजित  करके  उसे  भमिहीनों  को  कैसे  वितरित  कर  सकती  है  ?
 केन्द्र  को  राज्यों  भूमि

 की  अधिकत  संबंधी  विधेयकों  के  प्रति  विलंब  करने  के  इस  रवैये  को  छोड़  देना

 मालिक
 ते  हैं  तो  वेबुनकर  बंधुआ
 धन  नहीं  हैं  ।  तमिलनाडु
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 सरकार  ने  अनेक  बुनकर  सहकारी  समितियों  का  गठन  किया  है  ताकि  बुनकर  मालिकों  के

 चूंगल  से  बाहर  आ  सके  ।  छठी  योजना  में  इस  मामले  में  तमिलनाडु  के  लिए

 लक्ष्य  को  बढ़ाया  गया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  सुनिश्चित  करे  कि  एकीकृत
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  इन  बुनकरों  को  ऋण  इसी  तरह  हमें

 ऐसे  आरोपों  का  पता  चला  है  कि  बेंकों  द्वारा  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  को  दिए
 जाने  वाले  ऋण  उन  तक  नहीं  पहु  चते  ।  कुछ  चुने  हुए  लोग  बीच  में  ही  इन  ऋणों  को  दवा  लेते

 हैं  ।  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  जब  तक  इस  रेश्ला  से  ऊपर  नहीं  लाया  जाता

 तब  तक  देश  में  बंधुआ  श्रम  प्रथा  को  खत्म  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 बाइंं

 निर्माण  काय  के  क्षेत्र  बंधुआ  में  मजदूरी  प्रथा  काफी  प्रचलित  है  ठेकेदार  इस

 मजद्र  प्रथा  को  बरकरार  रखे  हुए  मैं  चाहता  हू  कि  निर्माण  काये  में  लगे  श्रमिकों

 को  ठेकदारों  के  चंगुल  से  छुड़ाया  जाए  ।  उन्हें  पुनः  बसाने  का  दायित्व  सरकार  का  होना

 चाहिए  ।  महोदय  एक  बात  और  है  केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  संस्थान  अपने

 विदेशी  ठेकों  को  पूरा  कराने  के  लिए  मजदूरों  को  लीबिया  आदि  ले  जाते  हैं  ।  मैं

 जानता  हूਂ  कि  वहां  इन्हें  कोई  सुरक्षा  प्रदान  नहीं  की  जाती  |  अनजान  और  अपरिचित  जगह  पर

 उनकी  हालत  बंधुआ  मजदूरों  से  भी  बदत्तर  आप  जानते  ही  होंगे  कि  लीबिया  में  लगभग  100

 भारतीय  श्रमिकों  ने  अपने  रहने  की  दशाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  हड़ताल  कर  दी  ।  यह

 जरूरी  है  कि  केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  संस्थान  अपने  श्रमिकों  को  सभी  सुविधाएं

 उपलब्ध  कराकर  दूसरों  के  समक्ष  उदाहरण  प्रस्तुत  करें  ।  श्रमिकों  की  आर्थिक  प्रगति

 सुनिश्वत  की  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  वालों  को  ऊपर  ल़ाने  के  लिए

 प्रयास  किए  जाए  ।  रचनात्मक  उपाय  किए  बिना  देश  से  बंधुआ  मजदूरी  प्रथा  को  संमाप्त  करना

 संभव  नहीं  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  हमारे  निष्ठावान  श्रम  मंत्री  भविष्य  में  देश  से  सदा  के  लिए

 इस  प्रथा  को  समाप्त  करेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 झो  एन०  डेनिस  :  इस  संशोधन  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  निम्न

 लिखित  टिप्पणियां  करना  चाहता  हू  ।  बंधित  श्रम  पद्धति  अधिनियम

 की  धारा  2  बंधुआ  मजदूरी  की  व्याब्या  करती  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इस

 अधिनियम  में  अर्थात्‌  1976  के  मूल  अधिनियम  ठेके  पर  रखे  जाने  वाले  मजदूरों

 या  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  आने-जाने  वाले  मजदूरों  पर  वह  लागू  नहीं

 होता  ।  इस  संशोधन  में  अतिरिक्त  मूल  अधिनियम  में  की  इस  कमी  को

 पूरा
 कर  दिया  यह  मामले  की  व्याख्या  या  स्पष्टीकरण  मात्र  बड़े  शमं  की  बात  है  कि

 स्वतंत्रता  '  के  38  वर्ष  बाद  भी  यह  सामाजिक  बुराई  हमारे  देश  से  समाप्त  नहीं  हुई

 है  ।  इसे  यथासंभव  शीघ्र  समाप्त  किया  जाना  अज्ञान

 बेरोजगार  होने  तथा  अन्य  सामाजिक  तथा  आर्थिक
 कठिनाइयों

 के  कारण  ये  लोग  नियोक्‍ता  की

 सभी  शर्तों  को  मान  लेते  हैं  भले  ही  वे  कितनी  कठोर  और  गैर-कानूनी  क्‍्यों-न  हों  ।  ऐसा  महसूस
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 किया  जाता  है  कि  जिन  शर्तों  पर  वे  काम  करना  स्वीकार  करते  हैं  उनसे  वे  नैतिक  रूप  से  बंधे  रहते
 हैं  ।  इस  बुराई  का  मूल  कारण  बेरोजगारी  अधिक  मजदूरी  मांगने  पर  रोजगार  की  सुरक्षा
 नहीं  रहती  |  उसे  नौकरी  से निकाला  भी  जा  सकता  है  इसलिए  नौकरी  की  स्रक्षा  न  २  हने  पर
 उसे  नियोकता  की  शर्तों  के  आगे  झुकना  ही  पड़ता  है  ।  तो  उन्हें  थोड़ी  सी  मज  द्री  के  लिए  घंटों
 काम  करना  पड़ता  है  ।  उन्हें  मूल  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  नहीं  कराई  उनके  स्वास्थ्य  पर  भी

 बहुत  असरै  पड़ता  है  और  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  हालतों  में  रहना  पड़ता  काम  के
 दौरान  दुर्घटनाग्रस्त  हो  जाने  पर  उन्हें  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  जाता  ।  मालिक  द्वारा  भोजन
 कपड़ा  देने  पर  ही  उन्हें  भोजन-कपड़ा  मिलता  है  ?  मकान  बनाने  के  लिए  उनके  पास  जमीन  नहीं
 होती  ।  इनके  शिकार  अनुसूचित  अनुसूचित  तथा  पिछड़े
 वर्गों  के  लोग  होते  हैं  ।

 इसी  तरह  ठेके  पर  काम  करने  वाले  और  एक  राज्य  से  दूसगे  राज्य  में  जाकर  काम  करने

 वाले  मजदूर  बहुत  बदत्तर  दशा  में  रह  रहे  हैं  ।  उन्हें  बहुत  सी  परेशानियों  का  सामना  करना  पड़
 रहा  है  ।  यह  संशोधन  तभी  उपयोगी  सिद्ध  हो  सकता  है  जब  अधिनियम  के  उपबंधों  का  कड़ाई  से
 पालन  किया  जाए  |  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  वालों  के  साथ  कड़ाई  से  व्यवहार
 किया  जाए  |  तभी  संसोधन  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  किया  जा  सकता

 अधिनियम  को  कार्यान्वित  करने  की  प्रक्रिया  इस  प्रकार  है  :  बंधुआ  मजदूरों  का  पता  लगा
 कर  उन्हें  मुक्त  किया  जाए  और  उनके  पुनर्वास  की  व्यवस्था  की  जाए  |]  मुक्त  किए  जाने  वाले
 श्रमिकों  की  सुरक्षा  और  पुनर्वास  की  व्यवस्था  की  जाए  ।  उन्हें  रोजगार  के  वकल्पिक  अवसर
 उपलब्ध  कराए  जाएं  ।  अन्यथा  वे  फिर  बन्धुआ  मजदूर  बनाना  पसंद  करेंगे  ।  इसलिए  उनकी  सुरक्षा
 और  पुनर्वास  की  व्यवस्था  की  जाए  ।

 बन्धुआ  मजदूरों  के  पुनर्वास  के  लिए  मूल  रूप  से  राज्य  सरकार  उत्तरदायी  होती  है  ।  केन्द्र

 सरकार  50:50  के  अधार  पर  सहायता  देकर  राज्य  सरकार  को  बन्धुआ  मजदूरों  क

 पुनर्वास  में  सहायता  देती  है  ।

 इस  प्रकार  की  योजनाओं  की  समीक्षाएं  कड़ाई  और  प्रभावी  ढंग  से  की  ज  नी  कम

 से  कम  सातबीं  पंचवर्षीय  यौजना  में  इस  बुराई  को  पूरी  तरह  से  समाप्त  किथा  जाना  चाहिए  ।

 स्थाई  पुर्तताप  कार्य  कम  होते  इत  बत्थुआ  मजदूरों  के  लिए  रोजगार  की  सुविधाओं

 क्यवध्था  होती  इपवारे  दें  राज्य  पए_कार  के  का  करतों  को  समन्तित  ग्रानीग  विकास

 क्रम  और  राड्ट्रीय  प्रमीग  रोजनार  कार्यक्रम  तथा  जनजातीय  उउ्योजता  में  विशेष  अगंभूत

 योजना  के  साथ  समाकलित  करना  चाहिए  ।  इस  पुनर्वास  कार्यक्रम  में  स्वेच्छिक  एजेंसियों  तथा

 समाजिक  दलों  को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 '  विश
 क्री  कालो  प्साव  पाण्डेय  ;  माननीय  उपाध्यक्ष  बांडंड  लेबर  सिस्टम

 अमेंडमेंड  बिल  1985  जो  माननीय  श्रम  मंत्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  मैं  टसका  समर्थन

 करता  हूं  ।  एक  नहीं  अनेकों  माननीय
 सदस्यों  ने  ये  भावनाएं  शभ्रस्तुत  की  कि

 बन्धुआ  मदन
 की

 समस्याएं  सिर्फ  इस  हिन्दुस्तान  में  ही  नहीं  बल्कि  ओर  देशों  में  भी  हिन्दुस्तान  में  तो  जो

 7  मजदर  निवास  करते  हैं  वे अपनी  फरियाद  यहां  पेश  कर  सकते  लेकिन  जो  हिन्दुस्तान  के

 बच्चे  विदेशियों  द्वारा  गोद  लेने  के  माम  पर  विदेशों  में
 ले  जाए  जात  हैं  और  उनसे  बन

 १?
 मजदूरों eat  4  ल

 कौ  ध्  आंदोलन  हे
 है  ?

 की  तरह  काम  कराया  जाता  उनके  लिए  आप  कौन-सा  मुक्ति  आंदोलन  चला  रह  |
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 इस  सदन  में  बन्धुआ  मजदूरों  के  बारे  में  निश्चित  रूप  से  अनेकों  बिल  लाए  गए  हैं  और

 हम  सभी  माननीय  सदस्यों  को  आशा  है  कि  आप  निश्चित  रूप  से  इस  समस्या  का  समाधान  करेंगे  ।

 जो  अनेकों  बार  बिल  पेश  किए  गए  उससे  यहां  के  बन्धुआ  मजदूरों  ने  सोचा  कि  उनकी  समस्या

 हल  हो  जाएगी  ।  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जी  के  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  में  यह  भी  एक  कार्यक्रम  था

 कि  बन्धुआ  मजदूरों  को  मुक्ति  दिलाई  लेकिन  आप  गांव  में  जाकर  देखें  जहां
 ह्लि

 दुस्तान
 क्री  75  प्रतिशत  आबाद  मजदूरी  है  ।  वह  अपनी  माँगों  के  लिए  नारा  नहीं  लगा  सकती  और  पैसों

 के  अभाव  में  किसी  नेता  के  पाप्त  फरियाद  नद्-ों  कर  आज  इस  आजाद  मुल्क  में

 हिन्दुस्तान  की  लेबर  मालिकों  के  यहां  गुलामी  के  रूप  में  बन्द  बेंठी  आप  कैसे  उनकी

 मुक्ति  आप  स्वयं  देहात  में  जाकर  देख  सकंते  कोई  भी  मालिक  अगर  किसी

 मजदूर  को  चार-छह  कट्‌टा  जमीन  दे  देता  है  तो  मजदूर  चाहता  है  कि  वह  किसी  न

 किसी  तरह  इससे  मुक्ति  पा  जाए  ।  स्थिति  यह  है  कि  वह  अपने  बाल-बच्चों  के  साथ  कहां

 जाए  ।  रुपए  की  सीमा  जब  तक  आप  नहीं  बढ़ायेंगे  बंधुआ  मजदूरों  की  समस्या  इस  हिन्दुस्तान  में

 बनी  रहेगी  ।  आप  एक  नहीं  हजारों  कानून  बना  यह  समस्या  बढ़ती  ही  चली  जाएगी  ।

 दिल्ली  में  प्राइम  मिनिस्टर  और  लेबर  मिनिस्टर  हैं  इसलिए  दिल्‍ली  की  हालत  यह  है  कि  चिराग

 तले  अंधेरा  ।  यह  कहावत  यहां  पर  चिरतार्थ  होती  है  ।  कुछ  लोग  यहां  पर  ऐसे  हैं  जो  मजदूरों  को

 विदेश  भेजने  का  प्रलोभन  देते  दो-चार  कट्टा  जमीन  बेचकर  वह  दिल्ली  में  आता  लेकिन

 यहां  पर  तो  नटवरलाल  बहुत  हैं  ।  दिल्‍ली  में  एक  नहीं  हजारों  नटवरलाल  ऐसे  कुकर्म  कर  रहे  हैं
 जिसकी  मिसाल  देने  में  मेरी  जवान  भी  मेरा  साथ  नहीं  दे  रही  विदेशों  में  ले  जाने  के  बहाने

 मजदूरों  को  बनारस  या  पंटना  ले  जाकर  छोड़  दिया  जाता  फरीदाबाद  में  या  दिल्‍ली  के
 पास  देख  सकते  हैं  कि  मजदूरो  की  किस  तरह  से  पीसा  जाता  एक  रोज  कोई  मजदूर  किसी
 के  यहां  काम  करने  के  लिए  जाता  है  तो  उसे  पांच  से  दस  रुपए  दिए  जाते  दूसरें  दिन  जब
 भूख  को  आग  उसे  सताती  है  और  वह  काम  मांगने  के  लिए  जाता  है  तो  दरवाजे  बंद  हो  जाते  हैं  ।

 मालिक  कहता  है  कि  पांच  रुपए  की  बजाय  चार  या  तीन  रुपए  दूंगा  ।  देहात  का  कौन  सा  मजदर

 यह  जानता  है  कि  सरकार  उसके  लिए  कौन  सा  कानून  बना  रही  है  ।  जब  तक  उन  लोगों  के  अंदर

 यह  भावना  जागृत  नहीं  करेंगे  कि  उनके  अधिकार  कया  हैं  तब  तक  कानून  बनाने  का  कोई  फायदा

 नहीं  है  ।  पलामू  में  आपने  देखा  होगा  कि  सौ  बच्चों  को  गोद  लेने  के  नाम  पर  पकड़ा  गया  था  ।

 निश्चित  रूप  से  सरकार  ने  उस  मामले  में  मदद  की  जिसकी  वजह  से  वे  मुक्त  हुए  ।  आप  एक
 नहीं  हजारों  कानून  बना  लीजिए  लेकिन  जब  तक  मजदू रो  को  इसका  पता  ही  नहीं  चलेगा  तब

 तक  आप  उन्हें  मुक्ति  नहीं  दिला  सकते  हैं  ।

 श्री  दामोदर  पाण्डे  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करने  के

 लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  अभी  लाली  जी  ने  ठीक  ही  कहा  कि  जितने  भी  कानून  यहां  पास  कीजिए  जब

 तक  अमल  में  नहीं  आते  तब  तक  वे  घरे  के  धरे  रह  जायेंगे  ।  एक  चीज  वह  भूल  गए  ।।  सिर्फ

 सरकार  द्वारा  कानून  पास  करने  से  ही  अमल  में  नहीं  आते  ।  जनता  के  जो  प्रतिनिधि  हैं  बे

 यहां  भाषण  दे  इससे  कानून  अमल  हो  जाएगा  ऐसी  बात  नढीं  है  ।  हमारा  और  उनका  भी  एक
 कत्त व्य  है  जो  कुछ  भों  कानून  बनते  हैं  उनक्नी  अमल  में  लाते  की  कोशिश  सरकार  की  जो

 निष्ठा  है  समाज  को  शोयण  से  मुख्त  करते  वह  लि5्ठा  इस  क।नूत  के  माध्यम  से  व्यक्त  की  है  ।

 १02
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 जो  कानून  पहले  पास  हुआ
 उसमें

 थोड़ी
 कमी

 रही  गई  थी  जिसे  आज  हम  दुरूस्त  कर  रहे  हैं
 और

 जब  भी  आवश्यकता  होगी  इससे  बड़ा  कानून  बनायेंगे  ।

 3.00  म०  प०

 क्योंकि  बहुत  से  कड़े  कानून  उन  कानूनों  का  यही  इसी  तरह  से  अंजाम  होता
 जिस  तरह  से  इसका  अंजाम  होतां  है  तो  हम  कानून  पास  करके  निराशा  के

 गते  में  गिरेंगे  और

 कोई  हमको  उससे  सुधार  की  आशा  नजर  नहीं  आयेगी  ।  मेरा  व्यक्तिगत  सझ्नाव  यह  है  कि  बंधुआ
 मजदूरों  का  समाज  में  शोषण  होता  उसको  आप  माइश्रैंट  लेबर  कह  कंजुअल  लेबर  कह
 लीजिए  या  ठेक़ेदारी  मजद्र  कह  वे  सब  एक  ही  कड़ी  मे  आते  हैं  और  सब  का  अंजाम  एक

 ही
 है  :  व्यक्ति  से  व्यक्ति  का  शोषण  होता  हमारी  सरकार  उनको  शोषण  से  मक्ति  दिलाने

 लिए  कटिबद्ध  वंसे  शोषण  और  भी  कई  प्रकार  से  होता  है  जैसे  बड़े-बड़े  उद्योग-धंधों  में  बड़े  -

 बड़े  ठेकेदार  होते  यहां  तक  कि  सरकार  की  तरफ  से  मान्यता-प्राप्त  कुछ  आर्गेनाइज्ड  जमायतें

 भी  हमारी  तरफ  बनी  हुई  जैसे  गोरखपुर  लेबर  उपाध्यक्ष

 आपने  शायद  नाम  सुना  हो  और  हमारी  यू०  पी०  में  गरीब  लोगों  को  पकड़  कर  जबद॑  सती

 कोयला  खदानों  में  ले जाया  जाता  था  और  वहां  उनसे  11  महीने  तक  जिस  कंदर  तरह
 काम  लिया  जाता  उनकी  पिटाई  की  जाती  उनका  जिस  तरह  से  शोषण  होता  उसको

 याद  करके  आज  भी  लोगों  के  रोंगटे  खड़े  हो  जाते  एक  झटके  में  वे  सब  लोग  भी  मुक्त  हुए

 और  आज  वे  लोग  एक  स्वतंत्र  नागरिक  की  हैसियत  आराम  कीछ&जिन्दगी  तो  नहीं  कहा  था

 कम  से  कम  एक  इंसान  की  जिन्दगी  गुजर  कर  रहे  हैं  और  मुक्त  मजदूर

 वह  बहुत  बड़ा  काम  हमारे  यहां  हुआ  ।

 इसी  तरह  से  पब्लिक  सैक्टर  में  जितने  भी  आर्गेनाइज्ड  ठेकेदारी  थी  बसे  तो  ज्यादातर

 बन्द  हो  गई  है  लेकिन  अभी  भी  कुछ  है  ।  आज  कुछ  को  तो  आइडन्टीफाई  किया  हुआ  जहां

 भी  बंधआ  मजदूरों  के  नाम  से  जाने  जाने  वाले  लोग  हैं  और  जैसा  आपने  हंगामा  यहां  दिल्ली  में  भी

 देखा  :  भाटी  पत्थर  खदान  के  लोगों  ने  यहां  उस  तरह  से  जितनी  भी  पत्थर  खदानें  जो

 चिप्स  बनाने  का  कार्य  करती  हैं  और  जो  कश्मीर  से  लेकर  कन्या-कुमारी  तक  और  द्वारिका  से

 कर  पुरी  तक  फैली  हुई  सब  जगह  उनकी  वैसी
 ही

 दुर्दशा  छोटी-छोटी  बदान  हैं

 उनके  मालिक  उन  खदानों  को  बंद  करके  भाग  जाते  नतीजा  यह  होता  है
 कि  उनके  शोषण

 का  अंत  नहीं  उपाध्यक्ष  मेरी  यह  मान्यता  है  सरकार  को  यह  प्रयास  करना

 चाहिए  कि  सब  जगह  पर  किसी  प्रकार  से  इनको  संगठित  किया  जाए  और  संगठित  करके

 इन्हें  शोषण  से  मुक्ति  दिलाई  इनमें  जजबात  पंदा  किए  इनमें  संगठन  की  भावना

 पैदा  की  जाए  और  इस  काम  में  जन-प्रतिनिधियों  का  भी  कुछ  कत्तव्य  बन  जाता  है  और  हमारा

 यह  प्रयास  होना  चाहिए  कि  इसका  कहीं  भी  दुरुपयोग  न  होने  प्राय  ।

 भरी  वार्ड  स्थानों  ७  है
 आज  इराका  दुरुपयोग  भी  कई  स्थानों  पर  होने  लग

 अच्छा  उसका.मजदूर  त  अन्‍य
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 तन  —  न्नज्ः  जमानत

 सरकार के
 यहां  रिपोर्ट  डलवाते  हैं  क  देखो  हमारे  यहां  बंधुआ  मजदूर  है  और  दूसरी  तरफ  अपने

 मजदूर  को  कहते  हैं  कि  तुम  जाकर  डिकलेअर  कर  दो  कि  तुम  बंधुआ  मजदूर
 हो  ।  उसके  बाद

 जब  सरकार  से  उसे  दो  हजार  रु०  मिलता  है  तो  उसमें  से  एक  हजार  रुपया  तो  वह  किसान  ले
 लेता  है  और  एक  हजार  रुपया  उस  मजदूर  को  मिल  जाता  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हंं  कि

 इस  तरह  से  इस  कानून  का  दुरुपयोग  भी  हो  रहा  इसको  कौन  बंद  करेगा  ।  हम  समझते  हैं  कि
 हम  सब  का  यह  कत्त  व्य  है  और  हम  सब  को  मिल-जुल  कर  इस  दिशा  में  प्रयास  करने  चाहिए  ।
 यदि  हम  निश्चय  करके  आगे  बढ़ेंगे  तो यह  बदनामी  की  यह  शोषण  का  काम  हम  समाप्त
 करवा  पायेंगे  और  इससे  समाज  को  और  निरीह  लोगों  को  मुक्ति  दिला  सकेंगे  जो  बहुत  आशा
 लगाए  हुए  हमारी  तरफ  देख  रहे  हैं  ।  धन्यवाद  ।

 रता  है श्री  मुल  चम्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  संविधान  यह  अधिकार  प्रदान  करता  है

 कि  हर  एक  आदमी  स्वाभीमान  से  जिन्दगी  जीए  ।  उसके  साथ-साथ  अगर  सरकार  काम  की
 गारन्टी  देती  सरकार  को  एक  कानून  बनाकर  काम  की  गारन्टी  देनी  तभी  इस  समस्या
 को  जड़  से  समाप्त  कर  सकते  अन्यथा  जब  तक  आदमी  के  शोषण  की  यह  प्रथा  कायम  वह
 देश  के  लिए  कलंक  है  ।  भारत  के  संविधान  में  यह  असूल  है  कि  हर  आदमी  को  ईमानदारी  से  जीने
 का  अधिकार  इज्जत  से  जीने  का  अधिकार  है  और  हर  आदमी  को  अपनी  गरिमा  बनाए  रखने

 का  अधिकार  है  |  दूसरी  तरफ  जब  हम  राजस्थान  के  सम्बन्ध  में  हुए  सुप्रीम  कोर्ट  के  फैसले  को

 देखते  जो  फैसला  16  1984  को  और  फंसले  के  बाद  कुछ  लोग  मुक्त  उस
 कंद  से  छूटकर  जब  वे  लोग  बाहर  आए  तो  उन्हें  किसी  ने  पीने  के  लिए  पानी  तक  नहीं  दिया

 किसी  ने  उन्हें  भोजन  नहीं  दिया  और  न  सिर  ढकने  के  लिए  छत  मिली  ।  न  उनको  कोई

 काम  मिला  ।  जम ना  नाम  की  स्त्री  तो  उसी  समय  मर  गई  और  बाद  जब  एक  अन्य  औरत
 लौट  कर  तो  उसका  लड़का  भी  मर  गया  ।  यह  हालत  हमारे  राजस्थान  में  हुई  ।  इसलिए
 जिसको  आप  बंधुआ  मजदूर  कहते  उसके  पीछे  गरीबी  अभिशाप  है  जो  उस  आदमी  को  ऐसा

 काम  करने  के  लिए  बाध्य  करती  मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि  यहां  पर  जिन  महापुरुषों  ने  कुछ
 बातें  हमारी  राज्य  सरकारें  उनके  दो  हजार  रुपए  की  आध्थिक  सहायता  नहीं  केन्द्रीय

 सरकार  ने  कह  दिया  हम  अपनी  तरफ.से  दो  हजार  रुपए  देंगे  और  दो  हजार  रुपया  स्टेट

 मैंटस  मुझे  मालूम  नहीं  तामिनाडु  में  क्या  होता  में  क्या  होता  1987-83  7-83

 के  अंदर  सरकार  ने  टारगेट  बनाया  था  35.822  करोड़  का  उन्होंने  36.091  करोड़  खर्च

 लेकिन  1983-84  में  28.8  करोड़  का  टारगेट  था  और  17  करोड़  रुपया  खर्च  हुआ  ।  इसी  प्रकार

 1984-85  5  में  31.326  करोड़  टारगेट  था  और  वहां  पर  18  करोड़  खर्च  हुआ  ।  इसीलिए  अंजेया

 साहब  ने  अपने  स्टेट  में  दिया

 ]
 पिछली  योजना  में  बंधुआ  मजदूरों  को आजाद  कराने  और  उनके  के  लिए  25  करोड़

 रुपए  आबंटित  किए  गए  लेकिन  राज्य  सरकारों  ने  इसमें  से  10  करोड़  रुपए  भी  खर्च  नहीं

 किए  थे  ।

 304
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 ]
 यह  हाल  है  राज्य  सरकारों  का  और  आज  राज्य  सरकारें  यहां  आकर  कहती  हैं  कि  हालत

 खराब  जब  कि  वे  खुद  काम  नहीं  करती  हैं  ।  यह  दुर्दशा  आप  तो  रोज  इंडिया  टूडे
 पढ़ते  अगर  आप  इस  अंक  को  देखें  30--1985  तो  उसमें

 गंगा  परमार  जिसकी  आयु  70  वर्ष  की  है  इसने  अपने  पीछे  30  वर्ष  की  मजदूरी  का

 ठेका  किया

 ]
 मान्यवर,[मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  काम  की  गारंटी  सरकार  को  देनी  होगी  तभी

 लेबर  शोषण  से  वंचित  हो  सकते  हैं  अन्यथा  नहीं  ।

 ]
 हश्नी  जो०  एस०  :  उपाध्यक्ष  मैं  श्रम  पद्धति  संशोधन

 विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  |  यह  विधेयक  वंचित  मजदूरों  के  सुधारने  के  लिए
 मैं  इस  संशोधन  विधेयक  स्वागत  करता  हू  और  इस  पर  अपने  विज्ञारों  को  व्यक्त

 करता  हूं  ।

 बंधित  मजदूर  प्रथा  हमारे  समाज  में  एक  कलक  है  ।  दुर्भाग्य  वश  आजादी  के  39  वर्षों  के

 बाद  भी  हमारे  दश  में  यह  प्रथा  प्रचलित  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  को  मानबीय

 दृष्टिकोण  के  साथ  इस  समस्या  से  निपटना

 बंधित  मजदूर  गुलामों  की  तरह  दिन  और  रात  काम  करत  लेकिन  उच्च  वर्ग  के

 लोग  जिनके  लिए  ये  गरीब  लोग  काम  करते  धन  इक्ट्टा  करते  हैं  ।  ये  उच्च
 वर्ग  के  लोग

 मजद  रों  का  शोषण  करत  उनसे  अधिक  से  अधिक  काम  लेते  हैं  और  उनके  साथ  जानवरों
 की  तरह  व्यवहार  करते  हैं  वे  उन्हें  न्यूनतम  वेतन  भी  देने  की  परवाह  नहीं  करते  हैं  ।  हमारे  देश

 में  गरीब  बंधित  मजदूरों  का  यह  दुखद  भाग्य  है  |  हमारे  देश  में  इस  अमानुषिक  प्रथा  को  समाप्त

 करने  की  बहुत  समस्या  हो  गई  यह  प्रद्धति  लगातार  एक  पीढ़ी  के  बाद  दूसरी  पीढ़ी  तक

 चल  रही  है  ।

 हमारे  दिवगंत  नेता  श्रीमति  इन्दिरा  गाँधी  ने  बंधित  मजदूरों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए
 विभिन्‍न  कार्यक्रम  शुरू  किए  वास्तव  में  हमारे  समाज  से  बन्धित  मजदूर  प्रथा  के  उन्मूलन  को

 20  सूत्रीय  कार्यक्रम  का  अगं  भूत  भाग  बनाया  गया

 कर्नाटक में  हमारे  भतपव्व  मुख्य  मंत्री  श्री  देवराज  अਂ  गेगों  के  सुधार  के  लिए

 प्रशंसनीय  सेवा  की  थी  |  उनके  समय  के  दौरान  बन्धित  मजदूर  की  समस्या  को  कुछ  सीमा  तक  हल
 वन  लानत  ५ nc  अब  अना  |  नतशभभ६ताा  ता  हल  सन  5  ता  ताज  आल  मक्‍त  पिओणनओ  हक  चयाा+ਂ

 मूलतः  कन्नड़  भाषा  में  दिए  गए  भाषण के
 अंग्रेजी  अनुबाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 तन  जज+प्प्््पपपपयएययए

 कर  दिया  था  ।  परन्तु  बदकिस्मती  से  कर्नाटक  की  वर्तमान  सरकार  इस  समस्या  को  हल  का  में

 खास  दिलचस्पी  नहीं  ले  रही  है  ।  बन्धित  मजदूर  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिए  कर्नाटक  सप्कार

 के  सामने  कोई  कार्यक्रम  नहीं  अमीर  लोग  बँकों  से  गरीब  लोगों  के  नाम  पर  ऋण  ले  रहे
 और  एश्वयं  की  जिन्दगी  बिता  रहे  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आंबटित  राशि  भी  इन  गरीब  लोगों

 के  लिए  उपयोग  में  गहीं  लाई  जा  रही  है  ।  राज्य  सरकार  उन  लोगों  के  विरुद्ध  कोई  कारंवाई  न

 करके  चुप  बैठी  जो  गरीब  लोगों  का  शोषण  कर  रहे

 यदि  एक  मजदूर  अपनी  शादी  के  लिए  एक  अमीर  व्यक्ति  से  ऋण  लेता  है  तो  उस  ऋण

 को  चुकाने  के  लिए  उसके  लड़के  को  गुलाम  के  रूप  में  कार्य  करना  होगा  ।  कभी-कभी  उसके  पोत्र

 को  भी  उस  ऋण  को  चुकाने  के  लिए  काम  करना  होगा  ।  अधिकतर  मामलों  में  बन्धित  मजदूर
 लिए  गए  ऋण  का  ब्याज  देने  के  लिए  काम  करते  हैं  और  वास्तविक  राशि  दो  या  तीन  पीढ़ियों  तक

 वेंसी  ही  रहती  है  ।

 यदि  हमारे  समाज  में  से  इस  बुराई  को  समाप्त  करने  के लिए  ठीक  कदम  नहीं  उठाए
 जाते  हैं  तो  मुझे  डर  है  कि  यह  प्रथा  अगले  100  या  200  वर्षों  तक  बराबर  बनी  रहेगी  ।

 बांध  के  निर्माण  में  लाखों  मजदूर  लगे  हुए  हैं  लाखों  एकड़  भूमि  को  सिंचाई  के  अन्तर्गत

 लाया  गया  लेकिन  गरीब  मजदूरों  को  एक  एकड़  भूमि  भी  नहीं  दी  गई  हैं  ।  मजद्र  इंट  के

 भट्ट  पर  और  कई  अन्य  स्थानों  पर  काम  करते  हैं  ।  वे  खली  खान  के  मजदूर  के  रूप  में  कड़ी
 मेहनत  करते  वे दिन  और  रात  पसीना  बहाते  राज्यों  और  केन्द्र  का  वह  नैतिक

 कर्तव्य  हो  जाता  है  कि  वे  इस  तरह  के  गरीब  लोगों  का  पुनर्वास  करें  ।  उन्‍हें  अन्य  मानवों  की  तरह
 जीने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और  आशा  करता  हूं  कि

 हमारे  माननीय  मंत्री  जी  बन्धित  मजदूरों  के  दासता  के  शिकंजे  से  मुक्त  कराने  के  लिए  अपना  बहुत
 प्रयास  करेंगे  ।  मुझे  बोलने  के लिए  दिए  अवसर  का  मैं  धन्यवाद  करता  हूं  और  अपना  भाषण

 समाप्त  करता  हू  ।

 ]  -

 श्री  रामाश्रय  प्रशाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  अभी  जो  बौंडेड  मजदूर  बिल

 पर  बहस  चल  रही  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  कहना  है  कि  इस  तरफ  हम  कम्प्यूटर  युग  में  जा  रहे
 सदी  में  जाने  की  बात  करते  हैं  और  जब  बहस  चलाते  हैं  तो  हम  बौंडेड  लेबर  की  बात  कर

 रहे  एक  तरफ  हम  ऊपर  जाने  की  बात  सोच  रहे
 हैं  और  दूसरी  तरफ  नीचे  की  बात  कर  रहे

 बौंडेड  लेबर  का  जहां  तक  सवाल  हमारे  यहां  दो  तरह  के  मजदूर  हैं  संग्रठित

 मजदूर  हैं  और  दूसरे  असंगठित  मजदूर  हैं  ।  जो  असंगठित  मजदूर  वही  बौंडेड  लेबर  में  आते  हैं
 जो  क्रशर  मशीन  चलती  हैं  पत्थर  तोड़ने  की  उसमें  लाखों-लाखों  लोग  काम  करते  उनका

 बहुत  बड़ा  शोषण  होता  हैं  उनकी  जान  भी  चली  जाती  हैं  तो  मालिक  की  तरफ  से  उन्हें  कोई

 मुआवजा  नहीं  मिलता  है  ।  कोई  उप्तका  मुंह  देखते  वाला  नहीं  है  ।
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 जितने  भी  आज  चिमनी  भट्टे  चल  रहे  उसमें  भी  बाहर  से  मजदर  लाये  जाते  हैँ  ।
 उनको  भी  बौंडेड  लेबर  बनाकर  रखा  जाता  है  और  उनके  साथ  भी  मानवता  का  व्यवहार  नहीं
 किया  जाता  है  ।  इस  तरह  की  हालत  आज  हमारे  देश  में  हैं  ।  इस  बारे  में  जो  कानून  आ

 की  बात  कर  रहे
 हैं  तो  कानून  व्यवहारिक  होना  चाहिये  ।  जो  कानन  आप  बना  रहे  यह  व्य  ह्‌

 में  नहीं  आता  है  ।  जब  तक  आप  इन  लोगों  की  दशा  सें  आथिक  सधार  नहीं  करते  हैं  और  गांव  से
 सामन्ती  प्रथा  समाप्त  नहों  करत  हूँ  तब  तक  आप  कानून  बनाते  रह  लेकिन  इन  कानूनों  को
 सही  ढंग  से  लागू  नहीं  कर  सकते  हैं  और  बंधुआ  मजदूर  समाप्त  नहीं  कर  सकते

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  उपाध्यक्ष  बौंडेड  लेबर  की  बड़ी
 गंभीर  समस्या  है  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  इसके  अन्दर  कोई  कंसिलियेशन  को  या  इंडस्ट्रियल  ट्रिबयूनल
 हो  जाये  ।  जिस  तरीके  से  इंडस्ट्रियल  वकर्सं  को  आज  प्रिविलेजेज  वह  बॉडेड  लेबर  को  नहीं  हैं  ।

 बौंडेड  लेबर  में  बहुत  से  ट्रेड-यूनियन  काम  नहीं  करते  हैं  ।  ये  ट्रेड-पूनियन्स  चाहे  किसी  पार्टी  की  हो

 वह  उसी  जगह  काम  करते  हैं  जहां  इंडस्ट्रियल  वर्कर  हैं  जो  प्रिविलेज्ड  क्लास  वहीं  ऐसे  टू

 यूनियन  मूवमैंट  चलता  है  ।

 सरकार  ने  -.800  आनरेरी  वर्कर्स  को  एप्वाइन्टमैंट  दिया  है  ताकि  वह  बौंडेड  लेबर  का  कुछ
 पता  लगायें  ।  मेरे  पास  अभी  फिगस  नहीं  लेकिन  हर  स्टेट  में  उनको  रखा  उनको  250  रुपये

 एलाउन्स  मिलता  ताकि  वह  इन  लोगों  के  अन्दर  काम  कर  सकें  ।  हम  चाहते  थे  कि  ट्रेंड-यूनियन
 इसमें  हिस्सा  लें  और  उस  वक्‍त  भी  मैंने  यही  सोचा  था  कि  इन  लोगी  के  काम  करने  में वाले  भी  इ
 पूरी  तरह  से  मदद  करेगी  ।  मुझे  अफसोस  है  कि  आज  तक  उतना  काम  नहीं  हो  सका  है  ।

 हे
 न॑मैंट  ८

 गवनमंट  पृ
 ॒

 हमारे  जो  ट्रंड  यूनियन  चाहे  वह  किसी  पार्टी  के  किसी  से  एफिलेयेटेड  सारे  ऐसे  ही  हैं  ।

 मुझे  बड़ा  अफसोस  होता  मैं  ज्यादा  फिगर्स  नहीं  बनाना  चाहता  हूं  16  महीने  का

 फिगस  बताना  चाहता  हूं  ।  कर्नाटक  में  टार्गेट  दिया  गया  है  9250  का  जिसमें  उन्होंने  एचीवमैंट

 किया  है  1234  का  ।  मतलब  यह  है  कि  इतना  काम  सुस्त  है  वहां  ।  मध्यप्रदेश  में  तो  निल  ही  है  ।

 मध्यप्रदेश  में  कोई  बॉंडड  लेबर  का  काम  हुआ  ही  नहीं  ।  मैं  6  महीने  की  बात  बता  रहा  5,  10

 साल  की  बात  नहीं  बता  रहा  हूं  ।  महाराष्ट्र  में  जो  कुछ  भी  टार्मेट  दिया  गया  उसमें  36  को  ही

 होंने  रिहैविलिटेट  किया  ।  उड़ीसा  में  7500  का  टार्गेट  किया  गया  और  2500  को  रिहैविलिटेट

 किया  ।  में  2580  का  टार्गट  दिया  गया  और  उन्होंने  260  या  261  ही  किया  ।

 तमिलनाड  में  2194  का  टार्गेट  दिया  गया  ।  वहां  उन्होंने  सिर्फ  11  को  रिहैबिलिटेट  किया  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  4  हजार  का  टार्गेट  दिया  गया  वहां  320  उन  लोगों  ने  किया  ।  बिहार  में  ठीक  है

 इस  वक्‍त  50]  का  जो  टार्गेट  दिया  हैं  उसमें  250  को  रिहैबिलिटेट  किया  है  ।  अब  हमने  जो  टार्गेट

 दिया  है  उप्त  टार्गेट  को  ही  राज्य  सरकारें  पूरा  न  करें  यो  हम  कया  करें  ?  हरियाणा  में  तो  बिलबृ

 निल  है  ।  वहां  तो  बिलकुल  ही  काम  नहीं  हुआ  है  |  गुजरात  में  भी  वैसा  ही  हुआ  आन्ध्र  में

 भच्छा  हुआ  जहां  2  हजार  का  टार्गेट  था  वहां  2050  उन्होंने  किया  है  ।  तो
 जब

 तक  स्टेट  ग  वरनेमैंट

 उस  वक्‍त  तक  बौंडेड  लेबर  को  रिहैबिलिटेट  करना  नामुमकिन  है  ।
 इन्टरेस्ट  नहीं  लेंगी  उ

 यह  बौंडेड  लेबर  वहां  है  जहां  लैंड  रिफामस्स  नहीं  होते  हैं  वहां  स्टेट  जहां  इर्रीगिशन की
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 जजजन+  कैफ  चचकडलॉॉ.,ड

 लिटी  नहीं  इंडस्ट्री  नहीं  किप्ती  क्रिस्म  का
 कल्टीवेशन  नहीं  होता  है  वहां पर  ज्यादातर

 बांडेड  लेबर  है  ।  वे  स्टेट  जो  एलेक्ट्रिसिटी  पैदा  नहीं  उसकी  वजह  से  वहां  के  किसान  खेतों

 में  आगे  नहीं  बढ़  सकते  हैं  क्योंकि  किसान  को  एलेक्ट्रिसिटी  और  इर्रगिशन  नहीं  मिलता  है  तो  वह

 कुछ  पैदा  नहीं  कर  सकता  है  ।  जिस  प्रकार  से  आन्ध्र  प्रदेश  में  और  पंजाब  में  वहाँ  के  लोग

 बैशन  करते  हैं  बहां  के  ऐप्रीकल्चरल  लेबर  की  तनख्वाह  देखेंगे  तो  वह  सब  से  ज्यादा  है  क्योंकि

 वहां  एलेक्ट्रिसिटी  और  लैंड  रिफार्म  ये  तमाम  चीजें  हुई  हैं  और  इनके  होने  पर  ही  यह

 सिस्टम  खत्म  हो  सकता  हूँ  ।

 अब  जहां  तक  मदद  करने  की  बात  हम  लोग  2  हजार  रुपये  की  मदद  सेंटर  से  दे  रहे

 $  और  दो  हजार  स्टेट  वालों  को  देना  हैं  ।  इस  तरह  से  4  हजार  रुपया  उस  को  दिया  जाता  है  ।

 यह  सफिश्येंट  यह  मैं  नहीं  कहता  ।  लेकिन  यह  भी  पैसा  पिछले  सालों  में  25  करोड़  में  से  15

 करोड  ही  खर्च  कर  सके  हैं  ।  दत्त  करोड़  रुपया  खर्च  नहीं  कर  सके  हो  सकता  है  इसमें  कुछ

 मिसयज  भी  चल  रहा  हो  ।  मैं  आन्ध्र  प्रदेश  गया  तो  लोगों  ने  कहा  कि  यहां  किसी  न  किसी  को

 पकड़  कर  ला  रहे  हैं  अं  र  बांडेंड  लेबर  कह  कर  उत्को  पैसे  दिलवा  रहे  हों  ।  तो  हमने  कहा  कि

 अच्छे  काम  में  थोड़ा  बहुत  मिसूयज  भी  होता  है  ।  क्‍योंकि  जहाँ  भगवान  है  वहाँ  शंतान
 भी  हैं

 जहां  राम  है  वहां  रावण  भी  मगर  इसका  मतलब्र  यह  नहीं  कि  यह  सिस्टम  ठीक

 नहीं  है  ।  कुछ  लोगों  ने  कहा  कि  जहां  तक  यह्‌  सिस्टम  इस  सिस्टम  से  कुछ  फायदा  नहीं  हुआ  ।

 यह  सही  नहीं  इंदिरा  गांधी  जी  के  वक्‍त  में  प्रोग्राम  में  बहुत  कुछ  हुआ  ।  यह  बीस  सूत्री

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  जो  बॉडेड  लेबर  को  रिहेबिलिटेट  करने  की  बात  रखी  गई  तो  उससे  उस  वक्‍त

 लोगों  के  मन  में  यह  डर  पैदा  हुआ  कि  अगर  हमने  बांडेड  लेबर  रखा  और  किसी  ने  एप्लीकेशन  दे

 दिया  तो  हमकी  अरेस्ट  कर  लिया  जाथेगा  ।  उत्त  समय  काफी  बाँडेड  लेबर  की  मुक्ति  हुई  यह

 बात  सही  है  \

 दूसरी  बात  यह  जैसा  कि  अभी  रथ  साहब  ने  बताया  जि  जो  लोग  देश  के  बाहर  जाते  हैं

 उनकी  स्थिति  भी  बड़ी  खराब  है  धोखेबाजी  करके  उन  लोगों  को  इस  देश  से  ले  जाया  जाता  है  और

 बहां  पर  उनको  नौककरी  मिलती  है  या  नहीं  मिलती  हमें  कुछ  मालूम  नहीं  |  वहां  चले  जाने  के

 बाद  वे  लोग  सड़क  पर  रहते  हैं  शिकायतें  भी  आई  हैं  इसलिए  इसके  बारे  में  भी  हम  सोच

 रहे  हैं  कि  किस  तरीके  से  ऐक्शन  लेना  चाहिए  ।  बहुत  सी  प्राइवेट  एजेंसीज  हैं  जो  इसका  मिसयूज

 कर  रही  हैं  इसलिए  हम  बहुत  जल्दी  कानून  में  लेबर  अटँैची  रखने  कीं  बात  सोच  रहे  वहां  पर

 उनको  नौकरी  मिली  या  नहीं  वे  काम  कर  रहे  हैं  या  नहीं  कर  रहे  हैं--इसकी  जानकारी

 देने  के  लिए  अगर  हमें  लेबर  अटेची  मिल  गया  तो  वह  इस  बारे  में  हमें  जानकारी  दे  सकेगा  ।

 अभी  हमने  मदारात  से  मुश्किल  से  20  किलोमीटर  की  दूरी  पर  एक  क्वैरी  मैं  श्रीमती

 मर्गदभ  चन्द्रशेबर  के  साथ  सरप्राइज  विजिट  की  थी  तो  हमने  देखा  वहां  पर  कोआपरे  टिव  सोसायटी

 में  एक  बर्कर  को
 15  रुपए

 दिए  जा  रहे  हैं  लेकिन
 कल्ट्रैक्टर  उनको

 5
 रुपए  ही

 दे  रहा  है  ।  हमने

 यह  भी  देखा  कि  उत  खान  को  बुध  दगा  लेट्रिन्त  और  शेल्टर  की  कोई  फँसिलिटी  नहीं

 हमने  कहां  कि  इसको  बन्द  करो  ।  इनका  लाइसेन्स  कैंसिल  करना  तब  उन्होंने
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 लिखकर  दिया  कि  जो  कोआपरेटिव  सोसायटी  देती  है  हम  भी  वही  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  मेरे  कहने
 का  मतलब  यह  है  कि  जबतक  स्टेट  गवर्नमेन्ट्स  इसन  इन्ट्रेस्ट  नहीं  लेगी  तबतक  इस  स्कीम  को

 मेन्ट  करना  मुश्किल  है  ।  कानून  तो  बनाते  हैं  लेकिन  उनका  इंप्लीमेन्टशन  नहीं  होता  है  ।  कानून
 बहुत  से  बने  हुए  हैं  लेकिन  उनको  इ प्लीमेन्ट  करने  के  लिए  जो  एजीक्यूटिव  एथारिटी  है  उस  पर

 सारी  जिम्मेदारी  है और  उनसे  पूछते  वाला  कोई  भी  नहीं  माननीय  सदस्यगण  भी  अपनी-अपनी

 कांस्टीटुएन्सी  के  बारे  में  हमको  बतायें  कि  कहां  पर  क्या  हो  रहा  है  तो  हम  यहां  से  कलक्टर
 और  मुख्य  मंत्री  को  बोलकर  कुछ  ऐक्शन  ले  सकते  रथ  साहब  ने  एक  रिपोर्ट  की  थी  और

 किसी  भी  एस०पी०  याएल०एम०ए०  ने  आजतक  कुछ  नहीं  कहा  कि  हमारे  बहाँ  बांडेड  लेबर  है  ।

 उनसे  हमदर्दी  तो  सभी  जताते  हैं  लेकिन  प्रंक्टिकल  बात  सरकार  के  सामने  कोई  नहीं  आती  आप

 जिस  दिन  बतायेंगे  उसी  दिन  हम  उस  पर  ऐक्शन  भी  ले  लेंगे  ।  स्टेट  गवर्नमेन्ट  से  हम  कहेंगे  कि

 हमने  आपको  इ  स्ट्रक्शन्स  दिए  हैं  उसपर  आपने  काम  नहीं  किया  है  ।  अभी  परसों  ही  हमने  लेबर

 मिनिस्टर्स  से  कहा  है  कि  जिम्मेदारी  आपको  करना  सेन्‍्द्रल  गवर्नमेन्ट

 एक-एक  गांव  में  जाकर  स्वयं  तो  नहीं  देख  सकती  है  ।  आप  जानते  हैं  कि  जो  आफिसस  स्टेट्स
 को  जो  राइट्स  दिए  गए  हैं  उनक  अनुसार वे  इंप्लीमेंटेशन  नहीं  करते  कई  मतंबा  कहा  जाता

 है  कि  हमको  पैसा  नहीं  मिला  और  हम  तमाम  चीजें  कर  रहे  मगर  वैलफेयर  की  जो  स्कीस्स

 उसमें  आपने  देखा  है  कि  काफी  पैसा  दिया  गया  वीकर  सेक्शन  के  मुलाकात  बाण्डेड

 लेबर  को  रिहैबिलिटेट  करना  और  एम्पलायेड  करना--ये  सब  स्टेंट  गवर्नमेंट  द्वारा  काम  करने  की

 बात  बाए्डेड  लेबर  के  लिए  सेफ्टी  का  जहां  तक  सवाल  यहां  से  बेटकर  फंक्ट्री  में  सेफ्टी  के

 लिए  ड़ीम  आने  वाला  नहीं  इसलिए  मैं  दो-तीन  चीजों  के  बारे  में  कह  रहा  हूँ  ।  चाइल्ड  लेबर

 की  बात  चाइल्ड  लेबर  भी  बन्धुवा  मजदूरी  की  तरह  से  काम  करते  हैं  ।

 प्रौ०  मु  वंडवते  :  पोलिटिकल  पार्टी  में  भी  बाण्डेड  लेबर  उनका  क्‍या  करें  ?

 श्री  टो०  अंजेया  :  यह  आप  लोगों  को  सोचना  चाहिए  ।  अगर  यहां  रह  कर  काम  नहीं
 हे  कट  क्या  दर  ले  इत  है  4  करें  गे  जा  काम

 करते  तो  अपोजीशन  का  क्या  रो  अगर  इतना  भी  काम  नहीं  करेंगे  कह  काम  करेंगे  ।

 काशी  में  या  गंगा  में  ।

 श्री  ओबेसी  :  अपोजीशन  में  नहीं  है  ।

 श्री  टो०  अजैया  :  अपोजीशन  में  है  या  नहीं  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  हू  ।  रूलिग  में

 नहीं  क्योंकि  हम  डैमोक्र  सी  यानी  जम्हूरियत  में
 विश्वास

 करते  कई
 माननीय

 पा
 कहा  है  बंगाल  वालों  ने  किया  नहीं  या  कांग्रेस

 वालों  ने  नहीं
 किया  ऐसी

 कोई  कं  की
 है  ।  हर  राज्य  में  इस  तरह  की  बात  है  ।  इस  स्थिति  को  राजनीतिक

 मसला  न  बनाने
 दर

 सी  हर
 पसली  इस  बारे  में  विचार  करना  चाहिए  ।  हम  लोग  अपनी  तरफ

 लन्द्री  आर  गई
 शन्स

 ज्यादा  मदद  कर  सकते  कम  से  कम  रिपोर्ट  समिलती

 पनी  कान्‍्स्टीचूयेसी  में  तो  आप  का  वोटर  खुश  हो

 इस  वक्त  देश  में  जो  स्थिति  उसका

 मदद कर  रहे  हैं  ।  इस  मामले  में  और

 रहे  ।  जिस  दिन  आप  इस  चीज  को  अ

 जाएगा  ।  इसे  आप  एक  पार्टी  का  मसला  मत  बनाइए  ।

 बनाइए  ।
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 —

 श्री  टी०  अंज़ेया  :  लेटैस्ट  रिपोर्ट  जो  वह  ठीक  है  ।  जो  रिपोर्ट  दिया  गया  उन्होंने

 काफी  पैसा  खर्च  किया  है  ।

 श्री  ओवेसी  :  आन्ध्र  में  बहुत  जुल्म-सितम  हो  रहा  इसके  बारे  में  आप  कदम  उठाइए  |

 श्री  टी०  अंजेया  :  वह  बात  अलग  पोलिटिकल  बात  है  ।  जो  मैं  कह  रहा  वह  दूसरी
 बात  जिस  तरह  से  जो  रिपोर्ट  हमको  मिले  वह  आपके  सामने  रख  दिए  बहुत से  माननीय
 सदस्यों  ने  कहा  है  कि  कमेटी  वना  दीजिए  ।

 प्रौ०  मधुदंडवते  :  माननीय  मंत्री  जी  मेरी  आपसे  दरख्वास्त  है  कि  सुप्रीम  कोर्ट  ने  जो

 फैसला  दिया  है  बन्धुवा  मजदू रों  के  मामले  उस  पर  अमल  नहीं  हुआ
 *

 यूनियनों  की  मीटिंग
 में  आपने  मान  लिया  इसे  बाथे  में  कछ  दबाव  डाल  कर  कुछकर  दीजिए  ।

 श्री  टी०  अंजया  :  ट्रेड  युनियम  लीडर  भी  आप  जानते  मगर  जो  आर्डर  देते  उसको

 इम्पलीमेंट  कराने  के  लिए  पब्लिक  में  आवाज  उठानी  चाहिए  ।  सुप्रीम  कोर्ट  ने  बहुत  से  फँसले

 दरों  के  बारे  में  दिए  हैं  ।  काफी  अच्छे  फैसले  दिए  हैं  । उनका  हमने  स्त्रागत  किया  वे  लोग  जब
 भी  ऐसे  फैसले  देते  रहे  उन  गरीब  लोगों  की  मदद  करने  के  लिए  कोई  लीडरशिप  नहीं

 मंदद  मिलना  मुश्किल  यह  जो  बाण्डेड  लेबर  का  मसला  मैं  समझता  हू  कि  ताल्लुका  लेबल

 पर  कोई  कमेटी  प्रोसीक्यूशन  करें  ।

 श्री  गिधारो  लाल  व्यास  :  मंत्री  जी  25  करोड़  रुपया  जो  राज्य

 कारों  को  नहीं  दिया  वह  तो  दिला

 श्री  टो०  अंजेया  :  लेने  के  लिए  तैयार  नहीं  तो  देने  का  क्या  सवाल  वे  लोग  न  लेते

 हैं  और  न  काम  करते  दस  करोड़  रुपया  बच  गया  स्टेट  गवर्नमेंट  ने  खर्चा  नहीं  किया है  ।

 जब  तक  काम  नडीं  होता  तो  पैधा  कौन  देगा  ।  आप  भी  कया  बगैर  का  के  पैसा  दे  देते  हैं  ।

 इतना  कह  कर  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  बिल  पास  कर  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 बन्धित  श्रम  पद्धति  अधिनियम  1976  का  संशोधन  वाले  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महो  दय  :  अब  यह  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ  करेगी  ।  प्रश्न

 खंड  2  विधेयक का  अंग  बने
 ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया
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 ़़़़््॒॒उ़खउखउखउखउ्रख॒॒

 खंड  अधिनियमन  सूत्र  और
 विधेयक  का  नास  विधेयक  में  जोड़  विए  गए  ।

 श्री  टी०  अंजेया  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  पि

 विधेयक  पारित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 3.30  मनण्प०

 गर-सरका री  सदस्पों  के  विधेयकों  तथा-संकल्पों  सम्बन्धी  सर्माति

 दसवां  प्रतिवेदन

 श्री  नन्दलाल  चौधरी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 यह  सभा  को  सभा  में  प्रस्तुत  गर-सरफारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 तथा  सकल्पों  संबंधी  समिति  के  दसवें  प्रतिवेदन से  सहमत है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  यह  है

 यह  सभा  को  सभा  में  प्रस्तुत  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  दसवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 म०्प०

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  विधेयक
 |

 5  में

 अनुवाद |
 -

 श्री  के०  राममूर्ति  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुनःस्थापित  करने  की  अनुमति  दर

 बनने  आन  अननननाण  न  «०.

 »दिनांक

 प्रकाशित  ।

 जाए  ।

 85.  का  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खंड  2,  में
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  1956  में  और  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ओर  के०  राममृति  :  मैं  विधेयक  स्थापित  करता  हूं  ।

 3.32  म०ण्प०

 भ्रसेनिक  कर्म  बारियों  द्वारा  श्रास्तियों  को  घोषणा

 ]
 श्री  के०  राममूति  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  असैनिक  कर्मचारियों  की

 आस्तियों  की  घोषणा  और  सावंजनिक  संवीक्षा  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमांत  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 असैनिक  कमंचारियों  की  आस्तियों  की  घोषणा  सार्वजनिक  और  संवीक्षा  के  लिए
 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ओ  के०  राममूर्ति  :  मैं  विधेयक  प्रर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.32  1/2  म०प०

 जिकित्सा  सुरक्षा  बल

 ]
 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मंशो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  स्वास्थ्य

 चिकित्सा  बैंकों  और  चिकित्सा  अनुसंधान  केन्द्रों  के  बेहतर  संरक्षण  और

 सुरक्षा  हेतु  चिकित्सा  सुरक्षा  बल  नामक  एक  बल  के  गठन  और  उसके  विनियमन  के  लिए  उपबंध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कजि-+  क्‍ऊन्‍न्‍ज+++ -.
 20-12-85  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खंड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 29  1907  संविधान  विधेयक
 हिल  मनन

 स्वास्थ्य  चिकित्सा  एककों  रक्त  बैंकों  और  चिकित्सा

 अनुसंधान  केन्द्रों  के  बेहतर  संरक्षण  और  सुरक्षा  हेतु  चिकित्सा  सुरक्षा  बल  नामक

 एक  बल  के  गठन  और  उसके  विनियमन  के  लिए  उपबंध्र  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 औरी  प्रियर॑जत  दास  मं  ज्ञी  :  मैं  विश्रेयक॒  पुरःस्थापित  करता  हू

 3.33  1/2  मण्प०

 सिविल  प्रक्रिषा  संहिता  विधेषक+

 100  में

 ह
 श्रो  पीो०  एम०  सईद  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सिविल  प्रक्रिपा

 1908  में  और  संगोवत  करते  वलि  उर्वरक  को  पुरः/स्वरापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे  :

 सिविल  प्रकिया  1908  में  और  संगोधत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्‍्थापित

 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  पी०  एम०  सईइ  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 अजन्‍ममन्‍»भ  कमा  ना

 3.34  भण्प०

 संविधान

 16  में

 [  प्रनुवाव  ]
 श्री  प्रियरंजन  वास  मं  शी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  भारत  के  संविधान  थे  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 ध

 भारत  के  संविधान  में  और  संगोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुर्मात  दी  जाए  ।"

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  प्रियरंजन  दास  मंज्ी
 :  मैं  विधेयक  पुरः  स्थापित  करता  हूं  ।

 Feats

 फऊ़  दिनांक  20-12-85  2-85  के  भारत  के  असाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 एकरूप  स्कूली  शिक्षा  पद्धति  विधेयक  20  1985

 तन नननमऊ-म-न-ननननीनरनगनभनगनग#भग  अरे  अं  ४०५

 3.34  1/2  सनण्प०

 विश्वविद्यालय  प्रनुवान  प्रायोग  विधेयकः

 12  में

 ]  ॥

 श्री  प्रियरंजन  दास  मं गी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  1956  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  :

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  1956  में  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झो  प्रियरंजत  दास  म्‌  शो  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.35  भ०ण्प०

 सीसा  श्रायोग  विधेयक

 ]
 प्रो०  मधु  दष्छवते  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  राज्यों  के  बीच  तथा

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  और  राज्यों  के बीच  अस्तर्राज्यीय  सीमा  विवादों  का  समाधान  करने  हेतु  एक
 स्थाथी  सीमा  आयोग  के  गठन  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अचुमति  दी  जाए  !

 उपाध्यक्ष  महो  रय  :  प्रश्न  यह  है  :

 राज्यों  के बीच  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  और  राज्यों  के  बीच  अन्तर्राज्यीय  सीमा

 विवादों  का  समाधान  करने  हेतु  एक  स्थायी  सीमा  आयोग  के  गठन  के  लिए  उपबत्ध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रो०  सधु  वष्डव्ते  :  मैं  विश्वेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 9,35  1/2  म०्प०

 एकरूप  स्कूलो  शिक्षा  पद्धति  विधेयक+

 ]  ॥
 ञ श्री  बाला  साहेब  बिखे  प(टिल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  में  एक  रूप

 |.  +  दिनाक  20-  2-85  के  भारत  के  असाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 29  1907  राजनीतिक  दलों  के  लिए  प्रादेशिक
 और  क्षेत्रीय  नामों  का  उपयोग  करने  का  प्रतिषेध  विधेयक

 TT  न  मतियध  विधयव

 स्कूली  शिक्षा  पद्धति
 के

 लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  में  एक  रूप  स्कूली  शिक्षा  पद्धति  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक
 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मद  संख्या  11  ;
 श्री  मूलचन्द  डागा  यहां  नहीं  अब  अगला

 विधेयक  प्रियरंजन  दास  मं  शी  ।

 3.36  झणप०

 भ्ाय-कर  विधेयक+
 10  में

 श्री  प्रियरंजन  दास  सं,शी  :  :  मैं  प्रत्ताव  करता  हूं  कि  आय-कर

 1961  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 आय-कर  1961  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  प्रियरंजन  दास  मं  शी  :  मैं  विधेयक  करता  हूं  ।

 3.36  1/2  स०प०

 राजरोतिक  दलों  के  लिए  साम्भ्रदा  प्रादेशिक  झौर  क्षेत्रीय

 तामों  का  उपयोग  करने  का  प्रतिषेध  विधेयवक४  -

 ]
 श्री  आनन्द  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  राजनीतिक  दलों  के  लिए  धामिक

 प्रादेशिक  और  क्षेत्रीय  नामों  का उपयोग  करने  का  प्रतिषंध  करने  का  उपबंध  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 दिनांक  20-1  2-85  के  भारत  के  असाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशत  ।

 xx  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित  ।
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 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  20  1985

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 राजनीतिक  दलों  के  लिए  प्रादेशिक  और  क्षेत्रीय  नामों  का

 उपयोग  करने  का  प्रतिषेध  करने  का  उपबन्ध  फरने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  आनन्द  सिंह  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हू  ।

 3.37  मण्प०

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  का

 दंड  प्रॉक्षोया  स  हिता  विधेयक

 125  ओर  127  में

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  14  लेते  है  अर्थात्‌  श्री  जी०  एम०  बनातवाला

 द्वारा  ।0  1985  को  पेश  किए  गए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  अर्थात्‌

 दण्ड  प्रक्रिया  1973  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाए  ।

 केवल  20  मिनट  का  समय  ही  शेष  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  समय  को  बढ़ाना  चाहें  तो

 हमें  कितना  समय  और  बढ़ाना  होगा  ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  गुलाम  नबी  :  समय  कम  से  कम  आठ

 चष्टे  और  बढ़ा  दिया  जाय  ।

 प्रो०  सधु  बष्डबते  :  ऐसी  आम  राय  है  कि  इस  विधेयक  प२  सभा  भंग  होने

 तक  बहस  की  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  फिलहाल  हम  इसको  3  घण्टे  बढ़ा  रहे  मैं  समझता  हू  कि  सदन

 सहमत

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  हां  ।

 पर्पावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 आला  ***  ।  )

 अरे  भाई  अभी  बन्दुआ  मजदूर  वाला  कानून  पास  किया  अब  तो  हमको  आजाद  छोड़

 छुटूटा  छोड़  दीजिए  ।  जंगा  रेड्डी  जी  को  हमी  से  दुश्मनी  नहीं  है  ?

 अली  सो०  जंगा  रेडडो  :  हमें  किसी  से  दुश्मनी  नहीं  है  ।

 आली  जियाउरंहमान  अंसारी  :  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  और  इन्होंने  एतराज  करना  शुरू  कर

 आपको  भी  मौका  मिलेगा  कहिए  तो  आपकी  बात  मैं  ही  कह  ?
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 1907  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 क्री  मधु  दण्डवते  :  अंसारी  साहब  5  साल  तक  बोलते  रहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्रीजी  के  भतीजे  के  बारे  में  कहिए  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डो  :  भतीजे  को  पता  बनने  तक  बोलिए  ।

 प्रो०  भधु  दष्डवते  :  सदन  के  भंग  होने  तक  बोलिए  ।

 श्री  जियाउरहमान  अंसारी  :  पिछली  मरतबा  जनाब  बनातवाला  साहब
 के  बिल  पर  बहस  करते  हुए  मैंने  कुरान  के  मुख्तलिफ  प्रावीजन्स  को  जो  निकाह  और

 मेंटीनेंस  के  मुत्तलिक  उनके  ऊपर  कुछ  रोशनी  डाली  थी  और  ये  बात  कुरान  की  आयात  से  उन

 लोगों  के  लिए  जो  खुली  आंखों  से  कुरान  के  सारे  प्रोवीजन्स  को  देखना  चाहते  ये  बात  पूरी
 तरह  साबित  की  थी  कि  कुरान  में  जो  प्रोविजंस  हैं  मेंटीनेंस  के  मुत्तलिक  औरत  के  जिसका

 तलाक  हो  गया  वह  इृददत  के  पीरियड  तक  है  ।  मैं  इस  मसले  के  दूसरे  फ्हलू  पर  बहस  कर

 रहा  था  कि  आखिर  इसमें  क्‍या  है  ।  कुरान  में  प्रावीजन  न  होते  हुए  भी  अगर  एक  औरत  को  जो

 बिल्कल  बेसहारा  उसके  लिए  मेंटीनेंंस  का  कुछ  प्रावीजन  कर  दिया  जाए  तो  इसमें  हर्ज  बया

 है  और  उस  सिलसिले  में  मैंने  दो-तीन  बातें  की  थीं  ।  गालिबन  मैं  इस  नुक्‍ते  पर  था  कि  मिजुमला
 और  वजहों  के  जो  मैंने  बयान  ऐसा  प्रावीजन  करना  इस्लाम  के  इस्लाम  के  कानून
 के  एतबार  से  जुल्म  है  ।  जुल्म  लफ्ज  आमतौर  पर  हूमारे  मुत्क  में  भी  बोला  जाता  है  और  एक

 आम  लफ्ज  हो  गया  जुल्म  खालिस्तन  अरबी  का  लफ्ज  है  और  अरबी  में  उसके  मायने

 किसी  चीज  को  उसको  मौके  और  महल  के  खिलाफ  इस्तेमाल  करना  ।  हर  शख्स  की

 जायदाद  या  उसकी  आमदनी  के  ऊपर  उसके  कुछ  लोगों  के  हकूक  होते  हैं  ।  वह  तनहा  अपने

 लिए  नहीं  कमाता  है  ।  उन  लोगों  के  उसके  ऊपर  हकूक  होते  हैं  तो  उससे  मुत्तालिक  हैं

 या  जो  उसके  लिए  कोई  सर्विस  करते  उस  आमदनी  को  जो  आमदनी  इसलिए  मखसूस

 उसमें  किसी  ऐसे  का  शेयर  लगा  देना  जिससे  कोई  ताल्लुक  नहीं  रहा  ओर  जो  गैर  से  भी  बढ़कर

 गैर  हो  उसको  वाजित्र  करार  फर्ज  करार  इसके  लिए  कोई  दूसरा  लफ्ज  अरबी

 जबान  में  नहीं  है  सिवाय  इसके  कि  इसको  कहा  जाए  ।  मैं  एक  नुक्ते  तरफ  की  ओर  इशारा

 करना  चाहता  हूं  ।  इन  बातों  से  अलैदा  हटकर  खालीस  दीनी  एतबार  मजहबी  एतबार  से  कि

 जो  प्रोविजन्स  शरियत  ने  बहुत  सफाई  के  साथ  कुरान  और  ह॒दीस  में  ब्यान  कर  दिए  हैं  और  वे

 मोहकमात  का  हुक्म  रखते  उनमें  किसी  किस्म  की  तबदीली  या  कोई  इजाफा  करना  गोया

 शरियत  के  हुक्म  क ेऊरर  शरियत  पर  एक  हुक्म  लगाता  है  कि  शरियत  अभी  नाकिस  है  और

 शरियत  के  इस  नक्स  को  हम  दूर  कर  रहे  हैं  ।  कुरान  की  एक  आयत

 अकमलत  लकुम  दीनकम  व  अतममत  निआमती  अलैकुमਂ
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 कुरान  जब  मुकम्मल  हो  गया  और  दीन  के  सारे  अहकामात  पूरे  तौर  पर  आ  गए  तो  कुरान  की

 आयत  नाजिल  हज्जतुल  विदा  के  वक्‍त  मोहम्मद  साहब  के  और  उनसे  यह  कहा  गया
 अल  योमा  अकमलतु  लक्‌म  दीनूकुमਂ  हमने  आज  तुम्हारे  ऊपर  दीन  को  मुकम्मल  कर  दिया  ।

 अतममतु  निआमती  अलैंकुमਂ  और  हमने  अपनी  नेमतें  तु  म्हारे  ऊपर  तमाम  कर  दीं

 अगर  आज  हम  उत  फराईज  और  वाजिबात  में  से  जिनको  फराईज  व  वाजिबात  का  दर्जा  दिया

 गया  कुरान  हदीस  में  जो  आबलीगेटरी  उन  आबलीगेटरी  चीजों  में  कोई  इजाफा  करते  उसे

 आबलीगेटरी  मानते  हैं  तो गोया  हम  सरीहन  कुरान  की  इस  आयत  की  खिलाफवर्जी  करते  हैं  ।  कहते  हैं

 दीन  उस  रोज  मुकम्मल  नहीं  हुआ  था  और  नेमतें  उस  रोज  तमाम  नहीं  हुई  थी  ।  नेमतों  के  तमाम

 होने  का  दिन  आज  नेमतों  के  मुकम्मल  होने  का  दिन  आज  है  ।  इससे  ज्यादा  कबाहत  की  बात

 किसी  मुसलमान  के  लिए  कोई  और  नहीं  हो  सकती  ।  वह  अपनी  कुरान  अपने  खुदा  अपने

 रसूल  पर  यह  इलजाम  तुमने  जो  मोहकम  उसूल  बनाए  उन  फण्डामेंटल्स  को  ठीक  से

 नहीं  कुछ  तुमसे  कमी  रह  गई  कमजोरी  रह  गई  थी  और  आज  हम  अकल  के  उस  बवर्जे
 पर  पहुंच  गए  हैं  कि  हम  तुम्हारी  उन  कमजो  रियों  को  दूर  कर  रहे  उनको  हम  मुकम्मल  कर

 हे  हैं  ।

 नऊद  बिल्ला  मैं  आपसे  निहायत  और  अदब  के  साथ  अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  यही  वजह
 है  कि  जो  सबसे  ज्यादा  पिच  करती  एक  मुसलमान  को  ।  सबसे  ज्यादा  जिसका  असर  लेता

 मुसलमान  ।  एक  तरह  सेਂ  इसको  कहा  जा  सकता  है  कि  जब  हम  ऐसा  करते  हैं  तो  हम  गोया
 शरियत  साजी  करते  हैं  ।  नयी  शरियत  बना  रहे  इत्ती  चीज  का  नाम  बिद्दत  जो  हराम

 नाजायज  है  इन  अहकामात  के  बाद  एक  सवाल  रह  जाता  है  जिसमें  लोगों

 का  दिभाग  वाकई  उतग्न  जाता  है  और  अगर  उप्तकी  सफाई  न  हो  तो  बात  अपनी  जगह  पर  यह

 मालूम  होती  है  कि  कुछ  कभी  रह  गई  है  और  वह  सवाल  यह  है  कि  आखिर  यह  बेचारी  औरत

 जिसका  तलाक  हो  अउने  शौ  डर  से  उत्षका  नाता  टूट  अब  कोई  उसका  गुजारा  देने  वाला

 उसको  रहने  के  लिए  मकान  उत्तके  खाने-पीने  और  पहनने  का  कोई  इंतजाम  नहीं

 तो  आखिर  वह  जाए  कहां  और  यह  मैं  दूसरों  के  मुत्तालिक  नहीं  मैं  आपसे

 सच  कड़॒ता  हूं  कि  हर  उत्त  शह्प्  को  जिसमें  दयानतदारी  हर  शख्स  को  यह  सवाल  परेशान

 करता  है  |  इसमें  किसी  मजहब  का  सवाल  नहीं  हमारे  उन  भाइयों  के  दिमाग  में  जो  इस

 शरीयत  से  ताल्लुक  नहीं  इस  दीन  से  ताल्लुक  नहीं  यह  उलझन  ही  है  और  मैं  आपसे

 बिल्कुल  दयानतदारी  के  साथ  कहता  हूं  कि  जिनके  सामने  कुरान  के  सारे  प्रोवीजन्स  नहीं  अगर

 उनके  सामने  यह  मसला  इस  तरह  से  रख  जाए  कि  एक  औरत  तलाक  होने  के  बाद  कहाँ  जाए

 और  उनको  मालूम  न  हो  कि  इस्लाम  धर्म  में  या  कुरान  में  इसके  लिए  क्‍या  प्रोवीजन्स  हैं  तो  वह

 यकीनन  कहेगा  कि  यह  गलत  बात  जुल्म  है  उस  बेचारी  औरत  के  उसकी  मेन्‍्टेनैंस  के

 लिए  कोई  प्रोवीजन्स  होना  चाहिए  ।  मैं  इस  मसले  के  ऊपर  कुछ  रोशनी  डालना

 चाहता  हूं  ।

 मैंने  शुरू  ही  में  कहा  आनरेबल  हाउस  कि  हमें  इस्लाम  को
 या  किसी  भी  स्कीस

 को  पूरे  के  पूरे  तौर  पर  देखना  चाहिए  तभी  हमें  उसकी  अच्छाई  या  बुराई  का  अन्दाजा  क्या  जा
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 सकता  है  |  अगर
 कोई  मसलन  बिल्कुल

 ही  पर्दानशीं  मोहतरमा  न  हों  और  उनका  हाथ  ही  महज
 बाहर  साफ-सुथरा  दिखाई  दे  तो  उससे  यह  अन्दाजा  लगा  लेना  वे  बहुत  हसीन  और  जमील

 ऐसा  कभी-कभी  बड़ा  धोखा  हो  जाता  तो  मेरी  उम्र  ही  निकल  गई
 अब  आप  के  साथ  हो  सकता

 मैं  अर्ज॑  कर  रहा  था  कि  हमें  इन  प्रोवीजन्स  को  पूरे  के  पूरे  तौर  पर  देखना  चाहिए  ।  यः्
 एक  मामला  है  जिस  मसले  से  हमारे  दिमाग  में  एक  उलझन  है  और  उलझन  वजा  तौर  पर  है  कि

 इस्लाम  में  समाजी  जिन्दगी  की  जो  स्कीम  रखी  उस  स्कीम  के  तहत  औरत  का  क्‍या  दर्जा
 इस  बात  को  समझ  लेना  चाहिए  ।  दूसरे  मजाहिब  की  इस्लाम  में  औरत  का  ताल्लुक  शादी

 बाद  अपने  फितरी  खानदान  नेचुरल  फैमली  से  कट  नहीं  जाता  ।  फातिमा  बिन्‍्ते  महम्मद

 ही  रहेंगी  चाहे  उनका  निकाह  अली  के  साथ  क्‍यों  न  हो  आयशा  बिन्‍्ते  अबूबक्र  हीर  हेंगी

 चाहे  उनका  निकाह  मुहम्मद  के  साथ  क्यों  न  हो  लड़की  का  अपने  फितरी  खानदान

 नेचुरल  खानदान  मां-बाप  के  खानदान  से  ताललुक  मुन्कता  नहीं  उसका  गोत्र  बदल

 नहीं  जाता  ।

 मैं  अर्ज  कर  रहा  था  कि  इस्नाम  में  शादी  के  बाद  भी  लड़की  का  ताललुक  अपने  मां-बाप

 के  खानदान  से  मुन्कता  नहीं  हो  जाता  और  वह  शादी  के  बाद  भी  मां-बाप  की  जायदाद  विरासत

 की  हकदार  है  और  तलाक  के  बाद  फिर  वह  अपने  खानदान  की  तरफ  रिवर्ट  हो  जाती  अगर

 कोई  शक्‍स  इस  बात  को  समझना  चाहे  तो  वह  ऐसे  समझ  सकता  है  कि  जिस  तरह  शादी  के  पहले

 लड़की  का  नाम  और  उसकी  उसकी  गुजर-औकात  का  सामान  मां-बाप

 का  फर्ज  उसी  तरह  से  तलाक  के  बाद  भी  उप्त  लड़की  की  मेन्‍्टेनैंस  और  यह  भी

 बाप  का  फर्ज  है  और  यह  उनके  ऊपर  ऑऔब्लीगेटरी  है  :  कन  नॉट  एस्केप  इटਂ  ।  यही
 बल्कि  मैं  आपको  इसके  आगे  के  प्रोवीजन्स  भी  बताना  अगर  लड़को  शादी  के  बाद

 किसी  ऐसी  बीमारी  में  मुबतला  है  और  उत्त  बीमारी  की  वजह  से  उसका  शौहर  इंकार  कर

 देता  उसकी  दवा-इलाज  नहीं  करता  तो  भी  मां-बाप  का  फर्ज  है  कि  उस  लड़की  की  दवा-इलाज

 का  इंतजाम  शादी  के  बाद  भी  यह  फर्ज  उसके  मां-बाप  का  उसके  बाद  यह  प्रौवीजन  भी

 3  कि  मान  लीजिए  मां-बाप  इस  लायक  नहीं  हैं  तो फिर  उसके  दादा  ओर  दूसरे  लोगों

 का  फर्ज  बन  जाता  है  और  एक  जनरल  कानून  यह  है...कि  जिन  लोगों  को  उस  लड़की  की

 जायदाद  में  विरापत  का  डक  है  और  जिश्त  प्रतोर्गन  में  हक  उसी  प्रयोर्शन  में  उस  लड़की  का

 मेंटनेंस  उन  लोगों  पर  वाजिद  है  ।

 मसला  क्‍या  मसला  यह  है  और  यही  रोना  आप  समझ  सकते  असली

 मसला  यह  नहीं  है  कि  प्रोविजन्स  नहीं  हैं  । असल  मथ्ला  यह  है  कि  हमने  बदबर्ती  से  इन  मसलों

 पूरी  दिलजोई  के  साथ  अमल  नहीं  किया  और  हमने  उस  तरह  के  कानून  नहीं  बनाए  जिसके

 ऊपर  ऐसे  हालात  में  उन  लोगों  पर  मेंटनेंस  वाजिद  किया  उनको  पाबंद  यह  हमने  नहीं

 किया  ।  उसकी  इम्पलीमेंटेशन  की  मशीनरी  हमने  इवॉल्व  नहाँ  की  ।  यह  नुक्स

 वरन  उस  नुक्‍्स  को  दूर  कर  दीजिए  तो  लड़की  की  मेंटनेंस  का  कोई  मसला  नहीं  है  ।  अगर  मान
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 लीजिए  ऐसी  भी  कोई  बात  तो  सोसायटी  समाज  आखिर  जो  औरत  बेवा  हो  जाती

 जिसकी  कोई  मेंटनेंस  नहीं  करता  ;  तो  उसको  समाज  मेंटेन  करता  ये  सारे  के  सारे  प्रोवीजन्स

 हैं  शामी  में  । शामी  एक  मृएतनक  किताब  है  |  उसमें  उसी  तफसील  के  साथ  एक-एक  चीज  को

 दिया  गया  है  ।  अब  इन  प्रोविजन्स  के  बाद  अगर  कोई  मसले  को  समझना  और  अगर  उसकी

 आंखों  पर  कोई  चश्मा  नहीं  लग  गया  तो  यह  मसला  बहुत  साफ  ये  प्रोविजन्स  ये  स्कीम

 इस  शरीयत  का  पूरा  का  पूरा  एक  इथॉस  उस  इथॉस  के  अंदर  उसको  ढूं  ढ़ना  देखता

 पड़ेगा  और  अगर  उसमें  से  किसी  एक  जुश्त  को  अलहदा  कर  तो  सारा  ढांचा  गिर

 बनियादें  हिल  जाएंगी  और  जो  सारा  स्ट्रकक्‍्चर  खड़ा  हैं  चंद  श्‌  तूनों  के  उन  शुत्‌नों  में  से

 अगर  एक  शुत्‌न  भी  निकाल  तो  पूरा  का  पूरा  स्ट्रक्चर  गिर  जैसे  डाट  में  एक

 ईंट  लगी  होती  अगर  उसको  निकाल  तो  पूरी  डाटगिर  यह  मेरी

 अर्ज  है  ।
 |

 जनाबे  अब्र  मैं  एक  और  वात  की  तरफ  आता  एक  बात  आम  तौर  पर  कहो

 गई  है  कि  मुस्लिम  मुमालिक  में  बहुत  सी  तब्दीलियां  शरीयतों  में  हुई  हैं  ।  मैं  कहता  हूं  हां  हुई  हैं  ।

 सवाल  यह  है  कि  उन  कानूनों  में  तब्दीली  की  हैसियत  क्‍या  है  नंबर  एक  और  नंबर  दो  यह  कि

 हम  इस्लामी  कानून  को  परख  रहे  हैं  या  हम  मुसलमान  हुकूमतों  को  और  मुसलमान  हुक्मरानों  के
 रवेये  को  परख  रहे  हम  इस्लामी  कानून  को  परख  रहे  हैं  हम  मुस्लिम  हुकूमतों  और  मुस्लि

 हुक्मरानों  के  रवेये  को  नहीं  परख  रहे  हैं  ।  दुनिया  में  महज  नाम  से  कोई  मुस्लिम  हुकूमत  हो
 जैसे  पाकिस्तान  में  मुस्लिम  हुकूमत  लेकिन  इस्लामी  कानूनों  की निफाज  किस  हृद  तक  होती
 यह  नहीं  कहा  सकता  है  ।  इन  जगहों  में  इस्लामी  कानूनों  की  निफाज

 नहीं  है  और  यह  मनमानी  इस  वजह  से  है  और  यह  मरूबियत  का  नततीजा  है और  यह  मरूबियत  सारे

 मौकों  पर  आई  है  ।  इस्लाम  की  हिस्ट्री  इस  बात  की  गवाह  जब  इस्लाम  यूनान  के  फलसफे  से

 दो-चार  हुआ  और  यूनान  के  फलसफे  से  उसका  आगाह  तो  कुछ  हमारे  पढ़े-लिखे  लोग  यूनानियों
 के  फलसफे  से  मुल्तासिब  हो  गए  ।  और  उससे  महू  न  हो  और  महूंन  होकर  यूनानी  फलसफ  के

 अन्दाज  में  कुरान  को  इ  टरप्रंट  करने  मैण्तजिला  का  पूरा  एक  गिरोह  ।  खुद  हमारे  हिन्दुस्तान
 में  सर  सैयद  अहमद  खां  हिन्दुस्तान  में  नया-नया  अंग्रं  जी  राज्य  बरतानिया  का  कायम  हुआ  था

 उन्हों  भंग्र  जी  तहजीब  से  मुत्तासिर  होकर  कुरान  को  उसी  अंदाज  में  इंटरप्रट  करना  शुरू  कर

 दिया  जो  नई  रोशनी  का  और  वह  नैचुरी  होकर  इस्लाम  की  दुनिया  ने  उनको  रहू  कर  दिया

 और  आज  उनकी  कोई  भी  बात  कोई  मुसलमान  सुनने  के  लिए  तैयार  नहीं  इसलिए  मान

 लिया  गया  कि  वह  मरूहबियत  का  शिक्रार  और  आज  हमारे  सो-काल्ड  प्रोग्रेसिबव  क्या  चला

 रहे  जो  आज  के  दोर  में  माक्स  की  हां  में  हां  मिलाकर  कुरान  को  इंटरौॉट  न  वह

 मैंटलिस्ट  है और  ओब्सक्यो  रेंटिस्ट  है  तो  यह  यह  मरूहबियत  का  शिकार  लोग  जिसकी  वजह
 से  कुरान  को  असरेहाजिर  के  फलसके  का  चश्मा  लगाकर  कुरान  को  इंटरप्रट  करते  कुरान  का

 इंटरप्र  शैन  बड़े  बड़े  फिवसफी  के  मुतारतिर  होकर  अगर  किया  गया  हो  तो  बह  काबिले-कब ूल

 नहीं  हो  सकता  ।  कुरान  का  इंटरप्रैंटेशत  कुरान  की  जबात  में  समझा  जा  सकता

 यह  सही  मैंने  शुरू  में
 भी कहा  कि  कुरात  की  चलती-फिरती  तफसीर  मुहम्मद

 ॥
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 मैंने  आपसे  पहले  भी  सेठ  साहब  आप  तशरीफ  नहीं  रखते  थे  ।  आप  बीमार  दिल

 ज्यादा  घड़क  गया  बनातवाला  साहब  तशरीफ  रखते  मुझे  गलतफहमी  भी  हो  गई  मैंने

 माफी  मांग  ली  थी  ।

 मैं  अर्जं  यह  कर  रहा  था  कि  कुरान  का  इटरप्रेटेशन  कुरान  और  कुरान  का  जिसे  फहम
 हासिल  किया  है  उनकी  मफहुम  में  करना  एक  बात  कही

 अफलाय  ततदब्बस्त  अफलाय  तत्फकरन  और  गौरोखौज  करो  कुरान  में  ।  हर  शख्स  जिसने

 भी  ढाई  जुज  पढ़  लिए  ओर  जिसने  भी  दो  आयतें  पढ़  लीं  वह  बस  अब  मुफक्किर  बन  गये--अरे  बाबा

 ठीक  ये  आम  तकाजा  है  कि  कुरान  ऐसी  चीज  नहीं  है  कि  जिसके  लिए  कोई  खास  तबका  मखसूस
 कर  दिमा  हो  कि  पंडित  जी  महाराज  ही  इसको  पढ़ेंगे  और  कोई  इसे  पढ़  नहीं  सकता  ।  कोई  खास

 तबका  इस्लाम  ने  नहीं  बनाया  है  ।  आम  लोगों  के  लिए  खुली  हुई  कितबा  रख  दी  है  और  कहा  है  कि

 लेकिन  समझने  की  अलग-अलग  इस्तेदाद  होती  सलाइयजें  होती  एक  शख्स  हमारे  जैसा

 जिसने  दो  जुज  पढ़े  जाहिर  है  कि  वह  कुरान  को  कैसे  समझ  सकता  एक  शख्स  जिसकी  पूरी
 की  पूरी  जिंदगी  इसमें  गुजरी  हो  जिसने  हदीसों  को  पढ़ा  जिसने  मसायल  का  इस्तमवाद  किया

 इस्समवाद  करने  के  मायने  हैं  जैसे  कुएं  से  पानी  निकाला  जाता  उसी  तरह  से  मसायल  को

 कर  निकाला  सललाहुअल्लाह  की  जिन्दगी  को  उसने  देखा  हो  ।  उन

 लोगों  के  फहम  उन  लोगों  के  अदराक  में  और  उनको  तफबकुर  हमारे  जैसे  हेचमंदां  के

 लोगों  के  तफब्क्र  में  जमीन  आसमान  का  फक  है  ।

 यह  एक  अजीब  तमाशा  खड़ा  किया  था  अल्लामा  मौजूदी  ने  जमायते  इस्लामी  के  ।  उन्होंने

 सब  को  मुजतहिंद  बना  दिया  ।

 3.59  म०प०

 जैमुल  बशर  पीठसीन  हुए  ।)

 एक  सानसीय  बंगला  में  इसका  मतलब  बता  दी  जिए  ।

 भी  जियाउरहमान  अंसारी  :  बंगला  में  मुश्किल  हो  जाएगी  ।  हम  बंगला  कभी  तुम  से  पढ़

 लेंगे  ।  अगर  हम  बंगला  में  बता  भी
 दें  तो  तुम्हारी  कुछ  समझ  में  नहीं  आने  वाला  है  ।  मुम्हें

 समझायेंगे  तो  हम  अपना  ही  सिर  फोड़ेंगे  ।  तुम्हारी  समझ  में  नहीं  आयेगा  ।
 तुम्हारे  दिमाग  में  तो

 सिर्फ  एक  भूत  सवार  है  ।

 श्री  सौ०  जंगा  रेड्डी  :  आपने  मान  लिया  है  कि  भूत  सवार  है  !

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  मैंने  एक  को  यह  दूसरे  और
 निकल  एक

 हजार  मिलते  हैं  ।

 ओी  जियाउरंहमांन  अंसारी  :  खफा  न  होइये  ।  प्यार  मौहम्बत  की  बातें  ये  हमसे  छोटे

 इसलिये  कह  दिया  ।
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 4.00  म०प०

 खुदा  का  शुक्र  है  कि  मोहतरिमा  के  बाद  आप  नहीं  मैं  अर्जे  यह  कर  रहा  था  कि

 अब  एक  सवाल  है  कि  क्‍या  कुरान  जिस  किस्म  का  समाज  बनाना  चाहता  है  क्या  वह  स्टेटिक

 मुन्जमिद  समाज  और  जमा  हुआ  समाज  है  जिस  में  तब्दीली  की  कोई  गुंजाइश  ही  नहीं  फंसे  हुए
 पड़े  हैं  बंधुवा  मजदूरों  की  तरह  ?  नहीं  ।  कुरान  से  ज्यादा  लोच  डाइनेमिज्म  है  वह  शायद

 ही  कहीं  आप  को  मिले  ।  जहां  तक  मैंने  देखा  मैं  किसी  की  तनकीद  नहीं  कर  रहा  लेकिन

 उस  में  यह  लचक  है  कि  मुख्तलिफ  वक्‍तों  दीन  में  मुख्तलिफ  वक्‍तों  में  इजतिहाद  हुआ
 तिहाद  की  मंशा  क्‍या  है  ?  इजतिहाद  इजमाएउम्मत  |  वक्‍त  के  तकाते  के  मुताबिक  यह  सारे

 तरीके  अपने  कानूनों  को  ढालने  के  ।  कौन  सा  कानून  ?  वह  कानून  नहीं  जो  सरीहन  नसेकुरानी  से

 जो  क्रान  में  किसी  तरह  से  साफ-साफ  दर्ज  उसमें  कोई  तबदौली  मुमकिन  हदी

 से  सही  से  जो  मतला  मुश्तकिल  तौर  से  साबित  उक्षमें  किप्री  तबदीली  की  गुंजाइश  नहीं  ।  सिर्फ

 उन  मसायल  में  तबदीली  की  गुंजाइश  जो  नए  मसले  हमारे  सामने  उठ  खड़े  हों  और  सोसायटी  का

 तकाजा  हो  कि  इन  नए  मसायल  में  नजरेसानी  करनी  चाहिए  और  देखाना  है  कि  हम  कहीं  पर  इसमें

 थोडी  सी  तबदीली  करके  अपने  कवानीन  को  सोसायटी  के  मुताबिक  बना  सकते  हैं  ।  इसकी  गुंजाइश

 है  और  इसके  ऊपर  इजमाएउम्मत  मुख्तलिफ  वक्‍तों  में  ।  अब  अगर  इस्लामी  मुमालिग  के  कानूनों

 में  तवदीली  किसी  इसी  की  है  तो  मैं  तो  खुद  कहता  हूं  कि  उसकी  गुंजाइश  लेकिन  अगर  वह

 दीली  उस  दर्जे  की  कि  उन्होंने  खुद  इस्लाम  की  जड़ों  की  बेखकुनी  कर  दी  उन  सृत्‌नों  को  गिरा

 दिया  जिन  सुतूनों  के  ऊपर  पूरा  समाजी  ढांचा  खड़ा  हुआ  तो  सिरे
 से  यह  कह  दिया  जाएगा

 कि  गैर  इस्लामी  कानून  है  और  मुस्लिम  हक्ूमतें  होने  के  बावजूद  भौ  उनको  इस्लाम  से  जर्रा

 बर  भी  ताल्लुक  नहीं  है  ।  यह  मैं  कह  रहा  हूं  कि  गुंजाइश  लेकिन  गुंजाइश  के  बावजूद  यह  एक

 उसूल  रखा  गया

 श्ु
 -  ज्यादा  पाप  +++झ+े

 अब  यही  एक  जगह  यही  एक  मुकाम  जिस  मुकाम  पर  उलमा  और  फकहा  की  जिम्मे

 दारियां  बढ़  जाती  हैं  |  मैं  बहुत  दर्दमंदी  से  इस  बात  को  कहना  चाहता  इस  आनरेबिल  हाउस

 के  जरिए  से  यह  बात  उन  तक  पहुचा  देना  चाहता  हूं  कि  तुमने  भी  अपने  फरीजे  को  पहचाना

 नहीं  ।  तुम  अपने  फरीजे  को  पहचानते  और  यह  वक्‍त  भाने  से  पहले  तुमने  अपने  आप  को

 संभाल  लिया  वक्‍त  की  तेज  रफ्तार  के  मुताबिक  अपने  आपको  ढाल  लिया  होता  और  कवानोन

 में  ऐसी  तबदीली  कर  दी  इजतिहाद  के  जरिए  से  कि  आज  वह  कवानीन  आज  के  जमाने

 का  साथ  दे  सकते  ।  तुम  इस  गलतफहमी  में  मुबतिला  रहे  कि  जमाने  की  रफ्तार  तुम्हारी  इस

 सस्त  रफ्तारी  की  वजह  से  रुक़  जमाने  की  रफ्तार  रुकने  वाली  नहीं  है  ।  इसलिए

 वाला  मैं  आपके  जरिए  से  बहुत  अदब  के  साथ  उन  लोगों  को  जो  दीन  और  शरीयत  की  महफूजियत

 का  दावा  करते  उन  लोगों  से  निहायत  अदब  के  साथ  यह  अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि
 अब  भी  वक्‍त

 नहीं  गया  है  और  सोसायटी  के  वक्‍त  के  तकाजों  को  पूरा  करने  के  लिए  अपने  कवानीन  पर  नजर

 करके  उप्तमें  ऐसी  बुनियादी  तबदी  ली  लावें  कि  हमारे  कवानीन  वयत  का  साथ  दे  सकें  ।  उस  वक्‍त

 जब  एक  राय-आम्मा  बन  जाए  मुसलमान  फुंकहा  मुसलामान  उलमा  तो  हकूमत  भी  यह

 फरीजा  है  कि  हकूमत  उनसे  राब्ता  कायम  करके  उनसे  सलाह  मश्विरा  अगर  कोई  ऐसो
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 तसवीर  सामने  रखी  जा  रही  है  जो  तसवीर  मुसलमानों  के  पर्सनल  ला  को  एक  डायनेमिक  शक्ल
 देने  वाली  एक  नयी  तसवीर  देने  वाली  है  मसलन  ये  प्राविजन्स  मेंटिनेन्स  के  प्राविजन्स

 लेकिन  अमल  तो  कहीं  नहीं  यह  सही  बात  है  कि  बेचारी  मारी-मारी  फिरती  हैं  तलाक  के  बाद
 और  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  अक्सर  उसकी  हालत  को  देखकर  यह  शख्स  को  तरस  आता  है  और
 बजातौर  पर  तरस  आना  भी  चाहिए  और  यह  सवाल  दिमाग  में  आना  नाहिए  कि  वह  कहां  जाए

 ?

 तो  उन्हीं  कवानीन  के  मुताल्लिक  कोई  एक  मजबूत  राय  कायम  करके  हुकूमत  के  सामने  रखा  जाए
 और  हुकूमत  उस  पर  एक  दाम  करे  उसके  मुताबिक  इस  कानून  को  ढाले  ताकि  वह  मसला  हल  हो

 जाए  ।

 अब  बिल्कुल  अखिरी  सवाल  है  ।  मैंने  शुरू  में  यह  कहा  था  कि  इस  बहस  के  दो  पहलू  हैं  ।

 एक  पहल  यह  है  कि  शरियत  के  क्या
 अहका  मात  हैं  और  क्‍या  शरियत  में  गुजाइशं  मेंटिनेन्स

 के  क्‍या  प्राविजंस  तलाक  के  क्या  मायने  तलाक  की  क्या  शर्तें  निकाह  का  क्‍या  दर्जा

 इन  सारी  चीजों  पर  मैं  बहस  कर  चुका  ।  अब  एक  मसला  है  जिस  पर  मैंने  कहा  था  मैं  बाद  में

 रोशनी  डालूंगा  और  वह  है  सुप्रीमकोर्ट  का  शाहब।नो  का  जजमेन्ट  ।  श्री  चन्द्रचूड़  ने इस  जजमेन्ट

 को  तय  करके  जो  डेजायड  एफक्ट  क्रिएट  करना  चाहा  उसके  बारे  में  आपने  अपने  स्टेटमेंट

 में  फर्माया  है  कि  वह  डेजायड  एफक्ट  उन्होंने  क्रिएट  कर  दिया  ।  टाइम्सਂ  में  28

 1985  को  उनका  स्टेटमेन्ट  निकला  हैं  यानी  रिटायर  होने  के  मैं  आपको  बताऊ

 कि  चीफ  जस्टिस  न  रहने  के  बाद  रिटायर  होने  के  बाद  भी  वे  कभी-कभी  डायरेक्शन  देने  से

 किसी  तरह  से  बाज  नहीं  आते  यह  होता  भी  है  कि  जब  एक  अर्स  तक  एफ  कुर्सी  पर  कोई  बैठा

 रहता  है  तो  उसकी  जहनियत  बदलते-बदलते  ही  बदतती  हैं  ।  वह
 बड़ी  मुश्किल  से

 बदलेगी  ।

 थमते  थमते  थर्मेंगे  आंसू

 रोना  यह  कुछ  हंसी  नहीं  है  ।

 )

 हमको  रुला  कर  कहा

 एक  साननोय  क्यों  !

 अली  जियाउरंहमान  अंसारी  :  अभी  बताता  हूं  क्‍यों  ।  लेकिन  बहुत  सी  बातें  यहां  बताने

 वाली  हैं  और  बहुत  सी  बाहर  बताने  वाली  हैं  ।  हिज  लार्ड  शिप  बता  रहे  हैं***

 श्री  रणवोर  सिंह  :  जब  उन्होंने  यह  बात  कही  तब  वे  लार्डशिप  नहीं  थे  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  ठीक  एक्स  लार्डशिप  यानी  एक  प्रेस  कॉफ्रन्स  में  कह  रहे

 अबुवार  न्यायाधीश  ने  स्पष्ट  किया  कि  हालांकि  उच्चतम  न्यायालय  के  पास  अपने ह

 का  पुनविचार  की  शक्तियाँ  लेकिन  इस  मामले  में  पुनविचार  विशेष  तौर
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 से  अंसगत  क्‍योंकि  यह  निर्णय  सामाज्कि  सुधार  को  दिशा  में  एक  महत्वपूर्ण
 घठना

 चीफ  जस्टिस  कुर्सी  से  हटने  के  बाद  रिफामंर  हो

 ]
 आगे  इस  निर्णय  से  सामाजिक  हलचल  पैदा  हो  गई  जिससे  इस  पर

 पुनविचार  करने  का  कोई  तकंसंगत  कारण  नहीं  अगर  समाज  का  एक  अंग  इस
 निर्णय  को  पसन्द  नहीं  करता  है  तो  बाकी  के  समाज  का  कया  होगा  ।”

 मंशा  उनकी  यह  थी  कि  सोशियल  टर्मायल  हो  जाए  आ  गया  जलजला  ।  आपको

 थधामने  के  रोकने  के  लिए  कुछ  रिव्यू  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 यह  भूतपूर्व  मुख्य  न्यायाधीश  किस  अन्य  आधे  समाज  की  बात  कर  रहे  यह  मुस्लिम
 स्वीय  विधि  का  मामला  है  ।  इससे  अन्य  का  वास्ता  नहों  और  अगर  उनका  इस  अन्य  आधे  से

 अर्थ  महिला  समाज  से  तो  शायद  उन्हें  इस  फँसले  के  संबंध  में  मुस्लिम  महिलाओं  के  रवंये  का

 पता  नहीं  है  ।  उन्हें  इसका  पता  नहीं  हैं  ।  वह  नहीं  जानते  हैं  ।  उन्हें  बिल्कूल  पता  नहीं  और  मैं  **

 की  रणबोर  सिह  :  उनका  इशारा  भतीजे  की  तरफ  है  ।

 भी  जियाउरंहमान  अंसारी  :  मैं  अर्ज  कर  रहा  था  कि  वे  आगे  क्या  फमती  हैं  ।

 आरोप  पर  कि  यह  निर्णय  मुस्लिम  स्वीय  में  हस्तक्ष  प  श्री  चन्द्रचूड़  ने

 कानून  की  पवित्र  कुरान  के  आदेश  के  अनुसार  व्याख्या  की  जानी  चाहिए  ।”

 और  बह  व्याथ्या  वे  अब  इन  सभी  मुक्ति  और  मुस्ताहिदों  को  अपने-अपने

 दफ्तर  बन्द  करने  होंगे  ।  अपने  समय  के  सबसे  बड़े  मुस्ताहिद  के  रूप  में  श्री  चन्द्रचूड़  यहां

 मान  एक  सुधारक  के  रूप  में  क्रान  की  व्याख्या  करने  के  लिए  अन्य  कौन  सामने  आ  सकता

 फैसले  जुबान  इस  फैसले  का  तर्ज  इस-फंसले  का  अन्दाज  ये  सारी

 चीजें  इस  बात  को  जाहिर  कर  रही  हैं  कि  दरहकीकत  कोई  फैसला  ही  नहीं  है  ।  ऐसा  मालूम

 होता  है  कि  किसी  बड़े  लर्नेंड  आदमी  ने  एक  सेमीनार  का  पेपर  तैयार  किया  है  ।
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 श्री  इब्राहोम  सुलेमान  सेट  :  एन्‍्टी  इस्लाम  पेपर  है  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  मकाला  जो  उन्होंने  पढ़  दिया  ।

 यह  कोई  फैसला  नहीं
 इस  विशेष  मामले  दो  पार्टियां  एक  पुरुष  और  एक  महिला  ।

 एक  औरत  और  एक  मर्द  के  बीच  में  नजा  है  ।  कम  से  कम  अदलिया  जो  अदल  करन

 चाहती  उसने  जाहिरी  तौर  पर  गैर  जानिबदारी  का  रवैया  अछ्तियार  करना  चाहिए  ।  अगर

 वह  गैर  जानिबदारी  का  रवेया  अख्तियार  नहीं  करती  है  तो  कहा  जाता  है  कि  फैसला  एकप्रैजूडिस
 फैसला  है  और  उसकी  कोई  हैसियत  नहीं  है  ।  मैं  आपको  पढ़  कर  सुनाता  हूं  ।

 ]

 फैसले  के  आरम्भ  में  कहा  गया  है  :

 प्रश्न  जोकि  सामान्य  सिविल  और  अपराधिक  कानूनों  से  पैदा  होते  हैं  उनका

 समाज  के  बहुत  बड़े  भाग  जिस  पर  काफी  समथ  से  बुरा  व्यवहार  होता  रहा
 गामी  प्रभाव  पड़े  गा  ।  ऐसा  एक  भाग  महिला  वर्ग  है  ।”

 अब  वह  पुनः  उस  क्षेत्र  को  छ  रहे  हैं  जिसमें  .  125

 उन्होंने  शास्त्रों  का  हवाला  दिया  है  ।

 xx
 न  स्त्री  स्वतन्त्रय  अहंति

 ]  ः
 विधि  बनाने  वाले  मनु  ने  कहा

 मैं  इसका  मतलब  नहीं  समझा  लेकिन  आगे  जहां  पर  उन्होंने  इस्लाम  पर  रफीक

 हमला  किया  मैं  आपसे  बहुत  सफाई  से  कहना  चाहता  हूं  ।

 मैं  महराई  से  यह  बात  कह  रहा  हूं  और  जो  कुछ  मैं  कह  रहा  वही  मेरा  अर्थ  भी  है  ।

 मानि  महिला  स्वतन्त्रता  की  हकदार  नहीं  ।

 गे  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही-वृत्तांत  स ेनिकाल  दिया  गया  ।
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 यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  इस्लाम  अनिवार्य  अंग  महिला  की  अधोगति

 है  फ्राम  कुरान

 यह  सलेक्शन  आफ़  कुरान  किसकी  किताब  जिसको  वे  रेफर  कर  रहे  जस्टिस

 अमीर  अली  की  नहीं  है  और  बहुत  अच्छे  जूरिस्ट्स  हुए  उनकी  नहीं  है  ।  यह  एक  ऐसे  बदनाम

 शख्स  की  जो  इस्लाम  की  दुश्मनी  के  लिए  दुनिया  में  बदनाम  उसको  ये  रेफर  कर  रहे  हैं  ।

 एडवर्ड  विलियम  लेन  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  सारे  इस्लाम  विश्व  उसे  इस्लाम

 विरोधी  विचारधारा  के  लिए  जाना  जाता  है  ।  उन्होंने  उसका  हवाला  दिया  न  कि  न्यायाधीश

 अमीर  या  तैयबजी  का  और  नहीं  किसी  अन्य  विद्वान्‌  न्यायाधीशों  केवल  एडवर्ड
 विलियम  लेन  का  ही  हवाला  दिया  है  ।

 अब  वे  हृदीस  में  आ  गये  हैं  ।  कुरान  तक  ही  मालला  नहीं  दूसरों  की  कोटेशन्स  तक  ही
 मामला  नहीं  हब  वे  हदीस  में  आ  गये  हैं  ।  आज  देखिये  कि  कितने  डेरोगेटरी  रिमाक्स  हैं  :

 निम्नलिखित  कथन  पैगम्बर  द्वारा  कहा  गया  बताया  गया  है  :

 औरत  को  गलती  से  मुड़ी  हुई  पसलियों  स ेबनाया  गया  और  अगर
 आप  उसे  सीधा  करें  तो  वे  टूट  जाएंगी  ।  इसलिए  अपनी  औरतों  के  साथ
 प्यार  का  बर्ताव  करना

 इस  पोर्शन  को  उन्होंने  गोया  यह  समझकर  कोट  किया  कि  इस्लाम  में  औरतों  के  दर्जे  को
 गिराने

 के  लिए  और  हिकारत  के  लिए  यह  हदीस  है  ।  यह  हृदीश  है  और  हृदीश  की
 सबसे  मौहतबिर  किताबें  हैं  और  ।  यह  हदीस  का  है  और  इसका  दर्जा  मुतबाति
 का  है  ।  मुतबातिर  हदीस  का  मतलब  यह  है  कि  एक  से  ज्याना  रावियों  से  मुख्तलिफ  ह॒दीसों  की
 किताबों  में  भाई  ।  अब  यह  है  और  यह  इन  दोनों  को  मैं  खोल  रहा  हूँ  ।  आप
 को  कोई  जल्दी  तो  नहीं  है  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  आप  बोलिये  ।

 क्री  जियाउरहमान  अंसारी  :  आज  मामला  ड्राई  सा  हो  गया  है  भतीजे  की  अदम  मौजूदगी
 में  ।  श्री  भागवा  झा  आजाद  साहब  भी  खुष्क  से  बैठे  हुए

 प्रो०  संफुदीन  सोज  :  भतीजे  को  बुलवा  मजा  नहीं  आ  रहा
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 ँएएआ  ना  ह़॒॑ाणणणाणणण

 श्री  जियाउर  हमान  अंसारी  :  तुम  ही  उनका  रोल  अदा

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  मैं  कैसे  कर  सकता  मैं
 तो

 आपको  सिर्सियरली  चचा  मानता
 अपने  भतीजे  को  बुलाइए  ।

 श्रो  जियाउरंहमान  अंसारी  :  कहीं  आप  मुझे  तो  भतीजा  नहीं  मान  रहे  हैं  ?

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  :  नहीं  आपको  चचा  मानता  हू  मोहतरम  ।

 श्री  जियाउर्रहमान  अंसारी  :  ये  बुखारी  की  हदीस  है  जिनका
 वान  हैडिग  क्या  है  --  वसीअत  बिन  निसाਂ  के  मुत्तलिक  दी  बिल

 ऑफ  प्राफिट  रिगाडिग  दी  विमनਂ  उस  बाव  के  तहत  यह  हदीस  है  ।  ये  बाब  इस  बात  को  जाहिर
 करती  है  औरतों  के  मुत्तलिक  हुजूर  नबीं  करीम-ए-सलल्लाहु  अलीहो  बसललम  वबुछ  बात  की  वसी
 यल  करना  चाहते  हैं  और  उसके  अलफाज  ये  हैं  ।  हजरत  अबू  हुरेरा  जो  बहुत  ही  जलीलोकद्र

 सहाबी  उनसे  रबायत  कि  नबी-ए-करीम  सलेरसुल्लम  ने  फर्माया  कि  जो  अल्लाह  ताला

 और  कयापत  पर  ईमान  रखता  वो  अपने  हमसाया  को  तकलीफ  न  अपने  नेबर  को

 तकलीफ  न  हमसाया  को  तकलीफ  न  दे  और  औरतों  के  साथ  नेकी  करने  के  बारे  में  मेरी  बसीयत

 कुबूल  कर  लो  और  ये  अल्फाज  मैं  अरबी  का  मितिन  नहीं  पढ़  रहा  हूं  सिर्फ  उद्‌  का  तरजुमक

 पढ़  रहा  हूं  ।  औरतों  के  बारे  में  मेरी  वसीयत  कुबूल  कर  लो  और  सबसे  ऊपर  वाली  पसली  सबसे

 टेढ़ी  होती  एक  मिसाल  दी  है  महज  मिसाल  दी  और  मिसाल  दी  है  पसली  मैं  पहले

 पढ़  दूं  फिर  उसके  बाद  बताऊंगा--सबसे  ऊपर  वाली  पसली  सबसे  ज्यादा  टेढ़ी  होती  अगर  तुम

 उसे  सीधा  करोगे  तो  तोड़  डालोगे  और  अगर  उसी  हाल  पर  छोड़  दोगे  तो  हमेशा  टेढ़ी  पस

 औरतों  के  साथ  भलाई  करने  के  बारे  में  हमारी  वबसीयत  कुबूल  कर  इसको  कहा  है

 रांगली  ।”  अगर  टेढ़ापन  औरत  की  फितरत  की  नीज  कजी  की  तरफ  इशार

 करने  वाला  और  उसकी  तहकीक  करने  के  लिए  होता  तो  दुनिया  में  और  भी  बहुत  सी  धीजें  हैं

 जो  टेढ़ी  की  टेढ़ी  रहती  चाहे  सौ  वर्ष  गाड़  इन्सानी  पसली  से  मशाबिहत  दी  है

 कुत्त  की  दुम  से  मुशाबिहत  दे  मिसाल  हमारे-आपके  यहाँ  मशहूर  है  कि  कुस्त  की  दम  को

 सौ  बरस  गाड़े  तब  भी  टेढ़ी  की  टेढ़ी  ।  उसका  रेफरेंस  टू  कां  ये

 बतला  रहा  है  कि  औरतों  के  मुत्तलिक  वसीयत  करने  के  लिए  उसका  सयाक-ओ-सबाक  यह

 बता  रहा  है  जैसा  पहले  कहा  कि  अपने  पड़ौसियों  के  साथ  हुस्ने  सुलूक  अच्छा  बर्ताव  करो

 ये  महज  मिस।ल  है  और  ये  क्रान  में  भी  और  अहादीस  हृदीस  में  भी  ऐसी  मुनासिब  मिसालें  तय

 करके  चीजों  को  समझाया  गया  ये  इशारा  सिर्फ  नजाकत  की  तरफ  है  कि  बड़ी  नाजुक  होती  हैं

 और  उनकी  नजाकते  तबा  का  ख्याल  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  उनकी  नजाकत  दंडवते

 हब  आपके  लिए  खासतौर  से  कह  रहा  आप  बहुत  गौर  से  सुन  रहे  बड़ी  नाजुक  मिजाज

 होती  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  ये  नाजूक  मिजाजी  तुम्हारी  नजरों  से  ओलझ्न  हो  जाए  भौर  तुम

 जबरदस्ती  उस  पर  प्रेशर  डालकर  उनको  सीधा  करना  चाहा  तो  वे  टूट  सकती  लेकिन  सुधार

 नहीं  हो  इसको  कह  रहे  हैं  रॉगलीਂ  ये  तो  मैंने  आपको  बुखारी  का  सुनाया

 और  मही  हदीस  मुस्लिम  में  अबू  ये  हदीस  जो  है  मुस्लिम  में  जो  बाब
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 कनयिा|/फप+:  —  शा  जपप्पपन्नपप/णणजएः

 कायम  किया  है  इस  हदीस  के  लिए  वह  भी  है  वसीयत  बिन  निसाਂ  औरतों  के  लिए
 वसीयत  का  बाब  औरतों  के  लिए  बिल  का  बाब  है  और  उसके  नीचे  औरतों  के  साथ  खुशखुल्की
 करने  का  ये  उसका  हैडिंग  उनवान  है  ।

 अबु  हुरेरा  री  अल्लाहु  तआला  अनहु  ने  कहा  और  नवी-ए-अकरम  सल्लाहु  अलेही

 वसललम  ने  फरमाया  जो  ईमान  रखते  हो  अल्लाह  पर  पिछले  दीन  उसे  जरूरी  है  कि  जब  कोई

 अग्र  पेश  आए  तो  अच्छी  बात  करो  नहीं  तो  चुप  रहो  ।  अगर  कोई  मामला  पेश  आए  तो  अच्छी

 बात  कहो  नहीं  तो  खामोश  रहो  ।  महु  ठकुर  सुहाती  नाहीं  तो  चुप  दिन-रातींਂ

 साफ  अच्छी  बात  कहो  नहीं  तो  चुप  रहो  ।  औरतों  से  खे  रखाही  करो  इसलिए  कि  वह  पसली  से  बनी

 है  और  पसली  में  ऊंची  पसली  सबसे  ज्यादा  टेढ़ी  उसे  सीधा  करने  लगे  तो  उसे  तोड़  दिया  और

 फिर  छोड़  दिया  तो  टेढ़ी  रही  इसलिए  औरतों  की  ख॑  रखाही  करो  ।  ये  दो  हृदीस  इन  हृदीस

 क्‍या  मामला  हमारे  यहाँ  एक  मिसाल  कही  जाती  तेली  का  काम  जब  तम्बोली  करने

 लगता  है  तो  मामला  गड़बड़  हो  जाता  एक  बढ़ई  को  आप  किसी  पुल  का  डिजाइन  करने  के

 लिए  इंजीनियर  का  दर्जा  दे  दें  तो जाहिर  है  कि  वह  कंसे  पुल  का  डिजाइन  करेगा  ।  इल्म  से

 बाकिफ  नहीं  और  इथोस  नहीं  जानता  ।  इस्लामी  कल्चर  का  इथोस  पता  नहीं  है  और  रेफर  कर

 रहे  हैं  क्रान  को  हदीस  को  भी  ओर  कह  रहे  हैं  ।  मैं  आपसे  यह  अर्ज

 करना  चाहता  हूं  कि  यह  बात  इस  बात  की  शहादत  देगी  कि  यह  प्रिजुडशियल  डिसीजन

 पहले  से  जहन  में  इस  बात  को  ठान  लिया  कि  औरतों  के  साथ  हमेशा  ज्यादती  होती  ही  रही  है
 और  जब  ज्यादती  होती  रही  तो  इसमें  भी  यकीनन  ज्यादती  हो  गई  ऐसे  जजमेंट  की  तवषकों

 कोई  शख्स  सुप्रीम  कोर्ट  जैसे  बड़े  इदारे  से  जो अदालत-औलिया  कहलाती  है  हमारे  मुल्क  नहीं
 की  जा  सकती  ।  आज  भी  लाबिग  हो  रही  स्टेटमेंट्स  दिए  जा  रहे  यह  क्‍या  हो  रहा  है  ।
 इस  जजमेंट  ने  सुप्रीम  कोर्ट  के  विकार  को  नुकसान  पहुंचाया  है|  सुप्रीम  कोर्ट  का  एक  मोहतरम

 महकयम  है  जिससे  उम्मीद  की  जाती  है  कि  उसके  सामने  सब  बराबर  होंगे  और  हर  किसी  इन्साफ
 के  मामले  में  उनका  तराजू  अदल  का  तराजू  होगा  ।  वह  न  इधर  होगा  और  न  उधर

 डिस्क्रीमिनेशन  नहीं  होगा  ।  सुप्रीम  कोर्ट  के  जो  जजमेंट  आ  रहे  उसमें  डिस्क्रीमिनेशन  की

 एक  मिसाल  देना  चाहता  हूं  ।  मैं  अभी  तलाश  करके  आपको  बताता  हूं  ।

 प्रो०  सेफुह्दीन  सोज  :  इतमिनान  से  तलाश  कीजिए  हमको  जल्दी  नहीं

 श्री  जियाउर्रहमान  अंसारी  :  मैं  आपकी  इनायत  की  बड़ी  कद्र  करता  कृष्णा  सिंह  वर्सेस

 कौम  अहीर  का  एक  जजमेंट  हुआ  था  ।  यह  सन्‌  80  में  हुआ  था  ।  उसमें  सवाल  यह  थाकि  एक
 शख्स  जो  जात  का  आहीर  वह  एक  बाबा  का  चेला  हो  गया  ।  बाबा  की  कुटीया  का  जो
 मकान  था  उसमें  वह  रहता  था  ।  जब  बाबा  सिधार  गए  इस  दुनिया  से  तो  उसके  वारिश  पैदा

 हो  गए  ।  *''  जब  सिधार  गए  इस  दुनिया  से  तो  उनके  साहबजादों  ने  कहा  कि  यह  कंसे

 यहां  काबिज  है  ।  हम  नेचुरल  हेयर  हैं  ।  उसने  कहा  हम  बाबा  के  चेले  हैं  और  यह  जायदाद  है  और

 हम  इस  पर  काबिज  हैं  ।  इस  पर  मु  सिफ  के  यहां  किस्सा  उसके  बाद  एडीशनल  डिस्ट्रिक्ट
 जज  के  यहां  और  फिर  इलाहाबाद  के  हाई  कोर्ट  जहां  जस्टिस  कीति  ने  एक  जजमैंट  दिया
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 a  गई

 जिसमें  कहा  गया  कि  चूंकि  ये  शूद्राज  है  इसलिए  यह  तो  सन्‍्यासी  हो  नहीं  सकता  ।  यह  आपके
 बनारस  के  गढ़वा-धाट  का  किस्सा  है  यह  गलत  बात  है  और  आज  की  दंनियां  आज
 के  दौर  शूद्राज  और  दूसरे  लोगों  के  बीच  में  डिस्क्रीमनेशन  करना  बिल्कूल  गलत  बात  है  ।
 हाई  कोर्ट  ने  उस  अहीर  के  हक  चेले  के  हक  फंसला  उस  पर  सुप्रीम  कोर्टे  ने  क्या

 उस  जजमैंट  के  खिलाफ  सुप्रीम  कोर्ट  ने  जो  स्ट्रिक्चर  पास  वह  मैं  आपको  बताना
 चाहता

 ]

 में  अधिक  सुविधाजनक  यह  होगा  कि  उच्च  न्यायालय  ने  जो  विचार  व्यक्त
 उन्हें  बताया  उच्च  न्यायालय  ने  यह  विचार  व्यक्त  किया  था  स्मृतिਂ  में  दिए  गए

 अधिकारों  से  यह  कठोर  नियम  निकलता  है  कि  शुद्रों  को  जाति  या  सम्यासी  की  व्यवस्था  में

 असमर्थ  समझा  जाए  ;  लेकिन  यह  नियम  अब  संविधान  के  भाग  गा  में  गारन्टी  दिए
 गए  मौलिक  अधिकारों  के  कारण  वैध  नहीं  रहा  है  ।”

 राय  में  बिद्वान  न्‍्यायाघीश  यह  समझने  में  असमरय्य  रहे  कि  संविधान  के  भाग  TT

 परिधि  में  स्वीय  कानून  नही  आते  और  पक्षकारों  के  स्वीय  कानूनों  को  लागू  करनेपें  वह

 आधुनिक  युग  के  बारे  में  अपने  विचारों  का  समावेश  नहीं  कर  सकते  बल्कि  उसे  हिन्दू-विधि  का

 आन्‍्यता  प्राप्त  और  प्रमाणिक  खोत  मानकर  लागू  करना  चाहिए  ।”

 विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  के  निर्णयों  में  स्मृति  के  बारे  में  और  उसकी  व्यास्या  के  बारे  में

 ऐसा  ही  उल्लेख  है  ।

 ]

 एक  तरफ  यह  एटीट्यूड  है  और  दूसरी  तरफ  यह  जजमैंट  नहीं  हैं  मैं  तो

 उस  ट्रिक्बचर  की  तरफ  अपना  ध्यान  ले  जा  रहा  वह  स्ट्रिक्च र  हाई  कोर्ट के  जज  के  खिलाफ

 या  नहीं  ।  हाई  कोर्ट  का  फँसला  तो  आपके  हक  में
 था

 ।  उसमें  एक  तरफ  तो  यह  है  कि  खेबरदार  ,

 स्सृतियों  को
 टच  नहीं  कर  सकते

 इसकी  पुनर्व्यख्या  करने  का  आपको  कोई  हक  नहीं  है  ।

 ]

 दूसरी  आप  चाहें  तो  कुरान  को  मिस-इन्टरप्रीट  कर  चाहें  तो  हदीस  को

 इण्टरप्रीट  कर  दें  ।  फिर  आपकी  बनारस  वाला  वह  मामला  भी  याद  इन्दिरा  जी  के  जमाने

 जब  चीफ  जस्टिस  साहब  का  हुक्म  हो  गया  कि  कब्रों
 को  उठाकर  एक  जगह  से  दूसरी  जगह

 मुंतकिल  कर  दो  ।  वह  किस्सा  भी  आपके  बनारस  शहर  का
 हैं

 ।  दूसरा  हमारे  मुंशी  जौ

 कहां  उनके  यहां  का  जहां  कुरान
 को  प्रैस्क्राइब  करने  के  लिए  एक  रिट  ही  एडमिट  हो

 इस  मुल्क  में  यह  क्‍या  मजाक  हो  रहा  है  :
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 ]
 ः

 और  वह  उच्चतम  न्यायालय  की  प्रतिष्ठा  बढ़ा  रहे  हैं  या उसे  कम  कर  रहे  हम  इस

 प्रकार  उच्चतम  न्यायालय  की  प्रतिष्ठा  कम  नहीं  होने  देंगे  ।  इस  न्यायालय  का  हमारे  समाज

 राजनीति  में  उच्चतम  स्थान  है  ।  यही  आपत्ति  है  ।

 आप  गौर  फरमाईये  कि  यह  सब  कया  हो  रहा  इसलिए  मैं  आपसे  अर्ज  करता  हूं
 कि  यह  जजमैंट  प्रिज्यूडिस्ड  डिस्क्रीमिनेटरी  हैं  और  उसे  क्या  कहते  हैं'*ਂ

 झो  जो०एम०  बनातवाला  :  यह  सैक्रिलिजस  जजमैंट

 श्रो  जियांउरहमान  अन्सारी  :  ठीक  है  ।  उस  तरह  का  है  ।  अब  आप  उस  जजमैंट  की  और

 खूबिया  सुनिये  **“(व्यकधान)'*  आप  उस  जजमैंट  के  अन्दर  जो  कनन्‍्ट्राडिक्शन्स  उनको

 सुनिये  ।  एक  जगह  कहते  हैं  कि  :

 ]
 कभी  वैयक्तिक  कानून  और  किसी  अधिनियम  के  कानून  के  उपबंधों  में  विवाद

 तो  अधिनियम  के  उपब्ंधों  को  ही  मान्य  माना  जाएगा

 |
 और  दूसरी  जगह  कुरान  की  तशरीहात  कर  रहैं  हैं  ओर  कह॒ते  हैं  कि  बिल्कुल  कुरान  के

 मुताबिक  फंसला  करेंगे  ।
 ह

 सैक्शन  125  पेज  949,  ए०आई०आर०  सुप्रीम  1985  .

 इसमें  स्पष्ट  कहा  गया  है  कि  अगर  धारा  125  और  स्थीय  विधि  में  बिवाद
 .
 क्ष्त  होता

 है  तो  धारा  125  ही  मान्य  होगी  ।”

 मामला  अगर  यहीं  पर  रोक  अगर  हुजूरे  आली  का  कलम  यहीं  पर  रुक  गया

 तब  भी  मामला  कुछ  नहीं  आपके  नजदीक  एक  सब्सटेंटिव  ला  वह  ओवर  राइड  करता  है

 दूसरे  पसंनल
 लाज  आगे  चलकर  इसी  में  क्या  कहते  हैं  :

 धारा  125  में  दिया  गया  अधिकार  पक्षकारों  के  वेपल्पिक  कानून  से  ऊपर
 इस  पर  हुई  सारी  चर्चा  इस  धारणा  को  लेकर  हुई  है  कि  उक्त  धारा  के  उपबन्धों  और
 क्तिक  कानून  की  तत्सम्बन्धी  व्यवस्था  में  कोई  विरोध

 अब  यह  कहते  हैं  कि  यह  सारी  बहस  जो  हुई  है  वह  इसी  पर  हुई  दोनों  के  बीच  में
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 कोई  कंफ्लिक्ट  अब  हिज  लॉडंशिप  ने  बिलकुल  दूसरा  रुख  अख्तियार  किया  मुजतहिद  का

 दोनों  को  खींच  तानकर  दोनों  में  मुताबिकत  पैदा  कर  दो  ।
 धो

 अब  मैं  कुरान-शरीफ  की  आयतों  को  फरमाना  शुरू  करता  हूं  । ;  गुरू  करता  हूं  ।

 वे  सारी  आयतें  जिन  पर  लोगों  ने  बहुत  तप्सरा  किया  सूरए  बकरा  जो  क्रान  की  -

 दूसरी  आयत

 4.38  म०प०

 सोमताथ  रथ  पीठासीन

 उसकी  तीन-चार  आयतों  से  ज्यादा  कोई  पढ़  ही  नहीं  पाता  कराने  में  30  पारे
 ऊनधघूमकर  जो  शख्स  पढ़ता  वह  दूसरे  पारे  पर  जाकर  अटक  जाता  लाख  कई  ,  लाख  आप
 महमेज  लेकिन  अड़ियल  टट्टू  जो  वह  अपनी  जगह  पर  आगे  बढ़ता  ही  नहीं  है  ।

 सूराए-तलाक के  प्राविजन्स  पर  अगर  वह  दयानतदारी  के  साथ  कोट  करना  चाहता  तो  उनको
 कोट  करने  के  साथ-साथ  कुरान  से  पूरी  वांकफियत  हासिल  करनी  चाहिए  दरहकीकत  जनाबे
 आला  मैं  यहां  पर  उनको  मायूब  समझता  हूं  ।  उन्होंने  एक  ऐसी  चीज  को  छू  लिया  जिसके  ये  अहल
 नहीं  हैं  ।

 तो  चकवे  से  खेल  बरखुरदार
 हाथ  कट  जाएगा  न  छू  तलवार

 इन्होंने  एक  ऐसी  चीज  को  छु  लिया  है  जिसके  ये  अहल  नहीं  इटरप्रिटेशन  यें  नहीं  कर

 बोल  कह  देते  कि  भाई  हमको  इससे  ताल्लुक  नहीं  |  एक  वकील  डेनियल  लतीफी  साहब

 जिन्होंने  इनको  पढ़ा  दिया  है  और  उन्होंने  वही  पढ़  लिया  है  और  उसको  उन्होंने  कुरान  की  हदीस

 कहा  ।  गोया  यह  अच्छा  ही  इनके  लिए  जैसे  डेनियल  लतीफी  साहब  न  खुदा  हो  जो

 आसमान  से  उतर  आया  जब  वे  उसकी  जुबान  से  कुरान  सुन  रहे  तो  फिर  उसमें  कोई  सवाल  ही

 नहीं  है  ।  डैनियल  लतीफी  ने  जो  प्रावीजन  उनको  बता  और  वह  प्रावीजन  वही  है  कि  बली

 मृताल्लि  मताउन  बिल  मैने  बहस  की  इसके  मायने  ही  मेंटिनेन्स  के  नहीं  अगर  बाज

 मुफस्लीन  ने  कहीं  पर  कह  भी  दिया  हैं  और  मताऊ  बिल  मारूफ  मान  भी  लें  तो  कोई  पीरियड  तो

 है  नहीं  ।  अगर  यह  कह  दिया  कि  तुम  मेंटिनेन्स  तो  इसके  मायने  यह  नहीं  कि  जिन्दगीभर  देते

 रहो  ।  यह  स्पैसीफाई  किया  हूँ  सूरयेतलाक  में  उसकी  छठी  आयत  में  साफ-साफ  कह  दिया  है  कि

 इहत  के  पीरियड  तक  तिर्फ  मैंटिनेन्स  पाने  के  हकदार  हैं  मुताल्लिका  ।  लेकिन  मताऊत  बिल  मारूफ

 उनके  हत्थे  चड़  उत्ती  पर  उतकी  बहस  खत्म  हो  गई  ।

 साफ-स
 न  >  ू-क  »  मुक  मी  जज  बग  ।

 तुमको  साफ-साफ  उप्तके  मुताबिक  करना  चाहिये
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 125  प्रीबेल  वह  ओवर  राहड  करता  हैं  पर्सनल  ला  को  तो  तुमको  कह  देना  चाहिये ।  ।

 ]

 स्वींय  विधि  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हम  केवल  सी०आर०पी०सी०  में  दिलचस्पी

 रखते  हैं
 भ्रोर  धारा  125  ही  पर्याप्त  यह  स्वीय:/विधि  की  अन्य  सभी  धाराओं  से  ऊपर  है  ।”

 ज्यादा  मुसीबत  इसी  ने  पैदा  की  हैँ  ।  जब  हमारे  सामने  दूसरा  हम  जाते

 और  लेकिन  अब  तो  मसला  ही  दूसरा  हो  गया--आये  थे  हरि  भजन  को  ओटन  लगे  कपास  ।

 मामला  यह  हो  गया  कि  पहले  कुरान  को  इनके  दस्तबुर्द  से  मेंटिनेन्स  गया  चल

 भाड़  में  ।  मेंटिनेस्स  दिया  जाये  या  नहीं  दिया  पहले  क्रान  को  तो  यह  मसला

 |

 में  हिज  लाडंशिप  के  बारे  में  क्या  कहूं  ।  बहरहाल  मसला  यह  है  कि  मेंटिनेन्स  का  मामला

 तो  पीछे  पड़  गया  है  ।  अग॒ंली  मंसला  यह  आ  गया  कि  अखर  हिज  लार्डशिप  वहां  बैठकर  कुरान  का

 इंटरप्रैटेशन  करने  लगेंगे  कल  वह  यह  कह  देंगे  कि  कुरान  में  खंतना  कराना  कहीं  नहीं  परसों

 यह  कह  देंगे  कि  कुरांन  में  कहा  गया  है  कि  मुर्दे  को दफन  न  किया  इसको  जलाते  क्‍यों  नहीं  ?

 नमाज  के  लिये  कह  सकते  हैं  कि  बार-बार  अल्लाहोअकबर  क्‍यों  पुकारा  करते

 जाओ  ।  कुरान  को  इंटरप्रेट  करने  का  इख्तियार  भोर  किसी  दूसरे  को  हासिल  नहीं  है  जो  उससे  प्री
 तरह  वाफिक  न  हो  नहीं  दिया  जा  सकता  ।

 मैं  खाली  क्रान  की  ही  बात  नहीं  करता  हूं  ।  कल  ये  धर्म-शास्त्रों  को  इंटरप्रैट  करेंगे  कि

 धर्मंशास्त्र  में  कहा  है  ।  तुम  गंगा  को  पौल्यूट  कर  रहे  मुझे  जलाकर  उसमें  डालते  हो
 छोड़ो  उसे  खत्म  क्रो  ।  अब  सारा  मामला  ही  लाड़ेशिप  पर  आ  जायेगा  तो  मुसीबत

 हो  जायेगी  4

 गुरुग्रन्य  साहब  और  भागवत  गीता  का  बह  इंटरप्रेटेशन  करने  लगेंगे  ।  इसलिए
 यह  बात  कही  थी  कि  वह  चीजें  बहुत  आला  दर्ज  की  हैं  और

 माननीय  न्यायधीश  जो  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्‍थायाधीश  होने  के  कुरान
 या  अन्य  धामिक  पुस्तक  या  धर्मंग्रन्थ  की  व्याख्या  करने  में  ४४९*-

 ह

 मैं  यह  अर्ज  कर  रहा  था  कि  साया  मसला  यह  है  ।  अब  उसी  पर  अखबार  चल  बड़े
 बैटर्ई  था  रहे  हैं  औन्‍्सक्योरेंटिस्ट  या  फंडमैंटलिस्ट  कह  रहे

 कोई  मजनू  कहे  या  मुझे  जंजीर  करे

 मुझसे  यह  मुमकिन  नहीं  है
 कि  लैला  को  मैं  लैला  न  कहूँ  ।

 जो  वुम्हारा  जी  चाहे  जो  जी  चाहे  समझो  ।
 2

 :  अक्षणक्षपीढ़ से  भादेशानुस्तार  कार्यवाही  बृत्तान्त  स ेलिकाल
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 जफजण+  कल  जानने  प्नाप

 लेकिन  यह  मुझसे  मुमकिन  नहीं  है  कि  जिस  चीज  पर  मैंने  इल्म  हासिल  किया  है  और  जो

 चीज  चालीस  बरस से  मेरे  मुताले  में  रही  उसके  मृताल्लिक  मैं  उनकी  राय  मान  जिन्होंने  इस

 जजमेंट  के  सिलसिले  में  डेनियल  लतीफी  साहब  से  सुना  होगा  ।  उससे  ज्यादा  कुछ  नहीं  सुना  होगा  ।

 ओर  दरहकीकत  उन्होंने  डेनियल  लतीफी  के  आगू  मेंट  को  ही  अपने  जजमेंट  के  कोट  कर  दिया  ।

 अब  एक  मसला  और  है  ।  मामला  यह  मैंने  पहले  ज॑ंसे  कहा  कि  यह  जजमेंट  नहीं  लिखा

 है  ।  रिफार्मर  की  हैसियत  से  सारे  अख्तियारात  पालियामेंट  के  वे  खुद  ले  लेमा  चाहते

 चुयेंट  एसेम्बली  के  भी  सारे  अख्तियारात  खुद  ले  लेना  चाहते  हैं  और  हकूमत  के  भी  अछितिग्रारात

 खुद  ले  लेना  चाहते  हैं  ।  गौर  फरमाइए'***  )

 अब  आ  गए  कॉमन  सिविल  कोड  पर  ।  जरा  गौर  फरमाइए  और  देखिए  कि  इसमें  क्‍या

 गुल  खिलाते  मैंने  जिस  वक्‍त  यह  जजमेंट  देखा  तो  मुझे  बहुत  रोना

 नींद  तो  आ  जाती  नींद  की  तो  गोलियां  लेकिन  रोते  को  तो  रोकना  बहुत  मुश्किल  है  |  वह

 फरमाते  हैं  ए०आई०आर०  सुप्रीम  कोर्ट  पेज  संख्या  754--
 हु

 |
 समान  सिविल  कोड  :  ए०  आई०  आर०  उच्चतम  पृष्ठ  954

 का  विषयं  है  कि  हमारे  संविधान  का  अनुच्छेद  44  निष्प्रभावी  बना  रहा

 ।  यह  विश्वास  दृढ़  हो  गया  प्रतीत  होता  है  कि  मुस्लिम  समुदाय  को  अपनी  स्वीय  विधिਂ  में

 सुधारों  के  मामले  में  स्वयं  ही  पहले  करनी  परस्पर-विरोधी७  विद्यारधाराओं  के  वाले

 कामनों  के  प्रति  इन  घोर  निष्ठाओं  को  हटाकर  एक  समान  सिविल  संहिता  बनाने  से  राष्ट्रीय  एकता

 के  हित  को  आघात

 सारा  नेशनल  इन्टिग्र  शन  पसंनल  ला  की  बदल  देने  से  हो जाएगा  ।  बस  यह  उनकी  श्योरी

 है  और  यह  उनकी  फिलोसोफी  हालांकि  उनको  यह  नहीं  मालूम  कि  इन्सानी  फितरत

 नियत  से  घिन  करती  है  ।  जरूरत  से  ज्यादा  यकसानियत  ।

 हे
 हैँ

 गेग
 क

 =
 सारा  नेशनल  न्टिग्रे

 इन्सानी  फितरत  के  तकाजों  के  खिलाफ  लोग  कहते  हैं  कि  सारा  नेशनल  इ।न्टप्न  शन

 इसी  से  हो  जाने  वाला  आप  आगे  स्टेट  के  ऊपर  हमला

 असवाद  |  कं  सिविल
 को  ने

 का
 राज्य  पर  अपने  देश  के  नागरिकों  के  लिए  समान  न  कोड  बनाने  का

 है  मु
 >

 ता  ह  चर
 उत्तरदायित्व  है  और  जिसको  इस  प्रकार  की  संहिता  बनाने  की  कानूनी  क्षमता  प्राप्त  है  ।

 एक  अधिवक्ता  ने  कुछ  धीमी  परन्तु  श्रश्य  आवाज  में  यह  बात  कही  कि  कान्‌ नी  क्षमता  अलग  बात

 क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  राजनीतिक  साहस  होना  अलग  बात  है  ।  यह्‌
 है  परन्तु  उस  कानूः  ५  केर
 व्यायाधीश  किसके  राजनीतिक  साहस  को  चुनौती  दे  रहा  है  ?  इस  सम्मानित  सभा  के

 राजनीतिक  साहस

 को  के  राजनीतिक  साहस  हमारे  प्रधान  मन्‍्त्री  का  राजनीतिक  साहस  अथवा  हमारी
 ,  कांग्रेस  ु
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 कार्यकारिणी  के  राजनीतिक  साहस  किसके  साहस  को  चुनौती  दी  जा  रही  है  ?  इस  सम्मानित
 कार्यकारिणी  अथवा  प्रधान  मन्त्री  तथा  कांग्रेस  पार्टी  जिसका  कि  लम्बा  इतिहास  है  के  विरुद्ध

 ऐसी  बात  कहना  बेहूदा

 प्रोण  एन०  जो०  रंगा  :  यह  केवल  कानाफूसी  करना  है  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अन्सारी  :  इस  कानाफूसी  को  वह  कंसे  सुन  सके  ।  बहुत  बातों  पर

 कानाफूसी  होती  न्यायाधीश  गण  उन  सबको  नहीं  सुन  पाते  ।

 श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  पहली  बार  किसी  कानाफूसी  को  न्याय-निर्णय  में  स्थान  दिया

 गया  है  ।  कितनी  उपहासास्पद  बात  है  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अन्सारी  :  आपका  धन्यवाद  ।

 हम  लोगों  पर  उनका  थोड़ा-सा  थोड़ा-सा  तरस  आ  गया  ।  कहते  हैं

 ]

 समझते  हैं  कि  विभिन्‍न  विश्वासों  तथा  धर्मों  के  लोगों  को  एक  प्लेटफार्म  पर  लाना

 कितना  कठिन

 प्रो०  एन०  जी०#र₹ंगा०  :  यह  बुद्धिमानी  है  ।

 श्रो  जियाउरंहमान  अस्सारी  :  आगे  कहा  गया  है  :

 परन्तु  यदि  संविधान  का  कोई  अर्थ  है  तो  इस  दिशा  में  कार्य  शुरू  करना

 होगा  ।

 आट्टिकल  (44)  में  जब  तक  यूनिफार्भ  सिविल  कोड  नहीं  बन  जायेगा  तब  तक

 टूटूशन  के  कोई  मायते  नहीं  हैं  ।  लेकिन  आर्टिकल  (44)  में  सिर्फ  इतना  ही  कहा  है  :

 ]

 कहा  गया  है  कि  राज्य  प्रयास  राज्य  पर  यह  कोई  दायित्व  नहीं  यह  एक  प्रयास

 मात्र  एक  संकेत  है  कि  यदि  संभव  यदि  सभी  लोग  मिल  जायें  तथा  कोड  के  लिए  सहमत  हों

 तो  राज्य  इस  दिशा  में  कदम  उठायेगा  ।  राज्य  पर  ऐसी  कोई  बाध्यता  नहीं  इस  प्रकार  का

 दायित्व  विधान  सभा  राज्य  अथवा  कार्यकारिणी  पर  डाला  गया  है  ।

 ओर  इश्नाहीम  सुलेमान  सेट  :  यह  अनिवार्य  नहीं  है  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अम्सारी  :  आगे  कहा  गया

 को  सुधारक  का  दायित्व  निभाना  ETTਂ
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 जसे  कि  महात्मा  गांधी  बल्कि  उनसे  भी  ज्यादा--राजाराम  मोहन  राय  या  महात्मा
 गौतम  बुद्ध  ।

 न्यायालयों  को  सुधारक  का  दायित्व  निभाना  क्योंकि  संवेदनशील  हृदय
 के  लिए  यह  असहनीय  है  कि  अन्याय  जारी  विशेषरूप  तब  जबकि  वह  इतना  स्पृश्य
 हो  1

 क्या  यह  न्याय  निर्णय  है  अथवा  धर्मोपदेश  है  ।  यह  क्‍या  है  ?

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  अज्ञान  का  प्रदर्शन  ।

 भी  जियाउरंहमान  अन्सारी  :  यह  न  केवल  गलत  रूप  से  उद्ध,त  किया  गया  है  ।  अपितु
 कुरान  तथा  हैदीयत  की  गलत  व्याख्या  की  गई  उन्होंने  दिल्‍ली  के  न्‍न्यायविद  डा०  ताहिर  महमूद
 को  भी  गलत  रूप  से  पेश  किया  उन्होंने  उनकी  पुस्तकों  का  उल्लेख  किया  उन्होंने  उनके
 एक  लेख  का  उल्लेख  किया  मैं  एक  हलके  से  शब्द  को  पढ़ता  हूँ  जिसे  उन्होंने  गलत  रूप  में

 उद्ध त  किया  है  ।  यह  है  न्यायिक  अकमंण्यता  ।  उससे  कम  नहीं  है  ४»

 उन्होंने  डा०  ताहिर  महमूद  को  उद्ध,त  किया  डा०  ताहिर  महमूद  ने  स्वीय

 पृष्ठ  के  सभी  नागरिकों  के  लिए  समान
 सिविल  कोड  होना  चाहिए  ।  इसे  उन्होंने  उद्धूत  किया  है  ।

 फिर  महोदय  माननीय  न्यायाधीश  द्वारा  उद्धत  पुस्तक  1947  में  प्रकाशित  हुई  तथा
 उसका  दूसरा  संस्करण  1983  में  यह  दूसरा  संस्करण  ए०  आऑई०  नागपुर
 द्वारा  प्रकाशित  हुआ  ।  काफी  समय  से  विज्ञापन  दिए  गए  कि  डा०  ताहिर  महमूद  की  पुस्तक  का

 संस्करण  रहा  है  ।  उन्होंने  उस  पुस्तक  के  नए  संस्करण  को  उद्ध त  नहीं  किया  अपितु  1971
 के  प्रथम  संस्करण  को  उद्ध त  कियाएफ  बेशक  बाद  के  संस्करण  में  डा०  ताहिर  महमूद  ने  उस

 भाग  को  हटा  लिया  है  और  अपने  विचारों  को  बदल  लिया  उन्होंने  अभी-अभी  एक  लेख

 लिखा  है--जिससे  मैं  उद्ध[ूत  करना  चाहता  हूं  ।

 श्री  सैफुद्दीन  चोधरी  :  क्या  हो  रहा  है  ?  वह  कितना  समय  मैं  इसे  नहीं  समझ

 मैं  इसे  गम्भीरता  से  लेता  हूं  ।

 श्री  जियाउरहमान  अन्सारी  :  आप  कित  बात  को  गम्भीरता  से  ले  रहे  आप  मामले

 समझना  नहों  चाहते  ।  आप  क्या  चाहते  हैं  ?

 अष्अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्ययाही-बुतान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 अननज>-><पनमऊ-ऊअ३ूनन्‍-»

 प्रो०  सेफुद्रोन  सोज  :  वह  वाद-विवाद  का  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  सफुहोन  चौधरी  :  वाद-विवाद  का  उत्तर  कोन  दे  रहा  क्या  वह  उत्तर  दे  रहे

 श्री  जियाउरंहमान  अन्सारी  :  मैं  माक्स  के  दर्शन  को  उद्धृत  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।  मैं  मात्र्से

 अथवा  लेनिन  के  दर्शन  पर  भाषण  नहीं  दे  रहा  हू  ।  मैं  आपको  इस  देश  की  संस्कृति  के  बारे  में

 बता  रहा  हूं  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अन्सारी  :  मैं  अर्ज  करना  चाहता  हूं  ।  मेरा  यह  जो

 तिबा  वह  खुदा  दुश्मनों  से  नही  हैं  ।  खुदाबीन  ने  यह  शैतान  है  तेरे  हुनर  काਂ

 इनसे  मेरा  मुखातिब  नहीं  है  ।  मेरा  मुखातिब  उन  लोगों  से  तो  धर  में  यकीन  रखते  जो

 दीन  में  यकीन  रखते  जो  इस  मुल्क  के  इथौप्र  को  पहचानते  हमारी  को  परम्परायें

 हमारा  जो  कल्चर  उसमें  हम  एक-एक  चीज  को  पहचानते  हम  उन  लोगों  को  रि प्रजेंट

 कर  रहे  मा्कंसिज्म  को  रिप्रजेंट  नहीं  कर  रहे  डेम  डेम  मार्कसिज्म'**

 ]

 जाइए  यह  दर्शन  पश्चिन  बंगाल  में  यहां  मत  आपको  इस  सभा  में

 मेरी  बात  सुननी  होगी  ।

 महोदय  मैं  कह  रहा  था  (  व्यकषघान )

 एक  माननोय  सदस्य  :  वह  उक्त  जित  हो  गए  हैं  ।

 आओ  जियाउरंहमान  अस्सारो  :  नहीं-नहीं  ।  मैं  बिल्कुल  ठीक  हूं  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  आपके  पीछे  दो  भतीजे  हैं  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अन्सारी  :  ये  भतीजे  से  ज्यादा  आगे  बढ़े  हुए

 )

 श्री  जियाउर्रहमान  अन्सारी  :  मैं  अभी  मामले  को  ले  रहा  हूं  ।

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  अंसारी  जी  माक्से  सभा  के  बाहर  उनका  उल्लेख

 न  करें  ।

 श्री  जिपाउरंहमान  अस्तारी  :  परन्तु  उनकी  प्रतिनिधि  सभा  में  मौजूद  हैं  ।
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 *  ख्ला  बह
 प्रो०  सघु  इंडवते  खुदा  का  इस/लए  रैफर  कर  सकते  क्योंकि  प्रभु  सर्व-व्यापक  है  ।

 ऑॉू

 श्री  जियाउरहमान  आपको  नहीं  मालूम  शतान  के  नुमाइन्दे  हर  जगह
 लह्डैं

 नਂ
 द  हैं  ।

 5.00  मसण०प०

 जब  मैं  शेतान  कह  रहा  तो  यह  अनपालियामेन्टरी  नहीं  है  क्‍योंकि  शैतान  एक  बहुत

 बड़ा  पालियामेस्टेरियन  था  ।  उस  ने  अल्लाह-मियां  के  साथ  बहस  की  उस  से  बड़ा

 मेन्टेरियन  कौन  हो  सकता  है  ।  इनकी  समक्ष  में  यह  नहीं  आएगा  ।  आप  जरा  कान  में  आला

 लगाओ  ।  जोश  मलिहाबादी  ने  शैतान  के  मुत्ताल्लिक  कहा  उनकी  एक  नज्म  जिस

 का  एक  स्टेन्जा  मैं  पढ़  रहा  हूं  ।
 ह

 जब  अजल

 भरी  संफुद्दीन  चोधरी  :  आप  शैतान  पर  बोल  रहे  हैं  ।

 झो  जियाउरंहमान  असारी  :  मैं  कह  रहा  था  :

 जब  अजल  में  सजदाए-आदम  का  उठाया  सवाल

 था  उसी  हलचत  से  मौके  पर  यह  था  वकक्‍ते  जलाल

 खुद  खुदाए  बरतरों  कहार  से  अबला  पर

 की  थी  मैं  ने  गुफ्तगू  आंखों  में  आखें  डाल  कर

 रोगे-सुल्तानी  से  यह  चेहरा  उत्तर  सकता  नहीं

 और  जो  खुदाई  से  डरे  बह  शाही  से  डर  सकता  नहीं

 ये  शैतान  की  औलादें  जिनका  दिल  मुर्दा

 क्ली  सेयद  मसुदल  हुसेन
 :  माफ  करना  अगर  आप

 को  बुरा  लगे  ।

 जनाबे  डा०  ताहिर  महमूद  ने  सुप्रीम  कोर्ट
 के

 फाजिल  जज  को  कन्ट्राडिक्ट  किया

 है  और  उस  पर  अपना  एक  आर्टीकिल  मैजा  जिसको  मैं  कोट  कर  रहा  हू  .-  -

 या  रब  वेन  समझे  हैं  न  समझेंगे  मेरी  बात

 कि  दिल  ही  उन्हें  जो  न  दे  मुझको  जबां  और

 . .  अब  मैंने  बंगला  में  शुरू  कर  दिया  तो  आप  भाग  जाएंगे  ।

 5.02  स०प०

 महोदय  पीठासीन

 थी  संफुद्दीम  चोधरी  :  वह  बहुत  अच्छा  होगा  ।
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 a  ----  .  करतााा०मम०००३००  का  विवश

 प्रो०  सध  दंडबते  :  अगर  बंगला  में  शुरू  कर  तो  हम  भाग  जाएंगे
 झो  जियाउरंहमान  अंसारी  :  अब  तुम्हारी  मदद  करने  के  लिए  इन  को  और  बुला

 लिया  है  तलाकें  दो  असमलाम  और  बररकान  ।  इसलिए  भतीजे  भी  दो  होने
 चाहिए  ।  डा०  ताहिर  महमूद  ने  जिस  किताब  को  रेफर  किया  उसके  बारे  में  डा०

 महमूद  ने  कहा  और  उनका  जो  कआर्टीकिल  उसमें  से  कोट  करना  चाहता  हुं  :

 निर्णय  31  पृष्ठों  में  मुस्लिम  विधि  पर  मेरी  पुस्तक  का  पृष्ठ  20  उसमें

 उद्धत  किया  गया  दूसरा  तलाकशुदा  को  निर्वाह  राशि  देने  के  बारे  में  सेमीनार  में

 दिए  गए  मेरे  भाषण  को  जोकि  इस्लामिक  एण्ड  कम्पेरेटिवला  मैं  मास  की  खण्ड

 1981  में  प्रकाशित  हुआ  था  उद्धत  किया  गया  मैंने  उच्चतम  न्यायालय

 केबी  ताहिरा  के  मामले  पर  टिप्पणी  करते  हुए  स्पष्ट  किया  था  कि  मुसलमानों  के

 लिए  इस  प्रकार  के  मामलों  को  देखते  हुए  मुसलमानों  के  लिए  कितना  महत्वपूर्ण  है  कि

 वे  अपने  आचार  से  तथा  इस्लामी  विवाह  विधि  के  पालन  से  यह  दिखाएं

 उद्धरण  जो  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  ।  पहला  है  मेरी  पुस्तक  मुस्लिम
 स्‍्वीय  विधि---भारतीय  उप  महाद्वीप  में  राज्य  की  भूमिका  प्रथम  1977

 तथा  दूसरा  संस्करण  1983  का  अंतिम  अध्याय  ।  उस  अध्याय  में  मैंने  व्यक्त  किया

 था  कि  प्रत्येक  समुदाय  की  स्वीय  विधि  का  कार्यान्वयन  सनकी  धामिक  अदालत  द्वारा  किया

 जाना  राज्य  द्वारा  नहीं  ।  यदि  भारत  किसी  सामान  सिविल  संहिता  की  कोई

 भ्राषश्वकता  तो  यह  सही  रूप  में  लेते  हुए  इस्लामी  विधि  ही  हो  सकती  जिसे  ऐसी

 स्थायपा  लिका  स्वीकार  कर  सकतो  है  ।  इससे  किसी  व्यक्ति  द्वाशा  यह  भिव्क्यं  सिकालत

 कि  मैं  मुस्लिम  विधि  को  समाप्त  करके  समान  सिविल  संहिता  को  तैयार  करने  के  पक्ष  में

 बेहूदा  है  ।

 अगे  उन्होंने  बताया  है  :

 वास्तव  में  दुर्भाग्य  पूर्ण  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  मेरी  पुस्तक  के  पहले

 संस्करण  से  उद्धूत  करना  उपयुक्त  समझा  ।  इस  बात  की  उपेक्षा  करते  हुए
 कि
 इसका

 दूसरा  संस्करण  सुश्रसिद्ध  प्रकाश  मैसप  आल  इंडिया  नागपुर  द्वारा  प्रकाशित  हुआ
 था  ।  यह  नहीं  माना  जा  सकता  उच्चतम  न्यायालय  के  प्रतिष्ठित  न्यायाधीशों  को  दूसरे
 संस्करण  की  जानकारी  नहीं  सभी  सन्देहों  का  निवारण  करते  हुए  मैं  स्पष्ट  करना

 चाहता  हू  कि  मैं  किसी  भी  तरह  समान  सिविल  का  समर्थन  नहीं  करता  और

 यह  भी  नहीं  चाहता  कि  मुझे  कोई  इसका  समर्थक  समझे  ।

 यह  डा०  ताहिर  महमूद  का  सब  हो  उनका  सारा  किस्सा  इसमें  आ  गया  ।  अब  मैं
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 2  नि  कल  नल  पक नकल  ~  कि  जज

 एक  बात  जरा  सा  परसनल  ला  और  कामन  ला  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  न्हाट  इज  दी
 परपज  आफ  आटटिकल  44  ?  आटटिकल  44  में  कहीं  पर  कामन  सिविल  कोड  की  बात  नहीं  कही
 गई  यूनिफामं  सिविल  कोड  की  बात  कही  हमारे  कांस्टीट्यूशन  के  फ्र  मर्स  ने  जानबूझ  कर

 यूनिफा्मं  सिविल  कोड  किया  कामन  सिविल  कोड  नहीं  किया  ।  कामन  मीन्स  वन  फार  आल

 और  यूनिफार्म  के  मायने  यह  है  कि  अंडर  सिमिलर  कडीशंस  देयर  शुड  बी०  यूनिफार्मेटी  और  यही

 व्यू  रहा  है  हमेशा  से  और  मैं  आपको  जनाब-ए-ए-आली  एक  बात  और  अर्ज  करना  चाहता

 हुं  और  वह  आसाम के  बारे  में  जब  आसाम  स्टेट  टूटी  और  नागालैण्ड  वजूद  में  आया  तो

 नागालैंण्ड  के  सिलसिले  में  थर्टीन्थ  अमेंडमेंट  आया  और  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ...

 मैं  अ्ज  करता  हू  कि  थर्टीन्थ  अमेंडमेंट  में  नामालेंड  के  खसूसी  वहां  के

 वहां  का  वहां  की  एक  मुखासिस  जिंदगी  के  उनके  उनके  कस्टमरी  ला

 उनके  कस्टम्स  सब  को  प्रोटेक्शन  थर्टीन्य  अमेंडमेंट  में  सिर्फ  उनको  प्रोटेक्शन  देने  के  लिए  यह  कानून
 लाया  गया  और  यह  कहा  गया  कि  ये  एक  स्पेशल  टाइप  का  ग्र॒प  एक  छोटा

 सा  इस  मुल्क  की  छोटी  सी  आबादी  के  लिए  तो  हमारी  दरियादिली  का  यह  हाल  है  कि

 कांस्टीट्यूशन  को  अमेंड  करके  उनके  उनके  उनके  कस्टमरी  इन  सब  को

 प्रोटक्शन  दे  रहे  हैं  और  दूसरी  तरफ  मुसलमानों  से  यह  तकाजा  कर  रहे  हैं  कि  मेन  स्ट्रीम  से  निकल

 जाओगे  और  बिल्कुल  कामन  बन  जाओ  ।

 मैं  आपसे  यह  अर्ज  कर  रहा  हु  कि  सुप्रीम  कोर्ट  का  यह  जजमेंट  एक  पर्सनल  लॉ  के

 सिलसिले  में  कांग्रेस  का  क्या  मौफि  मौकिफ  रहा  उप्ते  हिस्टो  रीकल  पत्ष॑पेक्टिव  में  देखना

 मुझे  तो  कभी-कभी  बोलने  का  मौका  मिलता  है  ।

 )

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  हम  लोगों  को  भी  अतक्ो  सुतते  क  नौका  मिल  रहा  है  ।

 )

 भी  जियाउरंहमान  अंसारी  :  ऐसे-ऐसे  कदरदान  मौजूद  हों  तो  मेरी  हिम्भत  क्‍यों  नहीं

 पढ़े ंगी  ।  मेरे  हाथ  में  इस
 वक्‍त  एक  किताब  है  ।

 )

 श्री  बसुरेव  आचार्य  ;  इस  किताब  का  कया  नाम  है  ।

 .  झो  जिवाउरंहमान  अंसारी  :  यह  वह  किताब  है  जो  अपकी  समझ्न  में  नहीं  आयेगी  ।

 उम्र  गुजरी  बुते  खुदसर  को  समझाते
 ”

 पिघलकर  मोम  हो  अगर  पत्थर  को  समझाते

 [  1
 एण्ड  माइनोरिटीज  पुस्तक  अखिल  '  भारती  य  कांग्रेस  कमेटी  द्वारा  प्रकाशित

 की  गई  जिसमें  1920  से  लेकर  वर्तमान  समय  तक  कांग्रेस  द्वारा  पारित  किए  गए  सभी

 संकल्प  दिए  गए  हैं  ।”
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 यह  3,  4,  5,  को  में  बम्बई  में  हुए  कार्यक्रारिगी  समिति  का  संकल्प  संख्या  23

 इसमें  कहा  गया  है  :

 समिति  मुसलमान  राज्यों  को  यह  आश्वासन  देती  है
 कि  जब  भारत  स्वाधीन

 गा  तब  उसकी  विदेशी  नीति  स्वभावतः  इस्लाम  द्वारा  मुसलमानों  को  सोंपे  गए  धारमिक
 दायित्वों  से  मार्ग-दर्शन  प्राप्त  करती  रहेगी  ।

 इस  पुस्तक  के  पृष्ठ  94  पर  कराची  सत्र  के  संकल्प  संख्या  में  कहा  गया  है  :--

 उस  संकल्प  का  शीष॑क  है  स्वराज्य  का  अर्थ  और  मौलिक  अधिकार  इसमें  कहा  गया  है  :

 आत्मा  की  आवाज  की  अभिव्यक्ति  की  व्यवसाय  की  स्वतन्त्रता  और
 धर्म  की  स्वतन्त्रता  बशर्ते  सार्वजनिक  नैतिकता  बनी  रहे  तथा  अल्प  संख्यकों

 की  संस्कृति  भाषा  तथा  लिपि  का  संरक्षण  हो  ।

 फिर  पृष्ठ  96  में  कार्यकारिणी  समिति  द्वारा  पारित  संकल्प  में  कहा
 गया  है  :

 अधिकारों  संबंधी  अनुच्छदों  में  संबद्  समुदायों  के  लिए  उनकी

 धर्म  तथा  धामिक  व्यवहारों  के  निर्बहन  संबंधी  गारन्टी

 निहित  होगी  ।”

 विधियों  को  संविधान  में  विशिष्ट  उपबन्धों  द्वारां  संरक्षण  दिया  जाएगा  ।”

 पृष्ठ  में  अल्प  संख्यकों  के  अधिकार  संबंधी  एक  और  संकल्प  में  मौलिक
 अधिकारों  संकल्पों  में  स्पष्ट  किया  गया  है  धर्म  या  संस्कृति  के  मामलों  में  कोई

 हस्तक्ष  प  नहीं  किया  जाएगा  और  अल्पसंख्यकों  को  अपनी  स्वीय  विधि  बहुसंख्यकों  द्वारा

 थोपे  गए  किसी  भी  प्रकार  के  परिवर्तन  के  बिना  बनाएं  रखने  का  अधिकार  होगा  ।”

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  से  कांग्र  स  ही  रही  है  ।

 भी  जियाउरंहमान  असारो  :  और  फिर  कार्यकारी  समिति  संकल्प  का  वह  प्रस्ताव  भी

 है  जब  इसकी  बैठक  कलकत्त  में  26  अक्तूबर  से  समिति  तक  हुई  ।

 )

 भरी  जाफर  शरीफ  पहले  के  लिए  आपने  क्या  तिथि  बताई  ।

 भी  जियाउरंमान  अ  सारी  :  मैंने  आप  को  पहले  ही  कहा  है  ।

 रा
 मैं  आपको  किताब  ही  दे  दू

 340



 29  1907  द्छ  प्रिया  संहिता  विशेयक
 ———

 क्‍
 शी  जाफर  फारीफ  :  प्रो०  मधु  दंडवते  कह  रहे  थे  कि  यह  कांग्रेस  ।  आप  की

 बात  रिकार्ड  हो  रही  है  वृत्तांत  में  शामिल  हो  रही  मैं  नहीं  चाहता  कि  कोई
 विवरण  गलत  हो  और  न  ही  कोई  इसकी  गलत  व्याख्या  करे  ।

 ओ  जिमाउरंहसान  मैंतो  यहां  तक  तेयार  हुं  कि  आपकी  खिदमत  में  यह
 किताब  ही  हाजिर  कर  दं  गा  । पु

 ]
 प्रो०  सघु  दंडवते  :  मैंने  गलत  नहीं  समझा  केवल  आपके  सदस्य  ने  गलत  समझा

 शो  जाफर  शरोफ  :  क्योंकि  उस  समय  कांग्रेस  नहीं  था  ।

 श्री  जियाउरहमान  अंसारी  :  कार्थ  समिति  संकल्प  को  मंजूरी  देने  के  लिए अखिल

 भारंतीय  कांग्रेस  कमेटी  ने  हरिपुरा  कांग्रेस  अधिवेशन  में  एक  संकल्प  पारित  किया  ।  सुभाष  बाबू
 ने  1937  में  इसकी  अध्यक्षता  की  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 अक्तूबर  1937  में  कलकत्ता  में  पारित  अल्पसंख्यकों  के  अधिकारों

 कार्यकारी  समिति  के  संकल्पों  की  स्वीकृति  देती  है  और  पुष्टि  करती  है
 और  फिर  से  इस  बात  की  घोषणा  करती  है  और  यह  भारत  के  अल्प  संख्यकों  के

 भाषा  संबंधी  सांस्कृतिक  तथा  अन्य  अधिकारों  की  रक्षा  को  प्राथमिक  कतंव्य  तथा  मूलभूत
 नीति  समझती  है  ताकि  इसे  सरकार  की  योजना  में  शामिल  किया  जाए  जिसका

 कांग्रेस  आदि

 कार्यकारी  समिति  जिसकी  बैठक  7  से  11  1945  को  कलकत्ता  में  में

 कहा  गया  :

 ]

 झी  रणवीर  सिह  :  मंत्री  आपकी  तकरीर  का  असर  देखिए  कि  ये  पहां  से

 उठकर  यहां  आ  गए***
 **'

 ओऔी  जिवाउरंहमान  अंसारी  :  आ  जाओ  ईमान  ले  अब  भी  आजाओं  '**

 तुम्हारा  मामला  वह  हो  जाएगा  कि  :

 को  सभी  धर्मों  के  संबंध  में  मध्यस्तता  अपनानी

 खुदा  ही  न  विसाले

 न  इधर  के  न  उधर  के  ।”

 मैं  तुमको  आसली  माक्संसिस्ट  नहीं  मान  सकता

 341



 देष्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  20  1985

 ज+  जल  य+  जज

 भी  अजय  मुशरान  :  मैं  इनका  शुद्धीकरण  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  जियाउरहमान  स  सारी  :  वरना  तुम  दोनों  जगह  से  चले  जाओगे

 ]

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  उन्होंने  अपने  विचार  बदल  दिए  ।

 ।
 भ्री  जियाउरंहमान  अ

 सारी
 :  यह  है  भारत  के  प्रथम  प्रधान  कांग्रेस  के

 प्रमुख  नेता  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  द्वारा  2  1938  का  दिया  गया  प्रेस  वक्तव्य  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  आप  यह  बताइए  कि  इस  कि  इस  नेहरु  को  क्‍या  कहना  है  ।

 श्री  जिया  उरंहमान  अंसारी  :  वक्‍तव्य  में  कहा  गया  है  :

 भारत  के  लिए  किसी  ऐसी  स्वतन्त्रता  की  कल्पना  भी  नहीं  कर  सकती  है
 जो  भारत  में  रहने  वाले  विभिन्‍न  धामिक  समुदायों  के  लिए  समान  स्वतन्त्रता  नहीं  है  और

 जिसमें  सभी  लोगों  के  लिए  विकास  तथा  प्रगति  के  समान  तथा  पर्याप्त  अवसर  उपलब्ध  न

 हों  ।  जहां  तक  धामिक  तथा  सांस्कृतिक  मामलों  का  संबंध  इसमें  यथासंभव  पूरे

 आश्वासन  दिए  गए  हैं  और  घोषणा  की  गई  है  कि  इसको  मूल  अधिकार  में  शामिल  किया

 जाना  चाहिए  ।  कुछ  राजनैतिक  अधिकारों  के  संबंध  में  निजी  कानून  के  संबंध  में

 रिब्त  आश्वासन  दिया  गया  साम्प्रदायिक  निर्णय  वर्तमान  के  लिए  है  और

 हमने  कई  बार  कहा  कि  हम  सभी  संबंधित  लोगों  की  सहमति  के  बिना  कोई  परिवतंन

 नहीं  चाहते

 यह  पत्र  पण्डित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  6  अप्रैल  1938  को  मुहम्मद  अली  जिन्‍ना

 को  लिखा  था  |  मैं  इससे  उद्धत  कर  रहा  हू  :

 के  सम्बन्ध  Ae

 भी  एस०  जयपाल  रेडडो  :  वह  1934  से  1938  की  बात  कर  रहे

 श्री  जियाउरंहमान  चूंकि  मेरे  वरिष्ठ  साथी  ने  मुझे  बात  जारी  रखने  को

 मैं  भाषण  जारी  रखू

 प्रो०  सधु  बंडबते  :  कृपया  40  मिनट  में  पूरा  कीजिए  ।  आपको  40  मिनट  तक  उद्धरण

 देना  है  |

 भी  जियाउरंहमान  अंसारी  :  अगर  आप  कहते  तो  ऐसा  ही  क्योंकि  आप

 मिस्ट  हैं  ।

 ]
 यह  मुहम्मद  अली  जिन्‍ना  के  नाम  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  का  पत्र  यह  इस  पुस्त

 के  पृष्ठ  161  पर  है  :
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 तक  संस्कृति  के  संरक्षण  का  प्रश्न  कांग्रेस  ने  इसे  संविधान  के  मूल  सिद्धांतों
 में  शामिल  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की  उसने  यह  भी  घोषणा  की  है  कि  वह  किसी
 समुदाय  के  निजी  कानूनों  में  किसी  भी  प्रकार  से  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहती  ।”
 इन

 उद्धरणों  से  मैं  यह  सिद्ध  करना  चाहता  हूं  कि  आरम्भ  से  ही  हमारी  यह  नीति  रही
 है  ।  यह  कांग्रेस  की  नीति  जो  इस  देश  की  स्वतन्त्रता  के  लिए  स्वतन्त्रता  सेनानियों  एक  मात्र
 संगठन  है  ।

 जहां  तक  कांग्रेस  के  चुनाव  घोषण-पत्र  का  सम्बन्ध  है  ।  मैं  बात  को  स्पष्ट
 करना  चाहता  हू  ।  वे  हमारे  निजी  कानूनों  के  संरक्षक  नहीं  निजी  कानूनों  की  रक्षा  करना

 हमारा  इतिहास  रहा  मैं  1980  के  चुनाव  घोषणा  पत्र  को  उद्धत  कर  रहा  हूं  ।  यह  इस

 पुस्तक  के  पृष्ठ  269  पर  दिया  है  ।

 अल्पसंख्यकों  के  वैयक्तिक  कानून  में  हस्तक्ष  प  नहीं  करेंगे  ।  स्पष्ट  शब्दों

 में  दिया  हुआ  ।  जहां  कहीं  भी  आवश्यक  होगा  वर्तमान  कानून  में  संशोधन  करके  वक्‍फ
 सम्पत्ति  के  प्रबन्ध  को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  तुरन्त  उपाय  किए  जाएंगे  ।”

 श्री  इश्नाहीम  सुलेमान  सेट  :  घोषनाएं  तो  हैं  कितु'**
 हरी  जियाउरंहमान  अंसारी  :  इन  पर  अमल  किया  गया  कृपया  भगवान  के  लिए  ऐसा

 मत  कहिए  ।  दिल्ली  में  वक्‍फ  सम्पत्ति  को  बहाल  किसने  किया  है  ।  आपने  या  इन्दिरा  गांधी  जी

 ने  ?  आप  कहीं  भी  जाईये  ओर  विभिन्‍न  लोगों-द्वारा  हड़प  की  गई  वक्‍फस  म्पत्ति  की  सूची  देखिए  ।

 अल्पसंख्याकों  को  लौटा  दिया  ।  गया  है

 भ्रौ  इश्ाहीम  सुलेझ्ान  सेट  :  उच्चतम  न्यायालय  ने  हस्तक्ष  प  किया  है  ।

 ]

 श्री  ओबेसी  :  मस्जिदों  में  नमाजडड़ने  की  इजाजत  नहीं  है  साहब  ?

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  प्रकार  का  व्यवधान  मत  डालिए  ।

 श्री  जियाउर्रहमान  अंसारी  :  अब  मैं  1977  के  कांग्रेस  चुनाव  घोषणा-पत्र  में  श्रीमती

 इन्दिरा  गाँधी  की  प्रारम्भिक  टिप्पणी  से  अन्तिम  उद्धरण  देता  हूं  ।

 उन्होंने  घोषणा  की  है  :

 का  अर्थ  धमं-हीनता  नहीं  है  अपितु  सभी  धर्मों  की  रक्षा  और

 आध्यात्मिक  तथा  नैतिक  मूल्यों  को  प्रोत्साहन  देना  है  ।”

 मार्क्स  तथा  लेनिन  द्वारा  स्थापित  की  गई  परम्पराएं  नहीं  हैं  अपितु  य ेइस  देश  के

 नेताओं  तथा  धाभिक  नेताओं  द्वारा  स्थापित  की  गई  परम्पराएं  हैं  ।

 ५

 पा  मैंने  आपसे  कांग्रेस  का  जो  परपीचुइटी  में  रेजुलूशन  वह  कहा  है  ।  मैंने
 इस

 बात  से  यह

 एस्टैबूलिश  करना  चाहा  कि  हमा  री  थिंकिंग  मुस्तकिल  तौर  पर  यह्‌  रही  है  कि  हम  कोई  इंटरफीयर

 नहीं  करना  चाहते  ।
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 मैं  आपसे  यह  अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  मैं  इससे  सिफ  एक  बात  एस्टैबूलिश  करना  था  कि

 कांग्रेस  का  परपीचुइटी  में  यह  स्टैंड  रहा  है  अगर  इस  तरह  करोगे  तो  बोलने  नहीं
 जब  तुम  तम  नये-नये  आये  समझ  लेना  ।  मैं  तुम्हें  पानी-पी

 पीकर  कोसू गा  ।

 इस  बात  में  मैं  एक  चीज  और  एड  करना  चाहता  हूं  ।  हिन्दुस्तान  की  आजादी  की  लड़ाई

 महज  गैर-मुल्की  हुक्मरान  से  यहां  के  लोगों  को  आजाद  कराने  के  लिए  ही  नहीं  लड़ाई  लड़ी  गई

 अंग्र  जों  की  मुखालिफत  महज  इसलिए  नहीं  की  थी  कि  कुछ  गैर-मुतकी  हुकमरान  यहां  आकर

 काबिज  हो  गए  वह  हुकूमत  कर  रहे  उसमें  बहुत  सी  चीजें  शामिल  थीं  ।  मैं  इस  हाउस
 को  याद  चाहता  हूं  कि  आजादी  की  लड़ाई  में  यह  बात  भी  शामिल  थी  कि  अंग्रेज  हमारी

 कल्चर  को  मेटना  चाहता  धर्म  को  मिटाना  चाहता  दीन  में  इंथकबंयर  करना  चाहता

 तो  यह  गुह  भी  उस  लड़ाई  के  थे  ।

 उस  वक्‍त  हिन्दुस्तान  में  सबसे  ज्यादा  मुहृत  के  ल्रिए  जो  कांग्रंस  के  प्र  जीडेंट  रहे  मौलाना

 अबुल  कलाम  उनको  कोट  करना  चाहता  हूं  ।  एक  वक्‍त  जब  ब्रिटिश  गव्नमेंट
 ँ

 का

 ट्यूड  यह  मौलाना  आजाद  को  बहुत  से  लोगों
 ने

 कोट  किया  मैं
 भी

 कोट  करना  चाहता

 जब  शज्िटिश  गवर्नेमैंट  मुसलमानों  के दीन  मसायल  के  खिलाफ  मुखालफ्त  कर  रही
 )

 हमारा  जी  चाहे  तो  मैं  आपको  सिर  आंखों  पर  बिठा

 श्रोमती  कृष्णा  साही  :  एक  तरफ  यह  बात  कहते  हैं  और  दूसरी  तरफ

 रानी  बनाकर  रखते  हैं  ।

 श्री  जियाउरंहमाम  अंसारो  :  यही  बात  अगर  समझ  मुश्किल  हो
 गया  ।

 न  समझा  उमर  उस  बूते  खुदसर  को  समझा

 पिघलकर  मोम  हो  अगर  पत्थर  को  समझाते  ।

 मसला  दूसरा  खड़ा  हो  गया  है  ।  डेढ़  घंटे  उस  रोज  और  दो  घंटे  आज  बोला

 उसके  बाद  भी  आपकी  समझ  में  नहीं  आया  ।  अब  रामायण  पूरी  खत्म  हो  गई  और  यह  समझ्न
 -  में नहीं  आया  कि  सीता  कौन  थी  और  राम  कोन  थे  ।

 मुसलमानों  का  मतालबा  है  ब्रिटिश  गवर्नमेंट  क ेसमय  का  1918-19  का  है  ।  इसके  बारे

 में  यह  है  के  अहकाम  कीई  राज  नहीं  जिन  पर  हकुमत  की  रसाई  न  हो  ।  छपी  हुई
 किताबों  में  मुरत्तब  हैं  और  मदरसों  के  अन्दर  शबोरोज  जेरेदर्सोतदरीज  हैं  ।”  सुप्रीम  कोर्ट  के  नहीं

 मदरसों  के  गवनंमेंट  को  चाहिए  कि  सिर्फ  इस  बात  की  जांच  करें  कि  वाकई  इस्लाम  के

 शरे  अहकाम  ऐसे  ही  हैं  या  नहीं  ।  अगर  साबित  हो  जाए  कि  ऐसे  ही  तो  फिर  सिफ्फं  दो  ही

 राहें  गवर्नेमेंट  के  सामने  होनी  चाहिए  ।”  यह  बर्तानिया  गव्नेमेंट  के लिए  कहा  है  ।  मुसलमानों

 के  लिए  उनके  मजहब  को  छोड़  दें  ओर  ऐसी  कोई  बात  न  करें  जिससे  उन  के  मजहूब  में  मदाब्लत
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 हो  और  वह  अपने  मजहबी  अहकाम  की  घिनता  पर  ब्रिटिश  गवर्नमेंट  के  खिलाफ  हो  जाने  पर

 मजबूर  हो  जाएं  या  फिर  एलान  कर  कि  उनको  मुसलमानों  के  महजबी  अहकाम  क्री  कोई

 परवाह  नहीं  न  वह  उस  पॉलिसी  पर  कायम  है  कि  उनके  जब  में  मदाउलत  नहीं  होगी  ।

 इसके  बाद  मुसलमानों  के  लिए  भी  निहायत  आसान  जाएगा  कि  अपना  वक्‍त  वेसूद  शो  राफुगा
 में  नस्फ  करे  और  ब्रिटिण  संवर्नमेंट  और  ब्ग्लाम  इन  दोनों  में  से  कोई  एक  बात  अपने  लिए

 पंसद  करे  ।

 स्स  एक्सट्रैक्ट  में  इस  इख्तिवास  में  सिर्फ  इतनी  ही  तरसीम  कर  दी  जाए  कि

 जहा-जहा  पर  ब्रिटिण  गबनं
 मेंट  और

 ब्रिटिश  हकूमत  का  लब्ज  आया  वहां  पर  सुप्रीम  कोर्ट
 रख  दिया  तो  उस  पल  हा

 मैं  बहुत  शुक्रगुजार  हू  |  की  तारिफ  करता  हूं  ।
 री  और  आनरेबिल  मंम्व्स  का  और  आनरेबिल  लेर्ड

 रोटी  नहीं  आखिर  क्या  खाना-कपड़ा  हमें  यही  देती  हैं

 बहुत  शुक्रगुजार  हूं  ।  मैं  आपके  इस  आगस्ट  हाउस  में  एक  वात  यह  कहना
 मद

 है  कि  बनातवाला  हो  चुका  काफी  मैंने  जिक्र  किया  इन्दिरा  जी  के  बाद

 जी  के  जो  स्टेटमेंट  हुए  वे  वाकई  वाजेंह  और  खूत्र  हुए  मैं  यह  कहता  हूं
 जितने  बयानात  हुए  उनमें  एक  इजाफा  उन्होंने  सिर्फ  यही  नहीं  कहा  कि  हम

 बसंनल  ला  में  मदाख्लत  नहीं  बल्कि  उससे  एक  कदम  आगे  बढ़कर  कहा  कि  हम  कोशिः

 हैं  यह  देखने  की  कि  किसी  का  पर्सनल  ला  उससे  एफैक्टेड  न  हो  और  यह  कहा  कि  इस  मुल्क  क

 प्पन  सारी  कल्चर  को  महफूज  रखना  सारी  कल्चस  से  प्यार  करना  है  ।  अगर  हमारी-ये  <

 चली  गई  तो  हमारे  पास  रह  क्‍या  गया  ?  फिर  यह  उससे  एक  कदम  आगे  बढ़कर  कि

 यह  देखेंगे  कि  किसी  कानून  से  मुस्लिम  पर्सनल  ला  में  मदाख्लत  हो  रही  है  तो  उ

 गौर  से  इस  बात  के  ऊपर  भी  हम  सोचेंगे  ।  इस  एशोरेंस  और  इस  बात  के  बाद  अब  बहुत

 a

 ज्यादा  इसके  लिए  गृंजाइश  नहीं  रही  है  कि  बनातवाला  साहब  का  यह  बिल  ज्यादा  मेरा
 ख्याल  है  कि  हकूमत  इस  तरफ  मुततवज्जह  हो  रही

 है  क्रि  वाकयी  मुस्लिम  पसंनल  ला  के  सही
 खदोखाल  क्या  उलका  के  जो  इस  बात  से  ष्री  तरफ  से  वाकिफ  उनसे  मालू  मात
 करके  मेरा  ख्बाल  है  कि  यह  जाहिर  है  कि

 एक  साननीय  सदस्य  :  आपसे  पछ  लता  काफी  है  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अन्सारी  :  आपकी  इनायत  मेरह  गुशाहाजी  वेगायम  तुमरा

 बिगो--किसी  वबत  हम  भी  आपको  बदला  दें

 तो  मैं  आपसे  कह  के  ब्राद  कोई  बहुत  गुजाइश  नहीं  रह  गई  है  और  मैं  उम्मीद
 रखता  हूं  यह  मसला  जो  इतने  दिनो'से  वेचेनी  का  सबब  बना  हुआ  हल  होगा  ।  मालूम  नहीं
 आज  हो  जाए  बा  नहीं  लेकिन  मैं  एक  अपील  तो  कर  हीं  दूਂ  जनाव  वनातवाला  साहब  से  कि  इस

 विल  वे  वापस  ले  लें  और  हक्मत  को  इस  वात  पर  गौर  करने  दें  ताकि  वह  गौर-खोज

 करके  मुनासिब  राय  जो  सभी  के  सभी  माइनारिटीज  के  लिए  हो  उसको  निकाल  सके  ।

 आपका  बहुत-बहुत  शृक्तिया  ।
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 CONGRESS  AND  MINORITIESਂ  is  9  0000  published  ०५
 +॥  India  Congress  Committee  where  3॥  the  Resolutions  have  been  given
 घरं0॥  have  been  passed  from  to  0५9  the  Congress  right  from  1920
 till  0७  present  time.

 is  the  Working  २४५  Resolution  ६०.  23  0  00000  3,  4,  5,  and
 6०0  1921  at  Bombay.  It  says,

 The  wishes  also  to  assure  the  Musimans  States  that  ४शीक्षा
 India  has  attained  her  foreign  policy  naturally
 धर  alweys  060  guided  to  35५  ९०0  respect  the  religious
 imposed  upon  (8  Musalmans  0५  the  Islam.

 शा  9990  94  of  this  3006,  Resolution  40.  15  ०  the  1931  Karachi

 session  says  :

 ए  Swaraj  and  Fundamental  Rights  is  heading  एाा
 Resolution.  It  says.  हैं

 of  conscience  900  free  profession  and  (७  practice  ०  religion
 subject  to  and  एण॑ढटाणा  एा  culture,
 language,  900  script  0०  the  minorities...  .......  /!  हैं

 वश  again  ॥  another  Resolusion  ०एा  December  1931,  the  Working
 Committee  Resolution  2  07999  96  says  :

 गजछ  उाप्रए00७  and  (0  relating  to  Fundamental  Rights  shall
 ॥#स्‍टएत9७  9  guarantee  ६०  the  communities  concerned  ०ए  the  protec-
 tion  of  their  cultures,  language,  scripts,  education  profession  and

 practice  of  retigious  endowments,

 Personal  Laws  shall  ०७  protected  by  specific  provisions  0  06
 embDocied  ॥  the

 गा  again  ०४  09899  103,  another  Resolution  ७७७७  the  heading
 *"कजञाणा(५  these  clauses  of  Fundamental  Rights  Resolutions  mak ॥  ५  9  ake  8

 ऐीठा  there  should  08  00  interference  in  matters  0[6  sonscience  religion
 or  culture  300  the  minority  is  entitled  to  ॥९७०  its  personal  law  without  87४

 change  in  this  respect  being  imposed  0५  (॥७  majority.

 Prof.  8900  Dandavate  :  Right from  1968  onwards  it  is  congress  (|)

 छत  2.  8,  Ansari  :  Then  again,  there  5  the  Working  एऐएआआधखआए6०

 ‘solution  भ्शाशा  it  गछ  from  00006  26  to  November  1,  1937  at  Culcutta’

 (Interruptions)

 87  जल्ल॒ाविका  :  +एा  the  एवीश  006,  which  5  the  0900  you

 quoted  ?

 Shri  2.  3.  Ansari  :  |  have  told  १०७  already

 (Interruptions)

 उ्लागि  छीक्षाता  :  Prof.  99300  Dandvate  was  saying  in  ४४७४  Con-

 gress  (1).  0०  86  going  on  record  in  this  House.  |  60  not  ५४भा  97

 डशकषाशा  to  08  incorrect,  nor  is  to  069  wrongly  interpreted  0)/  anybody.

 ।4
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 री॥्कैए  Dandavate  :  He  change  11:  ethos.

 साल  2.  2  :  १०७,  Sir.  this  is  0८  [7८5४  ५१-छक्सए  iesued  .  by
 Paidit  Jawaharlal  Nehru,  फ्रट  first  Prime  Minister,  the  foreussst  leader  otis
 Congress  00  January  2,  1938,

 0०.  सिंडलेकण  Dandavate  :  ४00  ७5  रोड़  this  ९८७०  086  td  wy,

 लत  2.  K.  :  The  ४:  ९१५७४  :  5

 502  2.  Ansari  :  The  statement  says  :
 हा

 Congress  can  conceive  freedom  श  India  ज्कीकी  8४  गण  बा
 ण्यूप्डा  freedom  नहीांसा  प्री्0९  जावांड  and  ail  30  0४00:  8086.  -

 equatly  800  ४80४6  fuil  opportuxities  of  growth  ind  धर

 So  बिए  88  the  religious  and  culturai  प्राआए३  are  concerned,  70  has.
 the  fullest  possible  assurances  899  declared  (६११७४  should

 be  incorporated  ४००  the  A  फिपच्ेरा  assurance
 been  given  in  regard  to  Law  in  regard  ६0  दया

 एगांधंस्य  The  award  stands  7  प्रड
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 ‘As  regards  .....  1४

 Shri  8.  1818७)  26089  :  He  is  going  700  1934  7  1935.

 (Interruptions  )
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 ।  sh2i}  Carry  07.
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 |

 श्री  सेफुद्दीन  चौधरी  :  जनाबे  मैं  आपके  जैसा  तो  बोल  नहीं  सकता  ह॑ं  और  हिन्दी  ह
 भी  नहीं  आती  है  ।

 |

 मैं  एक  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  से  आरम्भ  करता  हूं  कि  मैं  पवित्र  कुरात  अथवा  अन्य  धामिक

 ग्रन्थों  का  विशेषज्ञ  नहीं  हूं  ।  कितु  जो  निर्णय  औ  सामने  आए  हैं  उनको  ध्यान  में  रखते  हुए
 मैंने  फिए  से  वजित्र  कुरान  का  अध्ययथत  और  मैंने  इसके  भात्र  को  समझते  का  प्रयास  किया  ।

 तत्पश्चात्‌  मैंने  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णव  को  परव्षते  का  प्रयास  किया  |  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि  मैं  जनाब  अन्सारी  द्वारा  प्रकट  किए  गए  विचारों  से  सहमत  नहीं  हूं  ।

 रसों  रात  को  हमने  द्रदर्शन  पर  इन  दो  व्यक्तियों  को  देखा  ।  शाहबानों  और

 एम०ए०
 खान  द्रदर्शन  पर  बात  कर  रहे  थे  ।  उसको  सुनकर  और  शाहबानों  की  दयवीय  स्थिति  का

 आभास  पाकर
 मैं

 सोच  रहा  हूं  कि  यदि  मझे  अधिकार  हो  तो  मैं  उस  व्यक्तित  को  खुल  आम  कीड़े

 लगवाने  के  आदेश  दें  देता  और  मैं  समझता  हूं  कि  शरीयत  द्वारा  भी  इस  पर  कोई  रोक  नहीं

 लगाई  गई  है  ।

 मैं  अन्सारी  साहब  की  तरह  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  मैं  कुछे  कहना

 चाहता  हूं  ।  पत्रित्र  कुरान  के  कई  सस्करण  हैं  ।  गा

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  संस्करणों  से  आपका  क्‍या  अभिप्राय  है  ?

 श्री  सफुद्दीत  चौधरी  :  मेरा  मालब  विभिन्‍त  भाषाओं  में  अनुवाद  से  यदि  मैंने  गलत॑

 कहा  हो  तो  उप  दुरुस्त  कर  दीजिए  ।  विभिन्‍न  अनुव्राद  उतलब्ध

 श्री  अजय  मुशरान  :  आप  अपने  भाषण  की  शुद्धि  क्यों  नहीं  करा  लेते  ?

 श्री  सैझुदीव  चौधरी  :  मैं  कोशिश  बतवाला  साहव  मुझ्ते  बता  सफते  इसी

 लिए  मैंते  आरम्भ  में  कहा  था  कि  मैं  कोई  विशेषज्ञ  नडीं  हूं  ।  पवित्र  कुरान  के  आवत  में  क्या

 गया  स्त्री  को  तजाक  देते  के  परचात्‌  उरी  दर  पर  पभरण-पोषण  उपलब्ध  क्रिघरा

 नेक  व्यक्ति  का  यह  कर्तव्य  है  ।  यड़  बात  तो  ब्रिल्कूल  स्पष्ट  रा  ।

 श्री  इनब्रोहीम  सलेमान  सेट  :  कब  तक  ?

 श्री  सेफहीन  च्यैध्वरी  :  मैं  इस  वियय  मैं  भी  बता  दूँ  गा  ।

 गरे०  एन०जी०  रंगा  :  श्री  अंपारी  कहे  रहे  थे  ।
 का

 ः

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  वह  अन्सारी  की  बात  वही  कह  रहे  वह  तो  मूल  ध्रममसूत्र  की  बात

 कद्ठते  हैं  ।

 382



 29  1907  दष्ड  अतिका  संहिता
 “7  खिल  ह  कक  का  आहत  अत

 श्री  संफुद्दीन  चोधरी  :  आयत  242  में  आया  है  :

 प्रकार  खुदा  अपने  संकेत  स्पष्ट  करता  है  ताकि  तुम

 किन्तु  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  भी  उनके  वच्नन  लोगों  को  समझाने  में  असफल  रही

 क्री  इश्नाहिम  सुलेमान  सेट  :  कब  तक  ?

 श्री  सैफुद्दीन  चोधरी  :
 मैं

 उस
 विषय  पर  भी  आता  हूं  ।  कहा  जाता  है  भरण-पोषण

 इद  दत  तक  है  ।  सुराअल-तज्लाक  में  आया  है  :

 आप  को  किसी  महिला  को  तलाक  देना  तो  तश्नाकु  की  घोषणा  तब  कर

 जब  वह  मुक्त  स्थिति  में  हों  धर्म  अथवा  गश्न्निक्था  से  उन्हें  अपने

 घर  से  मत  निकाल  भगवान  आप के  बोच  में  मेल-मिक्ताप  कर  सकते  हैं  ।

 आप्र  को  यह  बात  सुनिश्चित  करनी  .  है  कोई  विशेष  महिला  मुक्त  स्थिती  में  अब  प्रश्न  यह

 जता  मैं  आगे  उदाहरण  देता  हूं  :
 ह  |

 जब  वह  अपनी  अवधि  पूरी  करती  तब  उन्हें  कृपापूंक  अपने  साथ  रखिये

 अथवा  न्यायोचित  तथा  नम्नतापूर्वक  अलग  कीजिए  ।

 प्रतीक्षा  की  निर्धारित  अवधि  तीन  मास  है  सिवाय  के  लिए

 जिसके  लिए  भार  हल्का  होने  तक  समय  बढ़ाया  गद्या

 किस  लिए  क्‍या  यह  भरण-पोषण  के  लिए  है  ?  नहीं  ।  यह  मेल“मिलाप  के  लिए
 4  ऊ*ै यह

 भरी  इब्राहोम  सुलेमान  सेट  :  यह  बिल्कुल  गलत  है  ।

 उचाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बीच  में  मत  बोलिये  ।  हन्‍्हें  अपनी  बात  कहने  दीजिए  4

 श्री  संफद्दीन  चोधरो  :  अल्लाह  कहता  है

 उन्हें  दत  में  वहां  रखो  जहा  तुम_स्वय  रहत  हो  और  उन्हें  उस  ढंग

 से  रहने  द्रो  जैसे  तुम  स्वयं  रहते  हो  ।

 अतः  इद  दत  मेल-मिलाप  की  अवधि  है
 और  भरण  पोषण  इसके  पश्चात्‌  आता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बीच  में  मत  बोलिये  ।  उन्हें  अपनी  थात॑  कहने  दीजिए  ।

 शो  सैफहीन  चोधरी  :
 अतः  मेरा  दृढ़  विश्वास  है  कि  इद्‌दत  की  यह  अंव्रधि--तीन  महीने

 की  के  लिए  नहीं  है
 |  यह  मिलाप  के  लिए  है  ।

 श्री  जी ०एम०  बतातवाला  :
 मेल  मिलाप  जीवत  अर  नहीं  चलता  रहता  है  ।  मेल-मिलाप

 केबल  इद्दृदत  की  अवष्ति  के  डद्ोसन  है
 |  हु  ;  ह
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।  आपकी  उत्तर  देने  का  अधिकार  प्राप्त

 झी  सेफद्रीन  चौथरों  :  मैं  श्री  बनातवाला  से  सहमत  हूं  कि  इृद्दत  मेल-मिलाप  की  प्रतीक्षा

 की  अवधि  इद्दत  मेले-मिलांप  की  अवंधि  भरण-पोषण  अलग  हो  जाने  के  बाद  आता

 तलाकशदा  महिलाओं  को  उचित  दर  पर  भरण-पोषण  उपलब्ध  किया  जाना  यही

 कुरान-ए-पाक  में  भी  आया  है  ।  यह  मेरा  दूढ़  तिश्वास  है  कि  कुछ  लोगों  द्वारा  इस  प्रश्न  की  घोर

 गलत  व्याख्या  की  जा  रही  है  के  मत  में  क्रोध  उत्पन्त  करना  चाहते

 तम  त्यायाजब  द्वारा  एक  बहुत  ही  झुतत  तिर्गंत  गया  हो  सकता  है  कि  निर्णय  देते

 समय  उन्होंने  से  गलत  उद्धरण  दिया  हो  अथवा  इसकी  गलत  व्याख्या  की  हो  ।  कितु

 निर्णय  का  भाव  १  क्रऑर्नेਂ  के  अनुसार  ठीक  वह  इतनी  -  सारी  बातों  में  जाने  के  बिना

 प्राकृतिक  न्याय  के  हये  में  निर्णय दे  सकते  किन्तु  मैं  निर्णय
 के  भाव  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं

 लाखों  महिलाओं  के  लिंएਂ
 आ
 हिंमारे  देश  में  हमारी  बहनें  और  माताएं  हैं  उनके  लिए  इसका

 समर्थन  करता  हूं  ।  हमारे  देश  में  किसी  को  भी  किसी  किसी  धर्म  अश्नवा  किसी  प्रणाली  का

 एकाधिकार  प्राप्त  नहीं  सामान्य  मुसलमान  कोई  गलत  प्रथा  नहीं  चला  रहे  कितु  कुछ

 ऐसे  भ्रष्ट  लोग  भी  हैं  जो  गलत  व्याख्या  करते  हैं  और  उनका  और  इस  प्रणाली  का  शोषण

 करते  हैं  ।

 श्लो  जाकर  शरीफ  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उन्होंने

 कार  के  प्रति  अर्थात  किसी  शर्म  को  मानते  और  पालन  करने  अधिकार  पर  संदेह  प्रकट  किया

 उन्हें  यह  कहते  और  अतने  विचारों  को  किसी  पर  थोपने  का  साहस  है  कि  किसी  को  भी

 धर्म  का  एकापिकार  प्राप्त  शढ्रीं,है  ।  मुझे  इस  पर  आस्था  और  विश्वास  इस  पृथ्वी  पर  कोई

 भी  मुझ  रोक  नहीं  सकता  है  ।  किन्तु  उन्हें  यह  कहने  का  अधिकार  नहीं  है  कि  किसी  को  भी

 प्लिकार  प्राप्त  नहीं  है  ।  ५  +
 ह

 क्री  सेफुहीन  मैंनें  कहा  है  और  मुझे  एकाधिकार  नहीं  किन्तु  आप  कहते

 हैं  कि  आपको  एकापिकार  प्राप्त  यह  मुसंलमानों  को  प्राप्त  होता  चाहिए  और  वह  जान  जाएं

 कि  उन्हें  देश  के  पूरे  मुस्लिम  समुदाय  का  एकाधिकार  प्राप्त

 हमारा  देश  धर्म-निरंपेक्ष  है  और  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  इस  संबंध  में  एक

 बहुत  अच्छी  धारा  एक  उपबंध  भी  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  125  में  यह  कह
 ९4

 गया

 को ईं  धय  कित  जिक्षके  पास  साधन  अपनी  पत्नी  का  गजारो  चलाने  में
 आ्ञानाकानी  करता  है  या  इन्कार  करता  है  या  उसका  गुजारा  चलाने  के  अयोग्य  तो

 न्यायाधीश  उस  व्यक्ति  को  आदेश  दे  सकता  है  कि  वह  अपनी  पत्नी  के  गुजारे  के  लिए
 मासिक  भत्ता  दे  ।

 यहां,पर  इसका  स्पष्टीकरण  भी  किया  गया  है।अब  यदि  यह  धारा  पूरी  तब  कोई
 समत्था  नहीं  उड्रेती  ।  यहां  सनत्या  है  ?  यहाँ  सरकार  ने  एक  चीज  और  जोड़ी  है  और  वह

 384
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 जज न  ना  नताता  ह+४ीा  |  हे  तन

 हमारे  देश  के  लिए  खतरनाक  और  अपमानजनक  और  हमारे  देश  को  निरपेक्षਂ  रखने  में

 बाधक  127-3  में  असंगतता  है  ।  इसमें  कहा  गया

 यदि  तलाक  दिए  गए  व्यक्ति  को  सभी  देय  वेयक्तिक  कानूनों
 के  अनुसार  चुका

 दिए  जाए  तो  मजिस्ट्रंट  के  आदेश  रह  हो  जायेंगे  ।

 |  हम  देखते  हैं  कि  वेयक्तिक  कानू  न  के  साथ  राज्य  कोई  ,  हस्पक्ष  प  नहीं  कर  रहा
 लेकिन  वैयक्तिक  कानून  कानून  में  हस्तक्षेप  कर  रहा  क्‍या  आप  इसे  स्वीकार
 करेंगे  ?  हम  21  वीं  सदी  में  प्रवेश  करने  जा  रहे  हैं  और  वह  हमें  पीछे  शताब्दी  में  ले  जा

 रहे  हैं  ।

 अब  एक  महिला  वंयक्तिक  कानून  द्वारा  दिए  गए  तथाकथित  न्याय  से  असंतुष्ट  होकर
 ग्रायालय  में  आती  है  ।  आप  उसको  फिर  से  वयक्तिक  कानून  की  मदद  लेने  के  लिए  कहते  यह

 कैसा  न्याय

 भ्री  इग्राहीम  सुलेमान  सेट  :  वह  अपनी  दलील  से  पीछे  हट  गई  है  ।

 श्रो  सं  फुद्दीन  चौधरी  :  इन्दोर  में  चिल्लाते  हुए  उसे  अपनी  बात  वापिस  क्‍यों  लेनी  पड़ी  ।
 उसने  वहाँ  पर  वापिस  लेने  के  बारे  में  कहा  कि  काफी  उपद्रव  और  काफी  हंगामा  खड़ा  हुआ  |  मैं
 उस  महिला  का  सम्मान  करता  हूं  जो  साहस  के  साथ  संघर्ष  को  जारी  रखती  उसको  दबाव
 में  रखा  गया  अब  हमने  उसे  बचाने  की  कोशिश  की  है  ।  लेकिन  इसमें  कोई  शक  नहीं  उसे
 दबाब  में  आकर  उच्चतम  न्यायालय  का  फंसला  रह  करने  के  लिए  एक  वक्तव्य  देना  प्रड़ा

 यह  क्‍या  एकाधिकार  है  ।  यह  ॒  बहुत  ही  अन्यायपूर्ण  और  दयनीय  इसका
 कारण  यह  है  कि  हमारे  यहां  एक  सामान्य  सिविल  कोड  नहीं  हैं  ।  मैं  एक  सामान्य

 सिविल  कोड  की  आवश्यकंता  पर  बल  देता  हूं  ।  आप  इसे  एक  समान॑  सिविल  कोड  का

 नाम  दे  सकते  हैं  । हमारा  देश  धमंनिरपेक्ष  देश  है  ।  हम  मुस्लिम  या  ईसाइथों  और  दसरे
 लोगों  के  लिए  अलग-अलग  कानून  नहीं  रख  सकते  ।  मैं  वेयक्तिक  कानून  में  कीई  हस्तक्षेप

 करने  का  सुझाव  नहीं  दे  रहा  हूं  लेकिन  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  क्‍या  हुआ  है  ।  राज्य  ने  वेयक्तिक

 कानूंत  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  किया  परन्तु  वैयक्तिक  कानून  ने  राज्य  कानून  में  हस्तक्षेप

 किया  है  ।

 श्री  मोहम्मद  मह  फूज  अली  खां  :  आप  क्रान  के  बारे  में  शब्द  नहींਂ  जानते

 और  क्रान  के  बारे  में  बातें  कर  रहे  हैं  ।  कया  आप  कूरान  के.दो  वाक्य  पढ़  सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न-करें  ।

 भी  सैफहोन  चीधरी  :  उच्चतम  न्यायालय  का  फैसला  कुरान  की  भावन्तओं  के  बिल्कल

 अनुरूप  उसमें  बयक्तिक  मुस्लिम  कानून  से  क  विरोधਂ  नहीं  है  ।  संविधान  कौ  धारा  44

 राज्य  यह  अधिकार  देती  है  कि  वह  सारे  देश  के  को  एक  सा  स॑विले  कोड  प्रदान

 करने  की  कोशिश  इस  दिशा  में  अब  तक  यया  भ्रयांस  किए  गंएਂ  हैं  और  सरकार  ने  कया

 38$
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 किया  है  ।  हर  बार  सरकार  कहती  है  कि  परसनल  म्‌  स्लिम  ला  में  हस्तक्षेप  नहीं  करेंगे  ।  अभी

 हाल  ही  बखिल:भारतीय  सम्मेलन  में  प्रधानमंत्री  ने  कहां  कि  वह  परसनल  ला  में

 क्षेप  नहीं  करने  जा  रहे  घमंनिरपेक्ष  के नाम  पर  प्रकार  का  पाखण्ड  चल  रहा
 )

 श्री  जो०  एमं०  बनातंवाला  :  धमंनिरंक्ष  प  क्या  है  ?

 श्री  सेफुद्दीन  चोधरी  :  धर्म  निरपेक्ष  सभी  धर्मों  की  उत्त  जना  का  मिश्रण  नहीं  विभिन्‍न

 धर्मों  से  राध्यਂ  को  अलम  रखना  है  ।  राज्य  को  धर्म  के  साथ  नहीं  मिलना  शिक्षा  को  धर्म  से

 नहीं  मिश्रित  होंनां  है  ।  प्रत्येक  मनुष्य  को  ईश्वर  की  पूजा  करने  की  स्वतन्त्रता  होनी

 उसमें  कोई  हस्तकोप  नहीं  होना  लेकिन  इसमें  एकगलत  घारणा  हैः  कि

 मुस्लिम  वैयक्तिक  कानून  के  नाम  पर  जो  वहां  हो  रहा  वह  अपरिवर्तनीय  और  अतिपवित्र

 लेकिन  हमने  में  देखा  ?  ब्रिटिश  शासकों  ने  मुस्लिम  परसनल  कानून  बनाया

 े  )

 क्री  इब्राहोम  सुलेमान  सेट  आश्चयेजनक  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  वह  सदन  को  गुमराह  कर  रहे  मेरा  एक॑  व्यवस्था  का

 प्रश्न  है  ।
 '  झपाध्यक्ष  महोंदय  :  कृपया  व्यवधान  न  उनको  पूश  करने

 श्री  इंग्राहोम  सुलेभान  सेट  :  वह  सदन  को  बिल्कुल  गुमराह  कर  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  आप  बोलें  आप  उत्तर  दे  सकते  हैं  आपको  भी  एक

 यवेसर  दंगा  ।
 ह

 झ्ली  ओबेसो
 :  उपाध्यक्ष  ये  हमारी  तौहीन  है  कि  अ ग्रेज  हमारे  कानून

 बना  रहे  इस  तरीके  की  बात  कर  रहे  किसी  के  जजबाद  को  मुश्तइल  क्‍यों  कर  रहे  हैं
 आप

 5,५55  स०प०

 महोदय  पीठासोन

 |
 ओर  इश्नांहोम  सुलेमान  सेट  :  अंग्रं  जों  ने  का  कानून  नहीं  बनाया

 श्री  सेफुद्दीन  चोधरो  :  मैं  यह  नहीं  कहता  ।  मेरा  मतलब  है  इसको  लाग्‌

 अध्यक्ष  :  आप  कृपया  जांरी

 भरी  संरंदौन  चौधरो  :  यह  बिल्कुल  प्रत्यक्ष  मैंने  केवल  यह  कहा  कि  वेयक्तिक  कानून  के

 विषयों  को  ब्रिटिश  शासकों  द्वारा  संहिताबद्ध  क्रिया  ग्मा  अगर  आपके  पास  कुछ  कानून  हैं
 तो  उनको  लायू  करना  पड़े  में  अ  ग्रंजों  ने  एक  कानूनी  प्रावधान  बनाया  था  जिससे

 कि  कानून  को  लागू  किया  जा  सकें  ।  ॥॒

 अब  श्रीमान  अंसारी  साहिब  ने  ताहीद  मोहम्मद  की  इण्डियन  सिविल  कोड  एण्ड
 लाਂ  का  हवाला  दिया  इस  पुरस्तक  के  द्वारा  मैं  सिद्ध

 कर  सकता  हूं:कि  जो  अब  ,

 के 3,
 ह्‌
 रन

 888  *



 29  1909  आयकर  विधेयक

 जन  ने  नननन-नयनय-न+ 5  ++/४  5“  लजजप 5

 मैं  कह  रहा  हूं  कि  कुछ  भी  अपरिव्तनीय  नहीं  उचित  है  ।  मैं  इस  पुस्तक  से  उद्धृत  करना

 समझोतों:में  द्वि-बिवाह  के  घिरुढ  उल्लेख  को  सभी  मुस्लिम  देशों  जैसे

 लबनाने  जोरडन  और  में  कानूनी  मान्यता  प्राप्त  है  ।”

 यह  पुस्तक  यह  भी  बताती  है  कि  ईराक  और  मलेशिया  सारवाक  में

 लयों  द्वारा  विवाह  से  पहले  अंकुश  लगाया  जाता  है  और  बंगलादेश

 में  प्रशानिक  निकायों  द्वारा  अकुशਂ  लगाया  जाता  है  ।  ट्यूनीशिया  और  टर्की  में  द्वि-विवाह  का  पूर्ण
 रूप  से  निषध  ये  सभी  मुस्लिम  देश  मुझे  आश्चर्य  है  कि  हम  उनसे  अलग  क्‍यों  हैं  ?  बदि

 द्वि-विवाह  प्रचलन  का  निषेध  कर  दिया  तो  क्‍या  इस्लाम  खतरे  में  होगा  ?

 श्री  जो०  एम०  बनातयाला  :  हमारा  कुरान  की  भावना  से  अधिक  संबंध  है  ।

 क्री  संफुद्वीन  चोधरी  :  क्रान  कौ  भावना  जहां  तक  कि  मैं  समझ  पाया  मैं  गलत  भी

 हो  सकता  यह  है  कि  विधाहों  की  संख्या  पर  बन्धन  लगाया  जाये  इसीलिए  उन्होंने  उसकी

 सीमा  पर  निर्णय  लिया  ।  निदेश  बहु-विवाह  प्रथा  के  संबंध  में  है--हमें  उसकी  भाव॑ना  को  लेना

 होगा  तथा  उन  हालात  को  भी  देखना  होगा  जिनमें  वे  करने  पड़  थे  ।  अब  मैं  तलाक

 के  पंहर्लू  को  लेता  हू  ।  मुस्लिम  देशों  जैसे  सीरिया  आदि  में  तीन  बार

 तलाक  अर्थात  तथाकथित  तलाक  की  प्रथा  समाप्त  कर  दी  गयी  है  ।  वे  तीन  बार  तलाक  प्रणात्री
 पर  प्रतिबन्धਂ  लगा  रहे  हैं  ।  यह  सब  मैं  ताहींद  मोहम्मद  की  पुस्तक  से  उद्ध त  कर  रहा  हूं  ।  मैं  इस
 संबंध  में  कुछ  नहीं  जानता  हूं  ।

 थ्री  जिंबाउरंहमीन  अ  सारी  :  फिर  आप  इसमें  क्यों  दे  रहे  हैं  ?

 थीं  संफुद्दीन  उसमें  लिखा  है  कि  इसकी  मनाही  मैं  केवल  उद्ध,त  कर  रहा

 हूँ  ।  और  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 अध्यक्ष  महोंदेय  :  आप  अंगली  बार  अपंनी  बात  कह  सकते  हैं  ।
 भ्री  संफुदीन  चोधरी  :  ठींक॑  धन्यवाद  ।
 श्रीਂ  सो०  जँँगा  रेड्डी  यह  विवाद  कब  तक  चलेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  आप  चाहें  ।
 प्रो०  मधु  बंडवते  :  क्या  आप  इस  पर  कोई  टिप्पणी  करने  चाहतेਂ  हैं  ?

 ,  अध्यक्ष  कौन  ?  मैं  !  नहीं  नहीं  .।

 अध्यदी  महोदय  :  श्री  डागा  आप  अपना  विधेयक  रखें  ।

 5.59  म०१०
 झायकर  संशोधन  विधेयक

 2  में  संशोधन
 .  .

 भी  मूलचक्द  डागा  :  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  आयकर  1961  में  और :  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी
 लफड।फ:>जसफउक्‍उसअकफ़इ.स्‍स्‍-.न्‍हैह-..0......ह.हैऔ[8...ै....ह..ह3ह888ै8

 ,
 ©  दिनांक  20-12-1985

 के
 भारत  के  असाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड 2  में  प्रकाशित  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 1961  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्था-
 पित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”  ..

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 st  मू  लचन्द  डागा  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित**  करता  हू  ।

 नि  ++-

 6.00  स०्प०

 सभा-पटल  पर  रख  गए  पत्र

 केयोय  उत्पाद-शुल्क  नियम  तथा  सोसा-शुल्क  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिसू  चनाएं

 संसदोय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  गुलाम  नबी  :  मैं  श्री  जनाद॑न  पुजारी
 की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हैं  :

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  निम्नलिखित
 अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 |

 अधिसूचना  संख्या  उ०  शु०  जो  20  1985
 को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याव्यात्मक

 जो  अल्मोनियम  के  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा  उत्पादित  ई०  सी»  ग्रे०  के

 अल्मोनियम  पर  उत्पाद  शुल्क  की  प्रभावी  दरें  नियत  करने  के  बारे  में

 )  अधघसूचना  संख्या  उ०  जो  20  1985
 को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 जो  अल्मोनियम  और  उसके  उत्पादों  पर  मूल  उत्पाद-शुल्क  की  प्रभावी  दरें
 नियत  करने  के  बारे  में  है  ।

 श्र
 ;

 अधिसूचना  संख्या  उ०  जो  20  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  अल्मोनियम

 और  उसके  उत्पादकों  को  विशेष  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में

 है  ।

 अधिसूचना  संख्या  उ०  जो  20  1985  को

 भारत  के  राजपत्र  में  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 जिसके  द्वारा  1984  की  अधिसूचना  संडैया  उ०

 **राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से
 पुरःस्थापित

 ।
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 शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  ताकि  कतिपय  परिणामी  परिवतंन  किए

 जा  सकें  |  बि
 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 सीमा-शुल्क  अधिनियम  1962  की  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित
 तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 अधिसूचना  संख्या  जो  20  1985  को
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 जिसके  द्वारा  27  1985  की  अधिसूचना  संख्या  ०शु  ०
 रह  की  गई  है  ।

 अधिसूचना  संख्या  जो  20  1985  को

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो

 अल्मोनियम  की  सिल्लियों  पर  मूल  सीमा-शुल्क  की  प्रभावी  दर  नियत  करने
 के  बारे  में  है  ।

 अधिसूचना  संख्या  जो  20  1985  को  भारत
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो

 नियम  की  पर  उपंसंगी  सीमा-शुल्क  की  प्रभावी  दर  नियत  करने

 के  बारे  में  है  ।  ॥
 अधिसूचना  संख्या  ०,  जो  20  1985  को  भारत
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो

 नियम  और  उसके  उत्पादों  पर  अतिरिक्त  सीमा-शू लक  को  प्रभावी  दरें
 नियत  करने  के  बारे  में  है  ।

 [  प्रभ्थाल  य  में  रखे  गए  ।  दे  खिए  स  रुया  एल०  टी०-1941/85]  /85]

 म०  प०

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  आज  सभा  के  अनिश्चित  काल  के  लिए  स्थगन  के

 समय  मैं  आप  सभी  को  हृदय  से  सहयोग  देने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।  यह  सत्र  बड़ा  लाभदायक
 रहा  है  ।  पिछले  पांच  सप्ताह  में  सभा  की  24  बैठकें  हुई  जिन  पर  159  घंटे  लगे  तथा  सभा  द्वारा
 0  सरकारी  विधेयक  पारित  किए  गए  ।  इसके  अलावा  वर्ष  1985-86  की  अनुदानों  की

 पूरक  मांगों  तथा  अनुदानों  की  अनूपूरक  मांगे  चर्चा  पर  हुई  तथा  पारित  की

 7  प्रस्तावों  तथा  5  प्रस्तावों  पर  चर्चा  हुई  ।  दो  अल्व-अवधि  चर्चाएं  भी  हुई
 की  चुनौतीਂ  पर  10  घंटे  चर्चा  हुई  जबकि  पंचवर्षीय  योजना  पर  9  घन्टे  चर्चा

 हुई  ।  हमने  लगभग  5  1/2  घंटे  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  पर  भी  चर्चा  की  ।

 हमें  पंजाब  के  13  तथा  विभिस्तर  निर्वाचन  क्षेत्रों  से  उतचुनाव  जीत  कर  आए  7  नए



 सभा-फ़टल  पर  रखे गए
 पत्र  20  1985

 नी  तह  ततत+  NS “  प्पाणभप”ैपपपयाधपदपययय  पएप।भै]ै]॒ैफण  ये  नातततत+त  कर्म

 दस्पों
 के  स्वागत  का  भी  अवसर  असम

 के  गो
 क्री

 ।
 सदस्यों  गत  का  भी  अवसर  असम  के  14  सदस्यों  क्रीःहम  प्रतीक्षा

 कर  रहे  असम  तथा  अन्‍्यत्र  जिस  शान्तिपूर्ण  ढंग  से  निर्काचन  हुआ  वह  «
 ”  सभी  के

 लिए  संतोष  का  विषय  है  ।

 मित्रों  आप  सभी  जानते  हैं  कि  इसे  शीघ्र  राष्ट्र  मंडलीय  अध्यक्ष  पीठासीन

 कारियों  के  सम्मेलन  का  आयोजन  दिल्‍ली  में  कर  रहे  मैं  औप  सभी  को  6  1986  को

 उसके  उदघाटन  समारोह  में  भाग  लेने  के  बाद  में  उसकी  कार्यवाही'देखने  का  आमंत्रण  देता

 समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं आप  सभी  को  सुख  सम  द्धिमव  नववर्ष  की  कामना  करता  हूं  ।

 माननीय  सदस्यों  अब  हम  बजट  सत्र  में  मिलेंगे  ।

 औ्ओो०  एन०जो०  रंशा  :  मुझे  उम्मीद  है  कि  आापकों  हम  सभी  के  तथा  पूरे
 विश्व के  लिए  नववर्ष  मंगलमय  हो  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  धन्यवाद  ।  आप  सौभाग्यशाली  हों  ।

 6.04  म०प०

 तत्परचात्‌  लोक  ससा  अनिश्चित  काल  के  लिए  स्थगित  हुई

 ली

 390


